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बडा अआय७ अऋऑजओ.. आक.. य.. धकयक् 


विधान मण्डल का राज्य के स्वैधानिक ढ़ांचे और राजनैतिक जीवन में प्रमख एवं 
केन्द्रीय स्थान होता है । यही वह धुरी है जिसके चारों ओर अन्य सभी राजनैतिक संस्थाएँ घूमती 
हैं । यह राष्ट्रीय नव निर्माण का माध्यम है । अभी तक हमने राजनैतिक , आर्थिक और 
सामाजिक क्षेत्रों में जो भी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उन सबका श्रेय विधान सभाओं को ही जाता है। 
भविष्य में शान्तिपूर्ण व सवैधानिक तरीकों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का साधन 
विधान मण्डल ही हैं । एक लोकतंत्रीय व्यवस्था के माध्यम से जिसमें कि जनता संप्रभु होती है, 
समाज वादी समाज का निर्माण करना , सबके लिए वास्तविक राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
न्याय को व्यवस्था करना सरल कार्य नहीं है । हमारे जन प्रतिनिधि इस उद्देश्य के लिए निरन्तर 
संघर्षरत हैं । 


साधारणतया सर्वसाधारण की प्रतिपक्षी जनप्रतिनिधियों के सम्बन्ध में यह धारणा है कि 
वे दलीय राजनीति के दल-दल में फेस कर समाज व राष्ट्रीय हितों की अवहेलना कर क्‍ 
अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण करते हैं । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में विभिन्‍न विधान मण्डलीय गतिविधियों 
के अन्तर्गत विपक्षी विधायकों के कार्य व योगदान के मुल्यांकन के साथ-2 यह भी जानने का. 
प्रयात किया गया है कि भारतीय संघ के हुदय प्रदेश उत्तर प्रदेश की विधान सभा में विरोध पक्ष 
का आचरण कैसा रहा । क्या उन्होने संसदीय प्रणाली में आस्था रखते हुए लोकतंत्र के सिद्धान्तों व 
आदर्शों के अनुरूप कार्य किया अथवा इसके “विपरीत ? इस शोध प्रबन्ध में चतुर्थ आम चुनाव के 
उपरान्त दल-बदल , संयुक्त विधायक दल का निर्माण, सरकारों के गठन व दलों के एकीकरण 
आदि प्रक्रियाओं में विपक्षी विधायकों के कार्य व व्यवहार की भी समीक्षा की गयी है । 


यह शोध प्रबन्ध मूलतः प्राथमिक स्रोतों , जिसमें विधान सभा की दैनिक कार्यवाहियाँ ह 
विधान सभा के संक्षिप्त सिंहावलोकन , विधानसभा में दैनिक कार्यवृत्त , समितियों के प्रतिविदन तथा 
उत्तर ज्रदेश विधान सभा सचिवालय से प्रकाशित सामग्री पर आधारित है । व्यवहारिक जानकारी के 
लिए विपक्षी विधायकों से प्रत्यक्ष भेंट वार्ता तथा प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाएँ एकत्र की ग्रयीं 
और इस जानकारी के आधार पर शोध कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया गया । 


में अपने निर्देशक परम श्रद्धेय डा0 राजेन्द्र कुमार पुरवार की हृदय से आभारी हूँ. 
जिनके कुशल एवं विद्वता पूर्ण निर्देशन में मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सकी । मैं आगरा कालेज 
आगरा के भूछपृ0 विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) डा0 सत्यनारायण दुबे , क्राइस्टचर्च कालेज, 
कानपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) डा0 रामगुलाम गुप्त , श्रीमती जयश्री परवार , 
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान , दयानन्द वैदिक कालेज, उरई तथा श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया ४ 
राजकीय महाविद्यालय शिवराजपुर (कानपुर) के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने अपने 
अमूल्य सुझावों से मुझे अपना शोध कार्य पूर्ण करने में सहायता की । 

















में लोक सभा सचिवालय , नई दिल्ली तथा संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान 
नई दिल्ली को आभारी हूँ जहाँ से मुझे अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में सहयोग मिला । मैं उत्तर 
प्रदेश विधान सभा सचिवालय पुस्तकालय , लखनऊ तथा उ0प्र0 विधान सभा पस्तकालय लखनऊ के 
समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आभारी हूँ जिन्‍्हाने मझे न केवल पस्तकालय में अध्ययन 
करने की अनुमति ग्रदान की अपितु अध्ययन में आने वाली समस्त बाधाओं को अपने सहयोग एवं 
मार्ग दर्शन से यथासम्भव दूर किया और मेरे मनोबल को बनाये रखा 


में अपने भाइयों अरविन्द कुमार एवं संजय कुमार तथा अपनी बहनों श्रीमती मधुलता 


गुप्ता एवं श्रीमती स्नेहलता के प्रति भी अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिन्होने इस शोध प्रबन्ध को तैयार करने 
में मुझे अपना सहयोग देकर मेरे मनोबल को बनाये रखा । 


घुष्प लाख _ 


विजय दशमी- श्रीमती पृष्पलता ग्र॒प्ता 
24,अक्तूबर, ।॥993 एम0ए0, राजनीति विज्ञान, 
निवास: : - 


बाय चधाया. पप्का. बाय). साधक. प्रणा 


श्री हरगोबिन्द गुप्ता, एडवोकेट, 
6/229,विविक नगर, 
हमीरपुर (उ0प्र0) 











अध्याय - 4, भूमिका 





[का विपक्ष की अवधारणा 
(ख| विपक्ष का योगदान और उसके कार्य 
गो प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका 


ध्याय - 2, उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्षी राजनीति का उद्भव व विकास 


(कस स्वतंत्रतापूर्व विपक्ष- एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
[ख[ स्वतंत्रोत्तर भारत के प्रमुख विपक्षी दल, सिद्धान्त, नीतियाँ व कार्यक्रम 


अध्याय - 3, राज्य प्रधान और विपक्षी दल 


का राज्यपाल की नियुक्ति व विपक्ष 

!ख] राज्यपाल का अभिभाषण व विपक्ष 

!ग राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस व विपक्ष 

[घ राज्यपाल के कार्यों पर विचार करने की परिसीमायें 
अध्याय - 4, प्रश्नकाल और विपक्ष 


[का अल्पसूचित प्रश्न 

!|ख| तारांकित प्रश्न 

!ग अतारांकित प्रश्न 

-अनुपूरक प्रश्न 

-आधे घण्टे की चर्चा 

कार्यपालिका पर नियंत्रण के विभिन्‍न प्रावधान: विभिन्‍न प्रस्ताव व विपक्ष 
!क| कार्यस्थगन प्रस्ताव 

!|ख| अविश्वास प्रस्ताव 

[ग निन्‍्दा प्रस्ताव 

!घ अन्य- विशेषाधिकार प्रस्ताव 





अध्याय - 6, विधायन और विपक्ष 


का सरकारी विधेयक 
ख 


। 
; 
| 


गैर सरकारी विधेयक 
ग| विपक्षी विधेयक 


गा उ0 प्र0 विधान सभा में प्रमुख विपक्षी दल- उनका गठन, सिद्धान्त व कार्यक्रम 
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का बजट निरूपण 
|ख| बजट बहस व विपक्ष 
[ग| अनुदानों की मांग 
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अध्याय -- 8, विधान सभा को समितियों व विपक्ष 


[का सामान्य समितियाँ 
[खा विशिष्ट समितियाँ 
!ग| वित्त समितियों 
“अन्य- समितियों 


अध्याय -- 9, पीठासीन अधिकारी व विपश्च 


क| अध्यक्ष और विपक्ष 

[खा उपाध्यक्ष और विपक्ष 
!ग| अन्य पीठासीन अधिकारी और विपक्ष 

अध्याय -40, विपक्षी नेतृत्व और संसदीय प्रणाली में उनकी आस्था 
[क विपक्ष की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व वैचारिक पृष्ठभूमि 
/ख| सत्तापक्ष के सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि से तुलना 
!ग| सम्विद सरकारें व विपक्ष 
!घ दल बदल व विपक्ष 

अध्याय -4, उपसंहार 
का प्रतिपक्ष की दुर्बलतायें 

[ख[ संसदीय प्रजातंत्र में एक सशक्त विपक्ष के लिये सुझाव 

गो विपक्ष का भविष्य 

ट-कई कार्यस्थगन प्रस्ताव [तालिका-।॥ 

 खि| विशेषाधिकार प्रस्ताव [तालिका-2 
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भूमिका 


लोकतंत्रीय व्यवस्था में सत्ता दल के साथ ही विपक्षी दल की अहम्‌ भूमिका होती है। वास्तव मे 
विपक्ष लोकतन्‍्त्र का पूरक है। संसदीय शासन की सफलताओं के लिए यह आवश्यक है कि बव्यवस्थापिका 
सरकार पर नियन्त्रण करे। शासक दल द्वारा राजनैतिक, आर्थिक व प्रशासनिक मामलों में उचित मार्गदर्शन दलीय 
पद्धति के कारण सम्भव नहीं है। इसके लिए एक सुगठित, सशक्त व सुयोग्य विपक्ष की आवश्यकता होती है। 
सरकार को निरंकुश होने से रोकने में और नागरिक अधिकारों के सजग प्रहरी के रूप में भारतीय विपक्ष के 
भूमिका इतिहास का एक प्रामाणिक तथ्य है। 


भारत नें लोकतंत्र का वरण किया है और उसके हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने लोकतंत्र 
के विकास में, संसदीय परम्पराओं की स्थापना में और शासन को जनोन्‍्मुखी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया 
है। यदि एक ओर विपक्ष ने विधान मण्डल के बाहर प्रदेश की जन समस्याओं को लेकर जन आन्दोलन और 
याचनाओं के माध्यम से जनमत जाग्रत करने में और शासन को जनहितैषी बनाने का विशिष्ट कार्य किया है 
तो विधान सभा में संसदीय प्रणाली के माध्यम से कानून नि्मीण में व कार्य पालिका को संवेदनशील बनाने में 
उसने प्रेरणादायी भूमिका निबाही है। इस सन्दर्भ में इस प्रान्त के विपक्ष में देश की अन्य विधान रूभाओं के 
सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत किया है व राजनीति को एक नई दिशा दी है। 

लोकतंत्र चर्चा पर आधारित होता है और चर्चा के अन्तर्गत तर्क और वितर्क पूर्वानुमानित होते है। 
इसीलिए विधान मण्डल को मन्त्रणात्मकम निकाय कहा जाता है, शासी निकाय नहीं। अतः लोकतंत्र का सार 
मूलत: इस तथ्य में है कि बहुजन का मार्ग प्रशस्त हो तथा अल्पमत को कहने का अवसर मिले ताकि सत्य 
का उदघाटन हो सके। कहा भी गया है “वादे वादे जयते तत्व बोधे' जे.एस.मिल ने इसी भाव का स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि विवेचना की स्वतन्त्रता के अभाव में सत्य का रुम्पूर्ष पक्ष प्रकाश में नहीं आता। ) 
और यह वहीं सम्भव है जहाँ एक सशक्त विपक्ष है। 


शासन की संसदीय प्रणाली वर्तमान स्वरूप में दो शताब्दियों के मध्य विकसित हुई एक आधुनिक घटना 
है और उसी प्रकार संसदीय विपक्ष भी एक नवीन विचारधारा है। फिर भी ग्रीस और रोम के नगर राज्यों में 


कक 


जनत्रन्त्रात्मम शासन के कुछ लक्षण मौजूद थे और शासन की नीतियों व कार्यप्रणालियों में विपक्ष की प्रणाली 


( 
दृष्टिगोचर होती थी (2) उदाहरण के लिए रोम के नगर राज्यों में एक संस्था थी जिसे ट्रिब्यून कहा जाता था+४/ 


यह संस्था शासन के द्वाय लिए गये निर्षयों का विरोध कर सकती थी तथा विधायिका (जिन्हें सीनेट कद्ा जाता 


)३,,, 
है 
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पॉर्लेटिकल थॉट' वाल्यूम 3 ग्रेटब्रिटेन 4964 पृ0 439-40 





4) मिल स्टयर्ट 'लिबर्टी मास्टस आफ पॉढ 


(2)फर्टयाल एच. एस. रोल आफ अपोनीशन इन इन्डियन पार्लियामेन्ट इलाहाबाद 4974 पृ ॥ 
(3) तदैव पृ0 4-2. 
(4) तंदेव पृ0 2 पैरा 4. 
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व्य युग के सामन्तशाही राजतंत्र में भी शासन में विपक्ष के कुछ लक्षण मौजूद थे। राजा के अधिकारों 
को सोमित करने के लिए चर्च व विधायिका थी। कार्य पालिका से विधायिका का अलग होना भी शासन में 
विपक्ष का लक्षण था। (4) किन्तु विपक्ष एक अलग संस्था के रूप में नहीं था। मध्यकालीन अंग्रेजी संसद राजा 
का विरोध कर सकती थी किन्तु उसकी कार्यपालिकीय शक्ति नहीं छीनती थी। (2) 


संसदीय विपक्ष के विचार का विकास सन्‌ 4688 में महान क्रान्ति के बाद शरू हुआ, कालान्तर में 
उटनाक्रम के पश्चात्‌ यूरोप महाद्वीप में फ्रांस में (अल्ट्रा रॉयलिस्ट) द्वारा, जो कि तत्कालीन शासक लुइ 48 वें 
की उदारबादी प्रतिनिधि संस्था से असंतुष्ट थे, संगठित विपक्ष की स्थापना की गई।(3) ब्रिटिश राज्य प्रणाली में 
(तपज्ञ एक सल्था के रूप में 49वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध 4938 में विकसित हुआ। जब जान कैम हाव हाउस 


जिसे कि रैडिकल स्टेट्स मैन की ख्याति प्राप्त थी ने शाही विपक्ष शब्द का प्रयोग किया।( ) इसके पश्चात 20वीं 


शताब्दी में पराजित दल द्वारा छाया मंत्रिमण्डल गठित करने की प्रथा प्रचलित एक विधिक संस्था के रूप में 


विपक्ष की सम्पुष्टि 4937 के "दि मिनिर्स्टस आफ दि क्राउन ऐक्ट" द्वारा हई जिसमें ब्रिटिश संसद ने विपक्षी दल 
के नेता को वेतन देने की व्यवस्था की थी। (5) विपक्ष उसको कहा जाता था जिसके सत्ता पक्ष के बाद 


सर्वाधिक सदस्य होते थे और किसी भी संशय की अवस्था में विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे इसका निर्णय संसद 
का अधिष्ठाता करता था। (6) कनाडा, आस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्जीका के संब के संविधानों के द्वारा क्रमश: 
905, 4920, 946 में विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई तथा भारत में सर्वप्रथम 969 में 


विपक्षी दल व उसके नेता को लोकसभा में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। (7?) क्योंकि भारतीय राजनीति की 


यह विडम्बना रही है कि यहाँ पर 4967 से पूर्व एक दलीय आधिपत्य कायम रहा एवं चौथे आम चनाव व 

4969 म॑ सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में फूट के कारण प्रतिपक्ष की शक्ति में | 

( (क)विपक्ष की अवधारणा- |विपक्ष की अक्यारणा- 

वेस्टमिनिस्टर के गफ्तन्त्रों में विपक्ष को माननीय राजा का छाया मंत्रिमण्डल कहा जाता है अथवा इसे 

वैकल्पिक मंत्रिमण्डल कहा जा सकता है। गिल्वर्ट केम्पियन ने संसदात्मक विपक्ष को निम्नलिखित शब्दों में 
कहा है कि 'विपक्ष किसी भी समय एक यूनिट के रूप में सुगठित अल्पमत है जिसे कि विभागीय मान्यता प्राप्त 

है, जिसे विभाग की कार्यप्रणाली का अनुभव है और जो शासन चलाने के लिए तैयार जबकि मंत्रि मण्डल ने 

दश का विश्वास खो दिया है।" /5% ) इसी प्रकार इस्किन मे ने कहा है कि "सरकार द्वारा त्यागपत्र दिये जाने 

पर अल्प मत वाला सबसे बड़ा दल ही सरकार बनाने के लिए तैयार रहता (9) इस प्रकार ब्रिटेन में हाउस 


५७ 
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(4) फर्टयाल एच. एस. रोल आफ अपोजीशन इन इन्डियन पार्लियामेन्ट इलाहाबाद 4974 पृ0 2. 
(2) तदैव पृ0 2-3. 
(3) मार्ब्सिज्म, कम्युनिज्म एण्ड वैस्टर्न सोसाइटी : एकम्परैटिव क्लापडिया, एडीटेड बाइ, कनिंग, सी0डी0 


वाल्यूम 6 पृ0 458 
( 4) टनेर सी0एफ0 दि शैडों कैबिनट इन ब्रिटिश पालीटिक्स पृ | )] मुखज रत ए0आर? पार्लिय री 


प्रास्लोजर इन इन्डिया कलकत्ता आक्स की फोड यूनीवर्सिटी प्रेस सैकेन्ड एडीशन 4967 प्र0 35 (6) 
ज0 हारव एल ब्रदर दि व्राटिश “>व्दृशन लन्दन 4963 पृ0 450-454 ( 7) कौल एवं शकधर संसदीय 


67400 





प्रणाल्ली एवं व्यवहार, पृ0 47. (8) कैम्पियन गिल्‍्वर्ट, गर्वन्मेन्ट सिन्‍स 4948, लन्‍्दन 495॥ पृ0 (9) 
मइस्कन पालयामन्टरा प्राक्ट्स लन्दन 922, वर्ष 2, 20वाँ संस्करण 4983 पृ 252 
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आफ कामन्‍्स में उस विपक्षी दल को जो वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में हो, मान्यता प्राप्त विपक्षी दल 
माना जाता है। 


परन्तु भारतीय संसद में किसी दल को सरकारी तौर पर विपक्षी दल के रूप में मान्यता देने के लिए 
यह कसौटी नहीं अपनायी जाती है। भारत में सदस्यों के किसी संब को जो संसद की दोनों सभाओं में से 
किसी एक में संसदीय दल गठित करने का प्रस्ताव करता हो, निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिए :- 
() . इसको एक सुस्पष्ट विचारधारा व कार्यक्रम होना चाहिए और इसे एक सामंजस्य पूर्ण इकाई होना 
चाहिए, जो संगठित रूप में विकसित होने में समर्थ हो। 
(2). सभा के अन्दर और सभा के बाहर इसका कोई संगठन होना चाहिए। 
(3) सभा में इसकी ऐसी न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए जो समा में गणपूि के लिए अपेक्षित है। 
अर्थत उसकी सदस्य संख्या सभा की बैठक के लिए अपेक्षित गषपूर्ति की संख्या से कम नहीं होना चाहिए। 
इस समय यह संख्या संसद की प्रत्येक सभा की कुल सदस्य संख्या का 40 वाँ भाग है। (3) 


यदि कुछ संघटक ग्रुप मिलकर ऐसी पार्टी बना ले जिसका संसदीय कार्य के लिए एक साझा कार्यक्रम 


हो और जिसका एक साझा नेता हो, जो सभा में उनकी ओर से बोले तो उन्हें सरकारी तौर पर विपक्षी पार्टी 


के रूप में मान्यता दिये बिना सभा में काम करने के सीमित प्रयोजनों के लिए संसदीय ग्रप के रूप में मान्यता 
दी जा सकती है, जैसा राज्यसभा में किया गया है। जहां एक या दो सदस्यों वाले कुछ छोटे ग्रुप सभा में 
समन्वय बनाये रखने व काम करने के प्रयोजनों के लिए यू. रा.यम. (असम्बद्ध सदस्य) के नाम से संगठित हो 
गये है। (2) क्‍ 


विश्व के सभी देशों में विपक्ष विद्यमान रहा है चाहे वहाँ पर एक पार्टी व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था 
हो और चाहे बहुदलीय संसद हो। चूंकि एक दलीय प्रणाली में प्रति पक्ष को एक अलग संस्था के रूप में नहीं 
रखा जा सकता था अतः वह विपक्ष एक असहयोगी समूह के रूप में रहा जिसका झुकाव अल्पमतीय हो। यह 
असहयोगी समूह दल की सभाओं (मीटिंग) में तीक्षय आलोचना कर सकता था उदाहरणार्थ - इटली में फासिसट 
सदैव वामपंथी, दक्षिण पंथी एवं मध्यम पंथी में बटे हुए थे। जर्मनी की नाजी पार्टी में 4934 के पहले विभिन्‍न 
प्रकार के मतभेद मौजूद थे।। इसी तरह रूसी प्रणाली की स्थिति थी, किन्तु इस आन्तरिक विपक्ष को आलोचना 
करने की स्वीकृति नहीं थी। स्टॉलिन के आखिरी वर्षो में यह और भी कठिन हो गया। किन्तु जिन देशों में 
विरोध प्रकट करने की अनुमति नहीं प्रदान की जानी वहाँ असहमत वर्ग "छदम्‌ वेश” में सत्ता पक्ष के विरूद्ध 
किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहता रहा है। 





द्विदलीय प्रणाली में विपक्ष एक वास्तविक विरोधी दल का स्वरूप धारण करता है क्योंकि ऐसे राज्य 


(4) कौल एम. एन. एन्‍्ड शकधर एस. एल. ,प्रैक्टिस एन्ड प्रोसोजर आफ पार्लियामेन्ट, दिल्ली मैट्रो पालिटन 4979. 


पृ0 288. 
(2) अग्रवाल सुर्देशन (महासचिव राज्यसभा), संसद में विपक्ष, उ0प्र0 विधानसभा स्वर्ष जयन्ती स्मारिका 


4937-7987 पृ0 84-82 . 
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जहाँ मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल ही प्रधान होते है, निर्वाचन में उन्हें प्राप्त मतों की संख्या में तथा विधान 
मण्डलीय स्थानों की संख्या में कोई अधिक अन्तर नहीं होता। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 4950-54 में 
सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की सदस्य संख्या विरोध पक्ष से मात्र 47 () , तथा 4954-54 में सत्तारूढ़ दल कन्जरवेटिव 
पार्टी की सदस्य संख्या विपक्ष से मात्र 26 अधिक थी (2) इसी प्रकार 4964-66 में लेबर पार्टी के सदस्यों की 

संख्या प्रतिपक्ष से मात्र 20 अधिक थी (3) ऐसे देशों में विपक्ष सत्ता पक्ष के गले में फाँसी के फन्‍्दे की भाँति 
हमेशा लगा रहता है। हेराल्ड जे. लास्की ने इंगित किया है कि दो और केवल दो दल एक संसदात्मक 
गणतन्त्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। (4) इंग्लैण्ड में विपक्ष को बड़े अक्षरों में (ओ) से वर्षित 
किया जाता है क्योंकि यह विपक्ष के अन्दर एक सरकार होती है। (5) ब्रिटेन के सन्दर्भ में यह कहा जाता 
कि वहाँ का प्रधानमंत्री विपक्षी दल के नेता को अपनी पत्नी से भी अच्छी तरह जानता है।[5) "सरकैन्पियन' 

अनुसार केवल ब्रिटिश दलीय व्यवस्था ही उत्तरदायी विपक्ष को जन्म दे सकती है, जहाँ विपक्ष को सरकारी 
मान्यता व मान्यता प्राप्त अधिकार हैं। (7) इस्तेलिए सत्ताधारी दल और विपक्ष अपनी भमिका को पहचानते 

गैर सत्ताधारी दल (विपक्ष) सत्ताधारी दल पर भावनात्मक आक्रमण करते है तथा सत्ताधारी दल आलोचना 

को रोकने का प्रयास नहीं करता, अत: इसका अर्थ यह होता है कि सरकार विपक्ष द्वारा उठायी गई आलोचना 
को स्वीकार करती है। (3) 


बहुदलीय प्रणाली में विपक्ष अकसर विभिन्‍न असमान मतीय समूहों का संगठन होता है 
अकसर एक दूसरे से तब तक स्पर्धा करते है जब तक कोई एक दल बहुमत में नहीं आ जाता। अकसर यह 
स्थिति लोकतान्त्रिक देशों में पायी जाती है क्योंकि यह एक विकल्पीय सरकार की तरह कार्य नहीं करते, चूँकि 
खुद असमान दलों से बना होता है तो अगर यह सत्ता प्राप्त भी कर ले तो बहुत ही थोड़े समय प्रशासन 
चलाता है। द्वितीय, इस प्रणाली में विपक्ष विभिन्‍न दलों के न्यूनाधिक मात्रा में क्रियाशील होने के कारण 
संख्यात्मक दृष्टि में दुर्बल रहता है क्योंकि निर्वाचन में पराजित होने के कारण उसे अधिक स्थान नहीं मिल 
पाते अतः सत्ता पक्ष को पराजय का भय नहीं रहता तथा विरोध पक्ष निराश हो जाता है।(9) 


है। यह समह 





(4) ब्रिटेनिका बुक आफ द इयर 4952, लन्‍्दन, इनसाइक्लोपीडिया व्रिटेनिका लि0 4952 पृ0 207 

(2) काश्यप सुभाष (एडिटेड) विदेशों में निर्वाचन, विधि तथा व्यवहार, वहल ए.क. 'निर्वाचन तथा 
लोकतन्‍्त्रात्मक स्थिरता, दिल्‍ली साविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, 4972 पृ0 52 
(3) ब्रिटेन एन आफिसियल हैन्डबुक, लन्दन, सेन्ट्रल आफिस आफ इनफारमेशन, 4966 पृ0 37 
(4)लास्की एच.जे. पार्लियामेन्टरी गव॑न्मेन्ट इन इंग्लैन्ड, लन्दन, 4959 पृ0 63. 
5) न्यूमैन राबर्ट सी., यूरोपियन एन्‍्ड कम्परेटिव गर्वनमेन्ट, न्‍्यूयार्क, 960 पृ0 456-57. 

) 

/ 





(6) आज, 49 जुलाई 4953 
(7) कैम्पियन जी६ब्रिटिश गर्वन्मेन्ट सिन्‍स 4948 लन्दन जार्ज ऐलिन, 4950 पृ0 20. 
(8) राबर्ट: सी *न्यूमैन ,यूरीपियन एन्ड कम्परेटिव गर्वन्मेन्ट, न्‍्यूयार्क 960 पृ0 456. 





डुर्वेजर एम. पालिटिकल पार्टीज लनन्‍्दन, मैथ्यून एन्ड कम्पनी लि0 4954 पृ0 442-445. 


हे 


मी 











5 अप 


दुर्बल विपक्ष के विभिन्‍न गुटों में आपस में भी उतनी ही वैमनस्यता होती है जितनी की सत्ता पक्ष से । ऐसी 
स्थिति में जहाँ एक ओर विपक्ष का मनोबल गिरता है और उसका अस्तित्व संदिग्ध हो जाता है वही दूसरी ओर 
सत्ता पक्ष को इसका लाभ मिलता है और वह विपक्ष को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। (4) 


भारतीय संदर्भ में इस व्यवस्था को हम एक दलीय आधिपत्य वाली बहुदलीय व्यवस्था कह सकते है।६2) 


किन्तु के.वी. राव के अनुसार हमारे लिए यह निर्षय करना अत्यन्त कठिन है कि हमारी वर्दमान व्यवस्था को 
बहुदलीय व्यवस्था कहना चाहिए अथवा एक दलीय व्यवस्था। (3) 


विरोध पक्ष चूंकि सरकारी पक्ष से भिन्‍न विचारधारा का समर्थन करता है इसलिए मोटे तौर पर हम 
टियर्न के शब्दों में कह सकते है कि विरोध पक्ष का मुख्य कर्तव्य कोई प्रस्ताव न करना, सरकार के प्रत्येक 
कार्य का विरोध करना तथा शासन को अपदस्थ करना है। (4) लाड रेडोल्फ चर्चिल ने स्वीकार किया है कि 
विपक्ष का कार्य, जैसे कि वह समझते है सरकार का विरोध करना है समर्थन करना नहीं। (5) 


लेकिन सकारात्मक दृष्टि से; यदि हम विभिन्‍न राजनीति शाित्रियों एवं राजनेताओं की मान्यताओं का 
अवलोकन करें तो विरोध पक्ष में निश्चित रूप से वे गुण परिलक्षित होते है जो कि किसी लोकतनन्त्रिक देश के 
समुचित एवं चतुंदिक विकास हेतु आवश्यक होते है, बशर्ते लोकतंत्र की नींव लोकतान्त्रिक आदर्शों पर टिकी 
हुयी हों, और उसका उद्देश्य विरोध के लिए विरोध करना न हो। विपक्ष को विरोध करना चाहिए न की बाधा 
उसे (विपक्ष) को रचनात्मक होना चाहिए न कि विध्वंसकारी। (०) 


(ख) विपक्ष का योगदान और उसके कार्य :- 


आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों का कार्यक्षेत्र नागरिक जीवन के हर क्षेत्र से सम्बद्ध हो गया है, 
फलस्वरूप उसके कर्तव्यों में भी वृद्धि हो गई है। कार्याधिक्य के कारण उसके क्रिया कलाप एवं नीतियाँ दोष 
रहित नहीं हो सकती अतः विरोध पक्ष का मुख्य कार्य सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों की आलोचना करना और 
उन्हें परिवर्तित कराने का प्रयास करना है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने इस तथ्य को स्वयं स्वीकार 
किया है कि "कोई भी सरकार हो, वह सर्वज्ञता का दावा नहीं कर सकती है। हम जानते है कि हम चाहे 
कितना ही ख्याल करके फूंक - फूंक कर कदम रखें, फिर भी गलती हो सकती है जो आलोचना की जाती 
है, वही हमारी गलतियों को बतला देते है। (7) 
) सुभाष चन्द मेन आपोजीशन पार्टीज इन राजस्थान” (अप्रकाशित शोधग्रंथ) जोधपुर राजस्थान पृ0 225. 
(2) कोठारी रजनी, पार्टी सिस्टम एन्‍्ड इलेक्शन स्टडीज, द कांग्रेस सिस्टम इन इन्डिया, नई दिल्ली पृ 2. 
(3) राव के.बी. पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी आफ इन्डिया, एक्रिटिक्ल कमेन्ट्री 4965 पृ0 404. 
(4) जैनिंग आइवर पार्लियामेन्ट, कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी प्रेस, 967 पृ0 467. 
(5) तदैव पृ0 467-68. 
(6) 


सर 


6) सरतोरी गियोवानी, अपोजीशन एन्ड कन्ट्रोल : प्राब्लम एन्‍्ड प्रौस्पैक्टस पू0 454 
7) उ0प्र) विधानसभा कार्यवाही खण्ड 465 22, जनवरी 4956 पृ0 489. 
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इस प्रकार विपक्ष का कार्य अधिक निपुण व जटिल है।) जो दल सरकार बनाता है उसे इस बात की 
आवश्यकता पड़ती है कि उसे भरकस प्रयास करने के लिए विवश कर दे । बहुत से मंत्री किसी समर्थक 
चाटुकारिता पूर्ण भाषण सुनने के बजाय किसी विपक्षी सदस्य की स्वस्थ आलोचना सुनना अधिक प्रसंद 
करेगें। वास्तव में विपक्ष का मुख्य कार्य सरकार द्वारा चलायी गयी नीतियों, उनके कार्यक्रमों की रचनात्मक 
आलोचना करना, जनता की शिकायतों को पेश करना और विधान कार्यों तथा सरकार के सभी क्रिया 
कलापों पर कड़ी निगरानी रखना है । (2) सरकार की दोषपूर्ण नीतियों को परिवर्तित करने के प्रयास के 
संदर्भ में जैनिग्स ने लिखा है - कि प्रति पक्ष का कार्य केवल यह देखना नहीं है कि आपत्ति जनक 
सरकारी प्रस्तावों का बहस व मतदान के माध्यम से विरोध किया जाय बल्कि सरकारी विधेयकों पर 
रियायतें प्राप्त की जाये । प्रचार के समस्त माध्यमों से सरकार को उसकी सामान्य नीतियों में परिर्वतन 
करने के लिए विवश किया जाय (3) इसीलिए शासन की संसदात्मक प्रणाली में विपक्षी दल का कार्य उतना 
ही महत्वपूर्ण है जितना कि सत्ताधारी दल का, सरकार पर प्रहार करना और उसके अवपब मंत्री की 


ज 
रे 


आलोचना करना विपक्ष का कार्य है (4) श्री जैन के अनुसार," प्रभावशाली विपक्ष का अर्थ होता है 


ऐसा विपक्षशसंसदीय व्यवस्था में दो मूल कार्यकरता है - प्रथम यह सत्तारूढ़ दल की नीतियों एवं 
कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना एवं सुधार करता है - द्वितीय आवश्यकता करता पड़ने पर बैकल्पिक 
सरकार का गठन करता हो । (5, 


विरोध पक्ष द्वारा सदन में की गयी सरकारी नीतियों की आलोचना सरकार को भी अपनी नीति 
का बचाव व उसकी सार्थकता सिद्ध करने का अवसर प्रदान करती है । वबस्तुतः प्रयत्क्ष आक्रमण से 
लाभ हांता है क्योंकि आक्रमण में ही प्रतिरक्षा निहित होती है । यदि कोई आक्रमण न्याय संगत है तो 
उसकी प्रतिरक्षा भी युक्तिपूर्ण ढंग से की जा सकती है । (6) इसका प्रभाव यह होता है ; 
वितर्क के माध्यम से निकले किसी प्रस्ताव अथवा नीति की विशुद्धता एवं सार्थकता में और अधिक वृद्धि हो 
जाती हैं । नीति केवल बहुमत के शासन का उत्पादन नहीं होती, जैसा सामान्तया माना जाता है वरन 
यह विचार विमर्श पर आधारित शासन, प्रतिपक्षी दल के तर्कों तथा आपत्तियों और दीघीओं में सरकारी 
बहुमत के प्रभाव के मध्य होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम होती है।(7/ प्रतिपक्षी आलोचना से जहां 
राण्ट का उस बस्तु की जानकारी होती है, जिसे वह नहीं जानता और इसके माध्यम से ऐसी कर बातें 
ज्ञात हो जाती हैं जो कि अन्य तरीकों से ज्ञात नहीं होती (9) ही सरकार द्वारा उठाये गये किले भी 


है) 
शत 
5] 


५७७४७७४/५७७७७४४७७७७७७७७७७७७७७७७४५७७७७७७७७७//७७७७॥४/७७७७७ ७७७७४, »७७०७७७॥४५०७७॥४७७७४७४७७७०४४०७७७७४७७७॥७७४॥ ७७७४ ०७७४ ०७७७७ आंधी का अब आाअक कसक 0 अबकी कब अ अनिल न कुज पक > कक मील 3 मीन न जम 2 अमन मुजलडफि जम आज | मीन क मत दिन न मनन न. ॥3 मिल लि ज फनलकल अल कि कक न नमकीन लजी न न कजसललल चित कम + ५ नकल न जीन अमन 


(4) हांग किर्टिन : दि परपज आफ पालियीमेंट, लंदन ब्लैड फोर्ड प्रेस, पूृ0 89-90 . 

(2) वासन अलफ्रेंड सी : अवर हाउस इन इन्ट्रोडक्शन 303 पारलियामेंटरी 20083 लंदन पीपुल्स यूनीवसिटी 
4948 पृ0 204. (3) जैनिंग आइवर पालियामेंट, यूनीवर्सिटी प्रेस 4969 पृ0 467 . 

) जैनिंग्स आइवर ,कैबिनेट गर्वनमेंट कैम्ब्रिज 4954 दूसरा संसकरण पृ0 2. 

5) जैन डी0सी0 अपोजीसन इन इन्डिया रीसेंट ट्रेन्ड्स पालिटिकल साइंसटिस्ट वां 34 जुलाईदिस0 966 

) आइवर जैनिंगस,मंत्रिमण्डलीय शासन 4969 पृ0 605. 

7) तंग क्वींटन ,उद्धतकर्ता हर्विएंडवेदर दि बिट्रिश कान्सट्रीट्यूडानलंदन मैकमिनल 4972 ,पृ0 454. 
) 
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गलत राजनीतिक कदम को विरोध पक्ष के माध्यम से संसार के लाग शीघ्र जान जाते हैं |) सरकार व 
विपक्ष के मध्य का यह वाद विवाद जनता को राजनैतिक प्रशिक्षण तो अंदान करता ही है कानूनी तथा 
संवैधानिक क्षेत्र में किसी सीमा तक उसकी तार्किक शक्ति में भी बृद्धि करता है ।(2 


विरोधी दल सरकार का विकल्प अल्तुत करता है । सर आइवर जैनिंग्स के अनुसार - 
विरोधी दल सरकार के विफल होने पर तुरन्त ही विकल्प बन जाता है, यह जनता के असंतोष का 
केन्द्र भी है। विरोधी दल का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की सरकार का । यदि विरोधी 
दल न हो तो हम उसे प्रजातंत्र नहीं कह सकते । सम्राट का विरोधी दल व्यर्थ का वाक्योंश नहीं है 
सम्राट को सरकार व विरोधी दल दोनों की आवश्यकता है 0 आल दूसरे 'स्थल पर वे लिखते हैं 
कि महत्ता की दृष्टि से सम्राट के विरोधी दल का स्थान सम्राट को सरकार से दूसरे नंबर पर आता 
है ।4/ संसद का सबसे महत्वपूर्ण भाग कामनन्‍्स सभा का विरोधी दल है |(5) विपक्षी नेता भावी 
प्रधानमंत्री होता है ।0/ तथा ह आजके विपक्षी दल को कल सत्ता रूढ़ दल का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व 
सहन करना पड़ सकता है |?) हाऊस आफ कामन्‍्स के संदर्भ में जैनिंग्स नें लिखा है कि सरकार 
हाऊस आफ कामन्स को अपनी इच्छानुसार कोई कानन पारित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती 
क्योकि विरोधी दल बैकल्पिक सरकार के रूप में हमेशा तैयार रहता है ।5) भारतीस संदर्भ में श्री 
कोठारी का मत है कि विरोधी दल के दबाव का एक परिणाम यह भी होता है कि कांग्रेस [सत्तारूढ़ : 
दल[ को बराबर इस बात का भय बना रहता था कि यदि वह प्रभावशाली लोकमत से बहुत दूर रहती 
है और यदि उसकी आंतरिक गुटबंदी द्वारा संतुलन स्थापित नहीं होता तो विरोधी दल उसे अपदस्थ _ 
कर सकते हैं | +?/ श्री पायली के अनुसार अवसर आने पर विपक्ष सरकार के उत्तरदायित्व को ग्रहण 
करता है, यदि ऐसा विकल्प संभव उपलब्ध नहीं हो तो इसका परिणाम या तो निरंकुश राजतंत्र की 
स्थापना या विप्लव होगा ।(0) 


4. जैनिंग्स आईवर ,पार्लियामेंट ,कैम्ब्रिज 4939. पृष्ठ - 505 
गी चन्द्र कान्तः लोक सभा में विपक्ष की भूमिका 3967 से 4976 , काशी हिन्दू 


है 
विश्वविद्यालय 4984, पृष्ठ-7 

3. सर आईवर जैनिंग्स, कैबिनेट गर्वनमेंट,#पृष्ठ- 46 

4. तदैव 4954, पृष्ठ-439 

5. तदैव पृष्ठ-440 

6. कोल एम.एन., शकधर एम.एल. / संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार, पृष्ठ- 445 

हि सुभाष चन्द्र: मेन अपोजीशन पार्टीज इन राजस्थान, जोधपुर विश्वविद्यालय, पृष्ठ-2 

8. जैनिंग्स आइवर: मत्रिमंण्डलीय शासन, पृष्ठ- 68 

9. पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन स्टडीज , कीठारी रजनी, ” द कांग्रेस सिस्टम इन इण्डिया" 
पृष्ठ-3 

0. पायली एम.वी. कान्स्टीट्यूशनल गर्वनसेंट इन इण्डिया, बास्बे एशिया पल्बिशिंग हाऊस , 


थर्ड रिवाईज्ड एडिशन 977, पृष्ठ-494 
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उल्लेखनीय है कि विपक्ष द्वारा सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था करना एक शान्तिपूर्ण 
प्रक्रिया है । चाहे यह संसदात्मक विचारधारा के परिवर्तन से हो अथवा आम चुनाव के द्वारा । इस 
प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए एवं सत्ता परिवर्तन को उचित ठहराने के लिए विपक्ष एक कार्य- 
क्रम निर्धारित करता है जो कि आवश्यक नहीं कि हर एक दृष्टिकोण में सरकार के कार्यक्रम से 
भिन्‍न हो । विपक्ष अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सदैव शान्ति पूर्ण साधनों का उपयोग करता है 
यह एक उत्तरदायी समूह है जिसका उद्देश्य देश को अराजकता की स्थिति में ले जाना नहीं है। 
जे. बन्दोपाध्याय के अनुसार-बन्दी शिविर, सैनिक शासन, गुप्त पुलिस और सशस्त्र विद्रोह तानाशाही 
देशों के मुख्य लक्षण हैं । प्रजातंत्र में संसदीय विरोधी दल इन लक्षणों की जगह एक विकल्प प्रस्तुत 
करता है। इस बात को ध्यान में रखकर संसदीय विरोधी दल उस राजनीतिक विरोधी दल के हाथों 
में महत्वपूर्ण साधन है जो किसी समय विधान मण्डल में अल्पमत बन जाये । एक संसदीय विरोधी 
दल के रूप में कार्य करके ही ऐसा राजनीतिक दल अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग 
से निर्वाचक्त गण के सामने रख सकता है । दूसरे शब्दों में एक प्रभावशाली संसदीय दल विरोधी 
पक्ष की तरह कार्य करके ही एक राजनीतिक दल जो निर्वाचनों में पराजित हो गया हो फिर से 
शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा सत्ताधारी हो सकता है तभी एक आदर्श सरकार के रूप में प्रजातंत्र सफल 
हो सकता है । ५) इकबाल नरायण के शब्दों में - " ऐसे विपक्ष के अस्तित्व से जो पूर्ण स्वाधीनता 
से सरकार की आलोचना कर सके और फिर भी बहुमत के शासन के सम्मुख नत मस्तक रह सके 
एक ऐसो व्यवस्था बन जाती है कि जिससे शासन का परिवर्तन बिना क्रिरेहिंसा पूर्ण उथल-पुथल 
के हो सकता है ।"(2/ दूसरे शब्दों में विरोधी दल देश में तानाशाही, अराजकता, सैनिक शासन, 
गृह युद्ध अथवा क्रान्ति जैसी अमानवीय, अलोकतांत्रिक तथा प्रलंकारी घटनाओं की संभावनाओं को 
समाप्त करता है |) अतः विरोधी दल शक्ति प्राप्त करने के लिए शान्तिपूर्ण स्राथन ही अपनाता 
है यह राज्य के नियमों व परम्पराओं के अधीन ही कार्य करता है और राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा 
रखता है | विरोधी दल एक उत्तरदायी निकाय है,वह ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे देश में 
अराजकता फैले । यदि सत्ताधारी दल कुछ कारणों से सरकार को चलाने में असमर्थ हैं या सरकार 
का चलाना असंभव हो तो विरोधी दल अपने हाथ में सत्ता लेने के लिए तैयार रहता है । देश 
के प्रति निष्ठा और अपने उत्तरदायित्व को समझने के कारण विरोधी दल केवल राजनैतिक गुट 
न होकर वास्तव में सम्राट का विरोधी दल बन जाता है | (4) 


विपक्ष को भी सत्तारूढ़ दल की भाँति जनहित में कार्य करना होता है । प्रधानमंत्री 
श्री मोरार जी देसाई नें उस समय ही लिखा था जब वे प्रतिपक्षीय नेता के रूप में कार्यरत थे । 
- निम्नलिखित कार्य करके यह देखना विपक्ष का कार्य है कि देश के हितों की सुरक्षा की जा रही 
है- “प्रथम, सरकार के लोक तांत्रिक तथा देश के हितों में किये गये कार्यो का समर्थन करने, 


द्वितीय, सरकार के उन प्रयासों का विरोध करके जिनका वे देश के लिए अहितकर समझते हैं 

ह; जे. बन्दोपाध्यायः थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस आफ पार्लियामेंटी अपोजीशन , 4967, 
पृष्ठ-3 क्‍ 

रा नारायण इकबाल: शासन के सिद्धान्त एवं प्रमुख संविधान भाग-2 आगरा अग्रवाल 
एण्ड कम्पनी 4980, पृष्ठ -436 

3. गुप्ता चंन्द्रकां, लोक सभा मे विपक्ष की भूमिका 967 से 4976 काशी हिन्दू 


विश्वविद्यालय अप्रकाशित शोध निबंध[ 5 !, पृष्ठ-9 
4. आरजी बाल्ड एस>फोड्ड ,हिज मैजेस्टिक अपोजीशन, 4744-4830, 4964, पृष्ठ-2 
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तृतीय, सरकार के दुष्कर्मों का तथ्य निरूपण करके तथा भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने अथवा 
उन्हें कम से कम स्तर तक लाने के लिए सभी सांविधानिक शान्तिपर्ण उपायों को प्रकाश में लाना" (2) 


तनाव के समय विरोधी दल एक सुब्यवस्थित स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में कार्य 
करता है ऐसे अवसरों पर विरोधी दल न तो कभी संविधान को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा न 
देश में अराजकता फैलाने का समर्थन ही करेगा | ऐसा ही उदाहरण ब्रिटिश संविधान में मिलता है 
4956 में अनुदार सरकार नें स्वेज नहर के राष्ट्रीय करण की आड़ लेकर मिश्र पर आक्रमण किया 
ब्रिटेन के मजदूर दल नें इस नीति का समर्थन नहीं किया और न हीं वह आक्रमण से सहमत हुआ 
इस दल को युद्ध के नैतिक आधार और औचित्य पर सन्देह था ब्रिटेन के विरोधी दलों के नेता 
ट्यूगेरस्कल ने कहा- कि वे प्रत्येक सांबिधानिक शासन द्वारा आक्रमण की नीति का विरोध करेंगे 
उन्होने सांबिधानिक शब्द पर बल दिया । उन्होंने कहा कि वे किसी मनुष्य से भी सरकार के आदेशों 
की अवहेलना करने के लिए नहीं कहेंगे परन्तु वे जनमत के प्रभाव द्वारा सरकार पर प्रत्येक ढंग 
से दबाव डालने का प्रयत्न करेंगे । जिससे वह उस नीति का परित्याग कर दे जिसने हमें एक 
विषम स्थिति में रख दिया है । मजदूर दल नें ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि सरकार 
के कार्यो में बाधा पहुँचे । मजदूर दल नें यह स्वीकार किया कि उसके पास सरकार की नीतियों द 
की सांविधानिक उपायों द्वारा आलोचना के साधन बहुत सीमित थे । (2) 


विपक्ष नागरिकों के आवश्यकताओं एवं कष्टों को संसदीय माध्यम से सरकार तक 
पहुँचाने तथा इनके निवारणार्थ सरकार पर दबाव डालने का महत्वपूर्ण कार्य करता है | विरोध पक्ष 
के समर्थक विपक्ष का गठन अपनी आवाज सदन में पहुँचाने के लिए ही करते हैं ।(2/ विपक्ष अपनी 
लगातार खोज-बीन से तथा शासन की नीतियों की आलोचना विभिन्‍न संसदीय माध्यमों से करके 
शासन का जनतेत्र का एक अधिक लाभ दायक उपकरण बनाता है विपक्ष की आलोचना सत्ताधारी 
दल को सतर्क बनाती है और अपनी सीमाओं के बारे में सावधान करती है । फलस्वरूप सत्ता में 
बैठे लोगों की नीतियों में सुधार होता है - जैसा कि डेविड आप्टर नें कहा है, "जिस प्रकार बैरोमीटर 
के गिलास के उतार चढ़ाव मौसम के बारे में सूचना देते हैं उसी प्रकार विपक्ष की उन्नति व अवनति 
सरकार की नीतियों के प्रभावी पन को व्यक्त करतो है |" 


जा 
4. देशाई मुरारजी: "संसद व राज्य विधान सभाओं में विपक्ष की भूमिका” [(श्यामलाल 
शकश्चर द्वारा संपादितूं संविधान व संसद" 4976 पृष्ठ-370 


2. रिचर्ड रोज: पालिटिक्स इन इग्लैण्ड, पृष्ठ-220 
2) पायली एम.बी.: कान्स्टीट्यूशनल गवर्नमेंट इन इण्डिया बाम्बे-477, पृष्ठ-497 
4. डा0 ३. आफ्टर: समेरिफलेक्शन आन दि रोल आफ पालिटिकल अपोजीशन इन न्यूनशन 


कम्परेटिव स्टडीज इन सोसाईटी एण्ड हिस्द्री 4967-62, पृष्ठ-54-68 
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विपक्ष का कार्य सरकारी दृष्टिकोण से भिन्‍न मत रखने वाले मतदाताओं का प्रतिनिधित्व 
कर विधायिका को वास्तविक रूप में जनता की प्रतिनिधि सभा का स्वरूप प्रदान करना है. यदि 
मतदाता सत्तारूढ़ दल की नीतियों को पसन्द नहीं करते तो वह विपक्ष के माध्यम से ही दबाव 
डालने का प्रयत्न करते हैं और आगामी निर्वाचन में सरकार को बदलने का अवसर प्राप्त कर सकते 
हैं (4, विरोधी दल का नेता अपने भाषण द्वारा मतदाताओं को यह समझाने का प्रयत्न करता है 
कि सरकार की अपेक्षा उनकी नीतियाँ अधिक ठोस एवं हितकर हैं । लास्की के मतानसार- ब्रिटिश 
जनता सरकारी कार्यों में अधिक से अधिक कमियाँ निकालने के लिए कामन्स सभा में एक बड़ी 
संख्या में सदस्य भेजती है, जो सरकार की त्रुटियों का अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं तथा इस 
बात पर बल देते हैं कि सरकार देश को नष्ट कर रही है तथा सरकार से ऐसी सूचना प्राप्त करने 
का प्रयत्न करती है जिससे यह सिद्ध हो जाये और मतदाताओं के समक्ष इस प्रकार का प्रचार करते 
हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि सरकार का प्रयोजन कैसे ही अच्छे है परन्तु फिर भी वह [सरकार 
वास्तव में प्रत्येक कार्य हानिप्रद ढ़ग से कर रही है ।(2) विरोधी दल जनता के सभी वर्गों में विधायिका 
के प्रति रूचि पैदा करते हैं, जो कि संसदीय लोकतंत्र के सफल संचालन व विकास हेल आवश्यक 
तत्व है । अन्‍्जेला एस. वर्गर ने इस संदर्भ में लिखा है कि विरोधी दलों की प्रमुख झूमिका यह 
थी कि उनके माध्यम से राजनीतिक संचारण होता और वे राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती का 
काम करते थे । वे समाज के उन वर्गों को संगठित करते थे और उनमें राजनीतिक चेतना लाते 
थे जो अभी तक कांग्रेस [सत्ता रूढ़ दल| के प्रभाव में नहीं आये थे । " इस प्रकार विरोधी दलों के 
माध्यम से समाज के यह वर्ग राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने लगते थे | 


विपक्ष सशस्त्र सेना को पशक्षपात रहित हत तथा लोक सेवाओं को अराजनीतिक बनाता 








है ।(4) प्रजातंत्र में यह जरूरी है कि देश का प्रशासनिक तंत्र अराजनीतिक बना रहे । एक सशक्त 
विरोधी दल राजनीति में निर्मित मोनेपोली एकाधिकार] को रोकता है जो आर्थिक मोनोपोलो से भी 
खराब होती है | जहाँ विपक्ष नहीं होता । वहाँ नागरिक सेवा का झुकाव एवं लगाव सत्ताधारी दल 
के साथ जुड़ जाता है जो प्रजातंत्र के लिए घातक है ॥(5/ 

4. पायली एम.बी.: कान्स्टीट्यूजनल गर्नमेंट इन इण्डिया, पृष्ठ-494 


लास्की एच.जे.: पार्लियामेंट्री गर्वनमेंट इन इग्लैण्ड-4959, पृष्ठ-72 
बर्गग अन्जेला एस.: अपोजीशन इन डामिनेंट पार्टी सिस्टम, आर्क्सफोर्ड बनिवर्सिटी 
प्रेस, बाम्बे-969, पृष्ठ-282-283 द 


रु फटयाल एच.एस.: रोल आफ द अपोजीशन इन इण्डियन पार्लियामेंट-49:2. पृ.6-7- 
5. शमा लक्ष्मीनारायण: संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष , विधायिनी, मध्य प्रदेश सचिवालय प्रकाशन 


बपष-4 अंक-4 4 जून 4986 
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विरोध पक्ष राजनीति व लोक सेवाओं को भ्रष्टाचार से बचाता है । श्री भाम्भरी के 
अनुसार विपक्षी दल का यह सार्वजनिक कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार व दोष पूण॑ प्रशासन के प्रश्नों 
का उजागर करे यह कतंव्य सरकारी कर्तव्यों से कुछ ही कम महत्वपूर्ण है (/)/ विपक्ष अपनी ठीखी 
नजर से सरकार के पक्षपात पूर्ण खैये का, यदि है, तो बडी स्वतंत्रता से अवलोकन करता है तथा 
अपने बाकयुद्ध से सरकार को जलील करने का साहस करता है । वह सरटोबी के इस परामर्श 
पर चलता है कि देखते ही हमेशा की तरह खीच लो और खीचते ही कसम खाकर कहो जो कहने 
में भी भयानक मालूम पड़े । यही काम भ्रष्टाचार व दोषपूर्ण प्रशासन पर एक बड़ा प्रतिरोधक है 
जिसे कि संविधान में भ्रष्टाचार व गलत प्रशासन को रोकने के लिए प्रदान किया है इसी के माध्यम 
से प्रत्येक व्यक्ति के साथ किये गये अन्याय का निराकरण होता है [2 


विपक्ष समब-समय पर उठने वाले राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय विचारणीय विषयों पर 

जनमत का निर्माण करता है । (3, इससे सत्ता पक्ष को विभिन्‍न विषयों पर जनमत की राय की 
जानकारी प्राप्त होती रहती है । सत्तापक्ष स्वयं तो राष्ट्रीय क्रत्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वह 
किसी विषय पर जनमत की राय जानने में प्रायः असमर्थ रहता है । इस रूप में विपक्ष एक गुरूतर 


कार्य का सम्पादन करता है । 





राज्य के संगठन के अन्तर्गत एक विश्वसीय व उत्तरदायी विपक्ष अल्प मत के प्रतिनिधि 
की तरह अल्मत के अधिकारों की रक्षा करता है इससे देश की सम्पूर्ण जनता शासन में सक्रिय 


भागीदारी अनुभव करती है । विपक्ष अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद के और इस प्रकार राष्ट्र 
के सम्मुख अपने सवाल रख सकता है । इस प्रकार धर्म, भाषा, संस्कृति पर आधारित किसी अल्प 
संखयक वर्ग को तथा किसी भी तिथि या विचारधारा के लोगों को यह शिकायत नहीं रहती कि 
उनका आवाज का अनसुना कर दिया गया या दबा दिया गया है । इससे देश की सम्पूर्ण जनता 


में देश के प्रति एक उच्चतर किस्म की देश भक्ति व निष्ठा का जन्म होता है । 


है मारी. सी वयी«. रोल आफ उत्पोजीशन उप दि हाउस आफ पीकुल ,25 2» 
गा जैनिग्स आइबर: मंत्रिमण्डलीय शासन- पृष्ठ-648 
कु वर्मा राम बहादुरः राष्ट्रीय एकता के निर्माण में संसद, संसदीय पत्रिका संविधानिक 


एण्ड संसदीय अध्यक्ष संस्थान, नई दिल्ली - 4977 अंक 4 वर्ष-4 पृष्ठ-47 





कलछुछ - कू 
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जातंत्र विपक्ष की ५ [शि का:- 





संसदात्मक जनतंत्र का सबसे सुस्पष्ट लक्षण विपक्ष का होना है विपक्ष संसदात्मक 
गणतंत्र का जीवनी रक्‍त है । संसदीय लोकतंत्र व मंत्रिमंण्लडल पछधति की सफलता 
के लिए आवश्यक पहली शर्त यह है कि विपक्ष सबल हो । याद कहीं विपक्ष नहीं 
हो तो वहाँ प्रजातंत्र नहीं है । प्रतिपक्ष का अस्तित्व लोकतांत्रिक व्यस्था की मौजूदगी 
को प्रदर्शित करता है यदि यह जानना हो कि अमुख देश की जनता स्वतंत्र है या 
नहीं तो यह जानना आवश्यक है कि वहाँ विरोधी दल है या नहीं और यदि है तो 
कहाँ पर है ।“ विरोधी दल का अस्तित्व प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है ।> 


भारत के सभी विवेकशील व अनुभवी राजनीतिज्ञों ने भारतीय संसद और 
राज्य के विधान मण्डलों में विरोधी दल के महत्व को स्वीकार किया है कि विरोधी 
दल के अभाव में भारत में प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है | श्री जय प्रकाश नारायण 
के अनुसार यदि भारत में प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो विधान मण्डलों में [कांग्रेस] 
सत्ता का सामना करने के लिए एक प्रभावशाली विरोधी दल का होना आवश्यक 
है । क्योंकि जब तक एक प्रभावशाली प्रतिपक्ष [सत्ता पक्ष कांग्रेस का अधिपत्य 
समाप्त नहीं करता तब तक भारतीय प्रजातंत्र को गम्भीर भय है ।।. 26 जनवरी 4962 
के हिन्दुस्तान टाइम्स के गणतंत्र दिवस विशेषांक में उस समय के लोक सभा के 
अध्यक्ष श्री सरदार हुकुम सिंह नें लिखा था कि विरोधी दल का मुख्य कार्य विरोध 
करना है । एक प्रतिनिधि सरकार अवश्य ही एक दलीय सरकार होती हे । जब 
दल सरकारी होता है तो विरोधी दल भी होना चाहिये | यदि ऐसा नहीं है तो वास्तव 
में प्रजातंत्र भी नहीं है । एक तानाशाह अपने दल के सिवाय सब दलों को नष्ट 
कर देता है। यदि कहीं पर दलीय सरकार नहीं है, तो उस देश में तानाशाही होती 
है।> इस प्रकार प्रजातंत्र का निचोड़ इस बात में है कि कार्यपालिका की विधान मण्डल 
के भीतर और बाहर प्रति वर्ष व प्रतिदिन आलोचना की जानी चाहिये | ऐसा न 
होने पर सरकार प्रजातंत्रात्तमक न रहेगी । वह शीघ्र ही मनचाही करने लगेगी और 





जैनिंग्स आइवर: "कैबिनेट गर्वनमेंट ”, 4958 पृष्ठ-45 

जैनिंग्स आइवर: “दि ब्रिटिश कान्स्टीट्यूशन", कैम्ब्रिज, 4952, पृष्ठ-42 

पील रार्बट ए.. [एडिटर पालिटिकल अपोजीशन इन वेस्टर्न डैमोक्रेसी, 4966, 
पृष्ठ-48 द 

दि टाइम्स आफ इण्डिया: 956 , नवम्बर 


दि हिन्दुस्टान टाइम्स, नवम्बर 30, 4962 
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आगे चलकर तअत्याचारी शासन का रूप ले लेगी | यह जो बात अपने हित में समझेगी 
वैसा दूसरों के हितों अथवा राष्ट्र हित का ध्यान न रखते हुए करने लगेगी" जनता 
का शासन कुछ थोड़े से व्यापारियों द्वारा कुछ व्यक्तियों के लिए" का सिद्धान्त 
ले लेगा ।* 


एक विशाल अनुसरण तथा विशाल सदस्यता से राजनीतिक दलों का विकास 
समाज के जनतंत्रीकरण में मदद करता है | यह तानाशाही को रोकता है | यह विपक्ष, 
शासन को आम जनता की राय व इच्छाओं के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा शासन 
के द्वारा अपनी स्थिति व शक्ति का दुरूपयोग करने से रोकता है तथा आम जनमत 
और लोगों को आवश्यकताओं के प्रति उस सीमा तक उत्तरदायी बनाता है जितना 
कि मानवीय सत्य निष्ठा किसी भी शासक को उत्तरदायी बनाने में संभव हो । प्रतिपक्षी 
दलों का विकास जनतंत्र में हुआ है तथा जनतंत्र में ही उन्हें फलने फूलने का तथा 
पोषित होने का अवसर मिलता है । जनतंत्र में विपक्षी दल व राजनेताओं को केवल 
उनकी कल्पनाओं व सबको संतुष्ट करने के लिए नहीं, वरन वे नेता व राजनीतिज्ञ 
एक अच्छी तरह से परिभाषित लाभ दायक कार्य करते हैं, के कारण जलनतंत्र में 
एक भूमिका अदा करनी होती है । सैमुअल जे0 ईल्डर्स वेल ने ठीक ही कहा है- 
कि यह आम सहमते है कि जनतंत्र में नेताओं एवं विपक्षी समूहों की-जैसे कि 
कुछ जोखिम भरे कार्य करने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए, निर्णय लेने वाली 
समितियों के गठन के लिए, आम जनता के मध्य सूचना देने व संचार माध्यम बनाने 
के लिए. आम सहमति का विकास करने के लिए, उत्तरवायित्व महसूस करने के 
लिए और इस प्रकार समाज को एक प्रभावकारी और आब श्यकतानुसार अपने मतभेदों 
को प्रस्तावित करने के लिए विपक्षी दलों की आवश्यकता होती है |“ 


कोई भी पार्टी अथवा नेता चुनाव के आधार पर स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश 
होने का प्रलोभन नहीं छोड़ सकता जब तक उसके सम्मुख एक जागरूक, मजबूत 
तथा सशक्त चेतन विपक्ष न हो | विपक्ष सत्ता पक्ष की कमियों, गलतियों, असफलताओं, 
भ्रष्टाचार तथा ईमानदारी व निष्ठा की कमी को उजागर करता है और इसके लिए 
वह [विपक्ष] संकोचहीन तौर तरीकों को लक्ष्य की प्राप्ति और उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु सदेव तैयार रखता है | जनतंत्र में एक स्वस्थ व सशक्त विपक्ष सत्ताधारी अथवा 
शासक को नीतियों का अनुमोदन करने से इनकार करने तथा शासन के कार्यक्रम 





शरण पी. उद्ृतकर्ता, भारतीय शासन व राजनीति मेरठ, रस्तोगी पब्लिकेशन 4975 
“776 पृष्ठ 392, ब्रिटेन के हाई कमिश्नर द्वारा संसदात्मक विपक्ष पर आयोजित 
सेमिनार में फरवरी 4956 में प्रस्तुत विचार । 

सैमुअल जे0 ईल्डर्सवेल: पालिटिकल पार्टीज ए विहैवियल एनालिसिस, शिकागो, 4964, 


पृष्ठ-22 
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को क्रियान्वित होने हेतु अनुदान को पारित होने से रोकने की सामर्थ रखता है इसमें 
शासक को सत्ता से च्युत करने के लिए मतदान की शक्ति होती हे जो कि विपक्ष 
के अतिरिक्त और किसी के पास एवं अन्य किसी साधन के संभव नहीं है । दूसरे 
साधनों से कोई भी व्यक्ति शासन की आलोचना कर सकता है, एक सशक्त जनमत 
तैयार कर सकता है । शासन की गलतियों तथा असफलताओं के प्रति जनता को 
सचेत कर सकता है और जनता को विद्रोह करने की प्रेरणा दे सकता है लेकिन 
अगर यह जनतंत्र है, अगर एक से अधिक राजनीतिक दल व सहयोगी एवं असहयोगी 
समूह हैं जो सशक्त आवाज से युक्त हैं, किसी भी शासक को सत्ता से हटा सकते 
हैं । ए0एल0लावेल नें कहा है- कि मान्यता प्राप्त विपक्ष की लगातार उपस्थिति 
शासक के निरंकुश बनने में एक बाधा है | संभव आम राय की परिधि के अन्दर 
एक निश्चित कार्यक्रम से युक्‍त विपक्षी दल की स्थिति न केवल शासक वर्ग के 
अत्याचार के विरूद्ध एक ढ़ाल है वरन यह एक धर्मान्ध बहुमत वाले दल के विरूद्ध 
भी एक ढ़ाल का कार्य करती है। 


अगर शासन सत्ता एवं शक्ति एक ही दल या राजनीतिज्ञों के समूह में सम्मिलित 
हो जाये तो जनतंत्र केवल एक प्रदर्शन मात्र होगा । कोई भी दल कितना ही अपने 
देश व देश वासियों के हित में कार्य करने की घोषणा करे "चूँकि शक्ति श्रष्ट 
कर देती है तथा स्व॒मौम शक्ति सार्वभौम रूप से भ्रष्ट कर देती है" राष्ट्र हित 
के लिए अहितकर ही होगा । किसी भी सरकार के लिए यह बहुत ही साधारण 
बात है कि वह स्वतंत्र चुनाव में आम जनता द्वारा चुनी गयी सरकार है का दावा 
कर तथा यह कहे कि उसे जनता का विश्वास एवं समर्थन प्राप्त है लेकिन विक्रास 
शील देशों में विशेषकर जहाँ पर आम जनता की राजनीतिक चेतना प्रतिनिष्यात्मक 
जनतंत्र के सजे संवरे विचार और लोगों के परीक्षण, विश्लेषण और प्रत्येक नीति 
की समालोचना तथा शासन के कार्यों का विभिन्‍न पहलुओं से परीक्षण सीमित है 
बहुमत के परदे के पीछे तथा लोक प्रिय मत की आड़ में शरण लेना बहुत सरल 
है । इस प्रकार को सरकार को जनता द्वारा सावधानी पूर्वक देखने की आवश्यकता 
है कि शासन के द्वारा अपने विशाल बहुमत का दुरूपयोग आम जनता की स्वतंत्रता 


को नष्ज करने के लिए तो नहीं किया जाता । डोलाल्ड मैक लिथाटन ने सही ही 


कहा है - कि जो सरकार बहुत लोक प्रियता अर्जित करती है वह अपने सबसे 
गन्दे स्वरूप को भी परिलक्षित करती है । 


कोई भी व्यक्ति अथवा समूढ सत्ता का समपर्ण नहीं करना चाहता अगर 
एक वार उसने सत्ता का सुख चख लिया अगर यह किसी चीज को प्राप्त करना 





ए.एल. लावेल: "पब्लिक ओपीनियन एण्ड पापुलर गर्वनमेंट, लन्‍्दर-4946 पृष्ठउ-57-58 


सर रोईस्टर्स: प्रास्पक्ट आफ इण्डियन डमोक्रेसी, मेरठ-4929 पृष्ठ- 7 
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या हड़पना चाहता है तो उसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है । केवल एक प्रभाव 
पूर्ण व अनुशासित एवं उद्देश्यपूर्ण विपक्ष से इसे संयमित किया जा सकता है जो 
कि प्रत्येक क्षण जागरूक रहे । शासन के प्रत्येक कार्य पर नजर रखे तथा शासन 
के प्रत्येके गलत कार्य व असफलता को अपने कर्तव्य की भाँति उद्घाटित करेगा 
और शासन द्वारा सत्ता के दुरूपयोग के प्रति राष्ट्र को सचेत करेगा । विपक्ष को 
शासन के गलत कार्यो और असफलताओं के प्रति जनमत का निर्माण करना होता 
है जिससे कि लोग शासन की नीतियों के विरोध द्वारा शासन में परिवर्तन का रास्ता 
इंगित कर सके आइवर जैनिंग्स ने कहा है - कि विपक्ष एक त्वरित बैकल्पिक 
शाक है और आम जनता के असंतोष का केन्द्र बिन्दु है ।: 


अगर बहुत ही सीमित अर्थों में यदि आधुनिक समाज स्वतंत्र है तो भी उसे 
एक ऐसे माध्यम को आवश्यकता है जिसके द्वारा वह अपनी तकलीफों को कह सकता 
है और अपने विचारों को प्रकट कर सकता है तो सबसे महत्वपूर्ण साधन , जिसके 
द्वारा वह ऐसा कर सकता है वह विपक्षी दल है । राष्ट्र धरातल को विपक्षी दल 
की आवश्यकता है क्योंकि विपक्षी दल के अभाव में स्वतंत्रता का नारा खोखला है, 
अर्थवीन और कागजी है । आइवर जैनिंग्स के अनुसार "हम लोग स्वतंत्र हैं क्‍योंकि 
हम स्वतंत्र पूर्वक्कष आलोचना कर सकते हैं । यदि हमारी आलोचनायें जनता को प्रभावित 
कर सकें तो सरकार को हटना पड़ेगा । जनमत के दबाव के कारण अनेक विधेयक 
नष्ट हो चुके हैं और बहुत सी अच्छी नीतियों में परिवर्तन कर दिया गया है। सरकार 
पर आशक्षेप करने का मुख्य उत्तरदायित्व विरोधी दल पर है | यदि यह जानना हो 
कि अमुक देश की जनता स्वतंत्र है अथवा नहीं तो यह जानना आवश्यक हे कि 
वहाँ पर विरोधी दल है या नहीं और यदि है तो कहाँ पर है ?“ इस प्रकार वैचारिक 
स्वतंत्रता विपक्ष का पर्याय है अगर विपक्ष नहीं तो जनतंत्र नहीं है ।“ 


उ0प्र/ सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री चन्द्रभानु के शब्दों में " 
"किसी भी गणराज्य में विरोधी दल की आवश्यकता होती है और विरोधी दल रहना 
चाहिये क्योंकि उसके द्वारा गणतंत्रीय परम्परायें कायम रह सकती हैं और सरकार 
भी ठीक तरह से कार्य कर सकती है ।/ 3 फरवरी 4957 को पटना में 


आइवर जैनिंग्स: कैविनेट गर्वनमेंट कैम्ब्रिज- पृष्ठ-5 4954 संस्करण-2 
जैनिंग्स आइवर : ब्रिटिश कान्‍्टीट्यूशन 49850 पृष्ठ-82 

जैनिग्स आइवरः कैबिनेट गर्वनमेंट, कैम्ब्रिज 4954 संस्करण-2 पृष्ठ-45 
उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही, खण्ड-249, 24 फरवरी 4964 पृष्ठ-333 
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जय प्रकाश नारायण ने अपने वक्तव्य में विपक्ष की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा 
कि "संसदीय प्रजातंत्र की मौलिक विशेषता यह है कि प्रभावशाली विपक्ष के अभाव 
में सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता । / सुदीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव रखने 
वाले निस्पृह्ठ बयोबृद्ध नेता श्री राज गोपाला चार्य के अनुसार- "विरोध पक्ष के अभाव 
में कांग्रेस हर तरह के महत्वाकांक्षी स्वार्थियों का चारागाह बन जायेगी ॥” 

यदि लोकतंत्र की सफलता के लिए विरोध पक्ष का होना आवश्यक है तो 
विपक्ष का निर्माण व विकास वहीं संभव है जहाँ दलों का निर्माण करने, निर्वाचन 
में भाग लेने, वाक स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना करने का अधिकार नागरिकों 
को प्राप्त होगा । विपक्ष के विकास के लिये यह जरूरी हें कि सरकार प्रतिपक्ष की 
आलोचना का जबाब पुलिस एवं जेल से न देकर तर्को से दे | श्री अटल बिहारी 
बाजपेयी के मतानुसार - लोक तंत्र का आधार है विरोध को न केवल सहन करने 
का घैर्य, अपितु समादर करने की उदारता, जहाँ असहिष्णुता है, जहाँ नतान्धता 
है, जहाँ विरोध को गददारी मानने का भाव है, वहाँ लोकतंत्र समाप्त होता है और 
तानाशाही का उदय होता है। > जैनिंग्स के शब्दों में लोक तंत्र में यह मानकर चलना 
चाहिये कि बहुमत का कार्य शासन करना है दमन करना नहीं तभी प्रतिपक्ष अपनी 
भूमिका का जनतंत्र के पोषक के रूप में निर्वाह कर सकता है । 





द टाईम्स आफ इण्डिया, 4 फरवरी 4957 

आज, 43 अक्टूबर 4956 

लोक सभा वाद-विवाद दिनांक 4974 

जैनिंग्स आइवर, कैबिनेट गर्वनमेंट, कैम्ब्रिज वर्ष 4958, पृष्ठ- 6 























उव्याय - 2, उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्षी राजनीति का उद्भव व विकास 
[क[ स्वतंत्रतापूर्व विपक्ष- एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य द 
[खि स्वतंत्रोत्तर भारत के प्रमुख विपक्षी दल, सिद्धान्त, नीतियाँ व कार्यक्रम क्‍ 
[ग| उ0 प्र0 विधान सभा में प्रमुख विपक्षी दल- उनका गठन, सिद्धान्त व कार्यक्रम 
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उ0प्र0 विधान सभा में विपक्षी राजनीति का उद्भव एवं विकास 
७७७७॥७॥७॥७७७/७॥७७७॥७७॥७॥॥/॥७७॥७॥७॥७॥/७॥/शएएएशश"शश/शशश"शशशशआशाणाणााणााा मन नलि मिलन जी जिनिज नीली मनन अजित जज लिन विज लि ,० पल लि नि निनि कमी द ५, “नल मिशन शी क लिन 


858 ३0 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रशासकीय अधिकार ग्रहण करने पर भारत 
के संवैधानिक इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात हुआ | इसी समय भारत में प्रतिनिध्षिक 
संस्थाओं की स्थापना का श्रीगणेश हुआ । 4864 में सरसैयद अहमद खाँ जैसे राज भक्तों 
ने इस बात पर बल दिया कि यदि देश वासियों को लेजिस्लेटिव कौन्सिल [विधान परिषद! 
में स्थान दे दिया जाता, तो हाल ही में हुआ विद्रोह घटित न होता । उन्होंने कहा, "केवल 
जनता की आवाज ही ऐसी होती जो किसी गलती को मूल में ही होने से रोक सकती है 
और एकाएक खतरा उत्पन्न होने तथा उससे हमारा सर्वनाश होने के पूर्व ही हमें सचेत कर 
सकती है ।"” इस प्रकार 486 में पारित इण्डियन कौन्सिल एक्ट के अन्तर्गत पहली बार 
विधायन कार्य में भारतीयों को सम्मिलित किया गया । 


॥ 


उ0प्र/ विधान परिषद में दलीय राजनीति का विकास 5 जनवरी, 4887 
प्रान्‍्त के प्रथम विधान परिषद में एक सरकारी विज्ञप्ति के रूप में सामने आया । परिषद 
के 9 नाम निर्देशित सदस्य थे जिनमें सरकारी 4 व 5 असरकारी सदस्य थे । कौन्सिल 
के भारतीय सदस्यों में पं0 अजुध्या प्रसाद, वीरेश्वर मित्तल, चौधरी काली राम ने कौन्सिल 
वबाद-विवाद में सक्रिय रूप से भाग लिया । उ0प्र0 विधान परिषद के जन्म से पहले ही 
कांग्रेस का जन्म हो चुका था । उ0प्र0 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इसी दलीय राजनीति 
का एक बिन्दु था |“ 


892 के इण्डियन कौन्सिल एक्ट में निर्वाचन के सिद्धान्त की सुविधा तो नहीं 
थी, किन्तु कौन्सिल के सदस्यों की संख्या 45 कर दी गई जिसमें 8 सदस्य गैरसरकारी 
हते थे लेकिन उस समय वास्तविक अर्थों में विधान मण्डल नहीं थे । यह एक परामर्श 
दात्री समिति थी, जो गवनर को प्रशासन चलाने में सहायता प्रदान करती थी किन्तु मतदाताओं 
के प्रति उत्तरदायी नहीं थी । यह एक ऐसी सरकार थी जैसा कि लार्ड क्रोनर ने कहा है 
समस्त आवश्यक विवरणों में यह अप्रवासी विदेशियों की अव्यक्त रूप में अपने देश के 
हितों की रक्षा में लगी सरकार थी "॥2 





इन विधायी सभाओं में अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का प्रभाव था तथा 
गैर सरकारी लोगों की नियुक्तियों व नामांकन संस्थाओं द्वारा होता था जो कि सरकारी अधिकारियों 
को संस्तुति पर हुआ करती थी । इस प्रकार इन गैर सरकारी लोगों को जनता का प्रतिनिधित्व 
प्राप्त नहीं था । हालांकि विशिष्ट अवसरों पर इन लोगों की शिकायतें सदन को बताया 


त्त्न्त्त्त्तल्लचच्च्ीाणएाआडडससललचकसलकनडसससससससस न: इसअ लइ न स डरनरसबसनइं)२६इअिओओओ3७ओओ७ओ७ओ७ओओ७)त७?त)?त७तणत७७+3७ 39७93>3७9७9७9न+++-+++त-_-++_-++-++०+_- हर * 


4- 0प्र) विधान मण्डल की ऐतिहासिक रूप-रेखा, विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0, 
4977, पृष्ठ-8 

2- उ0प्र) विधान परिषद के सदस्य व स्वतंत्रता संग्राम [उ0प्र) विधान सभा शताब्दी 
वर्ष समारोह द्वारा उद्धृत उ0प्र) वि0स0 सचिवालय पुस्तकालय के सौजन्य से, पृष्ठ-5 

3- जाई क्रीनरः हाउस हाफ कामन्स वाद-विवाद, खण्ड- 44, पृ0-735, उद्घृतकर्ता 


कुलवीर सिंह मलिक- रोल आफ अपोजिसन इन डेमेक्रेसी पृ.-59-60 
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करते थे । लार्ड मो्ले ने हाउइस आफ कामन्‍्स में बोलते हुये कहा था- "भारत की विधायी 
सभा में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत आवश्यक है । संसदीय प्रणाली में सरकारी सदस्यों 
का बहुमत .संसदात्मक प्रणाली के विरोध में, तर्कयुक्त विषमता के स्वरूप में स्पष्ट अवहेलना 
है तथा इसका उद्देश्य भारत में संसदीय प्रणाली की नींव डालना व विकास करना नहीं 
है|" 


इस प्रकार की विधायी सभाओं के सदस्यों में जो कि दो भागों सरकारी, गैर 
सरकारी में विभाजित थे, सरकारी पक्ष निश्चित रूप से स्थायी बहुमत था और गैरसरकारी 
क्ष एक स्थायी अल्पमत था । असरकारी पक्ष न तो प्रश्न पूछ सकते थे न कभी अविश्वास 
प्रस्ताव रख सकते थे तथा जब कभी विभाजन होता था हमेशा सरकार के पक्ष में मतदान 
करते श्री गोखले, जो कि एक गैर सरकारी सदस्य थे, ने एक बार कहा था- "वास्तव 
में गैर सरकारी सदस्यों के लिये विपक्ष का शब्द उभ्युक्त नहीं होगा । गैर सरकारी सदस्य 
अधिकतर सरकार का समर्थन करते थे लेकिन जिस समय वे किसी विषय पर सरकार का 
विरोध करते थे, वह इसलिये विरोध था क्‍योंकि उस विषय पर सरकार का दृष्टिकोण सही 
नहीं था ।“ 


त्रतापूर्व विपक्ष- एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:- 





[क] 


4949 में भारत के संवैधानिक ढांचे में एक परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप 
सरकारी बहुमत तो घट गया किन्तु इसके साथ नामांकित सदस्यों का एक लम्बा समूह था 
जिसकी स्वाभाविक प्रवत्ति उस सरकार का समर्थन करने में थी, जिसने उनका नामांकन 
किया था । इस सम्बन्ध में एक बार टिप्पणी करते हुये व्योवृद्ध कांग्रेसी नेता श्री कमलापति 
त्रिपाठी ने कहा- "विपक्ष के ज्यादातर सदस्य अंग्रेजों के खुशामदी नवाव एवं ताल्लुकेदार 
शअे"१० |499. के शबंट के अधीन निर्वाचित परिषद की 9 फरवरी , 7924 की बैठक, जिसकी 
अध्यक्षता श्री कीन ने की थी, यह महत्वपूर्ण घोषणा की-"स्वराज्य पार्टी विरोधी पक्ष का 
रूप ग्रहण करेगी और वह सरकारी पक्ष के सामने बायें ब्लाक में बैठेगी जिसके लिये उन्हें 


4- जी0वी0वनकार- रोल आफ अपोजिशन इन ए डेमोक्रेली, भारत में विधायी निकायों 
के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, भोपाल स्मारिका, प्रृ0-62 

2- -तंदेव- पृ0-63 द 

3- अमृत प्रभात लखनऊ, 49 दिसम्बर, 4987, स्वर्ण जयन्ती समारोह, उ0प्र0 


विधान सभा में लिये गये एक साक्षात्कार से उद्धुत 
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सीटें नियत कर दी गई । इस प्रकार विरोधी दल के लिये सीटों के आरक्षण की परिपाटी 
प्रारम्भ हुई |: 

परिषद के प्रथम शासकीय अध्यक्ष श्री कीन का कार्यकाल 4925 में समाप्त हुआ 
तथा माननीय रायबहादुर लाला सीताराम को 49 अगस्त, 4925 को प्रथम गैर सरकारी अध्यक्ष 
चुना गया । 


सन्‌ 926 में नई परिषद्‌ का चयन हुआ जिसमें सीताराम पुनः परिषद के अध्यक्ष 
चुने गये तथा श्री मुकुन्दी लाल को उपाध्यक्ष चुना गया । नई परिषद में नेशनलिस्ट पार्टी 
का नेतृत्व श्री सी0वाइ0 चिन्तामणि और स्वराज्य पार्टी का नेतृत्व श्री गोबिन्द बल्‍्लभ पन्‍्त 
करते थ॑ | 


के 


सन्‌ 4928 में परिषद के सामने यह प्रश्न आया कि वह साइमन कमीशन का 
सहयोग दें अथवा बहिष्कार करे । स्वराज्य पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी दोनों के ही सदस्यों 
ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिये फरवरी, 4928 में बहिष्कार का प्रस्ताव किया जिसे 
वे एकल मत [वोट से पारित कराने में सफल हो गये । प्रथम अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष 
का महत्वपूर्ण साधन [अविश्वास प्रस्ताव] , सितम्बर, 4928 में प्रस्तुत किया गया । 4928 
में जब सरकार ने सदन के समक्ष साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिये एक समिति 
का चुनाव करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उस समय स्वराजिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टियों 
ने यह आरोप लगाया कि वे परिषद के प्रति इस योजनाबद्ध अपमान से क्षुब्ध हैं और इस 
प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व ही उन्होंने सदन त्याग दिया | उनकी अनुपस्थिति में परिषद 
ने उक्त समिति के चुनाव का अनुमोदन सर्वसम्मति से कर दिया । दूसरे दिन नेशनलिस्ट 
और स्वराजिस्ट पार्टियों शिक्षा मंत्री के विरूद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लोने के लिये , जो 
कि परिषद के इतिहास में पहला था, आपस में मिल गई, यह प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष 
रायबहादुर लालासीताराम के निर्णायक मत से पारित हुआ । प्रस्ताव के पक्ष अपने निर्णायक 
मत का उपयाग करने से पूव अध्यक्ष (प्रेसीडेल्ट) ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये- 


“इस स्थिति में अध्यक्ष पद का यह कर्तब्य हो जाता है कि वह अपने निर्णायक 
मत का उपयोग करें । विधि के अधीन अध्यक्ष न तो अपने इस कर्तब्य से विमुख हो सकता 


- उ0प्रा) विधान मण्डल की ऐतिहासिक रूप-रेखा, विधान सभा सचिवालय ह 
उ0प्र), 4977 


2- -तदैव- 
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है और न वह इससे बच सकता है। उसे प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष में अपना मत देना 

है क्योकि सदन ने प्रस्ताव पर अपना कोई भी स्पष्ट अभिमत नहीं दिया है । मैं समझता 
हूँ कि मेरा यह कहना सही होगा कि 'नहीं' वाले मतों में स्वयं शिक्षा मंत्री का मत भी 
सम्मिलित है | यदि हितवद्ध व्यक्ति के मत के रूप में उक्त मत की गणना न की जाय 
तो सदन का अभिमत [वरडिक्ट[ पक्ष में 57 तथा विपक्ष में 56 होगा । माननीय सदस्यों 
को उस गम्भीर दायित्व को महसूस करना चाहिए जिसकी अनुभूमि मैं इस कठिन परिस्थिति 
में अपना निर्णायक मत देते समय कर रहा हैं 


अध्यक्ष इस सदन के सदस्यों को स्वतंत्रता और स्वाधीनता की अभिरक्षा समझा 
जाता है । अध्यक्ष से यह भी आशा की जाती है कि वह सदन की इच्छाओं के आशय का 
टीक-ठीक निर्वचन [इण्टरप्रेट| करे । अध्यक्ष पद की न तो अपनी कोई अन्‍्तरआत्मा होती 
है और न उसकी अपनी धारणा होती है और वह किसी मामले के गुणदोष के बारे में 
भो विचार नहीं कर सकता । मुझे विश्वास है कि मेरा यह सोचना गलत नहीं है कि सदन 
उक्त प्रस्ताव के पक्ष में है। अतएव उक्त परिस्थितियों में मैं अपना निर्णायक मत प्रस्ताव 


के 'हॉ' पक्ष में दे रहा हैँ ": 


विपक्ष की यह सबसे बड़ी विजय थी कि विधान परिषद अध्यक्ष ने अपना मत 
विपक्ष में दिया । हालांकि उस समय की परिस्थितियां भिन्‍न थीं अतः शिक्षा मंत्री की निन्दा 
ही को जा सकी | उन्हें पदच्युत नहीं होना पड़ा । यह एक प्रकार से प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत 
निन्‍्दा प्रस्ताव था, जो पारित हआ ट 


प्रतिपक्ष ने विभिन्‍न जनसमस्याओं, जैसे . बेरोजगारी, कारागार प्रशासन, दलित 

वर्गों की शिक्षा आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी आवाज सदन में उठाई तथा सरकार की 
गलत नीतियों का विरोध किया । कांग्रेस द्वारा आरम्भ किये गये सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
तथा लखनऊ में 25 व 26 मई को इहृ॒यी दुर्घटनाओं के प्रति सरकार के खैये और उसके 
अधिकारियों के आचरण के सम्बन्ध भी परिषद में चर्चा हुई | स्वराज्य पार्टी के 48 सदस्यों 
कांग्रेस के आदेश पत्र के अनुपालन में तथा अन्य 9 सदस्यों ने आन्दोलन के सम्बन्ध 


शा 


्यं 
री 
म सरकार द्वारा अपनाई गई दमनात्मक नीति के विरोध में त्याग-पत्र दे दिया [£ 


नणाजजणणख।भभजडडककआसआचइ3&कंइफुं कं बकं्ँ)लल्जज--जज-++++..हतहल8बल8तहवबुलुलु868686868ी8ु8ल8ल8ल8ह2ु2हह0ह0ै.ैै000ह0ह00000ह0ह0हहह  ||#॥“| ||“ 


4- उ0प्र0 विधान परिषद की कार्यवाही, 22 सितम्बर, 4928, पृष्ठ- 354 
अर उ0प्र) विधान मण्डल की ऐतिहासिक रूप-रेखा, विधान सभा सचिवालय, उ0प्रए 


4977, पृष्ठ- 20 
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सितम्बर, अक्टूबर, 4930 में एक नई परिषद का चुनाव किया गया इसमें राज्यपाल 
द्वारा रायबहादुर लाला सीताराम को सभापति [चेयनमैनों नियुक्त किया गया तथा नवाब जादा 
मोहम्मद लियाकत अली खाँ को परिषद का उपाध्यक्ष (डिप्टी प्रेसीडेन्ट) निर्वाचित किया 
गया । वर्ष 493 में सदन में नेशनलिस्ट, इण्डीपेन्डेन्स, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक और कान्सटीट्य- 
शनलिस्ट नाम की 5 पार्टियाँ बनी । 


मार्च, 4933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जिसमें ब्रिटिश 
सरकार के इस आशय के प्रस्ताव समाविष्ट थे कि देश का भावी संवैधानिक गठन कैसा 
हो । इस श्वेत पत्र के विरोध में देश में तीब्र प्रतिक्रिया हुई और इसकी बड़ी निन्‍दा तथा 
आलोचना हुई । परिषद में विपक्ष की मांग पर विचार-विमर्श के लिये 3 दिन नियत्न कर 
दिये गये जिसमें सरकारी सदस्यों ने भाग नहीं लिया ।7 


4935 के गवनमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट के अधीन गठिन विधान मण्डल 2 सदनों 
वाला था । विधान सभा में 228 व विधान परिषद में 60 सदस्य थे । अब विधान सभा 
में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता था ।4935 का भारत सरकार अधिनियम लागू हो जाने 
के बाद सम्पूर्ण देश में चुनाव हुये । उसमें उ0प्र0 में कांग्रेस को 228 में से 443 सीटें मिली। 
85 सीटें विपक्ष को मिली, जिसमें 32 सीटें स्वतंत्र पार्टी को तथा मुस्लिम लीग को 28 
तथा 25 सदस्य निर्दलीय रहे । 47 जुलाई, 4935 को पं0 गोबिन्द बल्‍लभ पन्‍्त के नेतृत्व 
में कांग्रेसी मंत्री मण्डल गठित किया गया तथा श्री पुरूषोत्तम दास टण्डन एवं श्री अब्दुल 
हकीम क्रमश: विधान सभा अध्यक्ष , उपाध्यक्ष चुने गये ।“ 


उ0प्र/ विधान सभा में स्वतंत्रतापूर्व विपक्ष ने अध्यक्ष पद के प्रति सम्मान व 
विश्वास व्यक्त कर लोकतांत्रिक संस्थाओं व पदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जो आजकल 
दुर्लभ है- अध्यक्ष पद पर चुने जाने के दिन ही माननीय अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तमदास 
टण्डन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि वह सदन में जो भी अपना मत व्यक्त करेंगे 
वह सर्वथा निष्पक्ष होगा । तदनुसार वह सदन के बाहर सक्रिय राजनीति में भाग लेते 
रहे । इससे प्रदेश में एक प्रकार की उत्कण्ठा उत्पन्न हुई व कुछ विरोधी दल के सदस्यों 
ने इसकी बहुत आलोचना की । 49 जनवरी, 4938 को मुस्लिम लीग के एक सदस्य 
श्री जेड)एच0 लारी ने स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी एक नोटिस भेजा जिसमें "विधान सभा 
अध्यक्ष द्वारा दलगत राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने पर" सदन में विचार करने की 





4- उ0प्र) विधान मण्डल की ऐतिहासिक रूप-रेखा, विधान सभा सचिवालय, 
उ0प्रा), 4977, पृष्ठ- 24 
2- -तदैव- पृष्ठ-- 25 
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मांग की गई । अध्यक्ष, श्री टण्डन ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर असंगत ठहराते हुये 
अनियमित घोषित किया कि सदन में अध्यक्ष के सम्बन्ध में वाद-विवाद नहीं किया जा 
सकता अतः विपक्ष द्वारा उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का विचार किया गया तब 
उन्होंने अपना यह मत व्यक्त किया कि "अध्यक्ष को सदैव सम्पूर्ण सदन का समर्थन प्राप्त 
होना चाहिए और केवल बहुमत के समर्थन के बल पर ही वह इस महत्वपूर्ण पद पर बने 
रहने पर विश्वास नहीं करते हैं । उन्होंने विरोधी पक्ष से कहा कि यदि वे उन्हें नहीं चाहते 
तो पर्याप्त संख्या में उनके सदस्य केवल एक चिट पर अपना हस्ताक्षर करके उन्हें दे दें 
वे उसी दिन अपना त्वाग-पत्र दे देंगे" ।£ विपक्ष ने उन पर पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुवे 
अविश्वास का प्रस्ताव सदन में नहीं उठाया ! 


उ0प्र) विधान सभा में वर्ष 4937 से 49399 के दौरान सरकारी व गैरसरकारी 
विधेयक पारित हये जिसमें वाद-विवाद ने प्रतिपक्ष ने महत्वपर्ण योगदान किया तथा विपक्ष 
के नानयूनियन लेवर दल के श्री वी0के0 मुखर्जी द्वारा एक गैर सरकारी विधेयक-दि यूनाइटेड 
प्राविन्‍्सेजन शाप्सविल 4938 रखा गया जो विधान सभा भंग हो जाने के कारण व्यपगत 
हो गया । वर्ष 4947 में भी विपक्ष के 2 गैर सरकारी विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत हुये 
प्रथम रिलीजस इन्डाउमेन्ट [संयुक्त प्रान्तीय संशोधनँ विधेयक 4947 था जो श्री रोशन जमा 
खाँ [मुस्लिम लीगों द्वारा रखा गया । दूसरा विधेयक संयुक्त प्रात्त का होम्योपैथिक मेडिशिन 
बिल 4947 था जो मस्लिम लीग के ही लेफ्टीनेन्ट एम0 स॒ल्तान आलम खाँ द्वारा रखा गया 
यह विधेयक पारित हो गया । उ0प्र0 विधान सभा के इतिहास में यह पहला अवसर था जब 
कोई गैर सरकारी विधेयक पारित हो गया ॥“ वर्ष 4937 से 39 के दौरान अन्य महत्वपर्ण 
अधिनियम जैसे यू0पी0 मिनिस्टर सैलरी रुक्‍्ट, यू0पी0 मैटरनिटी ब्रेनेफिट एक्ट इत्यादि महत्वपूर्ण 
विधेयक पारित हुये 


विधान सभा में महत्वपूर्ण संकल्प इस प्रकार किया गया कि गवनमेन्द आफ 
इण्डिया एक्ट 3935 को निरस्त किया जाय और उसके स्थान पर एक ऐसा संविधान लागू 


किया जाय जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई किसी संविधान सभा द्वारा स्वाधीन 


आ कलर ७७७ 


के का तैयार किय , गया झ्ठो के आर समः तल नानक यह सकलूप “०० *) 
भारत के लिये तंयार किया गया हा। प्रतिपक्ष के घृण सम्थन से यह संकल्प 2 अक्टूबर, 





937 को पारित हुआ ।* 

4- उ0प्र) विधान मण्डल की ऐतिहासिक: रूप-रेखा, उ0प्र) विधान सभा सर्चिवालब, 
4977, पृष्ठ- 26 द 

2- 50प्र) विधान सभा में प्रस्तुत असरकारी विधेयक, सम्पादक भालचन्द्र शुबल 
पृष्ठ- 440 

3- उ0प्र0 विधान मण्डल की ऐतिहालिक रूप-रेखा, पृष्ठ- 27 


4- उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही, 2 अक्टूबर, 4937, पृष्ठ-303 
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4935 में गठित मंत्रि मण्डल मुश्किल से 2 वर्ष कार्य कर पद्या था कि 4939 
में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तथा वायसराय ने भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया 
तथा ब्रिटिश पार्लियामेन्ट द्वारा एक संशोधित अधिनियम पारित करके भारत वर्ष की केन्द्रीय 
सरकार व अधिकारी तंत्र को आपात कालीन बहुत सी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई अतः 3 
अक्टूबर, 4939 को माननीय अध्यक्ष ने सदन में अपने एक वकक्‍तब्य से सदस्यों को इस 
तथ्य से अवगत कराया कि विधान मण्डलों की सभी शक्तियाँ वापस ले ली गई हैं । इस 
घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुये सदन में एक संकल्प पारित हुआ कि "विधान सभा का 
मत है कि सरकार ब्रिटिश नीति से अपने को सम्बद्ध नहीं कर सकती है"।/ इसके साथ 
ही कांग्रेस मंत्रि मण्डल ने त्याग पत्र दे दिया चुकि विपक्ष की इतनी संख्या नहींथरीकि विधान 
सभा का विश्वास प्राप्त करने वाला कोई अन्य मंत्रि मण्डल बनाया जा सके अतः 3 नवम्बर, 
4939 को राज्याल ने एक घोषणा द्वारा संविधान को निलम्बित कर दिया जिसके फलस्वरूप 
विधान सभा तुरन्त निलम्बित कर दी गई ।” 


युद्ध के पश्चात्‌ पुनः सामान्य चुनाव कराने का निश्चय किया. गया अतः प्रान्तीय 
विधान मण्डल का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से 8 सितम्बर, 4945 को राज्यपाल ने उ0प्र0 
विधान सभा को भंग कर दिया तदुपरान्त चुनाव के फलस्वरूप 452 सीटें कांग्रेस, 54 मुस्लिम 
लीग, 4 निर्दलीय, 7 राष्ट्रवादी मुसलमान, 4 अबरारों को मिली तथा पं0 गोबिन्द बल्‍्लभ 
पन्‍त के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्री मण्डल गठित हुआ व मुस्लिम लीग मुख्य विरोधी दल 
बना ।४ 


वर्ष 4947 में इण्डियन इन्डीपेन्डेन्स एक्ट पारित हो जाने पर 45 अगस्त, 4947 
को भारत स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 3 नवम्बर, 4947 को विपक्ष सहित 
सभी सदस्यों ने बड़े उत्साह से शपथ ग्रहण की । तथा 4 नवम्बर, 4947 को सर्वसम्मति 
से यह संकल्प पारित हुआ कि विधान सभा का समस्त कार्य हिन्दी में किया जायेगा । वर्ष 
/949 में 2 युग प्रवर्तक विधेयक- यू0पी0 जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक 
तथा यू0पी0 काश्तकार [विशेषाधिकार उपार्जनुँ विश्वेयक, प्रस्तुत हुये जिन्हें विपक्ष ने 
सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की ये विधान सभा 4954 चलती रही । 20 मई, 4952 को प्रथम 
आम चुनाव हुये जिसमें पुनः गोविन्द बल्‍्लभ पन्‍त के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल का गठन 


छा 
हुआ । 





4- उ0प्र) विएस0 का0, 3 अक्टूबर, 4939, पृष्ठ- 406 
2- उ0प्र0 वि0स0 के 32 वर्ष, सम्पादक भालचन्द्र शुक्ल 
3- उ0प्र) विधान सभा चुनाव व परिणाम 


4- उ0प्र0 विधान मण्डल की ऐतिहासिक रूप-रेखा, पृष्ठ- 32 
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(ख) स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रमख विपक्षी 


धरा वाक्ाफ. गयी). परक्ीह.. अका.. धाम... ७ खाद. आर... दाथ.. वााकक.. भले. वाइफ अर. बसा. इन. पका. आाइस+.. खवाग्रडा.. धड़मक जाप. पदक. वा... अभा. पाफ'. ग्रधाह.. पक्ांक.. अयमी. दयक, असेषण... अदा. कला, 


(।) कांग्रेस पार्टी ::- 

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 27 दिसम्बर , ।885 में बम्बई में हयी 
थी । यह एशिया में राजनीतिक दलों में जापान के सिविल राइटस मृवर्मीट की संस्था 
जिउमिन्कन' के बाद होना कहा जाता है जिसकी स्थापना वर्ष 872 ईस्वी में जापान 
में हुयी थी । यह कहना अनुपयक्त न होगा कि कांग्रेस समस्त भारतीय राजनीतिक उलों 
को मातृ संस्था तथा जन्मभूमि है । इस दल से ।934 में सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी गठित 
हुयी थी । सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उदभव की शुरूआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 
स्वतंत्रता आन्दोलन के तरीके की आलोचना में निहित था | सोशलिस्ट कांग्रेस , समाजवादी 
विचारधारा की समर्थक थी । कांग्रेस सोशलिस्ट में पंडित नेहरू भी थे । इसमें जयप्रकाशनारावण 
अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेद्धदेव , सुभाषच्न्द्रबोस बड़े नेता थे । स्वतंत्रता प्राप्ति 
बाद पंडित नेहरू को छॉड़ कर उपरोक्त सभी नेता कांग्रेस दल से अलग हो गये । स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पूर्व कांग्रेस एक आन्दोलन था जिसकी परिणति एक बृहद आधार वाले दल 
में हुयी । विश्लेषण से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि पार्टी का ऐतिहासिक स्वरूप इस 
पार्टी से कभी भी अलग नहीं हुआ और इससे यह संगठन लाभ उठा रहा है । हालांकि 
पार्टी के सदस्यों को एकता के सूत्र में पिरोए रखने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसके 
ऐतिहासिक विशिष्टताओं की वजह से कोई लाभ नहीं हुआ है , लेकिन कहने के लिए 
यह हमेशा सुलभ रहा है कि इस दल ने देश को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की । 
स्वतंत्रता ग्राप्ति के पूर्व ये विशिष्ट लोगों की एक पार्टी थी जिसने कि एक बड़ा आन्दोलन 


किया और इस आन्दोलन का असर सम्पर्ण देहातों तक में घस गया, इसका नेहरू उसक्र 
उत्तराधिकारियों ने सहानभति अर्जित करने के लिए और पार्टी में अन्दरनी तनाव से 


(१6०५ 


उुछ 
मुक्ति पाने के लिए खूब उपयोग किया । लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रधानमंत्री 
गर कांग्रेस दल का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति हो या न हो का विवाद बहुत समय तक 
चलता रहा और आखिर में यह विवाद इस दल के विभाजन का मुख्य कारण बना।' 


स्वतत्रता आन्दोलन के दिनों में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ढल 
का एकता के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाई हलांकि उनका यह विचार था कि स्वतंत्रता 
प्राप्ति के बाद इस संगठन को लोक सेवक संघ का नाम दे दिया जाय और कांग्रेस शब्द 
का समाप्त कर दिया जाये तथा संसदीय क्षेत्र को एक नवीन राजनीतिक चेतना से युक्त 
५ ५ लिए ०७ दिया ५ ही 
संगठन के लिए छोड दिया जाये ।॥“ 


जाल. कलह. हार. उमर. सह... सका. पक... पालक... आओ... पर... सडक... सेव... सबक अब. आासका.. पार... दाम. जमकर. किक... जो... आरा. पा... स्‍काब+. जा... लीक साय. मामा. समा. चला... पक. सका. ओके. पक. परकेकक.. संपादक सपना. योगाओ.. सबक. अकाली... पदक... आओ+. आधक।.. सजी... काने... ऑकाक अदा... आस. सनक... आस. ओकीफ... पक... जो 
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2- एम0वी७ रामन रावकांग्रेस का संविधान , कांग्रेस पब्लिकेशन 90 70,॥965 
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गाँधी जी का उपयुक्त राजनीतिक टेस्टार्गेंट क्रियान्वित नहीं हुआ क्योंकि 
उसका कारण था कि जो नेता इस संगठन से जड़े रहे थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह 
उस लाभ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे । 'बैक्टोल्ड" अपनी पुस्तक इण्डिया और 
चाइना, “डाइ अल्टरनेटिव इन एशियन स्ट्रगर्ट ॥96।' में लिखता है कि अगर गाँधी 
जी के कथन को क्रियान्वित कर दिया गया होता तो भारत वास्तविक द्विदलीय प्रणाली 
में चल पड़ा होता लेकिन गाँधी जी पूर्णतया गलत नहीं थे जब उन्होने इस संगठन के 
भावी क्षय की कल्पना की” लेकिन भारतीय गणतंत्र के स्थायित्व के लिए यह महत्वपूर्ण 
था कि कांग्रेस के इतने सुगठित ढ़ांचे से एक नवीन राजनीतिक प्रणाली का जन्म हुआ। 


कांग्रेस पार्टी हमेशा एक संघात्मक ढ़ांचे में कार्य करती रही । किन्तु 
यह एक अत्यधिक केन्द्रीय संगठन नहीं रहा है । केन्द्रीय नेतृत्व मनमाने तरीके से 
अपना कार्य नहीं चला सकता था । पंडित नेहरू के जीवन काल में ही अनेक प्रदेशों 
के मुख्यमंत्रियों ने अपनी स्थिति को सुद्कढ़् कर लिया था और वे उन नीतियों की अवहेलना 
करते थे जो उन्हें उपयुक्त नहीं लगती थी ॥” ।967 के चुनाव परिणामों के बाद में 
केन्द्रीय नेतृत्व बुरी तरह से लड़खड़ा गया और केन्द्र व प्रान्तों के मध्य में बुद्धि पूर्ण 
सामन्‍्जस्थ एवं सहयोग को सुरक्षित रखना जटिल हो गया परिणाम स्वरूप कांग्रेस का 
विभाजन हुआ और कांग्रेस "ओ' के नाम से एक प्रथक दल का निर्माण हुआ । 


कै 


सिद्धान्त व कार्यक्रम :: 


अह.. पकती.. शहक रे... साफ. याद... भशादक.. पाक... माथे कप... भामाफ.. अंवकफ 





स्वतंत्रता आन्दोलन के दरम्यान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आबादी 
के विभिन्‍न स्तरों और परस्पर विरोधी हितों को स्पष्ट रूप से जोड़ने की अपनी क्षमता 
के आधार पर दूसरे दलों के ऊपर एक वरीयता प्राप्त कर ली थी । आबादी का उपखण्ड 
चाहे वह भूमिहीन मजदूर हो, आदिवासी हो , हरिजन , मध्यमवर्गीय. किसान, जमीदार 
अथवा शहरी पूँजीपति हो , कांग्रेस का संविधान अपने में आर्थिक , सामाजिक हितों के 
आधार पर परस्पर विरोधी टुकड़ों को एक जुट करने के एक चेतन प्रयास को दर्शाता 
हुआ अभिलेख है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कांग्रेस ने वैचारिक और राजनीतिक 
हितों के एक विस्तृत वर्ण पट को परिलजक्षित करने का निरन्तर प्रयास किया है । 
जिसने दल को दक्षिण पंथी व वामपंथी लोगों की अतिवादिता जो उनके सिद्धान्तों और 
हितों में है, से दूर रखा है । कांग्रेस ने एक बहुल समाज की राजनीति का अनुशरण 
करने और विभिन्‍न वर्गों के हितों का समन्वय करने के अपने कार्य को जारी रखा है 


| - प्यारलाल (महात्मागोंबी द्वारा रचित दि लास्ट मीन्‍्स से उद्धृत) खण्ड- 
2, अहमदाबाद, ॥958, प0 675 
८ की मारकस 00 एस फान्डा हे भारतीय कांग्रेस पार्टी करा संगठनात्मक विकास गे पैसिफिक 


अफेयर्स , बैकवूवर, 962, प्र0 298 
3- सेठी जी0डी0 इण्डियाज स्टेटिक पावर स्ट्रक्‍्चर, न्यू देहली, 969,प050 
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अगर उसको नीति इस तरह न होती तो दल के ल्यि यह बहुत ही कठिन होता कि 
बहुजन ॥ हिताय राजनीति करने वाला एक दल होता । इसी लिए कुछ लोग कांग्रेस 
को एक गैर सैद्धान्तिक दल कहते 


अगर सिद्धान्त को एक लम्बे और अत्यन्त विषम समाज में गतिशील बनाया 
जाता है तो वह उस समाज में वर्तमान हावी हितों का समूह पैदा करता है और इसके 
कारण बहुमत को राजनीति और उनके हितों का संवर्धन कठिन बन जाता है । रजनी 
कोठारी के शब्दों में ” एक सिद्धान्त जो कि राष्ट्रीय समाज के एक खण्ड अथवा एक 
वर्ग के हितों का संरक्षण करने के लिए और उनमें प्रगति लाने के लिए बनाया जाता 
है , वह अधिकतर दूसरे वर्ग और खण्डों को अपने से पूर्णतयः प्रथतः कर ठेता है जिससे 
राष्ट्र को संरचना बिल्कुल असंभव हो जाती है । इसी कारण कांग्रेस ने सैद्धान्तिक राजनीति 
को अपने में आत्मसात कर लिया है और अपना मार्ग समझौता और धीरे - धीरे लक्ष्य 


की प्राप्ति की राजनीति बनाया है ।' 


फिर भी यह सही नहीं होगा कि कांग्रेस को सिद्धान्त विहीन दल कहा 
जाये । कांग्रेस के सैद्धान्तिक प्लेटफार्म में राष्ट्रीया , धर्म निरपेक्षता , समाजवाद और 
जनतंत्र पथ॒प्रदर्शः सिद्धान्त हैं.। कांग्रेस के अनुसार राष्ट्रीयता को परिभाषित किया गया 


हैं + भारत की सम्प्रभता , सीमाओं की अखण्डता और एकता के प्रति उनका लगातार 
झुकाव | कांग्रेस के राष्ट्र का हित छोटे हितों से है , इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र और 


भाषावाद के ऊपर राष्ट्रीय हित है । किसी भी प्रकार से देश से अलग होने के प्रयास 
को यह दल चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और हर हालत में उसे परास्त करने 
के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है । कांग्रेस के अनुसार धर्म निरपेक्षता विभिन्‍न धर्मो और सम्प्रदायों 
एक तरफ तथा दूसरी तरफ राज्य के बीच में उदासीनता का रूख अपनानी है इसके 
अनुसार कोई विशिष्ट धर्म राजनीति का आधार नहीं होगा और सामान्य जीवन के किसी 
भो क्षेत्र मं किसी धर्म को वरीयता नहीं दी जायेगी । कांग्रेस दल जातिवाद का जो कि 
विभिन्‍न जातियों के मध्य में एक जाति को दसरे से श्रेयस्कर बनाता है का घोर विरोध 
करता है । यह अस्पृश्यता का विरोधी है और सामा0 राजनीतिक समता को शिक्षा और 
कानूनी कार्यवाही के द्वारा लाना चाहता है । इसी प्रकार साम्प्रदायिकता को, जो मजहबी 
कट्टरता प्रकट करती है और जिसकी वजह से हिन्दू व मुसलमानों के कांच में 

दंगे होते हैं कांग्रेस के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक जीवन की चेतन शर्म निरपेक्षता 
के द्वार हटाया जाना चाहिए । समाजवाद के विषय में कांग्रेस ने परिभाष्नि किया है 
कि उसका अर्थ समाज में राज्य का अधिकतम नियंत्रण एवं केन्द्रीयकरण है । इसी लिए 


है अलमारी. बकहे... शचजंध, कम... भाजपा भा. म परतदक. मेपक्ााू.. संप्रेक्ेथ.. समर. बकरे... पक... लेमेश के. जोन... फरमक... करका... "एप 


सकी... यश... दाता. सास. ली... दाता. पर... दी. हक... पाक... दिशहपार.. पते... कक... व... कक. कक... तप... सो. फीकी... ऑऑकक..पक॥.. पकाक काकाम.. उस. भा... का... पक. सदी.. आलोएट... काश. लजाओ... अमर. पक. पक... आन... पलक. जक्‍ल्‍आ 


| - कोठारी रजनी: पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन स्टडीज , एलाइड पब्लिसर्स नई 
दिल्‍ली , 967, कृष्णन गोपाल , कांग्रेस सिस्टम इन इण्डिया एण्ड बन पार्टी 
डामीनेन्स , डेब्लपर्मेट एण्ड ट्रेन्डस | 








2.27 27 5/५ 


यह दल पब्लिक सेक्टर व संगठन की वकालत करता है । क्योंकि उसके द्वारा दल 
आय श्रोतों पर एकाधिकार को रॉकने की प्रव॒त्ति तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों 
में प्रोन्नति लाना चाहता है । कांग्रेस के अनुसार जहाँ पर प्राइवेट सेक्टरों की बहुलता 
है उन्हें पब्लिक सेक्टर में परिवर्तित किया जाना चाहिए । कांग्रेस के अनुसार समाज 
वाद का अर्थ है उत्पादन को बढ़ाना और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय धन का समृचित 
वितरण करना । कांग्रेस का पथ॒प्रदशक तत्व जनतंत्र है । जिसका अर्थ है संसदात्मक 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली , जो कि साईभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव 
में चुनी हुयी जनप्रतिनिधियों की सरकार हैं | जो इस बात का हर एक को मौका देती 
हैं कि राष्ट्रीय समाज में आम भागीदारी हो । 


इस प्रकार राजनीति तंत्र में कांग्रेस का आधार राष्ट्रीयता , संसदात्मक जनतंत्र 
धर्म निरपेक्षत व समाजवाद है । ।950 के संविधान में कांग्रेस ने कहा था कि वह 
धर्म निरपेक्ष जनतंत्रात्मक गणतंत्र जो कि संसदीय स्वरूप की सरकार रखेगा और जिसमें 
जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा , वैसी सरकार बनायेगा। 
दल ने पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने की नीति की उदघोषणा की - जिसके द्वारा 
दल जलनतंत्रात्मक ढ़ांचे के अन्दर नियोजित आर्थिक विकास के द्वारा राष्ट्र निर्माण का 
कार्य करेगा , क्योंकि उसी के द्वारा दल अधिकतम आम भागीदारी , सामाजिक न्याय 
और आर्थिक उन्‍नति के दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपने उददेश्य में सफल हो सकता 
है । इस नवीन सामाजिक व्यवस्था में जाति , रंग , लिंग अथवा धर्म के आधार पर 
समाज का एक खण्ड अथवा एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में असमानता नहीं करपायेगा 
यह दल का विश्वास है । 


कालान्तर में अविभाजित कांग्रेस के दो दल हो गये । कांग्रेस'ओ' व 
कांग्री आई । ।969 में यह विभाजन हुआ । ।969 से ॥977 के मध्य दोनों दल 
प्रथता रहे व कांग्रेस “ओ* ने रूलिंग कांग्रेस के बारे में कहा -'कि वह उसी तरह 
को प्रणाली की पक्षधर है किन्तु वह रुलिंग कांग्रेस की कार्यप्रणाली की स्वेच्छाचारी 
मानती है । यह आकलन एक तरफ यह दश्शाता है कि "संविधान के नीतिनिर्देशक तत्व 
एक तरफ व व्यक्तियों के मौलिक अधिकार दूसरी तरफ हैं' के बारे में कांग्रेस ओ 
व कांग्रेस आई की पहुँच में मतभेद है । संविधान के मूल अधिकारों का उददेश्य अपनी 
बुनियादी स्वतंत्रता और नागरिकीय स्वतंत्रताओं में राज्य के हस्तक्षेप से अपना बचाव करता 
है । वहीं पर संविधान के निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामा0 न्याय को बढ़ाना है । इसके 
द्वारा राज्य के गतिशील हस्तक्षेप के द्वारा बहुल समाज के हित को प्राप्त करना है 
नीति निर्देशक तत्वोँ का क्रियान्वयन मूल अधिकारों के क्रियान्वयन से अक्सर टकराव 
करता हैं । कांग्रेस (ओ) के अनुसार न्याय पालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि 
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वह राज्य की स्वेच्छाचारिता के विरूद्ध संविधान और जनतंत्रता (नागरिक स्वतंत्रता) 


का आश्रय स्थल है । कांग्रेस (ओ) का मानता है कि संविधान में सम्प्रभता , नागरिक 
सम्प्रभुतु है और यह सम्प्रभुता संविधान के अध्याय 3 व 4 में ग्रदत्त मुल अधिकारों 
के द्वारा स्पष्ट होती है । अतः संसद को संविधान के अधीनस्थ होना चाहिए संविधान 
के ऊपर नहीं ।' 


सत्ताधारी कांग्रेल के अनुसार संसदात्मक सम्प्रभुता की रक्षा को जानी चाहिये 
जिससे कि संसद भारतीय संविधान को उसमे उपयुकत संशोधनों के द्वारा त्वरित सामाजिक, 
आर्थिक परिवर्तन का एक उचित हथियार बना सके । दल के अनुसार मुल अधिकारों 
की तुलना में नीतिनिर्देशक तत्वों को वरीयता दी जानी चाहिए । क्योंकि नीति निर्देशक 
तत्व सम्पूर्ण नागरिकों से सम्बन्धित हैं. और उनकी समाज के कमजोर वर्गों के लिए 
विशेष सार्थतता व आवश्यकता हैं । जबकि मूल अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्तियों से 
है तथा मूल अधिकारों का उन लोगों के हित में अनुपालन कराया जाता है , जो कि 
पैसे वाले हैं तथा जिनके पास शक्ति है , कि वे कानूनी दाँव पेंचों में धन का व्यय 
कर सकते हैं । अतः यदि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन करना है तो मूल अधिकारों 
का संक्षिप्तीकरण करना होगा । और इस संक्षिप्तीकरण के लिए संसद के पास अविवादित 
विशेषाधिकार होना चाहिए । न्याय पालिका को प्रगतिशील सामाजिक , आर्थिक विधायन 
तथा उनको सक्षम बनाने वाले संवैधानिक संशोधनों के पारण में आड़े नहीं आना चाहिए 
क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा ऐसा करना लोगों की सार्वभौमिक इच्छा के साथ खिलवाड़ 
करना होगा और इस वजह से नीतिनिर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन मुश्किल होगा । 
संगठन कांग्रेस सत्ताधारी कांग्रेल से इस तरह उस तरीके से भिन्‍न हैं जिसमे कि यह 
नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करना चाहती है । सत्ताधारी कांग्रेस के द्वारा मुल 
अधिकारों के ऊपर नीतिनिर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाना और एक साम्याकृति सामाजिक 
व्यवस्था के अभिवर्धन में राज्य की भूमिका पर विशेष बल देना संगठन कांग्रेस की तुलना 
में अविभाजित कांग्रेस के संदर्भ में अपनी विभिन्‍नता को स्पष्ट करता है । 


[955 के आवाडी प्रस्ताव में कांग्रेस ने कहा था कि भारतीय संविधान 
के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और स्मृति पत्र में दिए हुए लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
कांग्रेस के संविधान के लक्ष्यों को प्राज्त करने के लिए समाज की समाजवादी व्यवस्था 
की स्थापना के लिए- जिसमें उत्पादन के मुख्य श्रोत सामाजिक स्वामित्व एवं नियंत्रण 
में हों के उत्पादन को गतिशील रूप से बढ़ाने तथा राष्ट्रीय धन का साम्यात्मक वितरण 
के लिए नियोजन आवश्यक है । ॥957 के अपने चुनावी घोषणापत्र में अविभाजित कांग्रेस 
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ने कहा “क भारत में क्रान्ति तभी आ सकती है जबकि राजनीतिक क्रांति के साथ-साथ 
सामाजिक एवं अआर्थिक क्रान्ति आवे | ।976 में किये गये 42वें संविधान संशोधन के 
स्पृतिपत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत एक संप्रभुता सम्पन्न जनतंत्रात्मक 
धरमनिरपेक्ष एवं समाजवादी गणतंत्र होगा । इस प्रकार कांग्रेल के विचारों के अनुसार देश 
में राजनीतिक क्रान्ति आ चुको है और उसको पूरा करने के लिए सामाजिक , आर्थिक 
क्रान्ति लाना होगा जिसके लिए ध्यान तथा प्रयास की आवश्ग्कता है । 


कांग्रेस द्वारा निर्धारित लक्ष्य "सामाजिक आर्थिक क्रान्ति" अर्थतंत्र की बड़ी- 
बड़ी इकाइयों जैसे बैंकीकरण, बीमा / उीख्य बड़ उदयोग , व्यापार आयात निर्यात के अत्यावश्यक 
क्षेत्रों में राज्य नियंत्रण को आवश्यक मानती है | इसके अनुसार एकाधिकार को समाप्त 
करना जरूरी है | दल आर्थिक रूप से पिछड़ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करना चाहता 
हैं । दल के अनुसार मध्यम और लघु उद्योगों का अभिवर्धन होना चाहिए तथा कृषि 
पर आधारित नीति जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें को प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए । दल का लक्ष्य है कि औद्योगिक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाना सुनिश्चित 
किया जाना चाहिए तथा मजदूरों को शोषणात्मक अनुबन्धों एवं शर्तों से बचाना चाहिए 
इसका उद्देश्य प्रबन्ध तंत्र व बढ़ी हुयी उत्पादकता के लाभों में श्रमिकों की भागीदारी 
पैदा करना है | दल शहरी सम्पत्ति में सीमांकन का समर्थक है तथा देहाती क्षेत्रों में 
कृषि भूमि की अधिकतम जोत सीमा 'निश्चित करना चाहता है तथा अधिकतम जोत 
सौमांकन के द्वारा प्राप्त अतिरिक्त भूमि को ऐसे कृषिविहीन मजदूरों व आदि वासियों 
व दूसरी पिछड़ी जातियों के मध्य वितरित करना है जिन्हें इसकी महती आवश्यकता 
है । दल विधायन द्वारा कृषि कर्मी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलये जाने व उनको 
ग्रामीण साहूकारों से मुक्ति दिलाने तथा लघु एवं सीमांकित किसानों को ऋण और उनकी 
उपज का उचित मूल्य दिलाकर पैदावार को बढ़ाने तथा उनकी सहायता करने का समर्थक 
है । दल समाज के कमजोर वर्गों को भवन निर्माण व शिक्षा की सहायता देने का भी 
समर्थक है । 


दल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को यगों से चली आ रही अशिक्षा ,गेरीवी, 
और पिछड़ापन से समाज को मुक्ति दिलाने में उपयोग करने का समर्थक है । यह गुहक्रान्ति 
देश के अन्दर शान्ति की स्थापना करेगी और अर्न्त) समुदाय के दूसरे सदस्यों के साथ 
एक रचनात्मक सम्बन्धों को निर्मित करेगी । राष्ट्र के भीतर आर्थिक एवं सामाजिक 
न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष एक अधिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो एक गरीब अविकसित 
राष्ट को एक धनी तथा विकसित राष्ट्र के मध्य होनी चाहिए के निर्माण की आवश्यकता 
को उजागर करेगा । इस प्रकार की दुनिया में नस्लवाद, उपनिवेशवाद, शोषण तथा 
श्रकारान्‍्तर को कोई स्थान नहीं होगा और न इस संसार में युद्ध सामग्री मिलेट्री ब्लाकां 
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तथा पैक्टों के लिए जगह होगी क्योंकि यह दोष राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग के रास्ते 
से विलग करते हैं एवं विनाशात्मक लक्ष्यों की पूर्ति में उनके साधन श्रोतों को नष्ट करते 
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हैं । कांग्रेस शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व और निर्गुट नीति को एक अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 


पर 


तथा राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणाली के रूप में विकसित किये जाने का समर्थक है | 


(2) भारतीय साम्यवादी दल :: 

यद्यपि साम्यवादी दल की स्थापना श्री मानवेन्द्र नाथ राय ।7 अक्तूवर 
।920 में ताशकन्द में कर चुके थे , तथापि भारत में उसकी जड़ें नहीं जम सकी थी 
अतः राधामोहन गोकुल जी की प्रेरणा से सत्यभक्त नामक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने दिनाँक 
।925 में भारत साम्यवादी की स्थापना के उद्देश्य से कानपुर में एक सम्मेलन का आयोजन 
किया तथा एक कार्यसमिति के गठन के बाद इसका अस्तित्व प्रकाश में आया | इस 
सम्मेलन ने भारत के साम्यवादियों को संगठित होने का अवसर दिया , किन्तु ब्रिटिश 
औपनिवँ शक सत्ता का प्रबल विरोधी होने के कारण, इस दल को जन्म के समय से 
ही अवध घोषित कर दिया गया । फलतः इसके सदस्य लुकछिप कर कार्य करते रहे 
। इसके संविधान का प्राहृ्प ।॥93। में बना *“जसे ।॥933 में दल के प्रथम अधिवेशन में 
स्वीकार किया ग्य । ।934 में इसकी क्रान्तिकारी गतिविधियों के कारण इस पर प्रतिवन्ध 
लगा दिया गया । फलस्वरूप अधिकांश कम्युनिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट में मिल गये । 
चूँकि इस दल की ब्रिटेन द्वारा भारतीयों को दी गयी संवैधानिक रियायतों में कोई आस्था 
नहीं थी | इसलिये इसने |937 में प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों की स्थापना का विरोध 


किया । 


राष्ट्रीय आन्दोलन को कम्युनिस्टों ने विश्वसाम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष 
का एक अंग स्वीकार किया । इसलिये ।939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कुछ विरोधी 
रूप अपनाते हुये इसे साम्जाज्यवादी युद्ध की संज्ञा दी । लेकिन ।94। में जर्मनी द्वारा 
सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिये जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में एकदम 
परिवर्तन आ गया । तथा इसने युद्ध को 'जनता युद्ध घोषित कर दिया एवं इसकी 
सहानुभूति स्पष्ट रूप से सोवियत संघ के प्रति हो गयी । परिणाम स्वरूप 24 जुलाई 
।942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दल पर लगा प्रतिबन्ध हटा लिया गया ।> तथा दल 
ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग देते हुये ॥942 के भारत छोड़ो आन्दोलन का विरोध 
किया । बाद में पाकिस्तान की माँग का समर्थन किया । इससे भारतीय जनता में इसका 
प्रभाव क्षीण होता गया । 


[> पटटाभिराम , एम0 [(एडिटेड) जेनरल इलेक्शन इन इण्डिया, जा 
एलाइड पब्लिकेशन ,दिल्ली, ॥967, प0 ।8 
2- मसानो , एम0आर0 , दि कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया , ए शार्टहिस्ट्री, 


बाम्बे मा0 विद्याभवन, ॥967, पृ0 62 








2५6 लक 


स्वतंत्रता के बाद प्रथम आमचुनाव में इसे उ0प्र0 में तो सफलता नहीं मिली 
लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी सफलता प्राप्त कर यह लोकसभा में प्रमुख विरोधी दल 
के रूप में उभर कर सामने आया । फरवरी ।॥953 में चुनाव आयोग ने इसे प्राप्त मतों 
के आधार पर राष्ट्रीयल के रूप में मान्यता प्रदान की । ॥962 में भारत पर चोन 
के आक्रमण के सम्बन्ध में दल में काफी मतभेद उत्पन्न हो गये । चीन के साम्यवादी 
दल ने एस0ए0 डांगे के नेतृत्व वाली दक्षिण पन्‍्थी कम्युनिस्ट पार्टी की कड़ी आलोचना 
की, यद्यपि दल में वैचारिक मतभेद जन्म के समय ही थे , लेकिन ॥962 मेँ यह स्पष्ट 
रूप से उभर कर सामने आ गये । फलस्वरूप ॥964 में दल दो भागों में विभकत हो 
गया तथा दल के अत्यधिक वामपन्थी सदस्यों ने मार्क्सवादी साम्यवादी दल का गठन किया 
जो कि चीन से प्रभावित था । 


सिद्धान्त व कार्यक्रम :: 


इप... रापंकी.. साय७.. कहंख.. चाआ.. पोखआग.. कफ... सधा#४.. विकाओ.. अदा. धंकाकी.. पक्की, 


साम्यवादी दल अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को निधारित करने में प्रजा 
समाजवादी व समाजवादी दल की तरह कभी सचेत नहीं रहा |“ विभिन्‍न क्षेत्रों में इसकी 
प्रमुख नीतियाँ निम्नव हैं :- 


दल का मुख्य लक्ष्य वर्तमान अप्रजातांत्रक तथा अप्रिय सरकार के स्थान 
पर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनवादी लोकतांत्रिक राज्य का गठन करना है |“ जिसमें 
सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व हो । जुलाई ॥95। में दल के प्रधान श्री अजय घोष 
तने एस0ए0 डांगे के सहयोग से जिस नयी नीति का सूत्रपात किया उसका अभिप्राय यह 
था *क भारतीय जनता अभी सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार नहीं हैं । अतः कांग्रेसी सकार 
की घरेलू नीतियों के विरूद्ध केवल संवधानिक विरोध किया जाये । पहले दल का संसदीय 
प्रजातंत्र में विश्वास नहीं था लेकिन ।956 के पालघाट अधिवेशन में इसने अपने दृष्टिकोण 
में परिवर्तन करके संसदीय व्यवस्था में विश्वास व्यक्त किया । इस प्रकार साम्यवादीदल 
अपनी अन्तर्राष्ट्रीय व क्रान्तिकारोा दल की भूमिका को छोड़कर राष्ट्रवादी व संसदीय 
दल वन गया ।* 

दल बिना मुआवजे के ज्मीदारी प्रथा समाप्त करने तथा अतिरिक्त भूमि 
भूमिहीन श्रमिकों व मजदूरों को देता चाहता हैं । साथ ही इसका विश्वास हैं कि कृषि 


कसाब... आया. डा. मकर. कक. पास. पफपारी 3. सपा... डमक।.. केक... परे. पक... जम. कायम. पद ॥. डे. स्‍लाडन्‍. पौकादा।. पक. सकल. दा... सर. अपोफे.. ऑल... वि... सेवक. फारकक.. धाम... जंमाड. समंदर. आधी. बडमन... सा. धाबी. धरा... बनाया... आय... समा]... आया... साआ...साा अंक क. साफ. किक... कह... रह. सा॥.. लीक... फऔ.. प्रओलि. कलर. आादोका.. भसिल 


| - एस0 प्रसन्‍न कुमार, पालिटिकल पार्टीज इन इण्डिया , एलाइड पब्लिकेशन, 
नई दिल्‍ली |967, पु0 ।॥0-।। 

2- वीनर मायरन ा स्टेट पालिटि्स इन इण्डिया पूर्वोक्त प्र0 86 

3- यूनिटी आफ दि पार्टी एण्ड दि इण्टरनेशनल कम्युनिस्ट मूंवमेंट, कम्युनिस्टपार्टी 


पंब्लिकेशन , न्यू देहली, अगस्त ॥968 प्र0 35 
4- दि हिन्दुस्तान टाइम्स, ।2 मई ।956 














# ४ ० कक आड़ 


के उपकरणों तथा आवश्यक बीज आदि खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण दिया जाये 
तथा उन्हें उपज में उचित मल्य मिले । 


(3) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कस) :: 


साय. भमबात.. डाफ. बाली. धरषोक. आफ... धासऋ9.. पाक. ७. फपक. खा. धरफेी।.. खौफ. आओ... घाव. माव+.. बस 


[962 में अजय घोस की मत्य व चीन आक्रमण से भारत के साम्यवादी 


आन्दोलन में सैद्धान्तिक मतभेद प्रारम्भ हो गये जिसके परिणाम स्वरूप भारत में एक नये 
दल भारतीय साम्यवादी दल [मार्डस) का उदय हुआ । ॥967 के आम चनावों में दोनों 


दलों ने भाग लिया व केरल तथा पश्चिमी बंगाल में संयक्‍त मोर्चा सरकार बनाने में सफल 
रहे ।“ किन्तु सी0पी0एम0 के उमग्रवादी सदस्यों ने चीन के साम्यवादी दल के इशारे 
पर बुजुआ लोर्गों के साथ सरकार बनाने का “विरोध किया । परिणाम स्वरूप सी0पी0एम0 
ने माओं की पार्टी का समर्थन खो दिया और अति क्रान्तिकारियों ने एक तीसरा दल - 
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया - (मार्क्सवादी व लेनिन वादी) का गठन किया जिसे 
नक्सलवादी भी कहा गया है इस प्रकार भारत के साम्यवादीदल कांग्रेस का विकल्प बनने 
की बजाय एक दूसरे को समाप्त करने का बीड़ा उठाये हैं ।2 


है| 


सिद्धान्त व कार्यक्रम :: 

साम्यवादी दल [मार्क) दलित व निर्धन वर्ग के लोगों की स्थिति सुधारने 
पर बल देती है, लेकिन कोई ठोस आर्थिक कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत करती जिससे कि 
कुछ आशा बंध सके कि यह सत्तारूढ़ होने पर सचम॒च ही दलितों व निर्धनों के 
लिए कुछ कर सकेगी । यह आपात स्थिति की ,घोषणा व प्राविधानों के विरूद्ध है तथा 
कांग्रेस के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की आलोचना करती है ।* 


साम्यवादी दल (मास) का मानना है कि देश में गत वर्षों से निरन्तर 
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है अतः प्रत्यके नागरिक को काम काजू , रोजगार दिलाने 
के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किये जाने का समर्थन करती है । 


इसके अनुसार छोटे तथा मप्ान्त किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए 





आयात. आग. आधा. फेक. जाकम#.. प्री... सकक.. चैडक.. बता80.. सेकसी... डी... अली. ऑमक.. मकम... सकी... दाम अंक... अफसाक... ऋकाती.. आपके. पार. सिपक, अकाली. आम. उसके. सेमेकर.. पा... सामाकी. कारक. रधंधाए.. बायक.. डिक. पुरा... ४. जरदड.. फमामे+.. व... आफ... सका: दरार. परशाप4.. सता... दमवाझी।. री. कया... पड... पान... अब... आम. पल... पक... पमकत... वीक... गाते 


| मोहनराम , इण्डियन कम्यनिज्म, विकास दिल्‍ली 969 प्र0 33 
2- ए0पी0 चटर्जी," दि इलेक्शन स्ट्रेटेजी आफ दि लेफट कम्यनिस्ट,इन एम0पटटाभिराम 
(एडिटेड) "जनरल इलेक्शन इन इण्डिया" |967 एलाइड 
पब्लिकेशन , न्यू देहली, ॥967, पु0 67-68 . । 
3- पुरवार, एल0 जोहरी /भारदीय ध्यासन व -याऊनीसि लजिशाल पहल ,एछल्ला: 
4 - सो0पी0एम0 इलेक्शन मैनीफेस्टो ॥97। . 
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आवश्यकौय साधन और विल्लीय सहायता दिलाने की व्यवस्था की जायेगी । किसानों को 
लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये सरकार की ओर से उचित मूल्य पर कृषि उपज खरीदने 
को व्यवस्था की जायेगी । करों और अधिभार को घटाया जायेगा । बाजार में बिकने 
योग्य सभी अतिरिक्त अनाजों को सरकार जमीदारों ओर बंड़े-2 किसानों से ले लेगी । 
मार्कसवादी साम्यवादी दल ने।97॥ के घोषापत्र में कहा कि गत वर्षों में मूल्य बुद्धि 30 
प्रतिशत प्रतिवर्ष की गति से हुयी है । समाज के सभी वर्गों का मूल्य बृद्धि के कारण 
शोषण बढ़ा है और उनके जीवन स्तर में गिरावट आयी है ।! देश के 70% लोग गरीबी 
के नीचे जीवन स्तर बिता रहे हैं तथा सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य लोगों की 
पहुँच के बाहर हो गये हैं दल इन सभी बुराइयों को दर करने को कटिबद्ध है ।2 


मार्कसवादी साम्यवादी दल ने घोषणापत्र में स्पष्ट किया कि दल मजदूर 
आन्दोलनों को स्वस्थ बनाने के लिए उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों जिनमें सामहिक सौदेबाजी, हड़- 
ताल का अधिकार आदि सम्मिलित हैं को फिर से प्रतिष्ठित करने का समर्थन करता है । 
श्रमिकों को आवश्यकतानुसार वेतन दिलाने,बोनस कानून को रद्द करने तथा मजदूरों के दमनकारी 
कानूनों को समाप्त करने का बचन भी देता है । यह जमीदारी व्यवस्था को समाप्त करके उनकी 
भूमि को लेकर भूमिहीन मजदूरों में बॉटने की समर्थक है तथा खेतिहर मजदूरों को प्रतिदिन के 
हिसाब से मजदूरी दिलाने का समर्थक है ।2 


मार्कसवादी साम्यवादी दल पुँजीपतियों के एकाधिकार की आलोचक है । 
इसके अनुसार लोगों के ऊपर कर भार बढ़ा है तथा पुँजीपतियों और विदेशी पूँजी वाले 
कम्पनियों के लाभ बहुत बढ़ ग्ये हैं । अतः विदेशी पूँजी के भारत में आने पर रॉक 
लगायी जानी चाहिए पार्टी विदेशी ऋणों की अदायगी पर रोक लगाने के लिए कटिबद्ध 
है । इजारेदार घरानों के उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने तथा छोटे एवं मध्यम बंणी के 
उद्योगों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देना व विदेशी व्यापार को सरकार के हाथों 
में नियंत्रित किया जाना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग व प्रतिष्ठानों को नौकरशाही 
से मुक्त किया जाना पार्टी कार्यक्रम के मुख्य केन्रविन्द॒ हैं । इसके अनुसार सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्योगों और प्रतिष्ठानों को नौकरशाही से मुक्त किया जाना चाहिए तथा उनसे 
भ्रष्टाचार को दूर कर प्रबन्धन को सुधारा जाना चाहिए । दल शिक्षा के क्षेत्र में ।८ 
वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का पक्षधर है ।* क्‍ 


साथ. आन्‍ारक.. उपाय... काआ॥.. प्रभा।.. प्राकक.. सह... का पाक. दा. मश.. दाम... डाक... लागत... सालात.. धापक.. आस. ऑकओ।.. जैक. जप... पकादक.. सबके... सके. सा. साा८.. सास. साहओो3.. धमाके. भालग.. पारा... साक्र. फेक... रोकता. लीक. कक... अमइध. धद4क+..थक्‍ाक.. सिपाक... सन धाम. भय... आयाम. धमाका. पाया. उपर. सास... पवार. कमाए... पका... प्रा. सा... सम... आकर 


|- सी0पी0एम इलेक्शन मैनीफेस्टो ॥974 
2- हरटमन एच0, पालिटिकल पार्टीज इन इण्डिया, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, ।982 'प0।0। 
3- सी0पी0एम0 इलेक्शन मैनीफेस्टो |97। 


4- सिरसिकार एन0, तथा एम0 फर्नान्द्रीज, इण्डियन पालिटिकल पार्टीज।|984 प046 -47 
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समाजवादी दल तथा कृषक मजदूर पार्टी को मिलाकर प्रजासोशलिस्ट पार्टी 
का निर्माण किया गया क्योंकि प्रथम आम चुनाव में आशानरूप सफलता प्राप्त नहीं हयी 
थी अतः कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक सशक्त विपक्षी दल का गठन करने के उददेश्य 
से सितम्बर ॥952 में इसका निर्माण हुआ । इस नयी पार्टी के कार्यक्रम में समाज वाद 
के लक्ष्य के स्थान पर गाँधी जी के सामाजिक सिद्धान्तों की स्थापना की गयी ।2 & 
फरवरी ।953 को चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता दी गयी 
किन्तु शीघ्र ही इसमें सैद्धान्तिक मतभेद उभर कर सामने आये उदाहरणार्थ- प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी के अधिकांश नेताओं का मत था कि उन्हें उन राज्यों में जिनमें साम्यवादी दल 
तथा अन्य साम्प्रदायिक शक्तियोँ मजबूत हैं वहाँ कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए परन्त 
राम मनोहर लोहिया का टृरृष्टिकोण इसके विपरीत था । वे कांग्रेस व कम्युनिस्ट से दरी 
रखना चाहते थे । फलल्वरूप दिसम्बर ।955 में लोहिया द्वारा त्यागपत्र देकर पुनः 
समाजवादी दल का निर्माण किया गया । उत्तर प्रदेश में यह विघटन काफी गंभीर रहा 
क्योंकि यहाँ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी समिति लोहिया समर्थकों की थी |* 


सिद्धान्त व कार्यक्रम :: 


समक्ष. आक७ अप, अकापत,. प्रकाका.. गाात.. धाफा॥.. सक्रया.. अाा>.. साउक्र. पडफ.. इक 


ह दल वर्ग जाति भेद से रहित एक ऐसे समाजवादी समाज की रचना 

करता है , जो सामा0 आर्थिक, तथा राजनीतिक शोषण से मुक्त हो , कृषि के क्षेत्र में 

यह किसानों को कृषि उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य देने के पक्ष में है | यह 

मुआवजा दिये बिना जमीदारी व जागीरदारी को समाप्त करने व छोटे जमीदारों को पुन्निविशन 

अनुदान दने के पक्ष में हैं 

[- ।|2 जुलाई ॥953 को फाखर्ड ब्लाक (रूईकर ग्रुप) ने इस नये दल में 
शामिल होने का निर्ण लिया । लेकिन चन्द वर्षों वाद |955 के अबाडी 
अधिवशन में कांग्रेस द्वारा समाज वादी प्रवत्ति स्वीकार कर लेने पर यह 
मात्र 4955 में पुनः कांग्रेस में आकर मिल गया । 


2- पामदत्त रजनतों, “भारत वर्तमान और भावी", नई दिल्‍ली, पीपल पब्लिशिंग 
हाउस प्रा0 लि0, ॥956, पृ0 230 
3- नेशनल हेराल्ड (लखनऊ) , 7 फरवरी 956 


4- सिंह हरीकिशोर, दि हिस्द्री आफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्ु० 2॥-।5 
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यह बड़े पूँजी वादी संस्थानों को जब्त करने , आमदनी की सीमा 'निर्धीरित 
करने , बड़े उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने, बैंकों का राष्ट्रीकरण कने तथा सहकारी 
उपभोक्ता समितियों की स्थापना करने के पक्ष में है तथा ग्रामीण व लघु उद्योगों को बढ़ावा 
देते के पक्ष में है । इसका मानना है कि नियोजन व प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया 
जाना चाहिए ।' 


यह बड़े पैमाने पर पब्लिक सेक्टर में नियंत्रण तथा नौकरशाही में नियंत्रण 
चाहती है | पूरे तरीके से यह पार्टी एक सामाजिक व्यवस्था पर जो कि आर्थिक क्षेत्र 
में केन्द्रीयकृूत नियाजन की सीमाओं का उल्लंधन नहीं करती पर जोर देती है । यह 
कुछ सिद्धान्तों में गॉधीवादी सिद्धात्तों का पालन करती है ।2 ।957 के एक प्रस्ताव 
दल ने भाषा नीति को स्पष्ट किया कि आँगल भाषा को बनाये रखा जाये लेकिन 
हन्दी को राष्ट्र भाषा का रूप दिया जाना चाहिए ।< 


-१४ 63| 


है 


विदेशी नीति के क्षेत्र में इसका दृष्टिकोण कांग्रेस से प्रथक है 50 के 
दशक में इस पार्टी के नेतृत्व ने नेहरू की विदेश नीति की जमकर आलोचना की और 
उन आदर्शों की वकालत की जिन्हें तिब्बत में क्रान्ति के बाद सामान्य रूप से स्वीकार 
किया गया । अन्त में पंडित नेहरू ने स्वये कहा - कि चीनियों ने भारतीयक्षपर कब्जा- 
कर लिया है ॥* इस दल ने ॥962 तथा 967 के चुनाव घोषणापत्रों में कांग्रेस की विदेश 
नीति की समस्याओं का खुलासा किया और इस बात की पुरजोर चर्चा की कि भारत 
के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी व पाकिस्तानी दबाव है । यह कांग्रेस के असंलग्नता व निरगुट 
आन्दोलन का समर्थन करती है ।2 


(5) भारतीय लोकदल :: 


समा. दया. आाकाफ. पकड़. चकाथ॥.. पाकर. कादक.. गा ॥.. साथ... भय. स्‍ाआब 


भारतीय लोकदल की स्थापना 29 अगस्त ।॥974 को स्वतंत्र पार्टी और 
भारतीय क्रांतिदत तथा 5 अन्य छोटे-2 घटकों से मिलाकर की गयी । इसमें अन्य घटक 
उत्कल कांग्रेस , राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, किसान मजदूर पार्टी , पंजाब खेती-वारी जमीदार 


आप. आयात... मा. पक. पीस्‍िके.. आशा... काका. का. डक सास. जानता. पे. कफ... पाना. का... आर... का. पयधक.. ऋदअ.. कर... सम अााक,. अकडे.. सके. ऋबेग.. फकक.. खाकर. सकें. पबक.आरा#.. पक. खयक.. पाक... परम. लक, सारा. यहा. माप. समपाके. आपला+.. पाए. आदाक. आधा... आड़. ओम. बरकक.. कक. डक अब. समऔ.. ता. आस... थक... समलंक.. अकके 


।-.. इलेक्शन मैनीफेस्टो , 967 , पृ0 2 


2- -तदिव- 962, पृ0 3 

3- एशियन रिकार्डर ।957,दिनॉक ।7, प्र0 227 

4- मुकुट बिहारी लाल , कम्युनिस्ट चीन्‍्स एग्रेनन, बनारस, पी0एस0पी0 पब्लिकेशन 
5- इलेक्शन मेनीफेस्टो , ॥962 -।967 
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यूनियन और संयकत सोशलिस्ट पार्टी का एक अलन्‍्तुष्ट टुकड़ा था । इस पार्टी की संरचना 
की नीव भारतीय क्रान्ति दल व स्वतंत्र पार्टी की यह संयुक्त विचार धारा थी कि सामाजिक 
न्याय एवं लोक कल्याण के प्रति जितनी अच्छी तरह से सभी क्षेत्रों व्यक्तितत हित व 
व्यक्तिगत व्यवसाय के आधार पर की जा सकती है उतनी राज्य की सम्पत्ति व राज्य 
के नियंत्रण द्वारा नहीं हो सकती । अथीत यह राज्य के एकाधिकार का विरोध करती 
है । इस नवीन दल के प्रारम्भिक अध्यक्ष श्री चरण सिंह थे जो कि पूर्व कांग्रेस सदरय 
तथा भारतीय क्रान्तिदल के अध्यक्ष रह चुके थे | इस दल का उददेश्य गाँधी जी के 
सिद्धान्तों पर चलना तथा साम्यवादी दल व भारतीय जनसंघ के मध्यवर्ती मार्ग का अनुशरण 


करना है ।“ 


सिद्धान्त व कार्यक्रम :: 


अाकक.. सायाद्र.. आाइक.. संपवाफ.. सता अत. पह्रपमे.. पाएएक.. भाय+.. प्याज. पताकं॥.. जपमओ 


यह दल राष्ट्रीय अर्थ तंत्र में साम्यवादी दल की तरह राज्य की दखलन्दाजी 
का समर्थक नहीं है | इसके अनुसार राज्य को केवल जनतंत्र व धर्म निरपेक्षता को बरकरार. 
रखते हुये कानून व व्यवस्था की रक्षा करनी चाँहये तथा कम से कम नियंत्रण कर 
एक स्वच्छन्द एवं साफ सुथरा प्रशासन देना चाहिये । इसे निजी सम्पत्ति प्राप्त करने 
तथा एक स्वतंत्र न्यायपालिका (जो कि संविधान की प्रहरी होती है) के संवधानिक अधिकारों 
की रक्षा करनी चाहिए । दल के अनुसार राज्य को अपने नागरिकों को अधिक से अधिक 
स्वतंत्रता देनी चाहिये जिससे कि वे स्व॒पप्रेरणा से कार्य कर सकें ।> 


लोकदल महात्मागाँधी के सिद्धान्तों पर आधारित है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण 
व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के लिये अच्छा अवसर देता है जिससे कि लोगों को अपने विकास 
का पूर्ण अवसर मिले ।* 


(१ 


भालोद सवैधांनक स्वरूप को वहाल करने की पश्षचर है तथा साथ ही 
साथ मौलिक अधिकारों , राज्य की शक्तियों तथा न्याय पालिका की स्थिति के सम्बन्ध 
में प्रारम्भ में रख गये तथा अनुमोदित प्रावधानों की पक्षधर है । उसके अनुसार भारतीय 
संविधान जैसा कि शुरू में विनिर्मित था , राजनीतिक प्रणाली के लिय एक आदर्श घोषणापत्र 
है और इसके साथ सत्ताधारी दल द्वारा छेड़छांड किये जाने की आवश्यकता नहीं है जैसा 


सास. माफ. आयकर. सलाम. जोक... पैकाक. पक... सका सा. जा. जाओ. मय. संताक.. सिककात.. बला. सा... मा. धाआआ. वफ.. चाय. आम. सायकक. पाक. पाक ाााऋ. गाया. जनक. ममता. कारक. भाप. अमाबग।.. पके... भन्‍का.. डपककन्‍. सीफीदिश... ऑमडक.. रुक रात... अत. सम. सके... ऋब॥.. ऋोदक.. ऑीए॒त.. अदा. सका... कक. सम... कल. फराक४.. ल्‍न्‍आा, माफ़. ;रओ 


| - भारतीय लोकदल, पब्लिसी एण्ड प्रोग्राम , भा0लो0दल पब्लिकेशन, पब्लिस्ट 
बाई पीलू मोदी फ्राम-2, लोदी स्टेट , न्‍य देहली,।974 

2- भा0क्रा0 दल इलेक्शन मैनीफेस्टो , ॥97॥ 

8 भा0लो0दल इलेक्शन मैनीफेस्टो ॥974 

4- इण्डियन पालिटिकल पार्टीज ,सिसिकार , फर्नान्‍्डीज, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ । 


984, पृ0 27 











2/ 0५४ ४४ 


कई संविधान संशोधनों द्वारा किया गया । इन संशोधनों ने संविधान की आत्मा व 
उसके वैचारिक दर्शन के विपरीत कार्य किये हैं । न्यायालयों की स्वायत्तताव अधि< 
कार इनसे छरित हुए हैं । केन्द्रवाद को बढ़ावा मिला है तथा व्यक्ति की व्यकितगत 
स्वतंत्रता का हनन हुआ है ।' 


ऑर्थिक प्रश्नों पर भारतीय लोक दल एक चविनियोजित आर्थिक विकास 
- नीचे से ऊपर किये जाने का पक्षधर है इसके अनुसार नियोजन का लक्ष्य प्रथमत: 
व सवधिक रूप से सामान्य व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होना चांहिएँ 
भालोद स्वैधानिक सैद्धान्तिक समाज वाद के लक्ष्यों के अनुसार एकाधिकार पैदा करने 
वाली योजना की पक्षधर नहीं है । कांग्रेस की पंचवर्षीय योजनाओं के विरोध में भालोद 
केन्द्रीय स्तर पर एक इन्फ्रास्टक्चर योजना बनाती है जिसमें हर एक राज्य को अपनी 
योजना बनाने अपने साधन के ग्रोतों को ढूढ़ने तथा अपने राजस्व का नियोजन कहाँ करना 
है तथा उसका अधिकतम उपयोग कैसे हो का निर्णय लेने का अधिकार देता है ।2 
यह प्रतियोगितात्मक उद्योगों के विस्तार और ज्यादा उत्पादन जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा 
भो शामिल है की पक्षधर है । 


भालोद गाँधी जी के न्यास ध्वारिता (टृस्टीशिप) के सिद्धान्त का समर्थक है। 
दल राज्य को नीतियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र उद्योग प्रणाली की, जिसमे प्रतिबन्ध व 
सामाजिक वाध्यताएँ भी हों, की पक्षधर है । भारतीय लोकदल सम्पत्ति के अधिकतम 
बंटवारे में , जोकि न्यासों व निवेश समितियों के द्वारा हो तथा जिसमें कर्मचारियों की 
भागीदारी का प्राविधान हो जिससे कि वे अधिकतम उत्पादन कर सकें , का अनुशरण 
करती है । यह नकदी सामान के उदयोगों, उपभोक्ता सामान उदयोगों तथा ग्रामीण उद्योगों 
के संतुलित विकास को चाहती है । यह बड़े उदयोगों को दी गयी वरीयता के विपरीत 
है । इसका मानना है कि बड़े उद्योगों को बड़े विवेक से क्रियान्वित किया जाना चाहिए 
तथा उनका 'विकेन्द्री करण होना चाहिए । और उनका इसंप्रकार विस्तार किया जाना 
चाहिए जिससे कि वह उजागर सामाजिक विषमताओं को समाप्त कर सके । इस लक्ष्य 
की पूर्ति के लिए निजी उद्योग पतियों को विशेष रूप से लघ उद्योगों में लगे हुए और 
स्वयं परिश्रम करने वाले श्रमिकों , दस्तकारों व व्यापारियों को उत्साहित किया जाना 
चाहिए ।* पार्टी शहरी व देहाती क्षेत्रों में गहन सामृहिक कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार 
को पैदा करने की आवश्यकता पर बल देती है । यह पार्टी श्रमिकों के संगठन बनाने 


मास. सादय!.. भामें... प्रायाकक. फ्राशकक.. बा... प्राका. पकढह.. के. सतत आरा... कक... जाम. सके... सापा+.. दाद... फंसा. धाम. कक... उाएक अन्‍य. पकमत. मापने. पक. शआ३.. अंक. पंगााकी... नमक. प्रकआ$.. फोन... फेसाकी... गरकीक.. बन मास. जाम... मामाब.. पमा$.. आफाक.. देशी... घर. पफाथक.. कक. पद. आाकाक... के. फराकक.. लेरकपड... पक. धाम न्‍मबाक॑. संमाके!।.. सागह. ऋाकऋ.. जाकर... अफागर, 


2- पन्‍्थमटी ,पालिटिकल पार्टीज एण्ड डैमोक्रेटिक कन्सेन्सस, मैकमिलन, देहली,।976 , 
पृ0 48 
3- दि बी0के0डी0 इलेक्शन मैनीफेस्टो, ॥97 


4- भारतीय लोक दल चुनाव घोषणापत्र-।974 
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के अधिकार, उनके सामूहिक समझौता करने के अधिकार , साथ ही साथ उनको मालिकों 
को अपने श्रम को बिना सहभागिता के कतई न देने का समर्थन करती है । लेकिन 
ह॒ पार्टी राजनीतिक दलों के अन॒दाखादी व्यक्तियों के द्वारा नेतृत्व के स्थान पर श्रमिकों 
के द्वारा खुद नियंत्रित उत्तरदायी और बलवान ट्रेड युनियन की पक्षधर है ।! इसका 
विचार है कि प्रत्यक उद्योग के लिए एक यनियन होनी चाहिए और गप्त मतदान द्वारा 
इसकी मान्यता समयान्‍्तर में निधीरित की जानी चाहिये | श्रमिकों को ये अधिकार है 
कि उनको उचित तनख्वाह मिले और औद्योगिक लाभ में एक उचित हिस्सा मिले लेकिन 
ह हिस्सेदारी उद्योग पर मिले लाभ पर आधारित होना चाहिए ।2 इस प्रकार उद्योग 
के अ्रवन्धन मैं श्रमिकों की भागीदारी अप्रतिबन्धित होनी चाहिए । पनब्यब स्थित आर्थिक 
नीति श्रमिकों की स्थिति को साथ ही साथ सामान्य व्यवित के स्तर को अच्छा बनायेगी 
दल का मानना है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैसे 
माजन,कपड़ा, आवास, रोजगार, शिक्षा तथा दूसरे सार्वजनिक लाभ के कार्यों लिए होनी 
चाहिए ।” दल का मानना है कि विशाल पब्लिक सेक्टर उद्योगों द्वार कीमत बढ़ाने 
वाली अर्थनीति का दमन करके सामान्य व्यक्तियों पर पड़ने वाली करनीति का बोझ कम 
किया जा सकता है । प्रशासनिक व्यय जिसका भार आवश्यक वस्तओं की बढ़ी हुयी 
कोमतों और बुर्जवा कर नीति के रूप में सामान्य व्यक्यों पर पड़ता है, कम किया जाना 
चाहिए |” 


ला 


भालोद की ग्रामीण अर्थनीति किसानों के स्वामित्व पर आधारित गतिशील 
ग्रमीण अर्थनीति को दर्शीती है । पार्टी भूमिसुधार की माँग बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप 
के करती है । यह सहकारिता पर बल देती है । लेकिन इस सहकारिता का अर्थ 
कृषियोग्य भूमि का एकत्रीकरण नहीं है । यह पार्टी इस बात की पक्षधर है कि जमीन 
को जोतने वाले को स्वामित्व का अधिकार दिया जाये और इसके लिये दल गैर किसानों 
को जमीन के हस्तांतरण, उसके छोटे-2 टुकड़े करने तथा अलाभकारी जोतों को निर्मित 
हाने से रोकने के लिये कानून बनाने की पक्षधर है | इसका मानना है कि सरकारी 
कृषि फार्मों को टुकड़ों में बॉट कर भूमिहीन कृषि मजदूरों में बॉँट दिया जाना आहिए35 
ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार को प्रयासरत होना चाहिए । यह 
लघ॒ओद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने की पक्षधर है । क्योंकि यह रोजगार के अवसर 
बढ़ाती है । और भूमि पर पड़ने वाले भार को कम करती है 


आया... दाह. खाताथ.. पाकर. सह. बेलाएश.. पक. फेक... पाप. फरमप.. सबके, उमा... धान. पाभफ.. धयासात्र.. ाप॥9.. साजेसे.. सकंका. पका. साधक. ओमंक.. जाकाक... साक, का... पा. दमाक.. आयाम. कक. प्रषाओी.. सके... आफ. गकथ.. बॉस्‍ाआए. डे, सपा. बसाक.. आधा... वभाक. पदक! .. कथा पका. ददाभ ... संकाड.. जैकी. गमेकी.. पाक... सके... फबक, नाथ. आमाद.. बढ. सनक... मा... खाक... तन 


| - स्वतंत्र पार्टी का चुनाव घोषणापत्र ।97। 


25 -तंदेव - 

3- भा0क्रा0 दल का चुनाव घोषणापत्र ।97। 

4 - भारतीय लोकदल पालिशी एण्ड प्रोग्राम (भाउलोउदल प ब्लिकेशन) , पब्लिस्ड 
वाई पीलू मोदी, फाम 2, लोदी स्टेट, न्यू देहली, ।974 

5- भारतीय लोकदल चुनाव घोषणा पत्र ॥974 
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दल स्थाई कृषि मजदूरों को रोजगार की सुरक्षा और समचित वेतन की 
कानूनी सुरक्षा देते की पक्षधर है । दल के अनुसार ग्रामीण मजदरों को परम्परागत कर्जे 
से मुक्ति दिलायी जानी चाहिए । विकसित सिंचाई साधनों, ग्रामीण विद्यतोकरण कृषि पर 
आधारित औद्योगिक सेवाओं , पशुधन सुधार व भूमि संरक्षण नीति के द्वारा ग्रामीण मजदूरों 
की स्थिति में सुधार लाया जाना चाहिए तथा इसे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से सम्बद्ध कर 
दिया जाना चाहिए 


जहाँ तक विदेशी आर्थिक सम्बन्धों का प्रश्न है । भाठलो0 दल अपनी 
सामान्य अर्थनीति के अनुकूल शासन के द्वारा किसी बड़े विदेशी कर्जे को लेने के स्थान 
पर निजी विदेशी पूँजी से औद्योगों में निविश की पक्षधर है ।॥“ 


वेदशिक नीति के मामलों में भालोद विश्व के विकसित देशों के साथ 
एक उचित एवं सम्मानजनक व्यापार की शर्तों की पक्षधर है जिसमें कि विक सित देशों 
तथा तीसरी दुनिया के देशों के मध्य में औद्योगिक और आर्थिक खाई स्थाई रूप से कम 
हो सके । यह पाकिस्तान , बंगलादेश से विशेष रूप में अन्य पड़ोसी देशों , दक्षिण 
पूर्वी एशिया के देशों के साथ मैत्रीपर्ण सम्बन्धों की पक्षधर है । यह निशस्त्रीकरण को 
चाहती है और सभी प्रकार के उपनिवेशवाद पारम्परिक व साम्यवाद का विरोध करती 


है । इस प्रकार भालोद को एक दक्षिण पंथी दल माना जाता है ।> 


6- जनता पार्टी :: 


अषक्.. अा.. सदक... साबा.. देकफे. ॑माके.. पर. पशाके.. रद. 


कांग्रे की विकल्‍प की खोज का कार्य तो वैसे बहुत अवसरों पर किया 
जाता रहा है किन्तु सन 97॥ का महागठबन्धन इस द्रष्टिकोण से महत्वपूर्ण कहा 
जा सकता है जिसमें संगठन कांग्रेस स्वतंत्र बच जनसंघ ने चनाव में सहयोगी के रूप में 
कार्य किया है । यद्यपि इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सक्की किन्त इसने विभिन्‍न विचारधारा 
वाले लोगों को एक सीमित उद्देश्य के लिए विचार- विमर्श हतु राजनीतिक मंच प्रदान 
किया तथा इसमें इन दलों के नेताओं को समीप लाकर कांग्रेस विशेषकर इन्दिरागॉंधी को 
अपदस्थ करने का उपक्रम किया । जनता पार्टी के उदय के पीछे इसके शिल्पकारों 
जैसे बिहार आन्दोलन के नेता जयप्रकाश नारायण , आचार्य कृपलानी, चौधरी चरण सिंह 


सा. आस. आयी... फडक॥.. केक. पलाबक.. पद... डक आयात. पक. आकओ. साफ. कप. पा. खाक... ऋधाक.. समा अदा. साख... पापाक.. गरपडक.. आवाबक.. साफ... धमा॥.. पाकर, असकक.. काम. अंमएक. सम. काम. जबामे।. सथ. स्‍ब+ साकाघ. धायामंत. जा. जदाआाक.. सियकयो.. इमक.. सामश. आए. ायछह. फलों... नाक: अम्मा. सााआ. धो. प्रदाक.. पौधा. करा. कन्‍माा.. तक उमा. आकत... जभाका, 


| - हटमेन एच), पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 


।982, प0 ।76 
2- -“ तदेव - पृ0 ।78-॥77 
3- सिरसिकार एण्ड फर्नान्डीज , इण्डियन पालिटिकल पार्टीज, मीनाक्षी प्रकाशन 


+े 


मरठ, ।984, प0 ॥78 
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श्री जी0एन0जी रंगा, गोरे, श्री निजलिंगप्पा, श्री एस!एम0 जोशी व संगठन कांग्रेस के 
श्री मोरार जी देसाई तथा श्री ईरासेलियत आदि विरोधी दल के नेताओं का विशेष योगदान 
रहा ।* मार्च सन ॥976 में बम्बई सम्मेलन में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में इन 
विरोधी दलों के नेता. देश की तत्कालिक परिस्थिति को देखते हुए इस बात को 
सहमत हो गये कि पूर्ण विलय कर नई पार्टी को जन्म दिया जय और 25 मई 976 
को जय प्रकाश ने इसके विधिवत गठन की घोषणा की ।2 


आधार सिद्धात्त तय हो जाने के बाद चारों घटकों ब भूतपूर्व कांग्रेसी जनों 
ने एक चुनावी दल का गठन कर लिया । हरूदेहों , शिकायतों , वैधानिकता आदि को 
एक तरफ करते हुए संयुक्त कार्यक्रम ,चुनाव चिहन ,झण्डा , उम्मीदवार चयन की विधि 
+ चुनाव रुंचालन के तरीकों के बारे में शीघ्र सहमते हो गयी ।3 । 977 की जनवरी 
में लोकसभा भंग होने व नये निर्वाचन की घोषणा होते हो नया दल अपनी चुनावी रणनीति 
बनाने लगा | 23 जनवरी को 27 सदस्सीय राष्ट्रीय समिति को घोषणा को गयी । जिसमें 
मोरारजी देसाई को अध्यक्ष व चौधरी चरण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया ग्या [4 जनता 
पार्टी की एक उपसमिति का गठन चौधरी चरण सिंह जो पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे जिसका 
कार्य अपने दल का चुनाव घोषणा पत्र जारी करना था इस समिति ने नई दिल्ली में [0 
फरवरी ॥977 को अपने दल का चुनाव छोषणा पत्र जारी किया इसके उददेश्य तथा 
विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए चौधरी जी ने पत्रकारों को बताया “कि जनता 
“पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है । मगर वह समाजवाद / उत्ता दल के समाजवाद 
से बिल्कुल भिन्‍न है इसका आधार गाँधीबाद होगा घोषणा पत्र के अनुसार दल भारत 
का ख्म्ुख उद्योग कृषि होने के कारण कृषि को अ्राथमिकता प्रदान करता है । साथ 
ही दल भारी उद्योगों की अपेक्षा छोट-2 और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्ताहन देने का उल्लेख 
करता है । घोषणा पत्र भे यह भी कहा ग्या है कि राज्यों की स्वायत्तता की पुनः 
स्थापना को जायेगी । महत्वपूर्ण बात यह भी निर्दिष्ट थी कि जनता पार्टी के सभी 
पटक एक दल में संगठित हो गये हैं । यह दल सरकार द्वारा पूर्व आयोजित कार्यक्रम 
परिवार नियोजन का विरोध करता है |” 


हा नता पार्टी का जन्म तिहाड़ जेल , 8 फरवरी की शाम पी, को भारतीय 
लाकदल जनसंघ व सोशलिस्ट पार्टो के नेताओं के विचार- | के फलस्वरूप 
हुआ ! 


2- नवभारत टाइम्स नई दिल्‍ली, 26 मई ॥976 
3- दि हिन्दू (मद्रास) 2 मई ॥972 
4- जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति में 27 सदस्यों में श्री अशोक मेहता 


था अटल विहारी बाजपयी , श्री भानुप्रताप सिंह, श्री भैरव सिंह गेखावत, 
श्री बीज पटनायक, श्री चन््भान गुन्ता श्री चाँद गम, श्री चद्ध शेखर 
श्री एच0एम0 पटेल, श्री कुशभाऊ ठाकरे * श्रीमती म्रणाल गार , श्री एन0संजीवरेडडी 
श्री पी0 रामचन्द्रन, श्री समरगृहा, श्री सिकन्दरबक्श . श्री ए0 श्रीधरन , श्री पी0सी0 
सेन, श्री करपरी ठाकुर, श्री श्यामनन्दन मिश्र , श्री शान्तभूषण काषाध्यक्ष तथा 
महासचिव थे , श्री लालकृष्ण आइडवानी, श्री सुरेच्रमोहन,श्रीरामधन तथा श्री सिकन्दर 
वक्‍्श । हे 

5- दिनमान ,_ ॥0 फरवरी ॥977, प0 ।। 

8- जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र [977 














28 खत: 5 





सिद्धान्त व कार्यक्रम 


यम. पय>.. अयक्ात.. पाक. दषाथ+.. पक. पीडदत. पप्सक अकाक.. बाए४५.. हाय. धपाहात 


राजनीतिक क्षेत्र में जनता पार्टी ।2 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत करती है जिसमें वह 
आपात स्थिति का उन्मूलन करने मौलिक अधिकारों के निलम्बन के आदेश वापस लिये जाने सभी 
राजनैतिक बंदियों को 'रिहा करने , न्यायिक जाँच के बिना 'किसी भी संस्था पर प्रतिबंध 
न लगाने , संविधान के 42वें संशोधन के रद्द किये जाने पर संविधान की धारा 352 
में ऐसा संशोधन किये जाने जिससे कि सत्ताहढ गट के स्वार्थ के लिए राज्यों में राष्ट्रपति 
शात्नन लागू न किया जा सके की वकालत करता है । उक्त मताधिकार की आयु ।8वर्ष 
किये जाने का समर्थक हैं ॥977 के प्रथम चुनाव घोषणा पत्र में दल ने घोषित कार्यक्रम 
में स्पष्ट किया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान माना जायेगा तथा पत्र- 
पत्रिकाओं से सेंसरशिप को हटा *दया जायेगा । मौलिक अधिकारों की सची में व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के अधिकार को निरस्त कर रोजी-रोटी के अधिकार को शामिल किया जायेगा 
तथा ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा कि सरकारी कर्मचारियों को गैर कानूनी आदेश मानने 
के लिए बाध्य नहीं किया जाये । 


आर्थिक क्षेत्र में पार्टी ।3 प्रमुख कार्यक्रमों का 'निधारण करती है जो इस 
श्रकार हैं - व्यक्तिगत सम्पत्ति के मौलिक अधिकार का बहिष्कार सबको रोजी रोटी 
का मौलिक अधिकार रहेगा । गॉधीवादी व्यवस्था के अनुसार अर्थव्यवस्था का 'विकेन्द्रीकरण _ 
।0 वर्ष के भीतर भुखमरी का अन्त , स्वावलम्बन के अनुकूल तकनीक का विकास , 
कृषि को प्राथमिकता और भूमि सुधार कानूनों को क्रियाँन्‍्चत किया जावेगा । ग्राम और 
शहर के बीच विशमता समाप्त करने के कार्यक्रमों का अमल किया जायेगा । रोजमर्स 
उपयाग को वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया जायेगा । लघु व्यवसाय व कुटीर उद्योगों 
का विकास आय, वेतन , दामों के बीच निश्चित नीति का अमल , देसे हजार रूपये 
वार्षिक आयकर में छूट दी जायेगी , अढ़ाई एकड तक की जोत पर लगान माफ किया 
जावगा और न्यायसंगत कर व्यवस्था और बिक्रीकर के बदले उत्पादन शल्क तथा जल 
ऊजा के प्रसंग में राष्ट्र व्यापी नीति पर अमल तथा वातावरण को श॒द्ध रखने का कार्यक्रम 


लागू किया जायेगा । 


सामाजिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है कि यह पार्टी 
माध्यमिक शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा को लाग करना निरक्षरता की समाप्ति सभी के 
पीने योग्य और राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य और वीमा ग्राम विकास का नया आन्दोलन ,सस्ते मकान 


सात. लोक डक... साय... सप्की. परकक. आम. धाम... पका. पा. प्रदाक. क्‍ल्‍क सककत.. शोकक. बने. पक. सके, सके... फंड. डाक. यके.. सफथ).. आह. ताक समा. साकक.. साफ. सके. जामाक. सह. खाक. पाक. कमा... पंप... कक... परशाक0.. सलाद... पक. सी, साया. फबके.. ओपन. जम. के. आदह. साकक. धान्‍ंका... डक... हाफ आकका.. धमकी. सका... सिल॥.. कक... कम 


|- चुनाव घोषणा पत्र ॥977 
2- पचौरिया भवानी शंकर भा0रा0 व जनता पार्टी का गतिक्रम, प्ु०0 39 
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और सार्वजनिक आवास व्यवस्था, विकास के लिए एक वैज्ञानिक नीति तथा सामाजिक 
वीम की एक बड़ी योजना , जनसंख्या के सम्बन्ध में व्यापक द्रष्टिकोण के आधार पर 
बालात्कार रहित परिवार नियोजन , अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण अधिकारों और आश्वासनों 
सहित नये युग का सूत्रपात कर नागरिक अधिकारों के विषय में जाँच आयोग ,भ्रष्टाचार 
उन्मूलन करने के लिए स्वावलम्बी व्यवस्था , नारी अधिकार तथा युवावर्ग की समद्धि 
गरीबों के लिए कानूनी सहायता व कम खर्चीली न्याय व्यवस्था करना तथा अध्यवसाय 
और स्वावलम्बन युक्त कर्मठता को प्रोत्साहन दिये जाने पर बल देतीहै।' 


अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जनता पार्टी का दृष्टिकोण है कि वह सभी देशों 
के साथ मित्रता करेगी और गुटनिरपेक्षा की नीति पर चलते हुए दृढसंकल्पवान होकर 
जहाँ कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होता देखेगी उसके विरूद्ध आवाज उठाना अपना 
कर्तव्य मानेगी । जनता पार्टी की मान्यता है कि रचनात्मक और युक्तियुक्त विदेश नीति 
राष्ट्र का सर्वोत्तम साधन हो सकती है । इसके बावजूद वह इस बात का ध्यान रखेगी 
देश को सेनाएँ , प्रशिक्षण व आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से लैशधींहथियारों के आयात के सिलसिले 
में इस बात का विचार रखेगी कि अन्य देश संकट के समय हमें कठिनाई में न डाल 
सकें । पार्टी का विचार है कि वह अवकाश लेने वाले सैनिकों के कौशल का पूरा लाभ 
देश को विकास योजना में लेना चाहेगी । 


जनता पार्टी आजादी , रोजगार व रोटी के लिए संकल्पबद्ध है । तथा 
वह समाज का विकास ऊपर से नीचे नहीं अपितु नीचे से ऊपर करने में अपनी आस्था 
रखती है । “ 


जनता पार्टी में तीन शीर्षस्थ श्री मोरारजी देसाई , श्री चरण सिंह तथा बाबू 
जगजीवन राम जैसे व्यक्ति थे । जिस दल में अनेक महात्वाकांक्षी होते है उस दल की 
प्रायः उतनी ही समस्याएँ हो जाया करती हैं । अतः जनता पार्टी के केन्द्रीय सरकार 
के पतन के पीछे शीर्षस्थ नेताओं के आपसी मनमृटाव व वैमनस्थ की अवधारणा प्रबल रही 
जनता पार्टी से जुलाई 5-5 के मध्य भू0पूर्व भालोद समाजवादी व लोकतांत्रिक बहुगुणा 
समर्थकों ने निकल कर जनता पार्टी सरकार को अल्पमत से कर दिया तथा बहुगुणा समर्थकों 
ने जिनकी संख्या ।00 में ऊपर हो गयी + 27 जुलाई 79 को चौधरी चरण सिंह के 
नेतृत्व में जनता (एस) की सरकार गठित की । इस दल को कांग्रेस (ई), समाजवादी 


आामाका. मा. जानकर. साइआछ.. सम. पकेसिंग.. आफ. ब्रेड... आओ... पड. सोन्‍लक.. परद४७.. आथथ9.. आपस समंसा. परत... राह. सापाओी.. पेकोमा.. कुदरती. का. पदक... आफमक. परादीड.. धमकी ामश.. ममाा. आडा॥.. पक. फकंती.. ऑियस:.. ऑधफेग.. के... अरक, पफासत. पाभा.. आजम. खभ॑क. हाय.. आओ. पक. पाक... सकी. अफओे.. सामाओे.. सवाई... धकप.. वलाब.. ऑऑक: खादी... अपधक... पाक. डक. ककया... शकंओ 


| - जनता पार्टी का घोषणा पत्र , ।977 नई दिल्ली , प्र0 2 
2- दैनिक दिनमान 20-27 फरवरी ।॥977, पृ0 ।। एवं ।2 








0 कर 


पद त्याग किया था , बाबू जगजीवन के नेतृत्व में विरोधी दल की भूमिका निभाने लगी' 


7- भारतीय जनता पार्टी : 


धा.. कमओ,.. पालक. अडया. साफ. पदक. सपा. बात. अकाया. पथ. पपसत 


जनता पार्टी के विघटन से एक नये दल का जन्‍्महछ्ाजिसमें प्रथम अध्यक्ष 
अटल विहारी बाजपेयी बने वास्तव में यह जनसंघ का परिवर्तित रूप है जिसका निर्माण 
952 में हुआ था । जनसंघ की साधारण परिषद ने 30 अप्रैल ॥977 के अपने अधिवेशन 
में जनता पार्टी में शामिल होने का संकल्प पारित किया । श्री बाजपेयी ने संकल्प रखा 
और वह सर्वसम्मति से पारित हो गया । श्री बाजपेयी ने कहा कि जनता पार्टी की 
आशा आकांक्षाओं को पूरा करने और भारत को एक महान समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपनी 
शक्ति लगायेंगे । आपात काल के बाद जो स्थिति बनी उसका सामना “किसी एक दल 
द्वारा सम्भव नहीं । अतः लोक तांत्रिक प्रक्रिया को बनाये रखने के लिए विलय अवश्यम्भावी 
हो गया ।“ जब जनता पार्टी का पतन हुआ तो जनसंघ घटक ने पनः भारतीय जनता 
पार्टी के नाम से पार्टी बना ली । जनसंघ की सभी प्रभावशाली हस्तियाँ जैसे लालकृष्ण 
आडवानी , नाना जी देश मुख , भाई महावीर , सुन्दर सिंह भण्डारी, विजय कुमार भेहरोत्रा 
इस पार्टी के मुख्य स्तम्भ हैं | पार्टी ने द्वैध सदस्यता के विवाद को यह प्राविधान लिखकर 
समाप्त कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वय॑ सेवक संघ की सदस्यता भारतीय जनता पार्ल की 
सदस्यता के लिए अयोग्यता नहीं हैं । यदि वह सदस्य दल की नीतियों, कार्यक्रमों के 


प्रति प्रतिबद्ध है ।2 


अाक.. 2 उाप्+. प्रधआ॥.. ाफ़ाक. पका... आओ. सपाक भ्रथक्त कादर स्फमेल.. ठप. प्रथाका. खाक. थक. साफ. पदक री] 


इस दल के पाँच आवदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है । राष्ट्रवाद 
व राष्ट्रीय एकता , श्रजातंत्र सकारात्मक धर्म निरपेक्ष वाद , गाँधीवादी समाज वाद मुल्यों 
पर आधारित राजनीति? विज्ञान के क्षेत्र में यह दल मानता है कि विज्ञान एवं टेबनालाजी 
के आधारपरदेश का आधनिकीकरण किया जायेगा । लेकिन इसो के साथ राष्ट्रीय जीवन 
में अपनी संस्कृति की जड़ों को मजबूत किया जायेगा |? दल केन्द्र ब राज्य सम्बन्द्ों 
का पुनरगठन करेगी तथा सीजविधान के अनुच्छेद 356 का तभी प्रयोग किया जायेगा 
| - पचौरिया भवानीशंकर, भारतीय राजनीति व जनता पार्टी का गतिक्रम, 

लोकतंत्र समीक्षा , नवम्बर, दिसम्बर ॥977, प्र0 339 . 


2- -तदव- भारतीय राजनीति तथा जनता पार्टी का राजनीतिक गतिक्रम 
लोकतंत्र समीक्षा 977, नवम्बर दिसम्बर प्ु० 334 

3- >रवार तथा जौहरी, भारतीय शासन व राजनीति ,(भारतीय दल व्यवस्था)प082।, 
विशाल पब्लिकेशन दिल्‍ली ।988 क्‍ 

4- -तंदव- प0 820 


5- जनता पार्टी का घोषणा पत्र , 980 स्वतंत्र भारत प0 ।, मई ॥980 
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जब राज्य भे सवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह टूट जायेगी | दल देश में स्थिर सरकार 
बनाने के लिए राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाने की सम्भावनाओं का पता लगाने पर बल देती 
है तथा चुनाव में लिस्ट प्रणाली शुरू करने की समर्थक है । द 


विदेश नीति के बारे में पार्टी का मानना है कि विश्व राजनीति का नया 
ध्रुवीकरण होने से गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका काफी सीमित हो गयी है तथा नई 
परिस्थितियों को देखते हुए बहुध्रुवीय व्यवस्था की जरूरत है और उसमें भारत को नये 
सिरे से विदेश नीति में गौर करना पड़ेगा | दल पश्चिम एशिया में शान्ति बहाली का 
समर्थक है | पार्टी जम्मू कश्मीर से सम्बद्ध धारा 370 की समाप्ति चाहती है ।' 


पार्टी के अनुसार पूरे देश में रोजगार के लिए एक जैसी योजना सम्भव 
नहीं है इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार की सम्भावनाओं का पता लगाकर अलग- 
अलग योजनाएँ बनाई जायेंगी । पार्टी सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों का मूल राजनीतिक भ्रष्टाचार 
को मानती है और वह सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कटिबद्ध है । 
पार्टी भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट व्यापारी और भ्रष्ट राजनीतिजन्न के अपवित्र गठबन्धन को 
नष्ट करने के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की समर्थक है । पार्टी सार्वजनिक जीवन 
में स्वच्छता की समर्थक है ।“ क्‍ 


पार्टी निजी क्षेत्र में वेतन को निर्वाह से जोड़ने तथा मालिकों को अपने 
कर्मचारियों को आवास सुविधा दिलाने के लिए प्रोत्साहन देने तथा निजी क्षेत्र में पेंशन 
व अनिवार्य जमायोजना शुरू करने तथा अवकाश प्राप्त करने के एक महीने के भीतर 
भविष्य निधि तथा अन्य देय राशि दे देने की समर्थक है |> 


भाजपा आकाशवाणी व दूरदर्शन को पूर्ण स्वाक्तता प्रदान करना चाहैती 
हैं । तथा अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग अब्रेंणी वंयू बनाये जाने 
का समर्थन करती है । यह फिल्में मनोरंजन कर से मुक्त होंगी । इस प्रकार पार्टी खेल 
व कला को पूर्ण प्रोत्साहन देती है । द 


पार्टी सत्ता के विकेन्द्रीकण के तहत पंचायतों से लेकर महानगर परिषदों 
तक को सवेधानिक दर्जा प्रदान करके विकास बजट की ।0% धनराशि उन्हें सीधे उपलब्ध 


सजा. आस... दा. आम. पेमरेई... धमाके साम्ा.. कमए३.. साया... ऋायाओं.. मेल. पाप. पका... जाका... पक. पक आमाफे.. अक.. केंाए. करपक्क. आका0ा.. अपमोली.. अफडक,.. धकाक.. धसक, जब. पकया. फकझ.. आपरक. रदाथ. पथ... एक: अपन. राधा. पाल. का. अदा. जुककं.. याद. अमाक। उमये. सका. ऑकी।.. सनक. शक. बाधक. पका... वसा साकक.. मानकर. कंस. पॉगरेत. सोफे. फेक... विफोकर, 


| - भाजपा चुनाव घोषणापत्र, 89 
2- भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र ॥980 
3- -तंदिव- ॥989 
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कराये जाने तथा काम के अधिकार के प्रति सैद्धान्तिक सहमति की समर्थक है तथा जनसंख्या 
नियत्री करण के लिए राष्ट्रीय सहमति , राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने की समर्थक है।' 


पार्टी निष्पक्ष चुनाव की समर्थक है तथा लोक सभा व विधान सभाओं 
के लिए एक आम चुनाव करवाने , निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र. स्थानीय निकायों 
तक बढ़ाने तथा जमनी एवं जापान इत्यादि देशों की तरह सरकारी खर्च पर चनाव सम्पन्न 
कराने और सरकारी मशीनरी का सत्तारूढ़ दल द्वारा दरूपयोग किये जाने का समर्थन 
करती है । 


आय. हक... #08 ग्।. कके... हक 


(8 ] क्‍ द्रविड़मनेत्रकडगम (डी0एम0के0 ) 


वादा. सपामक. भायात.. पापा. भाप). मा. ऋधो#.. पा... कक. चाकाक.सा<. कद. धकाए... रदाक कक. प्रंदा0.. सबक. बड़ा... आए... माफ 


डी0एम0के0 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय दल है जैसे पंजाब 
में अकाली दल।इसके संस्थापनकर्ता ई0वी0आर0 नैकर थे । वर्ष ।949 में श्री सी0 अज्ञादराई के 
नेतृत्व में इस दल का बहुत बड़ा हिस्सा अपने मातृदल से अलग हो गया और उसने 
विड़मुनेत्रकड़गम बनाया । यह दल प्रारम्भ से ही तमिलनाड़ में असमान विवाहों के विपरीत 
था । टृविड़कड़गम के नेता ने एक असमान विवाह कर लिया था इसलिए अज्लादराई 
इसके संस्थापक ई0वी0आर0 नैकर से अलग हो गये थे । प्रारम्भ में यह दल एक स्वतंत्र 
दक्षिण भारतीय द्रविणियन राज्य की स्थापना चाहता था । जिस राज्य के भीतर मद्रास 
आन्य्रत्रदेश व त्रावडकोर व कोचीन होगा । द्रविड़स्थान का लक्ष्य इसके नेता सी0 अन्नादराई 
उसके महारथियों के द्वारा छठवें दशक के प्रारम्भ तक अपनी पार्टी का लक्ष्य क हते 
थे चीन के आक्रमण के बाद पार्टी ने ऐसा महसस किया कि समस्त देश में राष्ट्रवाद 
को लहर है | अतः इस पार्टी ने अपने दूविड़ स्थान के लक्ष्य को अमहत्वपर्ण बनाकर 
दक्षिण भारत में हिन्दी के थोप जाने के विरोध का लक्ष्य बनाया । यह दल अब्राहमण 
लोगों का दल है और इसकी यादें ब्राहमणों एवं आरयों द्वारा उन ब्राहमणों पर किये गये 
अत्याचारों से युक्‍त हैं । अब्राहमण द्रविणियन आन्दोलन 20वीं सताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षों में मद्रास में उत्पन्न हआ । दल । ब्राहमण उत्तर भारत के आर्यों का 
दक्षिण भारत के गैर आर्यों में निवेत्रण का विरोध करता है । यह संस्कृत भाषा के 
गौरव और ब्राहमण की उच्चता का विरोधी है । इसका मानना है कि तमिल भाषा व 
संस्कृति को ब्राहमण प्रभाव से मुक्त करना आवश्यक हो तो वर्ण हिन्दू राज्य से द्रविण 
स्थान को अलग राज्य बनाया जाये” इस प्रकार इसके कार्यक्रम में अलगाबवाद है | य 
उत्तर भारत को हिन्दी भाषी राज्य मानता है और दक्षिण भारत में हिन्दी का राष्ट्रभाषा 
के रूप में श्रचार के विरोध को अपना लक्ष्य मानता है । 
| - भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 980, स्वतंत्रभारत प्र० 3,30नवम्बर 
2- इकबाल नारायण , स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया ॥967,सी0 अन्‍्नादुराई 
द्रविण मुनेत्रकड़ग्म, एस0आई0सी0 इट द 
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इस दल ने ॥952 के आम चुनाव का विरोध किया । हालांकि उन प्रत्याशियों 
की जिन्हें दल की विचारधारा से सहानुभूति थी इस दल ने मदद की । ।957 में पहलीबार 
इसने आम चुनाव में ।5 विधान समा क्षेत्रों व 2 लोक सभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त की 
[962 में इस दल को विधान सभा में कुल 234 सीटों में 50 सीटें और 7 लोक सभा 


सीट प्राप्त हुयी । ॥962 के आम चुनाव में लोकसभा में 25 सीटें और विधान सभा 
में ।38 सीटें प्राप्त कर यह सत्ताधारी दल बन गया । ।97। में इसने विधान सभा 


में कुल 234 में ।84 विधान सभा सीटें जीती व 24 लोक सभा सीटों में 23 सीटों में 
विजय प्राप्त को ॥963 के भारतीय संविधान संशोधन के लाग होने पर इसने अपनी प्रथक 
होने की माँग का परित्याग कर दिया लेकिन भारतीय गणतंत्र के भीतर राज्य की स्वायत्तता 
पर बल दिया । अब यह दल गब्राहमणों को अपने दल की सदस्यता देती है । तथा 
तमिल संस्कृति व सभ्यता से युक्त एक जाति विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना 
का लक्ष्य रखती है| भारतीय गणतंत्र के संघीय स्वरूप के अनुकूल राज्यों की स्वायत्तता 
जोकि सुरक्षा विदेशी मामले और मुद्रा ऐसे मामलों में केन्द्र को सशक्त बनाने का उद्देश्य 
रखते हुए राज्यों के शक्ति एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर राज मन्नार 
कमेटी का प्रस्ताव डी0एम0के0 की देन है । ॥976 में यह दल सत्ता से अपदस्थ हो 
गया किन्तु ॥977 के बाद जनता पार्टी के निर्माण एवं उसके द्वारा केचद्ध पर सत्ता में 
आने के बाद राज मन्‍नार कमेटी के प्रस्तावों ने एक बार पुनः केन्द्र राज्य सम्बन्धों की 
पुनः व्याख्या एवं क्रियान्वयन को लेकर संविधान की परिधि में उसका सिथिवलोकन तथ्य 
उसको लागू करने को लेकर एक स्वैधानिक बहस छिड़ गयी और न केवल तमिलनाडु 
बल्कि पंजाब , हरियाड़ा, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार , मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश 
जो कि गैर कांग्रेस शास्तित राज्य थे । उन्होने भी संणैय ढ़ांचे में राज्यों को और अध्कार 
दिये जाने का पुरजोर समर्थन किया । 


(ग) उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षीदल उनके रिद्धान्त व कार्यक्रम :: 


अााकक.. अाकता,. ्मक.. धागा... भाओिी।.. परधेवत. पाता. सांदह. आमक. प्रता३.. संद्दक पमपओ.. पपरदझ:. काक्ाय. कप. राय. ऋिधाओ.. ग्रमा/.. दाग्राक्ष: आर. चंडक. बाधाओे... बप्क. इगको।. पेशात.. कंकाक... कंपकोती.. गाफाय॥.. मानो. जवान... रकम. वजबेछ.. मेपक, 


भरत में संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा , ड्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था 
द्वारा ली गयी है । लेकिन राजनीतिक दलों का विकास एवं वे उदभव ब्रिटिश दलों के 
समान नहीं है । कारण भारत की परिस्थितियाँ ड्विटिन से भिन्‍न हैं । भ्परत के राजनीत्कि 
की प्रकृति उन देशों के दलों से अधिक मिलती हैं जिन्होंने भारत की ही तरह 
ब्रिटिन व अन्य यूरोपीय देशों की निरंकुशता व सपम्जाज्यवाद से मुक्ति पायी है । इस सामान्य 
उददश्य की पर्ति के लिए विभिन्‍न वर्गों के लोग एक ही दल में सम्मिलित हो 
जैसा कि भारत में कांग्रेस के रूप में हुआ हैं । स्वत्त्रता के पूर्व काल की परिस्थितियों 
की माँग भी यही थी , कि विभिन्‍न दल व समूह मिलकर कांग्रेल की छत्रछाया में काम 
करें । कांग्रेस वास्तव में केन्द्रीय/राइटिस्ट व लेफिटिस्ट का एक दृहद संविद था । 


| - हालप्पा जी0एस) (एडीटेड) डाइलेमा आफ डेमोक्रेटिक पालिटिक्स इन 
इण्डिया बाम्बे , पी0सी0 मानक तला एण्ड सनन्‍्स प्रा0लि0, ॥966प्र0।60 - 
[62 
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जो एक उददेश्य स्वत्तता के लिए अपने में सबको समाए था | इस राष्ट्रव्यापी दल 
में वैद्चारिक असमान्ताओं के कारण विभिन्‍न ग्टों का निर्माण होता रहा किन्तु जब स्वतंत्रता 
प्राप्ति के बाद कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के स्तर से हटकर एक राजनीतिक दल 
के स्तर पर आयी तब इन विभिन्‍न गुटों ने भी अपना दलीय अस्तित्व बना लिया । 
इस अकार भारत में राजगीत्कि दलों का विकास कांग्रेस दल के फटने से हुआ सामाजिक 
व आर्थिक हितों के आधार पर नहीं । 


इस ब्रकार स्वतंत्रता के बाद विकसित अधिकांश राजनीतिक दल किसी 
न किसी रूप में कांग्रेस के अंग रह चुके थ्रे ।2 उदाहरणार्थ - ॥948 त्क कांग्रेस का 
अभिन्‍न अंग बनी समाजवादी दल का 934 में कांग्रेल के भीतर ही कांग्रेस समाजवादीदल 
के नाम से निर्माण हो चुका था । हिन्दू महासभा यद्यपि कभी कांग्रेस का अंग नहीं 
रही तथापि इसके अनेक प्रमुख नेता जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय , लाला लाजपतराय 
एक समय कांग्रेस के प्रमुख नेता माने जाते थे । भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्री श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी जी , बंगाल विधान सभा के कांग्रेसी सदस्य तथा स्वतंत्रता बाद नेहरू मंत्रिमंडल 
में उद्योग व रसद मंत्री रह चुके थे । 


भारत को स्वतंत्रता के बाद उक्त राजनीतिक दलों ने अपना अस्तित्व कायम 
करते समय अपनी कुछ नीतियाँ व कार्यक्रम निर्धारित किये जिन्हें आम चुनाव के अवसर 
पर घोषणा पत्र के रूप में प्रसारित किये जाते रहे । जिनसे उनके दृष्टिकोण व नीतियों 
को जानकारी प्राप्त होती है । अतः विभिन्‍न विपक्षी राजनीतिक दलों की नीतियों उद्भव 
एवं विकास का विवरण निम्नवत्‌ है :- 


(।) हिन्दू महासभा ::- 

[909 में मिन्‍्टो मारले सुधार कानून द्वारा हिन्दू मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक 
निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात हुआ इस समय हिन्दुओं के किसी ऐसे शक्तिशाली संगठन 
का अभाव था जो हिन्दू वर्ग के हितों की रक्षा कर सके । अतः: इस अभाव को महसूस 
अक्तूबर ।909 में अुस्लिम बाहुल्‍य प्राल्त पंजाब में उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त 
न्यायाणैश श्री प्रतुलचन्द्र चटर्जी की अध्यक्षता में पंजाब प्रान्तीय हिन्दू महासभा की स्थापना 
हुयी । ४ इसने अपने ॥92 के द्वितीय अधिवेशन में हिन्दुओं के मुस्लिम लीग की 
अक्रामक कार्यवाही के विरूद्ध संगठित होने की अपील की । इसी आधार पर ।9। 5 
[- कोठारी रजनी, भारत में राजनीति ,अनुवादक , अशोक जी (सम्पादक स्वतंत्रभारत 

लखनऊ ),दिल्ली ओरिएन्ट लांग्भन,प0 ।5 


2- मुस्लिम लीग एंग्लोइण्डियन व पारसियों के कुछ साम्प्रदायिक गुट कांग्रेस से अलग 
अस्तित्व रखते थे । 
3- तिलक रघुकुल, लोकतंत्र, स्वरूप एवं समस्याएँ लखनऊ उ0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


प्रथम संस्करण ॥972 पृ 565. 
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में हरिद्वार में महाराजा मणीन्द्र चद्ध नन्‍्दी की अध्यक्षता में "अखिल भारतीय हिन्द महासभा' की 
स्थापना हुयी 2। में इसका नाम हिन्दू महासभा हो गया ।“ तथा ।925 में इसका पुनर्गठन 


किया गया ।> 


राजनीति में भाग लेने के प्रश्न पर मतैक्य न होने के कारण 926 तक इसने 
राजनीति में प्रवेश नहीं किया । बाद में पारस्परिक विचार विमर्श के बाद यह समझौता हुआ कि 
महासभा द्वारा केवल उन्हीं कांग्रेसी उम्मीदवारों का विरोध किया जाये जो हिन्द हितों के समर्थक 
न हों । ।928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रश्न पर महासभा के दो गुट हो ग्ये 
डा0 मुन्ज व भाई परमानन्‍्द कमीशन के साथ सहयोग करने के पक्ष में थे । जबकि लाला 
लाजपतराय व पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेल द्वारा समन्वित बहिष्कार का अनुमोदन 
कर रहे थे । ॥930 के बाद महासभा ने कांग्रेस व मुस्लिम दोनों की आलोचना को 
लक्ष्य बनाया । उसने ॥932 के साम्प्रदायिक निर्ण की आलोचना की तथा कांग्रेस को 
मुसलमानों को प्रश्नय देने के लिए दोषी ठहराया । ।26 वर्ष के कारवास के उपरान्त 
|938 में वीर सावरकर को पुनः महासभा का अध्यक्ष चुना गया इससे महासभ:ः के संगठन 
को नया जीवन मिला । इन्होने हिन्दू राष्ट्रवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया “जिसके 
अनुसार हिन्दू वही है जो भारत को मातृभूमि व प्रण्य भूमि के रूप में स्वीकार करता 
है । इसो समय से महासभा ने केसरिया झण्डे का प्रयोग शुरू किया । 


[940 में वीर सावरकर ने वायसराय के सामने उत्तरदायित्व पर्ण शासन 
को माँग रखी तथा हिन्दुओं की उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने पर दबाव 
डाला । ॥942 में भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू होने पर महासभा ने स्वतंत्रता की माँग 
का समर्थन किया?।946 में डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वीर सावरकर के उत्तराधिकारी 
चुने गये तथा ॥947 में जब कांग्रेस ने भारत के विभाजन पर अपनी सहमति प्रदान की 
| - तिलक रघुकुल , लोकतंत्र स्वरूप व समस्याएँ, लखनऊ उठ0प्र0 हिन्दीग्रन्य 

अकादमी प्रथमसंस्सकरण ।॥972 ,प0 505-506. 


2- -“तदिव - 

3- -तंदव - 

4- पट॒टाभिराम , एम(एडिटेड, जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया )।967 एन एक्जास्यि 
स्टडी आफ मैन पालिटिकल ट्रेडस, नई दिल्‍ली एलाइड पब्लिशर्स,। 967 7029 

5- -तंदव- पु0 506 

6- बकसटर करेग- दि जनसंघ- ए . बायोग्राफी आफ इन इण्डियन पालिटिकल 


पार्टी- बाम्बे आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस ।97॥ प0 25 





#2 कह 


तब महासभा ने इसका तीव्र विरोध किया तथा एक स्वर से अखण्ड भारत का समर्थन 
किया ॥948 में महासभा की प्रतिष्ठा को उस समय धवका लगा जब महाराष्ट्रीय चित- 
पावन ब्राहमण नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मागाँधी की हत्या की गयी । इस व्यक्ति का 
सम्बन्ध पहले महासभा से रह चुका था । तथा राष्ट्रीय स्वये सेवक संघ से भी सम्बद्ध 
था ।“ महासभा में दलीय विच्छिन्नता के लक्षण प्रकट होने लगे तथा दल के अधिकांश 
कट्टर धर्मावलम्बियों ने दल के समाज सुधार से सम्बन्धित प्रगतिशील द्रष्टिकोण से असन्तष्ट 
होकर रामराज्य परिषद का निर्माण कर लिया |948 में महासभा सभा द्वारा अपने 
को सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य तक सीमित रखने का प्रस्ताव जब अस्वीकृत कर दिया 
गया तो श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने दिसम्बर 948 में महासभा की सदस्यता से त्याग्रपत्र 
दे दिया जो 7 मई ॥949 को स्वीकृत हो गया |” ।952 से ।967 तक महासभा ने 
देश के आम चुनाव में भाग लिया लेकिन इसका प्रभाव शनैः-शनैः घटता गया । 


नीतियाँ एवं कार्यक्रम 


आपयक. बा आता. भड0.. पडा#.. व. पक क्रो. फ्ोग्ता. कंआक.. जफाक 


हिन्दू महासभा का कार्यक्रम 'हिन्दू , हिन्दी ,हिन्दुस्तान' के आदर्श पर 
अवलम्बित है । 939 में वीर सावरकर ने कहा था कि राजनीति को हिन्दत्व से 
रंग दो और राष्ट्र के हाथों में अस्त्र दे दा" तभी से महासभा इस लक्ष्य को लेकर चलती 
रही है । इसके अनुसार वर्तमान संविधान नैतिक - आध्यात्मिक प्रेरणा से शून्य है । 
उसमे ऐसा संशोधन होना चाहिए कि देश में वास्तविक लोकतंत्रीय हिन्द राज्य का सरूवरूप 
प्रकट हो जाये । **: हासभा के श्रो भोपटकर ने लिखा है -'यदि पाकिस्तान मस्लिम 
राज्य हो सकता है , फिलिस्तीन यहूदी राज्य हो सकता है या ब्रिटेन व अमेरिका ईसाई 
राज्य हो सकते हैं तो मैं यह सोचने में अस्मर्थ हूँ कि प्रभुत्व सम्पन्न भारत को हिन्दू 
राज्य या हिन्दू राज क्यों नहीं होना चाहिए'? यह हिन्द कोड बिल के हमेशा विख्द्ध 
रही । ।950 से ही महासभा ने धर्मनिरपेक्षता का विरोध करते हुए अखण्ड हिन्दुस्तान 
| - बक्सटर करेग , दि जनसंघ ए बायोग्रापी आफ इन इण्डियन पालिटिकल 

पार्टी- बाम्बे आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, ।97॥ प्रु0 25 


2- फर्टियाल एच0एस0), रोल आफ दि अपोजीशन इन इण्डियन पार्लियामेंट 
इलाहाबाद चेतन्य पब्लिशिंग हाउस , पु0 ।। 

3- प्रकाश इन्द्र, “ए रिव्यू आफ दि हिस्ट्वी वर्क आफ हिन्दू महासभा,.2 एडीशन 
दिल्‍ली, अखिल भारतीय हिन्दू महासभा ॥952, पु0 259 -266 

पड -तंदव- पृ0 259-266 

5- लाहिड़ी आशुतोष , महासमाज, न्यू स्टैण्ड इन्ट्रोडकशन, दिल्ली, हिन्दू महासभा 


जन 4949, प्र0 ।-3 
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पर बल दिया संस्कृत को उपयुक्त स्थान देने के साथ-साथ यह हिन्दी तथा एक अन्य 
भारतीय भाषा का अध्ययन सबके लिए अनिवार्य करने के पक्ष में हैं । यह संविधान 
में संशोधन कर गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने की इच्छक है ।“ तथा सभी नागरिकों को 
पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करने की गारण्टी देना चाहती हैं । इसका विश्वास है 
कि राज्यों को फिर से प्रान्तों में बदल दिया जाये । 


आर्थिक क्षेत्र में महासभा नियोजित आर्थिक विकास में विश्वास करती है 
लेकिन यह कांग्रेल सरकार द्वारा संचालित पंचवर्षीय योजना की कड़ी आलोचना करती 
है वह इसमें मूलभूत परिवर्तन करने के पक्ष में है । जिसमें देश खाद्यान्न की दृष्टि 
से आत्मनिर्भ हो जाये तथा बेरोजगारी समाप्त की जा सके । इसने व्यक्तिगत सम्पत्ति 
के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । यह खाद्य उत्पादन के साधनों को बढ़ाने , चहकारी 
कृषि को प्रोत्साहन देने , अच्छे बीज व- खाद्य का वितरण करने तथा अतिरिक्त भूमि 
भूमि हीनों को देने के पक्ष में है | कृषि मजदरों की बेरोजगारी के समाधान हेतु यह 
कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती है । इसका विश्वास है कि श्रमनीति 
का उद्देश्य श्रमिक तथा श्रम दाता के मध्य अच्छे सम्बन्धों को प्रोत्साहित करना होना 
चाहिए । वाणिज्य तथा व्यापार को अधिक से अधिक छुट दी जाये । लेकिन बैंक तथा 
उठा पर आवश्यक नियंत्रण रखा जाये । यह विदेश प्रतिस्पर्धी हेतु कुछ उद्योगों को 
छोड़कर सभी मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीकरण किये जाने के पक्ष में है | इसकी मान्यता 
है कि करों के भारी बोझ को कम करके इससे होने वाले घाटे की पूति हेतु फिजल 
खर्च कम किया जाये । 


इसका विश्वास है कि अनुसूचित जातियों को सभी सम्भव सहायता प्रदान 
को जाये जिससे वे अन्य वर्गों के समकक्ष आ सकें । परन्तु यह विधानमण्डल या नौकरियों 
में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखने के विरूद्ध है । क्योंकि इससे प्रथकता की भावना 
जाग्रत होतीहे । यह धर्म परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाने , अस्प्रश्यता समाप्त करने 
मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के विकास पर बल देने , प्राइमरी कक्षा तक शिक्षा अनिवार्य करने 
तथा अनियन्त्रण नीति अपनाने के पक्ष में है । 


5 इलक्शन मैनीफेस्टो ॥952दिल्ली, हिन्द महासभा भवन , 


2- पट॒टाभिराम एम, जनरल इलेक्शन इन इण्डिया 
3- कलकत्ता अधिवेशन के अनुसार स्वीकृत नीति 
4- उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष, ले? विनोद विजय, विपक्षी दल सिद्धान्त 


नीतियाँ एवं कार्यक्रम , राधा पब्लिकेशन 99।, पु0 8 
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स्याएा. ब्रोगका साप0. बाध्य. पाए. परम. अप 


डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा हिन्दू महासभा एवं केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की सदस्यता 
से त्यागपत्र तथा उदार भारतीय दृष्टिकोण अपनाने वाले राजनीतिक दल की आवश्यकता 
की प्रतीक कांग्रेस से गाँधी , सरदार पटेल, टण्डन आदि भारतीय दृष्टिकोण के प्रतिपादकों 
का विक्षोह और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा निजी संरक्षण हेतु राजनीतिक मंच की 
आवश्यकता की प्रतीक , ये प्रमख कारण रहे थे जिन्होने जनसंघ की स्थापना के 
लिए उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की । इसी आधार पर परस्पर एक दसरे की आवश्यकता 
महनूस करते हुए डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमख नेताओं 
(व्तंत राव , बलराज मधोक आदि) के माध्यम से गुरू गोवल्कर के साथ सम्पर्क कर 
एक नये दल की स्थापना का प्रस्ताव किया इस समझौते के आधार पर कि राष्ट्रीय स्वयं 
संवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है व राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन के पनरनिर्माण के 
कायक्रमोँ में यह किसी दल की कठपुतली नहीं बनेगा । वह बदले मेँ नए राजनीतिक 
दल की अपनी सीमाओं का सम्मान करेगा , एक नये दल के गठन का निर्णय लिया 
गया । 2। अक्तूबर ।95। को भारतीय जनसंघ नाम से दल की स्थापना की गयी 
दल के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बन्ध के विषय में प्रोफेसर हार्ट मैन का मानना 
है । यह कहा जा सकता है कि आरएएसएऐ0एस0 , जनसंघ के बिना जिन्दा है । लेकिन 
जनसंघ आर0एस0एस0 के बिना जिन्दा रह सकेगा ' सन्देहजनक बात है ।४ लेकिन 
जनसंघ के एक प्रमुख नेता दीनदयाल उपाध्याय ने इसके सम्बन्धों को स्पष्ट करते हुए 
कहा था कि- स्वैधानिक दृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल सम्बन्ध यह है कि 
दल के बहुत से सदस्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघसेहँ । आर0एस0एस0 एक सांस्कृतिक 
संगठन है जो राजनीति में भाग नहीं लेता ।* 


सिद्धान्त व कार्यक्रम :: 


आफ बकापका.. हक. प्राय. पलक. सह्रक अगाओ.. बात... पाशादओ. पकड़े. कड़क 


दल की मुख्य वैचारिक प्रेरणा भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं व मर्यादाओं 
के प्रकाश में राष्ट्र का निर्माण व विकात करना है जैसा कि स्पष्ट करते हुए पं0 दीनदयाल 
उपाध्याय ने कहा है -'हमारा विचार है कि भारतीय परम्पराओं , संस्कृति और विरासतों 
| - मोतीलाल एण्ड झांगियानी, जनसंघ एण्ड स्वतंत्र, ए प्रोफाइल आफ दि राइटिस 
पार्टीज इन इण्डिया, बम्बई ॥967, पृ0 38 
2- जनसंघ एवं भारतीय राजनीति , डा0 सी0पी0 भाम्भरी 'आइडियालाजी एण्ड 
स्टडी आफ पालिटिकल पार्टीज इन इण्डिया, इकनोमिक एण्ड पालिटिकल 
वीकली, 30 अप्रैल 968, प0 23 
3- हाटमन एच0, पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया,.प्र० 35 
4- झांगियानी मोतीलाल, जनसंघ एण्ड स्वतंत्र प्रोफाइल आफ दि राइटस पार्टी 
इन इण्डिया , बाम्बे |969, प्ु0 ।89 
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की उपेक्षा कर भारतीय राजनीति को विदेशों से आयातित विचारों की दिशा मोड़ने का 
प्रयात किया गया है । अतः जनसंघ के रूप में राष्ट्र के अन्दर से ही वैचारिक प्रेरणा 
प्राप्त करने वाली पार्टी हो गयी थी ।*' प्रो0 बलराज मधोक ने पार्टी का लक्ष्य भारतीय 
संस्कृति बताते हुए कहा हमारा लक्ष्य भारतीय संस्कृति है जिसकी जड़ ऋग्वेद से मिलती 
है का वेद कहता है कि ईश्वर एक है । बुद्धिमान लोग अलग-2 नामों से पुकारते 
हैँ । 


इस ब्रकार जनसंघ की वैचारिक प्रेरणा का ग्लोत भारत का गौरवपर्ण अतीत 
है । दल के अनुसार भारतीय राज्य का निर्माण एवं प्रगति की कनन्‍जी पाश्चात्य पँजीवादी 
या साम्यवादी विचारधारा में नहीं , अपितु भारतीय जीवन दर्शन व संस्कृति में निहित 
है । इसके अनुसार राष्ट्र की प्रगति या कल्याण का मल्य पश्चिमी भौतिकता वादी नहीं 
अपितु आध्यात्मिक परम्पराओं जो कि भारत में अनन्त काल से चली आ रही है में 
निहित है । इस मान्यता को और स्पष्ट करते हुए जनसंघ का मानना है कि हमारा 
तात्पर्य आर्थिक कार्यक्रमों की उपेक्षा नहीं है । वस्तुतः भौतिक सम्मुद्धि के बिना आध्यात्मिक 
मुक्ति सम्भव नहीं है 


एक सशक्त एवं एकात्मक राष्ट्र का गठन जनसंघ का प्रमुख लक्ष्य रहा 
है । यह भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के आधार पर जनसंघ अखण्ड भारत के निर्माण 
का लक्ष्य रखता है | यह एक राष्ट्र , एक राज्य , एक संस्कृति तथा धर्म राज्य में 
विश्वास करते हुए कानून के शासन को स्वीकार करता है । इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
एक संस्कृति है । चूँकि इसका ग्रेरणा ग्रोत अतीत है अतः अतीत के प्रति निष्ठावान 
ही सच्चे भारतीय हैं । इसी परिप्रेक्ष्य में जनसंघ के भारतीय करण के नारे के समझा 
जा सकता है। इसके अनुसार सम्प्रदाय विशेष जिसकी निष्ठा के केन्द्र भारत की सीमाओं 
के बाहर है वे राष्ट्र के प्रति समग्र निष्ठा नहीं रख सकते । वह एकात्मक निष्ठा 
एक संस्कृति के प्रमाणीकरण से ही सम्भव है । यह संस्कृति भारतीय संस्कृति या दूसरे 
अर्थों में हिन्दू संस्कृति है ” इस प्रकार एक सक्षम व शक्तिशाली राष्ट्र के लिए जहाँ 
एक संस्कृति के प्रति निष्ठा आवश्यक है वहीं संविधान की एकात्मकल के प्रति भी आवश्यक 
है । ॥955 को दल ने एकात्मक सरकार में विश्वास करते हुए सत्ता का विकेन्द्रीकरण 
|- झांगियानी मोतीलाल , जनसंघ एण्ड स्वतंत्र प्रोफाइल आफ दि राइटस पार्टी 

इन इण्डिया, बाम्बे ।969, प0 ॥89 


2- बलराज मधोक , हृवाट भारतीय जनसंघ स्टैण्ड फार 966,प्र0 7 

3- जनसंघ सिद्धान्त व नीतियाँ,विजयवाड़ा अधिवेशन ।964,विज्ञप्ति पृ03 

4- बक्सटर करेग, द जनसंघ ए बायोग्राफी आफ इण्डियन पोलिटिकल पार्टी बाम्बे 
आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस ।97, प0 25 

5- दीनदयाल , द कनफिलिक्ट आफ द कल्चर्स , ड0 के0एल0 कमल द्वारा 


उद्धरित , पार्टी पालिठिस्स इन एन इण्डियन स्टेट (एस0 चन्द्रा एण्ड 
कं0) प्र0 सं) ॥5। 
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व राज्यों में विधान मण्डलों के द्वितीय सदन को समाप्त करने का समर्थन किया है ।' 


आर्थिक क्षेत्र में जनसंघ सुनियोजित विकात को महत्व देता है तथा राष्ट्रीय 
आयोजन को स्वीकार करता है परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र को दिये जाने वाले महत्व व 
समाज वादी ढ़ाचे की वार्ताओं के प्रति सशंकित है क्योंकि दल का मानना है कि इससे 
आर्थिक रुत्ता के केन्द्रीयक्‍रण व दुरूपयोग पर रॉक नहीं लगता । अपितु केवल स्वरूप 
परिवर्तन होता है । राज्य का स्वामित्व भी उतना ही दोषपर्ण है जितना वैयक्तिक, 
इसके निराकरण हेतु सामाजिक नियंत्रण व औद्योगिकीकरण के स्वरूप में परिवर्तन वॉछनीय 
। इसके लिए पुँजी विनियोग वाले उद्योगों की अपेक्षा श्रम विनियोग उद्योग का महत्व 
अधिक होता है । इसी में बेकारी की समस्या का हल भी है ।? 


7३)। ॥ 4 ०० हुई 


कृषि के क्षेत्र में जनसंघ कृषि उद्योगों को महत्व देता है | भूमि सुधार 
का यह कृषि के विकास का अनिवार्य अंग मानता है तथा भूस्वामी व कृषक दोनों को 
संतुष्ट रखने के पक्ष में है । अतः जहाँ यह शीलिंग के पक्ष में है व “जमीन जोतने 
वाले की' सिद्धान्त का पक्षधर है वहीं जमीदारों को उचित मुआवजा देकर जमीदारी 
प्रथा को समाप्त करना चाहता है इसका विश्वास है कि जोतों पर नियंत्रण रखकर अतिरिक्त 
भूमि भूमिह्दीनों को वितरित की जाये । यह कृषकों के मनमाने विस्थापन के भी विरूद्ध 
है । 2 ह ह 

जनसंघ को नीतियों में परम्परागत व आधुनिक विचारों का सम्मिश्रण देखने 
को मिलता है जहाँ यह वर्णीश्रम धर्म व जाति व्यवस्था को उचित ठहराता है वहीं यह 
अस्पश्यता समाप्त कर महिलाओं की सामजिक क्षेत्र में अयोग्यता समाप्त करने जैसे विचार 
प्रकट करता है “ यह गौ हत्या | हिन्दू कोडबिल का विरोध करताहै तथा आयुर्वेदिक 
पद्धति का समर्थन करता है । द 


शिक्षा के क्षेत्र में जनसंघ शिक्षा के समस्त नवीनीकरण को स्वीकार करता 
| शिक्षा में चरित्र निर्माण व मूल्यों के प्रसार की उपेक्षा को यह राष्ट्र की सॉंचनीय 
स्थिति के लिए जिम्मेदार मानता हैं । इसका मत है कि भारतीय सभ्यता के आधार 


अासाक. खा. सं. आदी. सा. पापा. सकीके.. भागा. तयफ#.. गररक.. ककासी.. सकाक-. पका. वाद. परम. काका... एक. वीक. फााके.. कक. दडा4क॑.. पास. आवक, उाकक. आम. माता. पाक. विखाका. पाप. भा... शाम. समा. धाम... पनीर. जप... कोरी... संस. विफोकी.. पतले. शकाओं,.. मोड. पाक. पाक... भामंक.. ऑपरोके. ओमओ.. डाक. भागा. वीजा. ग्रादा॥. जबाक.. आफके... बंब4४. ांबक... काक 


5 इलेक्शन मैनीफेस्टो ।962, दिल्‍ली भारतीय जनसंघ । 


2- दीनदयाल उपाध्याय, पब्लिक डायरी से उद्धत , प्रकाशन ॥968, प्र0 33 
3- जनसंघ चुनाव घोषणा पत्र सन्‌ 967 
4- यह दयानन्द व तिलक की सुधारवादी परम्पराओं का समर्थक हैं 


दीनदयाल उपाध्याय पालिटिकल डायरी से उद्धत- जैकों ग्रकाशन, ।968, 
[3। 
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पर गुरूकुल पद्धति में शिक्षा दी जाये । यह राज्य की नीति निर्देशक के आधार पर 
।। वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का समर्थक है तथा विश्वविद्यालयों 
व शिक्षण संस्थाओं में स्वायत्तता का सम्मान करता है । दल हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा 
के रूप में स्वीकार करता है ।/ ।967 के बाद दल ने त्रिभाषा फार्मले को मान्यता 
दी , लेकिन संस्कृत की अनिवार्यता को स्वीकार करता है । क्‍ 


सामाजिक क्षेत्र में यह मद्यनिषेध का समर्थन करते हुए शराब पीने को 
एक सामाजिक बुराई मानता है तथा निर्धन वर्ग के लोगों को अन्य लोगों के समक्ष लाने 
के लिये ग्रामीण व निर्धन वर्ग के लोगों को आवास तथा व्यक्ति - व्यक्ति वेतन क्रमशः 
2000/- रूपया प्रति निधारित करने की बात कहता है । यह केन्द्र, राज्य व स्थानीय 
संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन व मँहगायी भत्ते में एकरूपता व छोटी जोतों व किसानों 
को ऋण सहायता , मजदूरों को औद्योगिक प्रबन्ध व लाभ में हिस्से की माँग का समर्थक 
तक 

अल्पमत समूहों के प्रति जनसंध की विचार धारा विवादास्पद रहीहै 
तथा इस पर साम्प्रदायिक होने का आरोप लगाया गया है । क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ के सम्बद्ध माना जाता हैं व इसका मुसलमानों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण 
है हालांकि दल के मान्य नेताओं ने संसद व उसके बाहर इसका विरोध किया है । 


(3) स्वतंत्र पार्टी :: 


अत अकफे काफ्ए.. भय. पडा. प्रयाए७. धादा#. वाक्य 


स्वतंत्रपाटी का अखिल भारतीय स्तर पर गठन 4 जून 959 में स्वतंत्रता आन्दोलन में 
कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाला चारी 
के नेतृत्व में हुआ । इस पार्टी के निर्माण का कारण कांग्रेस की नीतियों से असन्तुष्ट 
होना था |? ॥955 के अवाडी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद का लक्ष्य तथा ॥969 
के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा सहकारी कृषि का लक्ष्य स्वीकार कर लेने के कारण 


मा... खाडफ. सा. आरा. सा. इक. दब. फेमस. मम. डक... प्रााह.. सम. फमाक.. दम.. किक! गरकक+. सम. कक. हो. हक. सबक. परांधज. फीली+. कॉम. सकाकक्‍. धसमाके.. साला... द्रवकक.. डर. कमा. साय. पका. सधल. आामाड.. काम. ऑ>.. विलय... डी. कममे.. पक. सपपक.. आायाथ.. सपा. फायाक.. पक... मका.. पमड।. कमी... मा. सा. जा. वधदीए. मर... पक... पथ 


[- जनसंघ का चुनाव घोषणा पत्र 952, दिल्ली । 


2- इलेक्शन मैनीफेस्टो ॥962, एडोप्टेड बाई दि पार्टी एट दि बनारस सैशन 

आफ दि प्रतिनिधि सभा इन नवम्बर ।॥96।, दिल्‍ली , भारतीय जनसंघ 

3- भारतीय जनसंघ ग्रिंसिपल एण्ड पालिसी , एडोप्टेड वाई भारतीय प्रतिनिधि 
सभा , विजयवाड़ा , जनवरी 25-26,965, प0 22 

4- टाइम्स आफ इण्डिया , 30-2-969, कालीकट अधिवेशन ,दिसम्बरर+69 


5- _  गाइजेलर वर्जिंग, इण्डियन एशिएन गेफेहर्खिलक- जाहेद, डयूजेल डोर्फ -.968,प099. 
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देश के अनेक लोग इससे शंकालु हो उठे क्योंकि उनका विश्वास था कि इससे व्यक्ति की 
स्वतंत्रता वाधित होगी व जनजीवन मेरा राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा । परम्परागत मान्यताओं 
को ठेस पहुँचेगी व उत्पादन में कमी आयेगी अतः इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग 
जिनमें राजाजी तथा - भसानी प्रमुख थे, ॥959 जून में मद्रास में एकत्र हुये तथा एक 
वक्तव्य प्रकाशन के द्वारा नागरिक जीवन में राज्य के बदले हस्तक्षेप की निन्‍्दाकर महात्मागाँधी 
के ट्स्टीशिंप सिद्धात्त को उपयुक्त बताते हुये एक कनन्‍्जखेटिव पार्टी की कल्पना व 
दि फोरम आफ फ्री इण्टर प्राइजेज (एफ0एफ0ई) तथा आल इण्डिया एग्रीकल्चरिस्ट 

फेडरेशन इसमें मुख्य सहायक थे ।' स्वतंत्रपार्टी की विधिवत घोषण बाम्बे में राजा जी 
द्वारा की गयी , बाद में राज्यात्तर के अन्य दल व समुदाय इसमें शामिल हुये । 


नीतियाँ व कार्यक्रम :: 


पक... अकक.. प्रकाल.. पदक. आस बाय. बाद... फरफात.. आवक. पाक्ाथ0.. याद. चाफ्रफ़. पक. पवाप्क अक-. भाक्र 


स्वतंत्र पार्टी उदाखादी विचार धारा में विश्वास करती है तथा वामपनन्‍्थी 
विचार धारा की आलोचक है । यह समाजवाद के विरूद्ध व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
की समर्थक है और इसी कारण यह कांग्रेस की नीतियों जिनमें समाजवाद व राज्य का 
व्यक्ति स्वातन्त्रत्य में हस्तक्षेप है , विरोध करती है तथा इस सिद्धान्त की समर्थक है 
कि “वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है ।2 इसके अनुसार 
कांग्रेस की नीतियाँ प्रजातंत्र व स्वतंत्रता के लिये हानिकारक हैं । यह सोवियतवादी योजना 
को आलोचक है । नियोजन के क्षेत्र में यह फारेन के मोनेट प्लान तथा ग्रेट ब्रिटेन 
को नेशनल इकोनोमिक डेवलपमेंट काउन्सिल की गतिविधियों को आदर्श मानती है ।* 


स्वतंत्र पार्टी व्यक्ति के सवैधानिक अधिकारों की समर्थक है इसके मतानुसार 
कांग्रेल की नीतियाँ कम्युनिज्म के आधार पर बनी हैं अतः खतरनाक हैं।.. इसी लिये 
पार्टी के गठन के समय कदाचित इसके नेताओं का उद्देश्य कांग्रेस पर वामपन्थी समूहों 
के विरोध में दबाव डालने का था परन्तु आम चुनाव में सफलता से इसके नेताओं के 
विचारों में परिवर्तन हुआ ।2 क्‍ 
| - होवार्ड एल0आई मैन दि स्वतंत्र पार्टी एण्ड इण्डियन कन्जरवेटिज्म, 
कैम्ब्रिन 967, पु0 ।। 


2- दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 3।, नवम्बर, ।96। / उड़ीसा की गणतंत्र परिषद का विलय 
! । नवम्बर |96। को हुआ । 

3- मीनू मसानी, पार्टी पालिटिक्स, इन इण्डिया, पब्लिकेशन आफ लास्की इन्सटीट्यूट, 
अहमदाबाद,जू) ।962, पृ0 ।0 

4- स्वतंत्र न्यूज लेटर,बाम्बे, नं) 42, पृ0 8 


5- मसानी मीनू ,ओपेनिंग रिमार्क इन प्रेपेटेटरी कम्वेशन बाम्बे, अगस्त |959 पृ0 8 
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यह कृषि को उच्च- आ्राथमिकता -देती ...है -।. किन्तु जनसंध की भाँति सहकारी 
कृषि का विरोध करती है । यह कृषकों का स्तर सुधारने के लिये यानी, बिजली, खाद 
अन्य सभी कृषि उपकरण व सुविधा मुहैया कराने की पक्षधर है तथा भूमि पर कृषकों 
को स्वामित्व का अधिकार देने के ** . घिद्धान्त को स्वीकार करता है तथा” भूमिहीने 
कृषक, श्रमिकों को सहकारी बैंकों से ऋण देने का पक्षधर है । भूमि सुधार कानून के 
अन्तर्गत बड़े कृषकों से ली गयी भूमि का उचित मुआवजा दिये जाने की पक्षधर है । 
स्वतंत्र पार्टी बैंकों के राष्ट्रीकोण की विरोधी है तथा बीमा पर राज्य का नियंत्रण व प्रिवीयर्स 
समाप्त किये जाने का भी विरोध करता है ।2 पार्टी उद्योगों पर एकाधिकार की विरोधी 
है तथा इस पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगाये जाने पर बल देती है । यह उद्योगों के राष्ट्रीयकरण 
का विरोध करती है तथा निजी एवं कुटीर उद्योगों के विकास का समर्थन करती है इसके 
अनुसार प्रबन्ध में मजदूरों की सहभागिता होनी चाहिए तथा उन्हें लाभ में समुचित हिस्सा 
मिलना चाहिए ।४ 


धार्मिक क्षेत्र में दल धार्मिक स्वतंत्रता की पक्षधर हैं तथा धर्म में विश्वास 
श्रकट करता है | शिक्षा में दल का विश्वाप्त है दु्न विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बनाये 
रखने की पक्षधर है तथा यह दल 'राज्यपाल के पद को दलीय राजनीति से अलग रखे 
जाने की माँग करता है तथा आपात कालीन उपबन्धों की समाप्ति चाहता है ।* 


4- समाजवादी दल 5: 


पाप जाया. पराकंक. पका. साफ. खप>.. कक. प्राय. पक द्रकमाक. ऑकपरे 


सर्वप्रथथ समाजवादी पार्टी का निर्माण ॥934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के 
रूप मैं हुआ | यह उन नवयुवक कांग्रेस जनों का समूह था जो ॥930-3। में असहयोग 
आन्दोलन में भाग लेने के कारण नासिक जेल में रखे गये थे । यह युवक ऐसे थे जो 
मार्खवाद से तो प्रभावित थे किन्तु लोकतंत्र में अटल विश्वास होने के कारण साम्यवादी 
दल की गतिविधियों व नीतियों से सन्तुष्ट नहीं थे । समाजवादी विचारधारा से प्रभावित 
ये युवक सप्नाज्यवाद को स्वतंत्रता , समानता का दुश्मन समझते थे तथा कांग्रेसी नेतृत्व 
से भी असन्तुष्ट थे | इस लिये एक एसे दल की आवश्यकता महसूस की गयी जो कांग्रेस 


| - मसानी मीनू , ओपनिंग रिमार्क इन प्रेपटेटरी कन्वेन्शन बाम्बे, अगस्त,! 959,प08 


2- हावर्ड एल, अर्मैन, दि स्वतंत्र पार्टी एण्ड इण्डियन कन्जरेटिव्स, कैम्ब्रिज। 967 
3- इलेक्शन मैनी फेस्टो ।962, एस0एल0 पाप्ले, (सम्पादक )सं0 ॥8,प0॥63 


4- इलेक्शन मैनीफेस्टो, ॥967, प्र08 
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पार्टी के झण्डे तले रहकर ही पार्टी नेतृत्व को समाजवादी कार्यक्रमों के लिए प्रभावित करे तथा 
नेताओं पर सही दिशा में चलने के लिए दबाव डाले । इन्हीं सब कारणों से जनवरी ।934 में 
बम्बई में एक सभा की गयी तथा एक सात सूत्रीय कार्यक्रम भारत में समाजवादी पैटर्न के समाज की 
स्थापना के लिए पार्टी नेताओं ने बनाया एवं ॥934 में ही पटना में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता 
में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सूत्रपात हुआ । 936 के भेरठ अधिवेशन में इसके रसिद्धान्तों में 
समाज के सोशलिस्टिक पैटर्न पर स्थापना पर बल दिया गया है ।' उत्तर प्रदेश में इसके नेता 
प्रमुख कांग्रेसियों में से एक डा0 सम्पूर्णानन्द थे । 


[937 व 940 के संविधान सभा चुनावों में पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किये । 

द्वितीय विश्वयुद्ध में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कांग्रेस के स्नाज्यवाद विरोधी आन्दोलन 

में साथ दिया व ब्रिटेन द्वारा भारतीयों के युद्धशधत होने की घोषणा की निन्‍दा की । ।942 के भारत 

छोड़ो आन्दोलन में जब महात्मागाँधी व कांग्रेस के अन्य गणमान्य नेता जेल चले गये तो पार्टी नेताओं 

ने कांग्रेस की नीतियों का भरपूर समर्थन किया व कांग्रेसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया किन्तु जब 
[946 में कैबिनेट मिशन ने भारत में कांग्रेस नेताओं से सत्ता हस्तान्तरण के मसले पर कांग्रेस 

समाजवादी बातचीत द्वारा हल निकाले जाने के विरोधी थे । अतः कांग्रेस से इनके सम्बन्धों में कटुता 
आ गयी । परिणाम स्वरूप जनवरी ।948 में अशोक मेहता के आग्रह पर समाजवादियों ने नगर 
निगम चुनावों में कांग्रेस के विरूद्ध अपने प्रत्याशी खड़े कर दिये । अ्रतिक्रियास्वरूप कांग्रेस ने 
संविधान में यह संशोधन किया कि कोई भी व्यक्ति यंदि दूसरे राजनीतिक संगठन का सदस्य है , 
कांग्रेस सदस्य नहीं हो सकता ।* अतः 948 के नासिक सम्मेलन में समाजवादी दल कांग्रेस से 
अलग हो गया कांग्रेस शब्द इसके पूर्व ही कानपुर अधिवेशन में समाजवादी दल ने त्याग दिया था।? 
तथा 952 के आम चुनाव मेँ कांग्रेस के विरूद्ध प्रार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किये उन्हें आशा थी 
कि वे पार्लियामेंट में द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे, लेकिन उन्हें चुनाव परिणामों में तीसरा स्थान मिला 
चुनावों के कुछ समय पूर्व ही कांग्रेस के पूर्वअध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी 
का निर्माण किया था । अतः निराशाजनक चुनाव परिणामों के फलस्वरूप यह विचार हुआ कि 
दोनों दल आपस में मिलकर एक शक्तिशाली समाजवादी दल का निर्माण करें । फलस्वरूप 
।|2 सितम्बर ॥952 को किसान मजदूर पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया । तथा प्रजा 


सपा. अप... दा... ऑफ असम. धातकक.. अब. डपके.. वा... कसा, अत... जंबाका. ग्राककक.. साफ... प्रा. फाफ अअमस ते... गयाएओ.. पकोले'. फेस. आय... बने... बकाया. ऑफ, अमर. क्रय. कप. कम. बेड... खाक. फंमतक भमय. पंप... एक... साद#. आभा/. पक. पकन्‍के का. अकाया.. आफ. दाम. जसबेक.. पालक. सॉलेके फयंते.. फ्राथथ.. सके... पदक. अदा... पाक... फल उनके... अंडर. पौपम।... फॉमओ. 


| - मायरन वीनर , पार्टी पोलिटिक्स इन इण्डिया, प्रिसिटन,। 957,अध्याय -2- 7 


2- सम्पृर्णानन्द , भेमोरीज एण्ड रिफ्लेक्शन्स, बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउस,।962 'प0-2 
3- तिलक रघुकुल , लोकतंत्र समस्याएँ व सम्भावनाएँ , पृ0 487 

4- कांग्रेस कार्यकारिणी प्रस्ताव, 30 मार्च ।948 

8- शिवलाल, इण्टरनेशनल डिक्शनरी आफ इलेक्टोरल पालिटिक्स, नई दिल्‍ली , दि इलेक्शन 


आकंडइब्ज, पु0 ।80 





श््क्म्स्य 





2 जज कं 


सोशलिस्ट पार्टी का नामकरण हुआ ।“ आचार्य कृपलानी पार्टी अध्यक्ष तथा अशोक मेहता पार्टी के 
महासचिव बने ।” लेकिन शीघ्र ही मतभेद उभर कर सामने आये तथा दिसम्बर ।953 मैं इसका 
विघटन हो गया तथा प्रजाशोसलिस्ट पार्टी के कांग्रेस से गठबन्धन के विषय पर मतभेद हो जाने के 
कारण लोहिया ने प्रजासोशलिस्ट पार्टी से त्यागपत्र देकर समाजवादी दल को पुनर्जीवित करने के 
लिए प्रयास किये तथा नवीन समाजवादी दल की स्थापना की | डा0 लोहिया द्वारा निर्मित 
समाजवादी दल के विधान सभा सदस्यों ने ॥962 के चुनाव के बाद बड़े ही गुप्त रूप से युनाइटेड 
सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक नयी पार्टी का गठन किया ।* डा0 लोहिया जबकि इसके घोर 
विरोधी थे । द्वितीय व तृतीय आम चुनावों में इसने प्रथक दल के रूप में भाग लिया । 


गत 

समाजवादी दल की नीतियाँ व कार्यक्रम के अन्तर्गत यह दल भाषा व अनुसूचित जाति 
विषयपर अधिक महत्व देता है । यह अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों व महिलाओ को 
सभो सरकारी नौकरियों एवं राजनैतिक स्थानों में 60 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने पर बल देता है। 
यह अंग्रेजी को समाप्त करने के पक्ष में तथा प्रान्तीय भाषा का धीरे - धीरे प्रयोग करते हुए, 
हिन्दी को लिंक भाषा बनाना चाहता है । सोशलिस्ट पार्टी निम्न तरह से अपनी प्रणाली स्पष्ट 
करती है - सोशलिस्ट पार्टी समाजवाद का लक्ष्य अपने में जनतंत्र के आदर्श, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 
राष्ट्रीवा , सामाजिक समानता, त्वरित आर्थिक परिर्वतन , राजनीतिक व आर्थिक शब्ति 
विकेन्द्रीकरण , व्यक्ति के शहरों में प्रलायन से रोकने के लिए लघु उद्योग धन्धों की तकनीकी का 
प्राहुभीव जिससे कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की उत्पत्ति को रोका जा सके तथा नागरिक 
सत्यागृह और शान्तिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन सन्निहित रखता है ।॥” सोशलिस्ट पार्टी का. विचार 
है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन के बिना सोशलिस्ट सोशाइटी की रचना 
नहीं हो सकती । 


आध्या.. कम. सका. प्रयात.. धराक.. शक. बम... प्रधाए॥. गाज. वाधड. छा. डबक+. धय सम. कथा... मग्रती. साख... पाक. कया. मा. पाए. दशक. दी. गा... जाके मा. आए. का. खाक. एापा+. अंदक.. रब... ४. धाम. पा७.. प्कमक. सा. आता. वाया. बस... सयाके. सदकए.. प्रकाक. पकके.. पका. पयक 


| - सिंह हरीकिशोर, ए हिस्द्दी आफ प्रजाशोसलिस्ट पार्टी (234 -।959, लखनऊ,प0।30 


2- मायरन वीनर, पार्टी पालिटिक्स इन इण्डिया,प्रिंसटन, ।957 / प्रे0 98 

3- सिंह हरीकिशोर , ए हिस्द्री आफ प्रजासोशलिस्ट पार्टी |934 -59 ,लेखनऊ,प02। | 

4- -“तंदव- पु0 223 क्‍ 

5- वर्गर एल्जेला, अपोजीशन इन रू ऑमिनेन्ट पार सिस्टम अक़सवीईयूतीवर्सिली पेस,ान्वे, (१८१. 
6- सोशलिस्ट पार्टी , इलेक्शन मैनीफेस्टोज,।952,57 /०2, पी0एस0पी0 इलेक्शन मैनीफेस्टो, 


!/252, 37, 62, 67, 7।, एस0एस0पी0 इलेक्शन मैनीफेस्टो, ॥967, 7।, प्लेटफार्म 
आफ दि सोशलिस्ट पार्टी (विचार के ड्राफ्ट) जनता वाल्यूम - 27, नं0 35, 
।7 सितम्बर ॥972 

गे - तदेव - 
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जिसे हम भारतीय समाजवादी विचारधारा कहते हैं में विभिन्‍न वैचारिक दृष्टिकोण 
सन्निहित हैं इसके अन्दर ग्रामीण जनतंत्र पर आधारित राजनैतिक अर्थतंत्र के विकेन्द्रीकरण का गाँधी 
जी का दृष्टिकोण तथा यथास्थान अहिंसात्मक जनआन्दोलन के द्वारा जिसमें कि शान्तिपूर्ण 
व्यवहारिक असहयोग सम्मिलित है , के द्वारा ग्रामीण धरातल पर उसमे सम्मिलित होना निहित हो) 
यह मार्क्सवादी चिन्तन को भी महत्व देती है और मार्क्सवादी चिन्तन के अनुसार वर्गसोशण से रहित 
समाज की रचना चाहता है और अन्त में जनतांत्रिक समाजवाद की ब्रिटिश फेवियन व्याख्या पर 
विश्वास करता है । 


यह अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों व महिलाओं के लिए सभी सरकारी 
नौकरियों में 60 प्रतिशत स्थान सुल्षित रखना चाहता है इसका विश्वास है कि अधिक से अधिक 
वेतन व कम से कम वेतन के बीच 20 गुना से अधिक अन्तर न हो | भूमि सुधार करके प्रत्येक 
कृपक के पास कम से कम साढ़े बारह एकड़ तथा अधिक से अधिक तीस एकड़ भूमि हो । छोटे 
भूस्वामियों को छोड़ कर , अधिग्रहण की गयी भूमि का मुआवजा न दिया जाये । यह मूल उद्योगों , 
बैंकों तथा वीमा कंपनियों के राष्ट्रीय करण के पक्ष में है | प्राइमरी स्तर तक निः शुल्क शिक्षा व 
अनिवार्य शिक्षा दिये जाने की वकालत करता है । यह जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के पक्ष में है। 


5- किसान मजदुर प्रजा पार्टी :: 


“परम आम चुनाव के पूर्व आचार्य जेतवी0 कृपलानी के नेतृत्व में कृषक मजदूर 
प्रजापा्टी का गठन हुआ । यह अपने विचारों से गाँधीवादी थी ।' जून ।95। में इसमें जनकांग्रेस 
का विलय हो गया ।” स्वतंत्रता के बाद श्री रफीअहमद किदवई कांग्रेस की राजनीति में असफल 
हो जाने के कारण इस दल में अपने समर्थकों के साथ सम्मिलित हो गये । लेकिन प्रथम आम 
चुनाव हेतु नामांकन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि के कुछ सप्ताह पहले अपने समर्थकों के साथ 
श्री किदवई पुनः कांग्रेस में चले गये । शेष समर्थक किसान मजदूर प्रजापार्टी में ही रहे । लेकिन 
आम चुनाव में इस दल का मात्र एक सदस्य ही विधान सभा के लिए चुना जा सका । अतः: यह 
वर्यक समझा गया कि समान विचारों वाले दलों में तालमेल स्थापित किया जाये ताकि कांग्रेस का 
विकल्प प्रस्तुत हो सके । फलस्वरूप सितम्बर 952 में इसने समाजवादी पार्टी में अपने को विलय 
कर एक नये दल ग्रजासोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया । 
| - दण्डवते एम0आर, इवोल्यूशन आफ दि सोशलिस्ट पालिसीज एण्ड पस्पर्टिव 935 -64प0। 3 
2- वर्मर अन्जेला एस0, अपोजीशन इन डामिनेंट पार्टी सिस्टम, आक्सफोर्ट यूनीवर्सिटी प्रेस, 

बाम्बे, ।969, प0 38 
3- मायरन वीनर , पार्टी पोलिटिक्स इन इण्डिया,प0 80 
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यह दल शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा स्वतंत्र , प्रंजातांत्रिक , जातिहीन एवं वर्ग विहीन 
पमाज का उत्सुक था । दल का विश्वास था कि नागरिक के जीवन व कार्यों में प्रशासकीय 
हस्तक्षेप घटाया जाये । स्थानीय संस्थाओं को न्यायोचित अधिकार प्रदान किये जायें । भूमि पर 
उसके जोतने वाले का स्वामित्व हो । बेकार पड़ी व अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों को वितरित की 
जाये । दल की नीति सभी प्रमुख व मूल उद्योगों के राष्ट्रीकरण करने तथा निजी क्षेत्र में निरन्तर 
नियंत्रण रखने की थी ताकि उसका प्रबन्ध राष्ट्रीय हित भें हो सके । दल उद्योगों के प्रबन्धन में 
श्रमिकों की भागीदारी तीव्र औद्योगीकरण करने तथा विभिन्‍न क्षेत्रों में उद्योगों का सन्तुलित विकास 
करने का पक्षधर था । दल का मानना था कि कृषि मजदूरों को न्यूनतम वेतन तथा प्रत्येक 
नागरिक को न्यूनतम वेतन व काम करने के अधिकार की गारन्टी दी जाये । 


दल चौदह वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने 
तथा निःशुल्क तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में था | साथ ही इसका अनुसूचित जातियों एवं 
जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधार हेतु अस्प्रश्यता समाप्त करने » समान कार्य के लिये समान 
वेतन बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने में विश्वास था ।' 


6- संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी :: 


दिसम्बर ॥955 में लोहिया ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से त्यागपत्र देकर समाजवादी दल 
का गठन किया । इस विघटन के बाद द्वितीय आम चुनाव के उपरान्त उ0प्र0 राज्य विधान सभा 
के उक्त दोनों दलों के कुछ सदर्स्यों ने पुनः एकता के प्रयास किये । लेकिन जब वह इसमें सफल 
नहीं हो सके तो उन्होने स्वतंत्र प्रगतिशील विधान सभाई दल तथा भारतीय जनसंघ के कुछ सदस्यों 
के साथ मिलकर आचार्य दीपशंकर के नेतृत्व में 6 अगस्त ।॥959 को समाजवादी एकता दल का 
निर्माण किया । लेकिन विधान सभा में गठित इस दल में अल्प समय में ही दरार पड गयी तथा 
इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया । तृतीय आम- चुनाव में जब राज्य विधान सभा में भारतीय 
जनसंघ मुख्य विरोधी दल के रूप में उभर कर सामने आया तथा साम्यवादी शव्तियों का प्रभाव बढ़ने _ 
लगा तो समाजवादी दलों के खेमों में एकता के प्रयास शुरू हो गये । फलस्वरूप ।3 दिसम्बर ह 
।962 को समाजवादी तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर 'युनाइंटेड सोशलिस्ट पार्टी" का संगठन 
किया तथा इसने विधान सभा में जनसंघ के स्थान पर मुख्य विरोधी दल का रूप ग्रहण किया ।£ 
4 वर्गर अन्जेला एस0 , अपोजीशन इन डेमिनेट पार्टी सिस्टम, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 

बाम्बे ।969 उद्धतकर्ता विजबविनोद,उ0प्र0 विधान सभा में विपक्ष, 952-67 तक,प्र024-25 
2- एशियन रिकार्डर, 4963, प्र0 49-84 
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बलत: उक्त गठबन्धन इसलिये सम्भव हो सका कि प्रजासोशलिस्ट पार्टी द्वारा लोहिया सोशलिस्ट 
पार्टी के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया ।' लेकिन शीघ्र ही समाजवादी दल की भाषानीति व 
अनुसूचित तथा पिछड़े वर्गों के लिए 60% प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने की नीति पर मतभेद उभर क्‍ 
कर सामने आ गये और इसकी अभिव्यक्ति 27 मार्च ॥963 को विधान सभा में उस समय हुयी जब 
समाजवादी दल के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था के विरूद्ध आचरण करने पर सदन से 
निष्कासन कर दिया गया । मात्र दो प्रजासोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने समाजवादी दल के सदस्यों 
का साथ दिया । इस पर यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री उग्रलेन ने इस आधार पर दल को 
विघटित कर दिया कि समाजवादी दल के सदस्यों का प्रजासोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने साथ नहीं 
दिया । इस विघटन का प्रजासोशलिस्ट पार्टी के अधिकांश तथा समाजवादी दल के कुछ सदस्यों ने 
कड़ा विरोध किया लेकिन सदन में पुनः दो समाजवादी दलों का उदय हो गया । प्रजासोशलिस्टपार्टी 
के सदस्यों ने अपना यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के रूप में ही अस्तित्व बनाये रखना स्वीकार किया 
तथा समाजवादी दल श्री उग्रसेन के नेतृत्व में गठित हुआ । बाद में जब राष्ट्रीय स्तर पर जून 
964 में दोनों दलों का गठबन्धन सम्भव हो सका । इस समय राज्य में प्रजासोशलिस्ट पार्टी के 
जिन सदस्यों ने, लोहिया सोशलिस्ट पार्टी के गठबन्धन करने का विरोध किया वे कांग्रेस के खेंमे में 
चलेगय । शेष संयुक्त पार्टी में बने रह । लेकिन दुर्भाग्य से यह गठबन्धन भी अल्पकालिक सिद्ध 
हुआ तथा चतुर्थ आम चुनाव के पूर्व ही जनवरी 965 में प्रजायोशलिस्ट पार्टीनेअपने को प्रथक दल 
के रूप में संगठित कर लिया । 


क्छी 


नीति व कार्यक्रम :: 


पक. प्राथक ऋकोओा. प्राप्त. पॉथोदक.. दा अमगा. ग्रोलेक.. संता॥.. गधे. पक 


संयुक्त समाजवादी दल संसद में जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं और संसद 
के बाहर के प्रदर्शन का राल्ता अख्तियार करती है तथा प्रदर्शन कारियों का नेतृत्व करती है । इस 
शरकार यह जनतंत्रीकरण और राजनीति में हिस्सेदारी करती है । पार्टी का प्रयास है कि कानून 
निर्माण करने वाली समितियाँ एवं संस्थाएँ जनता के दुख-दर्द, असन्तोष और माँग का दर्यण बनें।” 


एस0एस0पी0 कांग्रेल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और इसके लिए वह 
कप्युनिस्टों और दक्षिण पंथी ताकतों से समझौता करने में कांग्रेस से लड़ने के लिए सही ठहराती हैं।< 


ऋायक पोसाइा. बन. पाक. पका. अाक.. अकक.. धमय>.. कह. का. आधाक ऋााम.. आायता. पापी. ऑफ. का. दकओं.. साकक.. आगे. ब्यधर.. प्ा 


| 


समा. फदी।.. धयत.. आकर. अंक. आप. धाका प्र. दासांके.. भाउय परय०.. का. आाजओ.. पापाक्.. पदक. बबब#. सफर सात. पक. कक. या. जमाया... पथ. काका. पाधाद. धपक इराक. जमापओे.. पद. कथा. कक. आधाके.. सडक. संयेके.. कमर 


2- लिमयेमधु - "संयकत सोशलिस्ट क्यों?' पापुलर इलेक्शन गाइड, बाम्बे ।967, प0 7 
3- संदुक्त सोशलिस्ट पार्टी, स्टेटमेंट आफ प्रिंसपल्स , प्रोग्राम एण्ड पालिटिकल लाइन, 


स्शप्टेड एट सेकेण्ड नेशनल कांफ्ेन्स कोटा, 3-6 अप्रैल ॥966 , 70 34 
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एस0एस0पी0 का समाजवाद यूरोपीय समाजवाद की परस्पराओं से सहमत नहीं है । उनका तर्क है 
कि यूरोपीय समाजवाद ने परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे सवैधानिक उपायों के द्वारा तथा मिलबाँट कर 
प्राप्त किया हैं। इनकी राय में यूरोप के अतिरिक्त समाजवादी प्रक्रिया को कठोर होना चाहिए । 
अगर आवश्यक हो तो अस॑वधानिक भ्गी हो सकता है । यह दल को उत्पादन को बढ़ाने पर जोर 
देती है । यह दल ऐसा नहीं मानता कि समाजवाद का स्वयमेव विकास होगा । दल के अनुसार 
त्वरित सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता है / दलें का मानना है कि उनका दल क्रान्तिकारी 
उच्च चाहता है । एक ठोस समाजवादी कार्यक्रम रखता है, देश के प्रति इनको अटूट प्रेम है और 
ऐसे जनतंत्र को चाहता है जिसमें विकेन्द्रीकरण हो । यह अहिंसात्मक कार्यों द्वारा जनमानस मेँ 
परिवर्तन चाहता है और इसके लिए गाँधी जी के अतहयोग आन्दोलन को हथियार की तरह प्रयोग 
करने की पुनराव्ृत्ति की अपील करता है । इस पार्टी का उद्देश्य है कि पार्टी को गतिशील 
भावना का होना चाहिए । समाज में जहाँ भी अन्याय है सामाजिक अन्याय के भीतर भी उसका 
विरोध किया जाना चाहिए । 


आर्थिक क्षेत्र में इस पार्टी का मानना है कि भारत में लोगों के स्तर मेँ असमानता न 
केवल आर्थिक है परन्तु इसके भी ऊपर सामाजिक क्षेत्र मेँ असमानता है । एस0एस0पी0 पिछड़ी 
जातियों की आवश्यकताओं व मांगों का पुरजोर समर्थन करती है क्योंकि समाज का जो उच्च वर्ग है 
वह कमजोर वर्ग से समानता व समनन्‍्वयन की नीति अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं हैं । 
एस0एस0पी0 के अनुसार भारतीय समाज की 90% जनता दलित वर्ग में आतीहे ।2 


यह दल लोहिया के ।। सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन करता है जिससे लोगों की दशा 
में सुधार आ सके , ये निम्न हैं - एकीकृत स्कूल प्रणाली , गैर उपजाऊ भूमि पर लगान माफी , 
लहाँ भी सिंचाई सम्भव है उन खेतों में पाँच या सात वर्ष की अवधि के अन्दर पानी देना 
सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी को समाप्त करना / मासिक खर्चो में एक हजार रूपये माहवार से 
ज्यादा पर रोक लगाना , अगले 20 साल तक रेलवे में । क्लास को व्यवस्था करना , कृषि और 
औद्योगिक कीमतों में नियंत्रण, बने हुए माल के उत्पादन और भाड़ा को मिलाकर उसका बाजारू 
मूल्य डेढ़ गुना से ज्यादा न हो , दो फसलों के बीच में खाद्यान्न भावों में 20 ग्रतिशत से ज्यादा 
अन्तर न हो , पिछड़ी जातियों के लिए 60% वरीयता » जिसके पास 2 से ज्यादा मकान हो उसकी 
सम्पत्ति का राष्ट्रीकरण तथा भूमि का प्रभावपूर्ण बंटवारा" 
| - एन इण्टरव्यू विद पी0के0दास, एस0एस0पी0, न्य देहली, मार्च ॥969,से उद्धत,प07 
2- डा0 राम मनोहर लोहिया , इक्वलिटी एण्ड प्रासपरिटी,मेन काइन्ड पब्लिकेशन,दिल्ली 
966,प04 ््््ि 
3- - तदैव - 
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7- भारतोय क्रान्तिदल :: 


अत बापके.. अमा.. पडडा.. काडक... खाक कक आफ. चाय. पका. श्रछा+. इक. पयय 


चतुर्थ आम चुनाव के पूर्व कांग्रेस असहमति व गुटबाजी का केन्द्र बन गयी इसके 
पणिम स्वरूप पश्चिम बंगाल में बंगला कांग्रेस , विहार में जन क्रान्तिदल, राजस्थान में जनता पार्टी 
व उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश में जन कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दलों का प्रादभाव हुआ । इन सभी के जन्मदाता 
कांग्रेसी नेतृत्व का विरोध करने वाले कांग्रेसी सदस्य थे ।' यद्यपि कांग्रेसी नेतृत्व ने इन्हें एकजुट 
रखने का प्रयास किया किन्तु इसका हल कुछ नहीं निकला जैसे ही चतुर्थ आम चुनाव आये पार्टी 
के अन्दर अनुशासन समाप्त हो गया व ऐसे नवीन दलों की स्थापना शुरू हो गयी जिनके निर्माण में 
सिद्धान्त व पार्टी संगठन का आधार नहीं था । 


ये विभाजन की प्रवृत्तियाँ सम्पूर्ण भारत में फैली थी । अत: अखिल भारतीय 
राजनीतिक दल के निर्माण की पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार थी और उसी से अखिल भारतीय स्तर 
पर भारतीय क्रांतिदल का निर्माण हुआ । इसमें पूर्व कांग्रेस विधायक या पूर्व कांग्रेस सांसद होना 
पार्टी सदस्यता की प्रथम आवश्यक शर्त थी इनमें विभिन्‍न कांग्रेसी असन्तुष्ट व निर्दलीय शामिल हुए 
८ व 7 दिसम्बर ॥966 को दिल्ली में नवीन दल के निर्माण हेतु सम्भेलन हुआ ।2 आचार्य 
जे)वी0 कृपलानी ने इस समिति की , जिसमें करीब 75 नेताओं ने जोकि आसाम , केरल, मध्यप्रदेश 
व उड़ीसा से थे , की अध्यक्षता की ।2 इस समिति में एंक 8 सूत्रीय कार्यक्रम स्वीकार किया गया । 
इसमें जनकांग्रेस ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जनतंत्र के आधार पर एक कामन य्वेल्थ की 
तरह नवीन दल के निवारण की आवश्यकता पर जोर दिया ।* यह कार्यक्रम न तो नया था और 
न ही मौलिक था । इस प्रोग्राम के साथ आशुरचना का दोष था । इसमें नवीन पार्टी के स्वरूपात्मक 
गठन का तथ्य आम चुनावों तक स्थगित कर दिया गया । 


आम चुनार्वों के पश्चात ।5 व ।6 मई ।967 को पटना में गैर कांग्रेसी सरकारों के 
मुख्यमंत्रीगण तथा समान विचारधारा वाली पार्टी के अध्यक्षों - जो विभिन्‍न प्रदेशों में विभिन्‍न नाम 
के दलों का प्रतिनिधित्व करते थे - को विभिन्‍न समितियों का गठन करने, एक कार्यक्रम व 
रूपरेखा बनाने के लिए तथा प्रस्तावित दल के नाम और इस दल का झण्डा निश्चित करने के 
| - ये नये दल कांग्रेस पैतृक दल के लाभकारी पदों पर न बैठे हुए विधायकों से बने 
हैं द्वारा ईस्टर्न इकनामिक, वार्षिकी संस्करण ।967 , 30 दिसम्बर ॥966,प0।28। 


2- श्री एस0के0 सिन्हा, भारतीय क्रान्तिदल / शिनल कन्वेन्शन , इन्दौर,प्र0 67 व ।3 
3- टाइम्स आफ इण्डिया , न्यू दिल्ली, 7 दिसम्बर ॥966 
4- एम0 पट्टाभिरमैया, जनरल इलेक्शन आफ इण्डिया / एने एक्ड्यास्टिव स्टडी इन मेन 


पालिटिकल ट्रेण्ड , बाम्बे ।967, पृ0 32 
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लिए बुलाया गया । नवम्बर ।967 में इन्दौर में पूर्वकांग्रेसियों की एक खास सभा में भारतीय 
क्रान्तिदल का ग्रादर्भाव हुआ जिसमें भारतीय क्रान्तिदल के उद्देश्य व इसकी आकांक्षा तथा संविधान 
को उद्घोषणा की गयी लेकिन वी0के0डी0 ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रह सकी और शीघ्र इसमें 
विरोधाभास प्रकट हुए । 


[967 के आम चुनावों के पहले जिन राजनीतिक संगठनों ने नवीन दल बनाते में 
अपने हित को समझा चुनावों के बाद उनका उत्साह समाप्त हो गया । केरल कांग्रेस ने इन्दौर 
सम्मेलन भे भाग नहीं लिया । इसी प्रकार हरियाणा पंजाब व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रीगण 
जिन्होने गैर कांग्रेसी सरकारें बनाई थीं, ने वहीं व्यवहार किया । दक्षिण भारतीय राजनीतिज्ञों की 
उपस्थिति केवल प्रतीक रूप में रह गयी थी ।! चुनाव परिणामों ने भाएक्रां।दल में विरोधाभात 
उत्पन्न कर दिये- भारतीय क्रान्ति दल की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती थी कि चुनावों 
के द्वारा व्यक्तिगत शक्ति और स्वार्थ की कितनी पूर्ति हुयी थी । नवीन चुने हुये मुख्यमंत्री उन 
लोगों का सम्मान नहीं करते थे जिन्होंने चुनाव में असफलता पाई थी ।“ भारतीय क्रांतिदल की 
विहार, उ0प्र0 तथा पश्चिमी. बंगाल की राज्य स्तरीय इकाइयाँ संगुक्त सरकारों की मुख्य घटक थी 
जिनके लिए गैर कांग्रेलताद एक मुख्य आधार था । दिसम्बर | 967 में हुमायूँ कबीर, जिसने कि 
पश्चिम बंगाल में संयुक्त बाम मोर्चा के अजयमुखर्जी कीनेतृत्व वाली सरकार को अपदस्थ करने में 
एक क्रियाशील भूमिका अदा की थी तथा भाएक्रांठदल के गठन में प्रभावी भूमिका थी को दल से 
इस बात पर निष्कासित कर दिया गया 'कि उन्होने गैर कांग्रेसवाद के विरूद्ध कम अक्रामकता 
दर्शावी थी । “ परिणामस्वरूप विहार व बंगाल की तरह देश के अन्य भागों में भी दल बदल 
डआ | हुमादूँ. कबीर ने बंगला कांग्रेस वना ली ।* मध्यवर्ती चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रातिदल एक शक्तिशाली विपक्ष है । विहार जहाँ इस दल के 
अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिनहा थे को करारी हार मिली तथा पश्चिम बंगाल में तो यह चुनाव में 
उतरी ही नहीं । अग्स्त 974 को भा0क्रांगदल का विलय भारतीय लेक दल में हो गया । 


सिद्धान्त व कार्यक्रम :: 


फ्रीाक. आके.. अोसंकी.. पड्ाफ.. कद. उरतफ साया. प्रयपक. आग्रको. धारक. सका. कक सममक. प्रभाक.. प्रधाक 


भारतीय क्रान्ति दल महात्मा गाँधी के दर्शन के अनुसार आर्थिक, राजनीतिक , 
सामाजिक शोषण से रहित जनतांत्रिक समाज को स्थापना के लिए कार्य करेगा | भा0कां2दल 


महात्मागाँधी के मार्ग पर चलने तथा गॉँवी के सिद्धान्तों का संवर्धन व पालन करने के लिए कटिबद्ध 


वाब+.. छा... खोजा. प्रथा... डक... पा आम... सतत... साधक. काम. पके... मम काका... प्रसकक .. द्रमाक॑. अडदक.. जज: भा... आया... बराक. णाक.. सार सबके. पास... अदरक... पमए॥... अपना अायका.. साथाके.. प्रो... भय. शरमक.. डक. अदाक. प्रकक. कमओ.. प्धय... इक फरडी.. आतयक. आम. आाझाए.. अप. सांका... सडक... आउका.. कक सा... सका... आमर॑.. सो॑क. पका. आका, अल... कमा 


| - इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, बाम्बे, 25 नवम्बर ।967, प्र0 2045 


2- लिंक , नई दिल्‍ली, ॥967 प्र0 2। 
3- इण्डियन रिकार्डर एण्ड डाइजेस्ट, न्यू दिल्‍ली जनवरी 968, प0 8 
4- कश्यप सुभाष, दि पालिटिक्स आफ डिफेक्शन, ए स्टडी आफ स्टेट पालिटिक्स इन 


इण्डिया, नई दिल्‍्ली,।97 पु0 29 
भाएक्रांईदल का संविधान, अनुच्छेद -।।, प्र0 ।0 
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है | दल के गठन के पूर्व ही जनकांग्रेस ने गाँधी जी के सिद्धान्तों की वकालत की थी - ने कहा 
कि कांग्रेस गाँधी जी के सिद्धान्तों का दुरूपयोग करने की दोषी है । भाएक्रां) दल गाँधी जी के 
सिद्धान्तों के अनुसार जनता को चलने के लिए प्रेरित करती है । तथा मानव समस्याओं की जड़ पर 
प्रहार करती है । यह मौलिक दृष्टिकोण भारतीय क्रांति दल के उदघोषित दृष्टिकोण - "भारतीय 
क्रांति दल लोगों की प्रव्वत्ति में परिवर्तन करने के लिए कार्य करेगा जिससे कि वे भाग्यवाद से 
अपने को अलग कर सके और अपने उत्थान के लिए तथा देश के आर्थिक विकास के लिए कठिन 
परिश्रम कर सकें! - में परिलक्षित होता है | यह दल गाँधी जी के सिद्धान्त कि- "अधिकार 
कर्तव्य से जो कि अच्छी तरह से “किये जाते हैं का समर्थन करता है तथा जनता को इस पर 
विचार करने के लिए प्रेरित करता है | "2 


दल गाँवी जी के 'िद्धान्तों का तो समर्थन करता है किन्तु उनकी व्याख्या आधुनिक 
संदर्भ में करते हुए यह हल, चरखा व ग्रामीण संस्कृति की तरफ लौटने की वकालत नहीं करता । 
इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया नीचे से उत्पन्न होनी चाहिए न कि ऊपर से ।3 भारतीय 
क्रांतितलत किसी भी देश के औद्योगीकरण के विरूद्ध नहीं है । दल कृषि को वरीयता देता है 
इसके अनुसार एक उनन्‍नतिशील धनवान कृषक न केवल खाद्यान्न की वृद्धि के लिए आवश्यक है 
वरन्‌ एक सामान्य आर्थिक विकास के लिए उत्साह उत्पन्न करने वाला है । दल के अनुसार एक 
धनी किसान वर्ग राष्ट्र की शक्ति को बढ़ायगा जो 'कि अन्तर्यष्ट्रीय प्रवाह को बढ़ायेगा । अपितु 
अपने हितों की रक्षा करने के अवसरों की व्रद्धि भी करेगा 


हि 

>>९>< (२८ 
2८ 

>>< 

गर्व 
| - भाएक्रां० दल का संविधान, प0 2 
2- - तदैव - प0 4 
3- भा0क्रा7दल के उद्देश्य व सिद्धान्त, लखनऊ , पु0 ।। 


4- भाएठक्रां'दल का घोषणा-पत्र, ॥967 











अध्याय -- 3, राज्य प्रधान और विपक्षी दल 
[का] राज्यपाल .की नियुक्ति व विपक्ष 
ख।॥ राज्यपाल का अभिभाषण व विपक्ष 
गा राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस व विपक्ष 
[घ राज्यपाल के कार्यों पर विचार करने की परिसीमायें 
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राज्य प्रधान और विपक्षी दल: 


भारतीय राज्यों में शासन के लिये संसदीय ढाँचे की सरकार को अपनाया गया है। भारतीय 
राज्यों का यह ढॉचा संघीय सरकार के आधार पर ही रखा गया है। यहाँ राज्यों का प्रधान राज्यपाल 
होता है जो एक लोकप्रिय एवं उत्तरदायी मंत्रि परिषद की सहायता से शासन करता है | राज्य 
की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का आधार वही 
है जो कि संवैधानिक रूप से केन्द्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है ( इस प्रकार राज्यपाल को केवल 
संवैधानिक मुखिया के रूप में ही स्वीकार किया गया है किन्तु यह मानना आश्चर्यजनक नहीं है 
कि यह संस्था प्रारम्भिक मान्य स्थिति के अभाव में इससे कुछ इतर भी है । विभिन्‍न राज्यों के 
राज्यपालों ने विभिन्‍न रूप में आचरष किया है परिणाम स्वरूप इस दिशा में समान परम्परायें विकसित 
नहीं हो सकी है । प्रतिपक्ष इनसे कहाँ तक प्रभावित हुआ है व विभिन्‍न अवसरों जैसे राज्यपाल 
के अभिभाषण, राज्यपाल की नियुक्ति व राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेकीय शक्तियों के प्रयोग के परिप्रेक्ष्य 
में विपक्ष का आचरण व दृष्टिकोण क्‍या रहा - इसका विवेचन निम्नवत है- 





॥क॥ राज्यपाल की नियक्ति 





भारतीय संविधान के अनुच्छेद 455 के अनुसार "राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की 
जाती है और वह उनके प्रस्तादपर्यन्त अपने पद पर रहता है । संसदीय शासन का प्रधान होने 
के नाते राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रि मण्डल व प्रधानमंत्री की सलाह से करता है" | व्यवहारिक 
रूप से राज्यपाल केन्द्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा नियुक्त किया जाता है और सत्तारूढ़ दल जब भी 
अरुन्तुष्ट हो राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि व्यवहारिक 
रूप से राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त रहने का अर्थ प्रधानमंत्री की इच्छा होता है 


स्विधान निर्मात्री सभा में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर काफी मतभेद रहे है "प्रादेशिक 
संविधान समिति" ने अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल का चुनाव राज्य की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार 
के सिद्वान्त के अनुसार किये जाने का उपबन्ध किया |(2) संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष समिति 
का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये सरदार वलल्‍लभ भाई पटेल ने उपरोक्त प्रावधान के विषय में यह 
कहा था- “यद्यपि प्रादेशिक संविधान के अर्न्तगत राज्यपाल को अत्यधिक सीमित शक्तियों दी गयी 
है फिर भी उसका चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी है जो काफी 
जटिल है अतः यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस जटिल प्रक्रिया को क्यों अपनाया जाये। किसी प्रदेश 
में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना अत्यन्त कठिन कार्य है । ऐसा होते हुये भी 
यह [चुनाव राज्यपाल के पद की मर्यादा को देखते हुये आवश्यक समझा गया है। इससे राज्यपाल 
जो पूरे प्रदेश के वयस्कों द्वारा निर्वाचित किया गया है, उसका लोकप्रिय मंत्रिमण्डल तथा सम्पूर्ण 
प्रदेश पर काफी प्रभाव रहेगा । उसकी हैसियत व मर्यादा को देखते हुये उसे देश की जनता के सभी 
4... एम0वी0 पायली, कान्स्टीटयूशनल गर्वनमेन्ट इन इन्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाऊस 4965 


पृष्ठ 475 
2. भारतीय संविधान, धारा 453, 455, 457 तथा 458 
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सभी वर्गों की सम्मति तथा सामान्य सर्मथन प्राप्त होना चाहिए) 


संविधान निर्मात्री सभा में प्रादेशिक संविधान समिति के उपरोक्त प्रतिवेदेन के बिना किसी 
विशेष वाद-विवाद के स्वीकार कर लिया गया । इसी प्रतिवेदन के आधार पर संविधान का प्रारूप 
तैयार किया गया । जो दो वर्षो बाद 30 मई 4949 को संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष रखा गया 
तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने नियुवित पद्धति का समर्थन किया और कहा 
मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यदि राज्यपाल का निर्वाचन होगा तो इससे प्रदेश में विघव्नकारी 
प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा(2) 


संविधान निर्मात्री सभा में हुये उपरोक्त वाद-विवाद से यह निष्कर्ष निकलता हैं कि राष्ट्रपति 
हारा राज्यपाल को नियुक्त किये जाने की पद्धति को अपनाये जाने के दो प्रमुख कारण बताये गये 
उधम राज्यपाल को दलगत राजनीति से ऊपर रखना, द्वितीय राज्यपालों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रीय 
दृष्टिकोष को ही महत्ता, जिससे राज्यों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण प्रभावी हो सकें । 


प्रशश यह है कि क्‍या संविधान निर्माताओं का मंतब्य पूरा हुआ क्‍या संविधान निर्माताओं के 
विचार दर्शन को व्यवहार में भी सत्तारूढ़ राजुद्ल द्वारा मान्यता प्रदान की गयी क्‍या राज्यपाल के 
पदधारकों ने वास्तव में दलीय निष्पक्षता का परिचय दिया । उत्तर नकारात्मक है। स्वाधीनता के 
बाद से ही किसी मूल्य पर सत्ता की प्राप्ति करना और उसे सुरक्षित रखना ही हमारे देश के 
कर्षधारों का अंतिम लक्ष्य बन गया । इस मन: स्थिति से देश में अवसरवादी, सिद्धान्तहीन तथा दरबारी 
एवं अनैतिक राजनीति को प्रश्नय मिला तथा संविधान की सभी संस्थाओं की स्थिति हेय बन गयी 
राज्यपाल पद की महत्ता भी सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिये यंत्रवत कार्य 
करने की स्थिति तक सीमित रह गयी । सत्तारूढ़ राजनीतिक दल ने राज्यपालों की नियुक्ति में 
अपने दलीय हितों को ही प्रमुखता दी जिसमे विपक्ष की भावनाओं व सदस्यओं का कोई महत्व 
नहीं था । साथ ही आचरप में संविधान की भावना गौणष बन गयी। विवेचना निम्नवत हैं । द 


:... राज्यपाल पद पर योग्य, विवेकी तथा सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों 
के स्थान पर सक्रिय कांग्रेसजनों की नियुक्ति उन्हें पुरूस्कार को भावना से की जाने लगी। एक सर्वेक्षण 
के अनुसार स्वतंत्रता के बाद से 4964 तक 45 राज्यपालों की नियुक्तियाँ की गयी, उनमें से 24 
सक्रिय कांग्रेसनन थे ।(3 


2: बहुत बार पराजित कांग्रेसी भी इस पर नियुक्ति किये गये । नरहरि विष्णु गाडगिल, पाटस्कर, 
वी0वी0 गिरि तथा गोपाल स्वरूप पाठक जैसे पराजित कांग्रेसी इस पद पर नियुक्त हुये । क्‍ 
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4... सवश्यान निर्मात्री सभा वाद-विवाद खण्ड- पृ0 588-89 

2... सवैध्यान निर्मात्री सभा वाद-विवाद खण्ड-8 पृ0 455 

४. उडी0 सरदार रणजीत सिंह, धर्मचन्द्र जैन [राज्यपाल की नियुक्ति आलोचना का नया तूफान] 
लोकतन्त्र समीक्षा वर्ष-8 अंक-3, जुलाई-सितम्बर 4976. 
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2: स्वतंत्रता के बाद विभिन्‍न राज्योकैमुख्यमंत्रियों को राज्यपाल के पद पर प्रतिष्ठित किया गया । 
उदाहरपार्थ आंध्र प्रदेश में श्री नीलम संजीव रेड्डी को जगह देने के लिये श्री वी0गोपाल रेड्डी को 
गज्यपाल का पद देकर आंध्र प्रदेश की राजनीति से हटा लिया गया जिससे कि राज्य में सत्तारूढ़ दल में 
. आन्तरिक संघर्ष की स्थिति से बचा जा सके । द द 

4: पराजित व पद निवृत और सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाले केन्द्रीय मंत्रीभऔइस पद पर 
नियुक्त किये गये । ए0जे0 जोन, अजीत व्रसाद जैन, हरि कृष्प महताब व सत्य नारायण सिन्हा 
आदि । 


5: राज्यपाल के पद पर उन व्यक्तियों को भी सुशोभित किया गया जो प्रशासन में अपनी दक्षता 
प्रदर्शित कर चुके थे तथा शासक दल के प्रति जिनकी भक्ति थी | उदाहरपार्थ - सर्वश्री धर्मवीर 
वी0एन0 चक्रवल्लीं, अनन्तशयनम्‌ आयंगर तथा सरदार हुकम सिंह इत्यादि। द 


6. पद निवृत मुख्यमंत्रियों को भी राज्यपाल नियुक्त किया गया उदाहरणार्थ डा0 सम्पूर्पानन्द 
व मैसूर में श्री मोहन लाल। 


7. अधानमंत्री द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के वहिष्कृत व तिरष्कृत सदस्यों से छुटकारा पाने के 
लिये भी इस पद का उपयोग किया गया..। न ह 
8. विशिष्ट कांग्रेसीजन जैसे श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित, वी0के0 नेहरू तथा श्री शान्ति स्वरूप धवन 


को न | ह वप किया गया । अल 
उपयुक्त पर से स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने ही दल के सदस्यों को राज्यपाल 
पद पर नियुक्त किया गया न कि प्रतिपक्ष के । 





राज्यपाल की नियुक्ति और राज्य सरकार से सलाह : 





चतुर्थ आम चुनाव के पूर्व केन्द्रीय और सभी राज्यों में एक ही दल की सरकारें थी । 
अतः राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री या राज्य सरकार की सलाह का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न 
हुआ किन्तु 4967 के पश्चात केन्द्र व राज्यों में कांग्रेस के एकाधिकार समाप्त हो गया ५+) तथा 
संविद सरकारें अस्तित्व में आयी परिणाम स्वरूप राज्यपाल का पद केन्द्र व राज्यों के बीच अवाच्छित 
दबाव व संघर्ष का केन्द्र बना । और यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्यपालों 
की नियुक्ति में राज्य सरकार से सलाह या परामर्श लें। व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ परिणाम स्वरूप 
समय समय पर अनेक राज्यों में, जहाँ केन्द्र के विपरीत सरकार थी / हो प्रकार को समस्‍यायें उत्पन्न 
हुयी - उदाहरणार्थ - सन्‌ 4967 ई0 में हरियाणा में श्री भगवत दयाल शर्मा की कांग्रेसी सरकारकेपतन के 
बाद श्री राव वैरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकार संविद का निर्माण हुआ | 
इस गैर कांग्रेसी सरकार और केन्द्र की कांग्रेसी सरकार के नीच राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर 
सर्वप्रथण कटुता का वातावरण उत्पन्न हुआ । मुख्यमंत्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने केन्द्र से यह अनुरोध 
किया कि वह राज्यपाल पद पर नियुक्ति के ज्लिमे के दो या तोन व्यक्तियों का "पैनल" बनाये। 
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4... 4967 के राज्यचुनावपरिणामों के आधार पर 
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जिसे केन्द्र ॥ स्वीकार नही किया तथा एक ही व्यक्ति का नाम प्रस्ताविक किया न कि अनेक व्यक्तियों 
का "पैनल" ५४ 


दूसरा विवाद प्रथम अकाली जनसंघ संविद के मुख्यमंत्री सरदार गुरूनाम सिंह द्वारा राज्य 
के राज्यपाल पद के लिए केन्द्र द्वारा प्रस्तावित दो व्यक्तियों के पैनल का रहा इसमें मुख्यमंत्री 
ने केन्द्र द्वारा प्रस्तावित होने के कारण विरोध किया |(2/ 


इसी प्रकार वर्ष 4967 में उत्तर प्रदेश में नई संबिद सरकार के गठन के पूर्व ही श्री वी0 
गोपाल रेड्डी की राज्यपाल पद पर नियुक्त की घोषणा हुयी इस सन्दर्भ में श्री एस0एम0 बनर्जी 
ने लोकसभा में गृहमंत्री से पूछा कि "क्या राज्यपाल की अन्तिम रूप से नियुक्ति के पूर्व संविद के 


मुख्यमंत्री श्री चरण सिंह से सलाह ली जायेगी?"(3) उत्तर नकारात्मक रहा तथा श्री चरण सिंह 
का भो मत था कि वे इस प्रश्न पर केन्द्र सरकार से परामर्श करने का विचार नहीं रखते है । 


उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्यपाल की नियुक्त की सम्बन्ध में केन्द्र व केन्द्र 
के विपरीत दल वाली राज्य सरकारों के मध्य जो भरी विवाद उत्पन्न हुये वे संवैधानिक न होकर 
दलगल राजनीति से प्रेरित रहे तथा संशय व अविश्वास की राजनीति इन मामलों में हावी रही। 
तथा सद्भावना व विचार विर्मश के स्थान पर आरोप प्रत्यारोप को प्रोत्साहन मिला इसका एक प्रमुख 
कारण यह रहा है कि केन्द्र में सत्तारढ़ दल ने इस पद पर अपने चहेते लोगों को ही प्रतिष्ठित 
किया । विभिन्‍न विद्वतृजनों ने भी समय समय पर ऐसा ही भाव व्यक्त किया है - उदाहरपार्थ 
-प्रसोपा के स्वर्गीय नाथपाई का विचार था कि नियुक्ति सम्बन्धी केन्द्र सरकार के मापदण्डों ने 
इस पद का ही अवमूल्यन कर दिया है (4) मार्क्सवादी नेता श्री नम्बोददी पाद ने इस पद की 
समाप्ति की ही मॉग की 5) सीतलवाड़ अध्ययन दल ने भी अपने निष्कर्ष में ही यही विचार व्यक्त 
किये । राज्यपाल पद को राजनीतिज्ञों के लिए प्रसाद स्वरूप उपयोग किया जाता है (6) श्री पी0के0 
देव ने लोक सभा में कहा कि पराजित व्यक्तियों की इस पद पर नियुवित नही की जानी चाहिए। 


राज्यपाल पद को केन्द्र व राज्य के बीच एक सम्पर्क कड़ी के रूप में विकसित करने 
व दलगत भावनाओं से पृथक रखने के लिए विद्वतजनों ने अपने कुछ सुझाव व्यक्त किये है विवेचना 
निम्नवत्‌ है- स्वर्गीय श्री नाथपाई का विचार था कि राज्यपाल की नियुक्ति संसद की सहमति से 
की जानी चाहिए (7) किन्तु यह सुझाव व्यवहारिक नहीं है क्‍यों कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल का 
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4 
9) तदैव 

3 लोकसभा वाद-विवाद भाग-2 , 4967 कालम 2794 
4... _तदैव भाग 9, 4967 कालम 2792 

5 स्टेट्समैंन मार्च 23, 4967 

6 तदैव दिसम्बर 45, 4967 

7... लोकसभा वाद-विवाद भाग-2, 4967 कालम 2793 





20 52: 


बहुमत होता है और संसद सदस्य अपने दलीय आदेशों का पालन करते हैं अतः कोई प्रयोजन 
सिद्ध नही हो सकता । प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल का सुझाव था कि राज्यपाल की 
नियुक्ति के पूर्व सम्बन्धित राज्य सरकार की सलाह लेनी चाहिए (7) यही मंतव्य संविधान निर्माताओं 
का भी था किन्तु यह सुनिश्चत ढ़ंग से व्यक्त नही किया गया कि सलाह का आयास क्‍या है? 


सलाह केवल सलाह के लिए है तो इसका कोई ठोस महत्व नहीं है और यदि मुख्यमंत्री की सहमति 


श्री अटल बिहारी बाजपेयी का मत है कि एक पैनल मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तावित हो” 
किन्तु केन्द्र द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों में हो सकता है कि सभी का झुकाव केन्द्र सरकार के प्रति 
हो। डा0 राम सुभग सिंह के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष सलाहकारों के परामर्श के बाद 
राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए” किन्तु निष्पक्ष सलाहाकारों के सम्बन्ध में कोई ठोस व्यवस्था नहीं 
है । 


वास्तव में भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्यपाल पद की अपनी विशिष्ट और महत्वपूर्ण 
भूमिका है अतः मूल प्रश्न इस पद्धति को बदलने या परिवर्तित करने का नहीं है अपितु इस पद 
की उपयोगिता स्वीकार करने का है।इस पद के महत्व को पुर्नस्थापित करने के लिए यह आवश्यक 
है कि जो व्यक्ति इस पद को ग्रहण करें वे स्वयं भी अपने आपको इस पद के अनुख्प समझे इस 
पद को गौरव प्रदान करने के लिए निम्न सुझाव है-प्रथम, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध 
में मेरिट व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए तथा ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो 
सार्वजनिक जीवन में स्वच्छ व्यक्तित्व रखते हों और जिनका आचरण अनुकरपीय हो । ऐसे व्यक्तियों 
की नियुक्ति का निर्णय करते समय दलगल राजनीति से ऊपर उठकर निर्षय लिये जाने चाहिए । 
दूसरे, केन्द्र सरकार को अपने ही दल के पराजित किसी नेता को ऐसे राज्य का राज्यपाल चना 
कर नहीं भेजना चाहिए जहाँ विरोधी दलों का शासन हो। तीसरे राज्यपाल की नियुक्ति में जहाँ 
तक सम्भव हो सके सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि 
विपक्ष की राज्यपाल के प्रति विश्वसनीयता बढें। चौथे, इस पर ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की नियुक्ति 
नहीं की जानी चाहिए जो अपने विवेकाधीन शक्तियों से आगे बढ़कर कार्य करने की इच्छा रखते 
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2. स्टेटमैंन, नवम्बर 47, 4967 
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॥ राज्यपाल का अभिभाषण व विपक्ष: 
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संविधान के अनुच्छेद 475]4] द्वारा राज्यपाल को दो सदन वाले राज्य विधान मण्डल के 
दोनों सदनों को संयुक्त रूप से अथवा पृथक - पृथक अभिभाषित करने का अधिकार है तथा अनुच्छेद 
76!] में विधानसभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ में तथा प्रतिवर्ष 
प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल के 
अभिभाषण का प्राविधान संविधान में किया गया है इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ 
में संविधान निर्माताओं द्वारा इग्लैंग्ड का अनुसरप करते हुये यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 
सत्र का प्रारम्भ राज्यपाल के सम्बोधन से ही होगा परन्तु यतः राज्यपाल का अभिभाषष सरकार 
द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें सदन के कार्यक्रमों के साथ साथ प्रमुखतः शासन द्वारा अनुसरित 
व प्रस्तावित नीतियों की घोषणा की जाती है अतः यह अनुभव किया गया कि प्रति सत्र सम्बोधन 
में अनावश्यक रूप से विषयों के पुनरावृत्ति होगी ही, फलस्वरूप 4934 में प्रथम संविधान संशोधन 
द्वारा केवल प्रारम्भ में उल्लेखित अवसरों पर ही राज्यपाल द्वारा संयुक्त रूप से समवेत सदनों 
[द्विसदनात्क राज्य विधान मण्डल की अवस्था में! को सम्बोधित किये जाने की व्यवस्था की गयी! 


उ0प्र/ विधानसभा में कई ऐसे अवसर आये जब वर्ष के प्रारम्भ में नया सत्र हुआ किन्तु 
इसे परम्परा का पालन नहीं हुआ । उदाहरपषार्थ - तीन फरवरी 4958 को विधानसभा की वर्ष 
में प्रथथ बैठक का शुभारम्भ राज्यपाल के अभिभाषण के बिना, बजट अधिवेशन के रूप में हुआ 4 
इसके विरूद्ध प्रतिपक्ष ने अनुच्छेद 476]4] के अधीन वैधानिक आपत्ति उठाते हुये बैठक को तुरन्त 
विस्जित करने की मॉग की तथा कहा कि अभिभाषण के साथ बजट अधिवेशन का श्रीगणेश किया. 
जाय लेकिन इस वैधानिक आपत्ति को अस्वीकार करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि नये वर्ष का पहला 
अधिवेशन अभी शुरू नहीं हुआ। विधानसभा की यह बैठक गत दिसम्बर के अधिवेशन का अंग है? 
इस पर समाजवादी नेता श्री राज नारायण ने वैधानिक आपत्ति उठाते हुये कहा कि यदि यह बजट 
/958 का है तो बजट के पूर्व राज्यपाल का अभिभाषष होना जरूरी है और यदि यह पिछले वर्ष 
का ही सत्र है जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है तो एक वर्ष में दो वजट रखने की रूपरेखा 4957 
के राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं रखी गयी अत: बजट अनुचित है, लेकिन उपाध्यक्ष ने विपक्ष 
की इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया 2 द क्‍ 


अध्ययनाधीन काल में 34 बार राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों को अभिभाषित 
किया गया तथा उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल के समक्ष राज्यपाल द्वारा दिये गये किसी भी अभिभाषणों 
के सम्बन्ध में राज्यपाल व मंत्रिमण्डल के मध्य कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ तथा मंत्रिमण्डल 
द्वारा तैयार किये गये अभिभाषण को ही राज्यपाल द्वारा पढ़ा गया । द 


सदन के समक्ष राज्यपाल का अभिभाषण एक गरिमामय कार्यवाही माना जाता है। ऐसे अवसरों 
पर सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्यपाल के पद की प्रतिष्ठा एवं गौरव को ध्यान 
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4:.... 4959 व 4960 तथा अन्य वर्षो में भी राज्यपाल का अभिभाषण नये वर्ष की प्रथम बैठक 
में नही हुआ। 2'आज' 4 फरवरी 4958 मे दि व लि 

3. यहाँ पर ज्ञातव्य है कि सरकार की इस सम्बन्ध में नीति तथा विरोध पक्ष व त्ि 
पर उपाध्यक्ष की व्यवस्था, दोनों संगति संविधान के अनुच्छेद 476 [4] से नही होती है। 
अतः विपक्ष की मॉँग औचित्यपूर्ण थी किन्तु सरकार ने इसे नहीं माना। 
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में रखते हुये सदन की गरिमा बनाये रखें किन्तु अब तो प्राय: मल . विधान मण्डल 
के दौरान बाधा उपस्थित करने की घटनायें मानों संसदीय परिपार्टी के अंग 
के रूप में स्थापित £ होती जा रही है। वैसे इस सन्दर्भ में काल एवं शक्धर ने लिखा 
है -- संसद के दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति का अभिभाषण संवधिन के अर्न्दगत सबसे गम्भीर 
एवं औपचारिक कार्यवाही है । इस अवसर पर बड़ी शालीनता व गरिमा से कार्य लिया जाना 
है । यदि कोई सदस्य ऐसा काम करे जिससे इस अवसर की सैम्यता भंग होती हो या गड़बड़ी 
पैदा करें तो यह सभा जिसका वह सदस्य है। उसके विरूद्द कार्यवाही कर सकती है । साथ 
ही यह परिपाटी भी है कि जिस समय राष्ट्रपति भाषण दे रहा हो कोई सदस्य सेन्ट्रल हाल 
से उठकर नही जाता ॥ 4 


किन्तु प्रदेश का विधान मण्डल हो या संसद, कहीं भी . इस शिष्टाचार का पालन 
नहीद्वयेरहा है। तथा सत्ता व प्रतिपक्ष दोनो ने इस पर सम्मिलित प्रहार किये है यद्यपि विपक्ष 
में बैठने वाले विभिन्‍न विरोधी दलों ने राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के सम्बोधन के समय बाधा 
करने वाली प्रवृत्ति पर चिन्ता व्यक्त की है और अपने माननीय सदस्यों को इस तरह के कृत्यों 
से विरत रहने पर भी आग्रह किया है लेकिन उन दलों के सदस्य अपने दल के विनिश्चन। 
पर अमल नहीं करते और किसी न किसी बहाने बाधा उपस्थिति करने व सदनत्याग तथा वहिष्कार 
की महामारी तेजी से फैल रही है । 


इस प्रकार की घटनायें उ0प्र) विधानसभा में कई बार हुयी जब प्रतिपक्ष ने सदन 
त्याग व बहिष्कार किया - प्रथम विधान सभा में यह अवसर 4934 में आया, जब प्रतिपक्ष 
के 22 सदस्यों ने, समाजवादी दल के नेता श्री राजनारायण के नेतृत्व में 3 फरवरी 4954 को 
घटित कुम्भ घटना के सम्बन्ध में सदन त्याग किया“ इसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अतिरिक्त 
भारतीय साम्यवादी दल तथा स्वंतत्र दल का एक एक सदस्य शामिल था! इस घटना के सम्बन्ध 
में शेष विपक्ष का रूख इतना उग्र था कि उनकी माँग पर सरकार को इस घटना की जॉच के 
लिये एक समिति गठित करनी पड़ी। न केवल विधान मण्डल में अपितु संसद में भी राष्ट्रपति 
के अभिभाषण के समय भारतीय साम्यवादी दल व हिन्दू महासभा के सदस्यों ने इस घटना 
के विरोध में सदन त्याग किया।+ द्वितीय विधानसभा में राज्यपाल श्री वी0वी0गिरि द्वारा 4958-* 
“4959 में अभिभाषण अंग्रेजी में दिये जाने के विरोध में समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन त्याग 
किया। लेकिन 4964 में विधानसभा के इतिहास में पहली बार अभिभाषण के समय कांग्रेसी सदस्यों 
की बेंचे खाली दिखाई दी।इन असन्तुष्ट कांग्रेसियों की बेचे खाली दिखाई देने का कारण यह 
था कि जिस तरीके से श्री चन्द्रभानु गुप्त मंत्री मण्डल सत्तारूढ़ किया गया तथा उसका विस्तार 
किया गया व जिस तरीके से वह कार्य कर रहा था उससे वे असन्‍्तुष्ट थे । प्रतिपक्षी खेमे 
में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और साम्यवादी दल ने अभिभाषण का बहिष्कार किया 
जबकि साम्यवादी दल के सदस्यों ने ब्रिटेन की महारानी के स्वागत में भारी अपव्यय करने, 
। कॉल एवं शक्प्षर, संसदीय प्रणाली व व्यवहार पृ0 475 
2. उ0प्र) विधानसभा की कार्यवाही खण्ड 429 पृ0 52-53 
कं, द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 46 फरवरी 4954 
4 उ0प्र0 विधानसभा का०खण्ड 495 पृ0 5 
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व्यादेश जारी करने तथा हिन्दी को प्रर्याप्त स्थान न दिये जाने के विरोध में सदन त्याग 
किया । नव गठित विधानसभा [तृतीय के प्रथम अभिभाषण का समाजवादी दल के सदस्यों ने 

खर्चीले मंत्रि मण्डल के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुये सदन का त्याग किया“। 4964 
में समाजवादी दल के सदस्यों ने अभिभाषण को अंग्रेजी में दिये जाने के विरोध में सदन 
त्याग किया हॉलाकि राज्यपाल अभिभाषष के पूर्व विपक्षी दलों के नेताओं से हिन्दी में 
अभिभषाणष करने की अपनी असमर्थता व्यक्त कर चुके थे 4। 4965 में चार विपक्ली दलों. 
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, रिपब्लिकन पार्टी व निर्दलीय दल 
ने खाद्य संकट, मूल्य वृद्धि व शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अपने पूर्व निश्चय, 
जिसमें इन दलों के नेताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के नेता श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई की 
अध्यक्षता में हुयी 7 फरवरी 4965 की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषष॒का वहिष्कार 
करने का निर्षय कर लिया था -के अनुसार अभिभाषण का बहिष्कार किया" भारतीय 
जनसंघ के सदस्यों ने शासन विरोधी वक्तब्य तो दिये किन्तु सदन त्याग नहीं किया। 
अगले दिन जब राज्यपाल ने विधान सभा के सभी दलों के नेताओं को बातचीत के लिए 
आमंत्रित किया तो बहिर्गमन करने वाले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, 
रिपब्लिकन पार्टी व निर्दलीय दल के नेताओं ने इस निमंत्रण का भी बहिष्कार किया और. 
इसमें भाग लेने वाले राजनैतिक दलों का विरोध भी किया।” 


उ0प्र) विधान सभा में न केवल बहिष्कार या बहिर्गमनन अपितु विपक्षी दलों 
द्वारा अनेक व्यवधान व दुर्व्यवहार पूर्ण आचरण किया गया, उदाहरणार्थ-"26 फरवरी 4970को 
प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में उ0प्र0 के राज्यपाल डा0 बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी ने अभिभाषण 
किया तो इस अभिभाषण के दौरान कुछ माननीय विपक्षी सदस्यों ने सदन की परम्परा 
व मर्यादा के विपरीत उनके भाषपष में बाधा व व्यवधान उपस्थित किये जो कि विरोध प्रकट 
करने का नितान्‍्त गैर लोकतांत्रिक तरीका था । यह व्यवधान इतना अधिक था कि अध्यक्ष 
महोदय स्वयं उस भाषण को ठीक प्रकार से नहीं सुन सकें तथा जनसंघ के सदस्यों द्वारा 
राज्यपाल के हाथ से माइक ले लिया गया!” इसी प्रकार 49 मार्च 4974 को जब राज्यपाल 
4 उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 248 अंक । पृ04 
2 उ0प्र) विधानसभा की कार्यवाही खण्ड 298 पृ0 29 
3. -तदैव- खण्ड 245 पृ0 84-4फरवरी 4964 
4... दि हिन्दृस्तान टाइम्स, 4 फरवरी 4964 
5 आज, 9 फरवरी 4965 
6 एशियन रिकार्डर-4965 पू0 6382... 
7 इस बैठक में राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि बहिरगमन करने वाले दलों के प्रतिनिधियों 
ने मुझसे वर्तमान सरकार को वर्खास्त कर देने का आग्रह किया तो मैंने इस 
गैर संवैधानिक कार्य को करने से इंकार किया, इसी से रूष्ट होकर मेरे अभिभाषष 
का बहिष्कार किया-आज "9 फरवरी 4955 
8. उ0प्र0 विधासभा कार्यवाही खण्ड 280 अंक ॥ पृ040 ' 
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एक साथ समवेत सदनों को सम्बोधित करने के लिए सभा मण्डल में पधारें तो विपक्ष 
के सदस्यों द्वारा माननीय राज्यपाल के हाथों से अभिभाषण की प्रति छीन ली तथा डायस 
पर चढ़ कर असंसदीय व्यवहार किया व कागज के पुलन्दें बनाकर फेकें [| 47 मार्च 
/978 को जब कि विधानमण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल 
अपना अभिभाषष पढ़ रहे थे तभी माननीय सदस्य श्री सुन्दर लाल दीक्षित सहित कुछ 
सदस्यों ने राज्पयाल के समक्ष माइक तोड़ कर फेंकना शुरू कर दिया तथा कुर्सी चलाई 
गई । इसी दौरान चोट लगने से एक राज्य मंत्री श्री राजबली तिवारी तथा सिन्हा का 
सिर फट गया । आधे दर्जन सदस्य घायल को गये । कांग्रेस || के 24 सदस्यों को 
गिरफतार कर जेल में भेंज दिया तथा इस सम्पूर्ष प्रकरण की जॉच के लिये एक समिति 
4 सदस्यों की गठित की गई लेकिन 40 महीनें बीत जाने के बाद भी उक्त समिति 
बिना कोई रिपोर्ट दिये स्वत: समाप्त हो गयी।2 


इसी प्रकार 23 फरवरी 4980 को राज्यपाल के अभिभाषष का उपाध्यक्ष द्वारा 
आशिंक पाठ किये जाने पर कांग्रेस |ई| विपक्ष के सदस्यों ने काले झण्डे दिखाये तथा 
घोर व्यवधान की परम्मरा अपनाते हुये सदन का परिट्याग किया: 


26 जनवरी 4984 को राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों के सम्मुख अभिभाषण का 
विरोध पक्ष जनता पार्टी ने वहिष्कार किया तथा इसके पश्चात अभिभाषण शुरू होने 
के पश्चात अभिभाषण के मध्य में बहिर्गमन के उपरान्त पुनः सदन में आने का प्रयास 
किया जिसे कि विधानसभा रक्षकों ने रोका । विपक्षी सदस्यों ने राज्यपाल के आगमन 
पर राज्यपाल वापस जाओ" के नारे लगाये तथा असंसदीय व्यवहार किया । विरोध पक्ष 
के कुछ सदस्य बाहर गये, कुछ सचिव की मेज के पास पहुँच गये और शोर मचाते हुये 
कागज फाड़ कर फेंकने लगे । इसके बाद बाहर गये, फिर लौटे, बार-बार आते-जाते थे।£ 


इसी प्रकार 4 फरवरी 3983 को जब राज्यपाल श्री सी0पी0एन0 सिंह ने 
सम्बोधन किया तो विपक्षी दलों ने हंगामापूर्ण स्थिति में बहिष्कार किया अतः उन्होंने सम्बोधन 
भाषष का प्रथम व अन्तिम वाक्य पढ़ दिया व अभिभाषण स्पीकर महोदय को पढ़ने के 
लिये दे दिया): 


4 उ0प्र0 विधानसभा कार्यवाही खण्ड 306 पृ0 60 अंक 2, 49 मार्च 4974 
2. तदैव खण्ड 330 अंक 4 पृ0 6 

3. तदैव - खण्ड 343 पृ0 3 

4 तदैव - खण्ड 348 अंक 4 पृ0 6 

हु तदैव - खण्ड 359 पृ0 6 
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: इसी प्रकार की घटना 43 फरवरी 4984 को विधान मण्डल के समक्ष हुयी 
जब राज्यप्राल भाषष करने पधारें तो एक गम्भीर स्थिति पैदा हुयी । उस समय विरोध 
पक्ष द्वारा एक विरोध भाषण अभिभाषण के पूर्व ही पढ़ा जाने लगा । इस अभिभाषपष 
में अवरोध करने में अग्रपी सदस्य मुहम्मद आजम खाँ थे । मुहम्मद आजम खो की आचरण 
को जॉच के लिये एक समिति उ0प्र0 विधान सभा में गठित की किन्तु इस समिति ने 
कहा कि "मोहम्मद आजम खाँ राज्यपाल के संवैधानिक कृत्यों में बाधा पहुँचाने व राज्यपाल 
व अध्यक्ष तथा सदन के प्रति अनादर का भाव दर्शनें के दोषी हैं किन्तु वर्णित परिस्थितियों 
में समिति उनके प्रति किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझती है । 
समिति ने यह आशा अवश्य की सदस्यगण अपने संवैधानिक कृत्यों एवं दायित्वों को समझें 
तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने दें “। 


वास्तव में प्रतिपक्षी दलों के इस आचरण से न केवल राज्यपाल की प्रष्तिठा 
को धक्का लगा वरन्‌ उनके अभिभाषण देने के संवैधानिक अधिकार के समक्ष प्रश्न॒ चिन्ह 
लग गया । विपक्षी सदस्यों का ऐसा आचरण न तो वांछनीय था और न ही संसदीय मर्यादाओं 
के अनुकूल था, क्‍यों कि राज्यपाल के अभिभाषण का प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया. 
जाता है तथा मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत किया जाता है।> 


“मेने अपनी पुस्तक संसदीय प्रक्रिया में लिखा है कि संसद में किये गये किसी 
भी आचरप के विरूद्द संसद को अपने सदस्यों के विरूद्द कार्यवाही करने का पूरा अधिकार 
है अर्थत यदि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों द्वारा अवरोध उत्पन्न 

किया जाता है तो विधान मण्डल को उसे दण्डित करने का अधिकार अश्ुष्ण है। 


विधानसभा में माननीय सदस्यों के विरूद्द ऐसी परिस्थितियों में दण्डात्मक कार्यवाही 
करने की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित है । ऐसा इस लिए है ताकि कि निर्वाचित प्रतिनिधियों 
के साथ अन्याय न हो सकें व वे अपने विधायी अधिकारों का निर्भयतापूर्वक निष्पादन 
कर सकें, इसलिए माननीय अध्यक्ष व सदन में निहित दण्डात्मक प्रावधानों से माननीय 
सदस्यों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है किन्तु बहुधा यह देखने में आया है कि प्रदेश 
विधानसभा में इस प्रकार के मामलों में विधान सभा व राज्यपाल का विपक्षी सदस्यों के 
प्रति रूख नमनीय रहा । 


हक उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 364 अंक 4 पृ0 6-7 

2... बैंक ग्राउन्ड पेपर्स, 2"“ओरियेन्टेशन सेमीनार फार लेजिस्लेचर्स, दि इन्स्टीटयूट 
आफ कानस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंन्टरी स्टडीज 'पृ04. 

3. इसकिन में-पार्लियामेन्द्री प्रैक्ट्रिस 'पू0 60 
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फिर भी इस सम्पूर्ण विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विधानसभा इतने 
प्राविधान होने के बावजूद राज्यपाल के सम्बोधन भाषण के अवसर पर शालीनता की व्यवस्था 
बनाये रखने की समस्या गम्भीर होती जा रही है । किन्तु इसका विकल्प क्‍या है । 
इस सम्बन्ध में अधिकांश लोगों का मत यह रहा है कि इस व्यवस्था को समाप्त ही 
कर देना चाहिए और यदि, "ये प्रथा किसी तरह चलाये रखना ही है तो उक्त समारोह 
की शालीनता और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व किसी न किसी के जिम्मे हो।"। 


इस सम्बन्ध में विधान सभा प्रक्रिया नियमों में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की 
गई किन्तु यह आवश्यक नहीं हैकिप्रक्रिया नियमावली में ऐसे मामलों के सन्दर्भ के प्रावधान 
शामिल करने की वजाय यह अच्छा होगा कि राज्यपाल के अभिभाषपष के दौरान सदस्यों 
द्वारा पालनीय नियम निम्नवत॒ खख्ें जाये-“ 


४ राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदस्यों द्वारा किसी प्रकार का अव्यवस्थिति 
आचरण राज्यपाल, सदन तथा उसके सदस्यों के सम्मान के प्रतिकूल माना जाय। 


है राज्यपाल का भाषष सरकारी नीतियों का उद्घोष होता है ऐसे अवसरों पर 
गम्भीरता, मर्यादा व शालीनता के साथ आचरण होना चाहिए । 


3. चूँकि राज्यपाल का अभिभाषष एक संवैधानिक दायित्व है इसलिए शिष्टता व 
मर्यादा के साथ उन्हें सुना जाये । 


4. संविधान के अनुच्छेद 468 के अनुसार राज्यपाल भी विधान मण्डल के अंग 
है अतः सदस्योंशउन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए । 

हु यदि सदस्य अपने द्वारा ली गयी शपथके विपरीत अमर्यादित आचरण करता है 

तो सदन ऐसे व्यक्ति के विरूद्द कार्यवाही कर सकता है । द 


6. जब राज्यपाल विधान मण्डल के समक्ष उपस्थिति हो तो उस समय कोई 
अभिभाषण के पूर्व या उसके पश्चात भाषण द्वारा अथवा औचित्य का प्रश्न उठाकर 
सदन त्याग करता है अथवा अन्य किसी रीति से बाधा उत्पन्न करता है तो 
ऐसे कार्य को घोर आपत्तिजनक व अमर्यादित कृत्य की संज्ञा दी जानी चाहिए। 
और सदन को ऐसे मामलों में उचित कार्यवाही हेतु पूरा अधिकार है । 


अाजक अम्मा +2»डरना। ऋष्भामायाआ संयम +४माथा॥ ,न्‍मााभामन 3+9,/+॥३ टन ,्रमंन्‍अ “शान, “तरलमालआ५+। गाना डलेरनभ७) गरम ;स॥४०५७ 3भ४/मावस़, काान॥का0 >कमकपान शान सावा++कन फाक/भ०४ 3आ4नामा बाभाकाा+ २३०७) +अ९८र+क आपात, स्‍0परममाक, ७७४७७७४/७७७//॥७७७/७७॥/श७७/श ७७७४ ७७७/७७७७५७७७७७७७७,ोी रा 2 बुर मम हू जलन 3 जम मम कि कक की मन लव ल नल लिलकल लक 


28] मोहन सिंह: “राज्यपाल का अभिभाषण व विपक्ष द्वारा व्यवधान की परम्परा 
70 34-35, विधानसभा के 32 वर्ष, उ0प्र) सचिवालय प्रकाशनउ0प्र)/लखनऊ 
2... प्रिविलेज डाइजेस्ट 'वाल्यूम 6 ,अक्टूबर 4974 पृ0 63 
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किन्तु विधान सभा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही हैकिइस तरह की आचार 
संहिता का पालन करने के लिए बहुत से सदस्य तैयार नहीं है । विधान सभा एवं संसद 
को अनेक समितियों की राय के बावजूद अभी तक कोई संवैधानिक परिर्वतन नहीं किया 
गया । राज्यपाल के पद पर अपनी निजी अनुभव के आधार पर श्री श्री प्रकाश जी ने 
स्वयं लिखा है-- "कि आज की मौजुदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अब संविधान 
को इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के सम्बोधन भाषण 
में समारोह का अध्यक्ष कौन होगा ? यह बात अनुचित लगती है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल 
अपने भाषण में बाधा उपस्थिति करने के आरोप में किसी सदस्य को मार्शल की सहायता 
से स्वयं निकल बाहर करें | ये अति उत्तम रहेगा कि समारोह में व्यवस्था स्थापित 
रखने का दायित्व, जिन राज्यों में दो सदन है वहाँ विधान परिषद के सभापति व जहाँ 
एक सदन हो वहाँ का उत्तरदायित्व अध्यक्ष विधान सभा के जिम्मे हो | और वे ही 
सदन की व्यवस्था रखने के उत्तरदायी हो।"। 


राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर देश की संघीय व्यवस्था में एक नया अन्तर 
विरोध भी देखने को मिलता है। खास तौर पर 4967 के बाद, जब देश के विभिन्‍न 
प्रान्तों में केन्द्र विरोधी सरकारें अथवा विपक्षी दलों की संविद सरकारें गठित हुयी तो केन्द्र 
सरकार के विरूद्द कुछ राज्यों में विपक्ष की सरकारें धारा 476 का उपयोग केन्द्र सरकार द 
की आलोचना के रूप में करने लगी । चूँकि अधिकतर राज्यों में विभिन्‍न मतों एवं परस्पर 
विरोधी विचारधारा के न्यूनतम कार्यक्रमों के ऊपर आधारित राज्य सरकारें बनने लगी । 
इसलिए सरकार गठित करने वाले विभिन्‍न घटकों द्वारा इस बात पर जोर दिया जाने लगा 
कि राज्यपाल के सम्बोधन भाषणों में उनके दल की विचारधारा की झलक स्पष्ट दिखाई 
दें किन्तु यह बात न्‍्यायसंगत नहीं कही जा सकती । 


222नरनाक्त 'लकरामागाता। १७७४०॥॥/३१ १४0%७५॥॥७३ #फपावस॥४# कक्ामाानाक 340#0 0०७ 'वाहान्क/७१३ ॥०/कमाके साया ॥०अानम #॥३७आथा मजाक श५७७॥७०म७ ५४७०५०क चार॥५४/३ १साइमशात ओला 3423पा व) जरतजांगा ,४आ+पाा 'ककआा0+ आसथापासनः आमाकाफाभात+ ,त+७पन पकाउाम॥रभकः >0७ा७७४०ा ;राामाक, ७४/७७/७७७७ ७७७०७ दुआ अ अमन वलब ७४७७॥॥७४७/७७/७४/७७७/ आर ०४ आल लुभ चुका नमन अमकलवील नीलिजलि नम दकलत कप 


2] श्री श्री प्रकाश: 'राज्यपाल व विधान मण्डल में विपक्ष' पृ0 80 
पुस्तक स्टेट गवर्नर्स इन इण्डिया' से उद्धत 
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/ग। राज्यपाल के अभिभाषष पर बहस व विपक्ष 





राज्यपाल के अभिभाषष के उपरान्त विधान सभा के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष 
द्वारा सदन को अभिभाषण पढ़ कर सुनाया जाता है।: संविधान के अनुच्छेद 476॥2) 
के अनुसरप में विधान सभा अध्यक्ष, नेता सदन के परामर्श से राज्यपाल के अभिन्नाषप 
में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियम करते है जो साधारणतया चार दिन होताहै 
परन्तु कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषपष पर चर्चा के लिए नियत होते हुये भी उस दिन 
सदन में अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ होने या जारी होने के पूर्व अन्य औपचारिक कार्य 
किया जा सकता है।” 


राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर सदन में चर्चा एक सदस्य द्वारा 
प्रस्तुत तथा अन्य सदस्यों द्वारा समर्पित धन्यवाद के प्रस्ताव पर आरम्भ होती है।2 धन्यवाद 
के प्रस्ताव में ऐसे संशोधन किये जा सकते है जिसे अध्यक्ष उचित समझे ।* ऐसे 
प्रस्ताव या उस पर संशोधन «करने के लिए किसी सूचना की आवश्यकता नही होती है 
परन्तु संशोधन के लिए आवश्यक है कि वह मूल प्रस्ताव के अन्त में शब्द जोड़ने के 
रूप में हो।” विधान सभा द्वारा संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित धन्यवाद प्रस्ताव 
अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल को अपित किया जाता है और उस पर प्राप्त राज्यपाल के उत्तर 
को सदन में पढ़कर सुनाते है।? 


अभिभाषण समारोह वर्ष का तथा नवगठित विधान सभा का वह पहला अवसर 
होता है जब सदन को सरकार की भावी नीतियों से अवगत कराया जाता है । सामान्यत: 
अभिभाषण का मसौदा सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है अत: इसके लिए सरकार 
ही जिम्मेदार होती है । 4959 में जब राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नेहरू की विदेश 
नीति पर प्रकाश डाला तब वहस के समय अध्यक्ष ने इसे असंबैधानिक बताते हुये यह 
व्यवस्था दी कि राज्यपाल के सम्भाषण का वह अंश जिसमें भारत सरकार की या प्रधानमंत्री 
की विदेश नीति की सराहना की गई है, अवैधानिक है तथा राज्य सरकार से आग्रह किया 
गया कि भविष्य में वह ऐसे विषय शामिल न करें जिनका राज्य से सम्बन्ध नहीं हो! 
बाद में अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष को भी इस विषय पर बहस करने की अनुमति दी । 


नियम 49 [2] - उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली 
नियम 49]3] तदैव- 
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द्रिटिश परम्परानुसार राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ ही मुख्य चीजों का ज़िक 
किया जाता है तथा नियमानुसार सदस्य केवल उन्हीं विषयों पर अपना भाषण दे सकते 
है जिनका अभिभाषष में उल्लेख रहता है । लेकिन सदस्य गप संशोधन पेश करके, 
भाषष के विषय क्षेत्र को विस्तृत कर सकते हैं । अपने इस अधिकार का प्रयोग कर 
प्रतिपक्ष ने अध्ययनाधीन काल में सभी अभिभाषणों की इस आधार पर आलोचना की कि 
राज्याल ने अभिभाषण में अमुक विषय पर प्रकाश नहीं डाला । ये विषय सामान्यतः निम्न 
लिखित थे :- कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, मूल्य वृद्धि, बेराजगारी, न्याय विभाग 
का प्रशासन से पृथक्करण, क्षेत्रीय असन्तुलन, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची, 
स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का विषय, कृषकों की समस्‍यायें, अलाभकर जोतों से लगान 
समाप्त करने, विकास योजनाओं में त्रुटियाँ व अव्यवस्था, पूर्वी जिलों की दममीण स्थिति, 
दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, खाद्य. नीति, पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि। प्रायः सभी बहसों 
में प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों भें विपक्ष ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक न 
होने के आधार पर राज्य सरकार की आलोचना की, उदाहरणार्थ - राज्यपाल के अभिभाषण 
4972 पर धन्यवाद प्रस्ताव नेता विपक्ष श्री कल्पनाथ सिंह ने अपना संशोधन प्रस्तुत 
करते हुये कहा कि प्रदेश में हरिजन स्त्रियों व अन्य हरिजनों को अत्याचार से बचानें 
में यह प्रशासन विफल रहा है तथा प्रदेश में लोकतांत्रिक निरकुंशवाद की स्थापना हो 
गई है “| वर्ष 4966 के धन्यवाद प्रस्ताव में नेता विपक्ष श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने अपने 
संशोधन में कहा कि प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों पर सरकार ने चिन्ता व्यक्त करने तथा 
उनको रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नही उठाये हैं।” 


मूल्य वृद्धि व बढती हुयी मेहगाई पर समय समय पर चिन्ता व्यक्त की गई 
उदाहरणार्थ - 22 मार्च 4962 को श्री याददेन्द्र दत्त, नेता विरोधी दल ने अपना संशोधन 
प्रस्तुत करते हुये कहा - कि प्रदेश में मूल्यों में भयानक वृद्धि हो रही है किन्तुअभिभाषष 
में इस विषय का जरा भी उल्लेख नहीं हैकिकिसानों की गिरती हुयी आर्थिक स्थिति को 
सुधारने के लिए लगान आधी की गयी । इसी प्रकार 4 फरवरी 4964 को धन्यवाद प्रस्ताव 
पर बोलते हुये नेता विपक्ष श्री शारदा भक्त सिंह ने सरकार की आलोचना करते हुये 
कहा कि बढ़ती मंहगाई से अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के रक्षार्थ एक स्थाई बोर्ड का 
निर्माण करने, न्यूनतम वेतन रू0 425/- प्रतिमाह निर्धारित करने तथा अन्तरिम भत्ते 
की व्यवस्था की ओर सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है।> वर्ष 4967 के अभिभाषष 
पर विचार व्यक्त करते हुये श्री राम चन्द्र विकल ने कहा - आज पूरे प्रदेश की जनता 
जिस चीज से सर्वाधिक तबाह हो रही है वह है मंहगाई और डसीसे तमाम आन्दोलनों 
का उभार हो रहा है।” 

उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड 269 पू0 376, 28 मार्च 4972 
2 तदैव - खण्ड 262 पृ0 443 द द 
3. तदैव - खण्ड 228 पृ0 29 तथा खण्ड 238, 5 जनवरी 4963 

एवं खण्ड 245 पृ0 84, 4 फरवरी 4964 
4. तदैव - खण्ड 274 अंक 4 पृ 265. 
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बेरोजगारी की समस्या विचार करते हुये श्री कल्पनाथ सिंह ने अपना संशोधन 28 मार्च 
4972 को प्रस्तुत करते हुये कहा कि सरकार बेरोजगारी रोकने भें. विफल रही है और 
नहीं ही संवधिन के खण्ड 4॥ के अनुसार प्रत्येक बूढ़ों को पेंशन, बीमार व विकलांगों 
को आर्थिक सहायता देने में सफल हुयी है | 


प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी समय समय पर विचार व्यक्त हुये । उदाहरणार्थ 
दि0 4 फरवरी 4964 को विपक्ष के श्री शारदा भक्त सिंह ने कहा कि - खेद हैक्िप्रशासन 
व्यय में व्याप्त अपव्यय को रोकने का सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया हा तथा 
8 मार्च 4969 को विपक्ष के श्री चरण सिंह ने सरकार की प्रशासनिक अकुशलता, प्रेहार 
करते हुये कहा - कि प्रदेश के प्रशासन व सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विरोध 
व उन्मूलन का कोई जिक्र तक इस अभिभाषष में नहीं हुआ और न ही प्रशासन की 
कुशलता और सुरक्षा की व्यवस्था को सुधारने की ओर कोई ध्यान दिया गया। > इसी 
प्रकार वर्ष 4975 में 48 फरवरी को श्री चौधरी चरण सिंह ने प्रशासन में प्रत्यक स्तर 
पर श्रण्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाते हुये कहा कि ऐसे व्यक्तियों को मंत्रीमण्डल 
में ले लिया है जो भ्रष्ट माने जाते थे । मंत्री परिषद के भ्रष्टाचार का जो दुष्प्रभाव प्रशासन 
की हर इकाई तथा प्रत्येक नागरिक जीवन में पड़ा है वह कल्पना के बाहर है एवं प्रशासन 
ने प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार इसलिए है कि कांग्रेसनन द्वारा हस्तक्षेप के कारण ईमानदार 
लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं।/ फिजूल खर्ची पर भी प्रतिपक्ष द्वारा 
अपने संशोधनों के माध्यम से ध्यान दिलाया गया, उदाहरणार्थ & फरवरी 4964 विपक्ष के 
श्री राजनारायण ने कहा - कि हम देख रहे है कि हमारे प्रदेश में ब्रिटेन की रानी का 
स्वागत अपार धन के अपव्यय से किया जा रहा है । जिससे कि हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा 
व सम्मान गिरता है?| 27 मार्च 4962 को श्री यादवेन्द्र सिंह ने मंत्री मण्डल के विस्तार 
को अपव्यय व फिजूलखर्ची की संज्ञा देते हुये कहा - कांग्रेस दल के नेतालेइतना विशाल 
काय मंत्री मण्डल बनाया है जिसका असब्मबोझ कम करने का नाममात्र उल्लेख अभिभाषण 
में नही है ॥” क्‍ 
(उ0प्र/ विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 259 पू0 346, 28 मार्च 4972, खण्ड 248 
7 फरवरी 4964, खण्ड 245, 4 फरवरी 4964 
तदैव - खण्ड 245 पृ0 84, 4 फरवरी 4964 
तदेव - खण्ड 276 अंक 2 पृ0 40, 48 मार्च 4969 
“तदैव- खण्ड 343 पृ0 88, 48 फरवरी 4975 
-“तदैव- खण्ड 248 अंक 4 पृ0 4 
-तंदैव- खण्ड 228, 27 मार्च 4962 पृ028-29 
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कृषि, कृषक तथा भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाओं पर भी सरकार का ध्यान दिल्लाया | 
गया, उदाहरणार्थ - 26 फरवरी 4970 को श्री गिरधारी लाल ने राज्यपाल का ध्यान 6 
एकड़ तक की बिना बचत की जोतों से मालगुजारी खत्म करने के अध्यादेश को तुरन्त 
अधिनियम न बताये जाने की तरफ आकर्षित किया है | इसी प्रकार 47 मार्च 4978 
को श्री रियासत हुसैन ने अपने संशोधन के माध्यम से प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्या 
को ओर ध्यान दिलाते हुये कहा कि चुनावों में जनता पार्टी ने प्रचार किया था कि गन्ना 
उत्पादकों को गन्ने की कीमत मिलेगी किन्तु अब प्रदेश के 2 फीसदी व्यपारियों व मिल 
मालिकों के हिंत के लिए- ये कह कि हमारे पास प्र्याप्त स्टक है - किसानों के गले 
पर छुरी चला दी है।” इसी प्रकार वर्ष 4984 में किसानों की समस्या बहस का प्रमुख 
मुदृदा रही।नेता विपक्ष श्री राजेन्द्र सिंह ने कहा- विगत एक वर्ष में किसानों की लूट 
बढ़ीढ तथा खेती में काम आने वाले वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़े हैं, की ओर तथा 
बिजली व पानी किसानों को नहीं उपलब्ध कराया गया है, .की ओर न कोई जिक़ किया, 
न ही समाधान की कोई नीति बतलाई 


इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी विशिष्ट समस्‍यायें थी जिन्हें प्रतिपक्ष ने समय व 
परिस्थिति के अनुसार सदन में उठाया - उदाहरणार्थ, चुनावों के समय जैंसे 4952, 4957, 
4962, 4967 व अन्य में प्रतिपक्ष ने चुनाव में धांधलेबाजी व अनियमितताओं का आरोप 
लगाते हुये जॉच समिति गठित किये जाने की माँग की, उदाहरषार्थ 27 मार्च 4962 को 
श्रो यादवेन्द्र दत्त ने चुनावों में सत्तारढ़ दल पर अवैध तरीकों का आरोप लगाते हुये 
कहा- सत्तारूढ़ दल ने 4962क सामान्य निर्वाचन में सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया 
है तथा अनुचित साधनों से चुनाव जीतने का प्रयास किया है।” इसी प्रकार वर्ष 4974 
में लोकसभा चुनावों में प्रदेश की संविद सरकार की आलोचना वश्गीटी0एन0 सिंह मुख्य 
मंत्री द्वारा चुनाव हार जाने के प्रकरण पर सरकार की आलाचना हुई तथा वर्ष 4977 
के चुनावों में कांग्रेसियों प्रत्याशियों के प्रदेश में लोकसभा चुनाव सभी सीटों पर हार जाने 
की बहस का प्रमुख मुद॒दा बनाया गया । 


समसामयिक समस्याओं में दंगें, गोली कॉड व दुर्घटनाओं को मुद॒दा बनाया गया 
जैसे 4954 में कुम्भ घटना के सम्बन्ध में व्यापक स्तर पर चर्चा हुयी।/ तथा एक सीमा 
तक उसने शासक दल को प्रभावित करने का प्रयास किया । जैसे 4954 में बहस के 
4 उ0प्र0 विधानसभा कार्यवाही खण्ड 280 अंक 4 पृ0 40, 27 फरवरी 4970 
४ -तंदैव- खण्ड 330 पृ0 94, 47 मार्च 4978 
3. -तेंदेैव- खण्ड 348 अंक 4 पृ0 6 
4 -तंदैव- खण्ड 228 पृ0 75 
5 “तदेव- खण्ड 429, 42 व 43 फरवरी 4954, पृ0 52-53 
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समय प्रतिपक्ष को उग्र मॉँग की बजह से सरकारकोकुम्भ घटना की जाँच के लिए एक 
समिति नियुक्त करनी पड़ी। 4956 में विन्ध्य प्रदेश व उ0प्र0 के एकीकरण पर जोरदार 
चर्चा हुयी ।7 4958 में उ0प्र) तथा बिहार के सीमा विवाद को ऊभारा गया।2 4959 
में रिहन्द बांध से उत्पादित बिजली सस्ती दर पर सरकार द्वारा बिरला को दिये जाने 
की समस्या को ऊभारा- गया।_ 4960 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा शस्त्र अधिनियम समाप्त 
करने के सम्बन्ध में संशोधन रखा गया।” 4963 में गोरखपुर गोली कॉण्ड की घटना 
जॉच की मॉग करते हुये प्रतिपक्ष ने सरकार की आलोचना की ।? 4966 में चौथी पंचवर्षीय 
योजना की अर्न्तगत प्रदेश में कर बढ़ाये जाने का प्रतिपक्ष द्वारा विरोध- किया गया।? वर्ष 
4969 में भ्रष्टाचार का सार्वजनिक जीवन से उन्मूलन के लिये सरकार द्वारा प्रयासरत 
न होने के लिये सरकार की निन्‍दा की गई ।“ वर्ष 4970मेपूर्ण वाद-विवाद चौधरी चरण 
सिंह द्वारा संविद शासन के काल में लगान व सीलिंग न मानने की नीति तथा वर्तमान 
में मुख्यमंत्री बन जाने पर लगान व सीलिंग मान लेने की नीति पर आधारित रहा।” वर्ष 
4974 में प्रदेश में अलीगढ़, इलाहाबाद तथा अन्य स्थानों पर सामप्रदायिक दगों की रोकथाम 
तथा पीढ़ित व्यक्तियों की सहायता एवं क्षतिपूर्ति में प्रदेश सरकार की असफलता पर प्रकाश 
डाला गया।? वर्ष 4974 में सम्पूर्ण वाद-विवाद चुनावी असन्तोष व चुनावी अव्यवस्था 
पर निर्भर रहा तथा प्रतिपक्ष द्वारा सरकार पर दोषपूर्ण निवार्चन प्रणाली तथा चुनाव में 
अनियमितता वरत कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।““ वर्ष 4975 में अधिकांश वाद-विवाद 
दल-बदल की समस्या व इसमेजेन्सी के कारण उत्पन्न आतंकित माहौल की समस्या पर 
केन्द्रत रहा । “7 4977 में इमेर्जेन्सी समाप्त होने के पश्चात जनता दल सत्ता पर 
आयी थी अतः: वाद-विवाद का सम्पूर्ण केन्द्र बिन्दु राष्ट्रीय व जनहित के मुद॒दे न होकर 
कांग्रेस पक्ष द्वारा इमेर्जेन्सी के काल में किये गये अत्याचारों व पूर्व नीतियों पर केन्द्रित 

रहा था ॥“ वर्ष 4980 में भी वाद-विवाद लोकसभा चुनावोंमेंकी गई धॉँधली पर आरोप 
एवं प्रत्यारोप तक सीमिति रहा ।““ वर्ष 4984 में अभिभाषण में मुख्य मुदृदा सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली के पूर्णतया विफल होने तथा आवश्यक सामग्रियों के वितरण में राज्य की 
कोई समग्र नीति न होने पर खाद्यन्नों में आयी तेजी पर आधारित रहा।// वर्ष 4980 

उ0प्र0 विधानसभा कार्यवाही खण्ड 465, 24 फरवरी 4956 
-तदैव- खण्ड 495, 22 जुलाई 4958 | 


4 
2 
3 -तंदैव-205, 28 जुलाई 4959... 

4. -तेदेव- खण्ड 244 ,26 जुलाई 4960 
5. -तंदेव- 238 पृ0 68. 
6. -तंदैव- खण्ड 262 पृ0 452 
ग -तंदेव- खण्ड 276 अंक 2 पृ0 40, 48 मार्च 4969 
8 “तंदेव-खण्ड 280 अंक 4 पृ0 40, 26 फरवरी 4970 
9 “तंदेव- खण्ड 288 अंक 2, 23 मार्च 4974 


40. -तदैव- खण्ड 306 पृ0 358 

४ $ -तदैव- खण्ड 343 पूं088 

2 -तंदैव- खण्ड 325 अँक2 पृ0432 
43. -तेंदेव- खण्ड 345 पृ05 


45 -तंदैव- खण्ड 348 पूं0 457 व 458 
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में अभिभाषण पर बहस के समय अधिकांश सदस्यों ने बागपत काण्ड पर अपने विचार 
व्यक्त करते हुये सरकार की आलोचना की | 


विपक्ष ने जहाँ समसामयिक समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकुष्ट कराया 
वहीं अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए या समय न मिल पाने के कारण अपनी बात 
न कह सकने पर सदन त्याग भी किया उदाहरणार्थ वर्ष 4966 में श्री रियासत्त हुसैन 
ने यह कहते हुये कि तीन दिन से हमारी पार्टी को बोलने का मौका नहीं मिला... 
है अतः मैं सदन त्याग करता हूँ इसी प्रकार भगवान दास यादवेन्दु ने भी समय न मिलने 
के कारण सदन त्याग किया ।2 वर्ष 4969 में नेता विपक्ष चन्द्रभानु गुप्त द्वारा सरकारी 
नीतियों की आलोचना करते हुये प्रदेश में लॉ एण्ड आर की बिगड़ी स्थिति के कारण 
आक्रोश व्यक्त करते हुये सदन त्याग किया जब कि श्री नसीमुद्दीन ने यह कहते हुए 
कि मुझेनमेरी पार्टी को समय नहीं मिला, सदन का त्याग किया।2 वर्ष 4970 में विधानसभा 
में सदन त्याग बहीष्कार की एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्त हो गयी। 4 मार्च 4970 को 
घोर वाद-विवाद के पश्चात अनन्तराम जायसवाल के संशोधन प्रस्ताव पर मतदान होने 
के प्रश्न पर अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि वोटिंग सदन में होगी और इसके लिए सदन . 
में 2 बक्से रखें जायेगें, किन्तु विपक्ष दल लाबी में मतदान कराये जाने की मॉँग कर 
रहे थे, जिसे अस्वीकृत किये जाने पर विपक्षी सदस्यों द्वार “तानाशाही नहीं चलेगी” तथा 
गवर्नर महोदय ने बेईमानी का तरीका अपनाया है”के नारे लगाये गये। तत्पश्चात एक 
सदस्य [विपक्ष ने हाँ के पक्ष में वोट डालने वाला बक्सा उठा लिया। विरोधी पक्ष की 
ओर ले जा कर उसे तोड़ डाला। इसके परचात्‌ अत्यन्त शोर-गुल व अभूतपूर्व व्यवधान 
के वातावरण के मध्य मतदान हुआ । अत्यन्त शोर गुल के बीच अध्यक्ष ने घोषणा कि 
श्री जायसवाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव गिर गया है व मूल मतदान नहीं होगा। 


तत्पश्चात 5 मार्च 4970 को वाद-विवाद के पश्चात मूल प्रस्ताव पर मतदान 
हुआ जिसका विरोधी दलों ने बहीष्कार किया तथा मतदान में भाग नहीं लिया।विपक्ष की 
अनुपस्थिति में मूल प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जो स्वीकृत हुआ * 


वर्ष 4977 में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए 
जब नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी खड़े हुये तो सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान 
किया गया अतः नेता विपक्ष श्री नारायण दत्त तिवारी ने यह कहते हुये, कि ”जो कुछ 
भी हो रहा है इसके विरोध में- अभी विपक्ष की भावनायें शासन पक्ष में हैं, यही कारण 
4 उ0प्र0 विधानसभा कार्यवाही खण्ड 344 पृ076 
25 -पंदेव- खण्ड 262 पृ0 398 
3. “तंदेव- खण्ड 276 पृ040, 48 मार्च 4969 
4 -तदेव- खण्ड 280 पृ0 704 








// 94 // 


है कि शासक दल में किस प्रकार बैठना चाहिए उसका पूरा अन्दाजा नहीं है"- कहकर [शोर 
व्यवधान के मध्यं इसके विरोध में सदन त्याग किया तत्पश्चात्‌ श्री ऊदल ने कम्युनिस्ट 
पार्टी के सदस्यों के साथ यह कहते हुये सदन त्याग किया- कि मान्यवर में कल बहुत 
शिष्ट भाषा में बोल रहा था। बीसियों बार व्यवधान डालाबआज भी डाल रहे हैं। सत्तापक्ष 
में बैठकर कैसी भूमिका निभायी जाये यह उन्होंने नहीं सीखा है। इसलिये इनको ठीक 
करने के लिए ताकि यह सीख जायें, मैं भी सदन का त्याग करता हूँ।* 


वर्ष 4980 में जब धन्यवाद प्रस्ताव की स्वीकृत का प्रश्न उपस्थित हुआ तब 
विपक्ष के श्री गुलाब सेहरा यह कहते हुये कि-'यह माइनारिटी गवर्नमेन्ट सदन त्याग 
किया ।“ 


वर्ष 4980करेआम चुनावों के पश्चात गठित विधानसभा के अभिभाषण पर धन्यवाद 
प्रस्ताव के समय नेता विपक्ष श्री राजेन्द्र सिंहनेबागपत काण्ड पर विचार व्यक्त करते 
हुये कहा - कि माननीय नेता सदन इस घृणित कार्य पर भी मौन हैं; सदन आश्वासन 
देने में असमर्थ है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ दबाव में है, इसलिये मेरी बात 
पर कुछ विचार नहीं किया।इस कारण मैं और मेरा दल सदन त्याग करता हूँ। श्री राजेन्द्र 
सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर दिया । दूसरी तरफ विपक्ष के 
अन्य सदस्यों ने सदन में मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों की अनुपस्थिति व उदासीनता के 
विरोध में सदन त्याग किया-क्यों कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान सदन 
की परम्परा रही है कि मुख्यमंत्री व नेता सदन अथवा कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री सदन 
में उपस्थिति रहे। 7 जुलाई 4980 को श्री राजेन्द्र कुमार ग्रुप्तनेइसे संसदीय परम्पराओं 
की अवहेलना व सदन का अपमान बताते हुये सदन त्याग दिया तत्पश्चात श्री ऊदल 
व श्री रियासत हुसैन भी अपने दल के सदस्यों तथा आ्री खैरूल बशर व जयशंकर ने सदन 
का त्याग किया।2 


स्पष्ट है प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जहाँ एक ओर समसामयिक व प्रमुख ज्वलन्त 
समस्याओं पर सदन का ध्यान आकर्षित कर अपने ससंदीय दायित्व की पूर्ति की, वहीं 
सदन त्याग के बारे में उनका कृतित्व मिश्रित रहा । सदन त्याग के सन्दर्भमेंप्राय: प्रतिपक्ष 
ने समय न मिल पाने या फोरम की समस्या पर, बेवजह सदन परित्याग किया क्‍यों 
कि अन्य सदस्यों के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति तो हो ही रही थी । वही यह भी 
उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 325 अंक 2 पृ 709 
| -तदैव- खण्ड 343 पृ0 578, 4 फरवरी 4980 
3. -तेंदैव- खण्ड 344 पृ0 406 4 फरवरी 4980. 
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उदाहरण मिलते है कि उन्होंने सदन त्याग के माध्यम से सत्तापक्ष की विपक्ष के प्र्ति 
उदासीनता व सत्तापक्ष के असंसदीय आचरण तथा संसदीय व्यवस्थाओं का हनन करने 
व राज्य की ज्वलन्त समस्याओं पर समुचित कार्यवाही न किये जाने के प्रति अपना आक्रोश 
प्रकटकरसच्चे अर्थों में राज्य की जनता के प्रति अपने संसदीय नेतृत्व का परिचय दिया 


अभिभाषण पर बहस के दौरान विपक्ष दल झ्वारा स्वयं आपस में झड़पें व 
आरोप प्रत्यारोप भी लगाये गये उदाहरणार्थ - 4960 में स्वतंत्र प्रगतिशील विधायक दल 
के श्री अवधेश प्रताप सिंह ने भारतीय साम्यवादी दल की आलोचना करते हुये कहा कि 
भारत में साम्यवाद की दुर्दशा हो जायेगी । हम मार्क्स व लेनिन के नाम पर देश को 


! 


नही बेंच सकते”। श्री राजनारायण ने 4964 में स्वतंत्र पार्टी को 'तथा-कथित स्वतंत्र पार्टी: 


कहा तो कुंवर श्री पाल सिंह ने उन पर अनापशनाप बकने का आरोप लगाया।“ वर्ष 
963 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी व भारतीय साम्यवादी दल के मध्य आरोप - प्रत्यारोप 
के स्वर ध्वनित हुये तथा नेता विरोधी दल श्री यारवेन्दु दत्त दुबे द्वारा कम्युनिष्ट पार्टी 
पर इन्टेलीजेन्सी का आरोप लगाते हुये कहा गया कि - आपके इन्टेलीजेन्स ब्यूरो की 
जो रिपोर्ट निकलती है उसमें था कि कम्युनिष्ट पार्टी के लोग चीनी सरकार के लिये 
इन्टेलीजेन्सी का कार्य कर रहे हैं।22965 में भी भारतीय जनसंघ के श्री शारदा भवत 
सिंह ने भारतीय साम्यवादी दल की कड़ी आलोचना करते हुये उस पर पूर्ष प्रतिबन्ध लगाने 
की माँग की । राज्यपाल के अभिभाषण के समय यह सर्वमान्य संसदीय परम्परा रही 
है कि जिस समय गवर्नर महोदय प्रेसीडेल्ट या क्वीन का अभिभाषण / जैसी भी स्थिति में 
हो , सम्बोधन हो, उस समय जो राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष है, दे अपने व्यक्तिगत 
मतभेद व राजनीतिक दलों के मतभेदों के प्रदर्श का अवसर उसे नही बनायें क्‍यों कि 


एक दूसरे पर आरोप व प्र॒त्यारोप सदन की गरिमा का उल्लंपन है तथा एक स्वस्थ राजनीतिक. 


परम्परा जिसमें विपक्ष स्वयं सामूहिक रूप से सरकार पर अंकुश का कार्य करता है, का 
विरोध करता है। 


उ0प्र0 विधान सभा में न केवल विपक्ष ने समस्याओं पर संशोधन रखकर सदन 
का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया अपितु सत्तापक्ष द्वारा भी संशोधन प्रस्ताव रखने के 
मामले प्रकाश में आये। उदाहरपार्थ - वर्ष 4957 में सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने भी संशोधन 
दिये इस पर प्रतिपक्ष द्वारा प्वांड आफ आर्डर का प्रश्न उठाया गया कि दूसरे सदस्य 
जिनका एजेन्डे में नाम नहीं हैओबोलने का अवसर दिया जा रहा है। श्री अधिष्ठाता ने 
कहा - कि जितने संशोधन प्रतिपक्ष से आये है, उनको पेश करने की अनुमति दे दी गयी 

उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड 244, 29 जुलाई, 4964 पृू0 364 

“तंदेव- खण्ड 248, पृ0 367, दि0 8 फरवरी, 4964 

“तदेव- खण्ड 238 पृ0 306, 6 फरवरी, 4963 
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और अब मैं देखता हूँ कि कुछ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी संशोधन दिये; अगर यह 
संशोधन की प्रथा चालू रही तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी वाद विवाद करने में। इस वास्ते 
मैं इन संशोधनों को पेश करने की अनुमति नहीं देता । मगर जिन सदस्यों ने संशोधन 
किये है उनको बोलने का मौका मिलेगा "इस प्रकार उन्होंने संशोधन प्रस्तुत करने के 
विपक्ष के अधिकार को सुरक्षित रखा । 

प्रतिपक्ष के अधिकांश सदस्यों ने अभिभाषण को समय-समय पर शासन 
व्‌ सत्तारूढ़ दल की नीतियों का प्रशंशापत्र बताया | उदाहरण के लिये वर्ष 4957 -में श्री चन्द्रजीत 
यादव [भारतीय साम्यवादी दलूँ ने कहा कि "मुझे अभिभाषण ऐसा लगा जैसे 
रज्याल सरकार को अभिनन्दन पत्र समीपत कर रहे हों!” एक अन्य प्रतिपक्षी सदस्य 
आचार्य दीप॑ंकर ने कहा - “इस सदन को राज्यपाल के इस अभिभाषषपरकतई धन्यवाद 
नहीं देना चाहिये क्‍यों कि इसके द्वारा हमें गुमराह किया गया है। यह बहुत भ्रम और 
विश्रमों से भरा हुआ है।” वर्ष 4962 में नेता विरोध दल श्री यादवेन्द्र दत्त ने कहा 
कि “अगर एक शब्द में कहा जाये तो अनुचित नहीं होगा कि वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव 
रिपोर्टकीजिसमें कुछ पिछले कार्यकलापों का गुषगान था"| वर्ष 4974 में नेता विरोधी 
दल श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने अपना संशोधन पेश करते हुये कहा कि इस राजनैतिक 
समाज० व आर्थिक वायुगण्डल में जो यह अभिभाषण है वह बिलकुल सारहीन है, निर्जीव 
है, और उस परिपेक्ष्य में कोई दिशा प्रदान नही करता वर्ष 4980 में श्री मोहन सिंह 
ने कहा कि” महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण इस प्रदेश की अफसरशाही, समान्तशाही 
तथा गरीब जनता के साथ षड़यन्त्र का काला चिठुठा है और उसकी निनन्‍्दा होनी चाहिए? 
वर्ष 4987 में श्रीमती गौरी देवी ने कहा कि मान्यवर राज्यपाल का अभिभाषष शासन 
की नीतियों को दृष्टिगत करता है और यह शासन की. एक निधि होता है । लेकिन 
उन्होंने अभिभाषण से जनता को गुमराह किया है और बहकावा दिया है। 


सामान्य रूप से राज्यपाल का अभिभाषण सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का 
आलेख होता है। इसलिये ब्रिटिश संसदीय परम्परानुसार अभिभाषण पर उपस्थित धन्यवाद 
प्रस्ताव सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव के रूप में होता है और यदि यह विधानसभा 
द्वारा अस्वीकृत हो जाये अथवा संशोधित रूप में पारित हो जाये तो उसे सरकार के प्रति 
सदन का अविश्वास माना जाता है। सम्भवत:ः इसी कारष उ0प्र0 विधानसभा में राज्यपाल 
4 उ0प्र0 की विधानसभा की कार्यवाही खण्ड 82, 46 अप्रैल 4957, पृ० 464 
2 “तंदैव- खण्ड 482 पृ७ 404, 45 अप्रैल 4957 . 
5. “वदेव- खण्ड 344, पृ0380 
उ. -तंदेव-खण्ड 306 पृ029, 27 मार्च 4962 
4. “तंदैव- खण्ड 306 पृ0 334 24 मार्च 4974 
& “तंदेव- खण्ड 364 पृ0 954 
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के अभिभाषण के लिये प्रस्तुत लगभग प्रत्येक धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्षी सदस्यों द्वारा 
संशोधन उपस्थित किये गये किन्तुद्रोअवसरों वर्ष 4967 तथा वर्ष 4974 छोड़कर यह संशोधन 
सदैव अस्वीकृत कर दिये गये । 


राज्यपाल के अभिभाषण के लिये उ0प्र0 विधानसभा में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव 
में प्रथम बार संशोधन 43 अप्रैल 4967 को चतुर्थ विधासभा स्वीकृत हुआ । यह संशोधन 
तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री रामचन्द्र विकल की ओर से आया था किन्तु सदन में 
उसे उनके द्वारा अधिकृत सदस्य श्री झारखण्ड राय द्वारा प्रस्तुत किया गया । उस पर मत 
विभाजन हुआ, संशोधन पक्ष में 245 तथा विपक्ष में 498 मतानुसार स्वीकृत हुआ। 7 


इस संशोधन के स्वीकार हो जाने के बाद तत्कालीनमुख्यमंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त 
ने अपने मत्रिमण्डल के त्यागपत्र की घोषणा की तथा अध्यक्ष से सदन के शेष कार्य को 
स्थगित करने का परामर्श किया अत: सदन स्थगित हो गया।> इस सम्बन्ध में यह स्मरपीय 
है कि श्री चन्द्रभानु गुप्त की सरकार गिरने का प्रमुख कारण उनके मत्रिमण्डलीय सहयोगी 
चरणसिंह द्वारा अपने 47 साथियों के साथ जन कांग्रेस बता लीगशतथा विभाजन के पूर्व 
विपक्ष में सम्मिलित हो गये । 


इस बर संशोधन 30 मार्च 4974 को पंचम विधान सभा में श्री त्रिभुवन नारायण 
सिंह की संविद सरकार के शासनकालन में वर्ष 4974 के प्रारम्भिक सत्र में दोनों सदनों 
के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर उपस्थित धन्यवाद प्रस्ताव 
में स्वीकृत हुआ।यह संशोधन कांग्रेस [ई| के श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उपस्थित किया 
गया। क्‍ पहले तो प्रस्ताव ध्वनिमत 
द्वारा अस्वीकृत होता प्रतीत हुआ किन्तु बाद में विपक्ष के विरोध पर लाबी में मतदान 
हुआ । जिसमें पक्ष व विपक्ष में क्रमश: 229 व 484 मत आये, फलतः: श्री तिवारी का 
संशोधन सदन द्वारा स्वीकार हो गया।> विभाजन का परिणाम घोषित होने के बाद तत्कालीन 
मुख्यमंत्री श्री टी0एन0 सिंह द्वारा सदन में त्याग पत्र देने की घोषणा की गयी और तदुपरान्त 
सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया ।* 


हु उ0प्र) की विधानसभा की कार्यवाही खण्ड 274 पृ0 203-75;444-98 
2 “तेंदेव- खण्ड 274 पृ0 498-500 

2 -तंदेव- खण्ड 288 पृ0 537-542 

4 -तंदेव- खण्ड 288 पृ0 544 
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स्पष्ट है कि प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से 
विपक्ष प्रभावी रूप में उभर कर सामने आया व संलदीय माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों 
व परम्पराओंकी रक्षा कर विपक्ष ने अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा किया वही दूसरी 
ओर विभिन्‍न संशोधन प्रस्तावों के द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना कर सरकार पर 
दवाव शक्ति के रूप में कार्य कियाव सरकार का ध्यान विभिन्‍न समस्याओं को आकृष्ट 
करने में सफल रहा । 





[घर राज्यपाल के कार्यो पर विचार करने की परिसीमायें : 





भारत में संघात्मक सरकार की व्यवस्था है जिसमें केन्द्र की भांति राज्य की 
कार्य पालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। संविधान परिषद के भाषपों में 
सावारगतया इस बात को उचित समझा गया है कि राज्यपाल को संसदात्मक व्यवस्था 
के ढाँचे के अर्न्तगत ही कार्य करना चाहिये।डा0 अम्बेदकर का मानना था कि " राज्यपाल 
अपने आपमें कोई कार्य नहीं करता" ।* के0एम0 मुन्शी की यह मान्यता थी कि " राज्यपाल 
केवल नामधारी दर्शक के रूप में नही रह सकता" लेकिन व यह भी स्वीकार करते थे 
कि "राज्यपाल सदैव मत्रियों की सलाह पर कार्य करेगा" दुर्गगास बसु ने भी धारा 
63 के विषय में अपनी टिप्पणी करते हुये लिखा है कि "राज्यपाल की चरूबविवेकीय 
शक्तियों का उल्लेख मात्र लिखने की असंयतता है"।3 प्रो0 एल्मजेन्हो विज का कहना 
है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल का स्थान नाम मात्र का है और 
पूर्णतया मत्रिमण्डल पर निर्भर करता है ।* इसी प्रकार एलेन ग्लेडहिल ने राज्यपाल को 
नामधारी अस्तित्व वाला बताया है।? 


वास्तव में स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में यह धारणा ठीक थी क्यों कि केन्द्र 
व राज्य दोनों में एक दल का एकाधिकार रहा तथा प्रतिपक्ष अधिक प्रभावी नहीं रहा 
अत: राज्यपाल को रूजविवेकीय शक्तियों के प्रयोग का उतना अवसर प्राप्त था न ही 
प्रतिपक्ष द्वारा राज्यपाल पर टीका टिप्पणी करने की जागरूकता » और यह माना जाता रहा 
संविधान सभा वाद विवाद खण्ड 8 पृ0 546 
संविधान सभा वाद विवाद खण्ड 8 पृ0 542-43 
दुर्गा दास बसु कमेन्द्री आन दि कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया"ए0सी0 सरकार 
कलकत्ता 4952 खण्ड 2 पृ0 475 
4: री एलेक्जेन्डो बिजु“कान्स्टीट्यूशनल डेवलपमेन्ट इन इण्डिया” आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज्रेह 
बम्बई 4952 पृ0449-55 
5. एलेनग्लेडहिल' दि रिपब्लिक आफ इण्डिया स्टीवेन्स लन्दन पृू0 425-27 . 
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कि राज्यपाल राज्य का मात्र संवैधानिक मुखिया है और केवल कुछ ही परिस्थितियों में 
वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किन्तु वर्ष 4967 के आम चुनावों के पश्चात्‌ 
उज्यपाल का राज्य शासन व संवैधानिक व्यवस्था के संचालन में योगदान बढ़ गया, परिषाम 
स्वरूप नयी स्थिति उत्पन्न हुयी अतः कई महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर सामने आये जो 
कि राज्यपाल की अभिभाषष देने के अधिकार , उसके द्वारा विधानसभा का आह्वान तथा 
विघटल तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति शासन से 
सम्बन्धित रहे । प्रश्न यह है कि क्‍या राज्यपाल के इन कार्यों को चुनौती दी जा सकती 
है । विवेचन निम्नवत है :- 


४ राज्यपाल का प्रथम कार्य विधानसभा का आह्वान होता है।इस सम्बन्ध में संविधान 
के अनुच्छेद 474[7] में कहा गया है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य 
के विधानमण्डल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा 
कि वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत करेगा । किन्तु उसके एक 
सत्र को अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह का अन्तर: 
न होगा । 


सामान्यतया सत्रावक्तानया विघटन के बाद राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन 
उख्यमत्री के परामर्श से नियत तिथि को आहूत करते हैं । किन्तु व्यवहार 
में यह देखने में आया कि वह संविधान द्वारा इसके लिये बाध्य नहीं है। अतः 
इस विवाद की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राज्यपाल की 
मुख्यमंत्री द्वारा सुझायी तिथि स्वीकार न हो - ऐसा विवाद पंचम विधान सभा 
के कार्यकाल में उत्पन्न हुआ जब उ0प्र0 में श्री चरण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस 
[६ व मार्क्सवादी क्रान्तितल की साझा सरकार सत्तारूढ़ थी । राज्यपाल द्वारा 
मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा का अधिवेशन बुलाने की तिथि 6 अक्टूबर 
970 निर्धारित की गयी थी। इसी बीच सरकार के साझा दलों में मतभेद इतना 
तीव्र हो गया कि कांग्रेस [ई| ने सरकार से पृथक होने की घोषपा कर राज्यपाल 
से मुख्यमंत्री का त्याग पत्र मॉगने का अनुरोध किया । राज्यपाल ने मुख्यमंत्री 
से 28 सितम्बर 4970 की शाम तक त्यागपत्र देने का आग्रह किया किन्तु 
उुख्यमत्री ने त्याग पत्र न देकर राज्यपाल से 30 सितम्बर अथवा एक अक्टूबर 
को विधानसभा का सामना करने का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया 


(नल. #नाथा अआसालोशाक #रा+आ9७ ७ ऋराभा॥ २७३७३कसा+ वादकरमकभा आार+७+ अरधालभभाक अगला) मानक तकााममक, ४४७७७ ७ दा नमन नमत्रम न मीमनप ७७/७७॥/७७एशआ जा अल 3 मजमन न नव कनलीकिकि नमक लई अिवकननतभ 


2 उ0प्र0 विधानसभा प्रक्रिया नियमावली नियम 4 (2॥ 
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जिसे अस्वीकार कर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू 
करने तथा विधान सभा को निलम्बित करने की सिफारिश की गयी |/ द 


28 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 852] [बी के अनुसार राष्ट्रपति को 
लोकसभा तथा अनुच्छेद 474[2[ [बी द्वारा राज्यपाल को राज्य विधान सभा 
को भंग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सामान्यरूप से लोकसभा व 
राज्य विधान सभा दो दशाओं में भंग होती है- प्रथमत: अपनी कार्य विधि 
के समाप्त होने पर। द्वितीयतः राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा उन्हें उपर्युक्त 
अनुच्छेद दो के अर्न्तगत क्रमशः केन्द्र अथवा सम्बन्धित राज्य में संविधान के 
अनुसार एक स्थायी सरकार के निर्माण की सम्भावनायें समाप्त होने पर अर्थात 
राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होने पर उनके कार्यकाल की समाप्ति 
के पूर्व ही भंग कर दिया जाये । वर्ष 4977 में दिये गये सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य की 
विधानसभा को उस राज्य के राज्यपाल की, वहाँ के संविधान तंग की विफलता 
सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त होने अथवा न होने की दशा में. स्वविवेकानुसार भंग 
किया जा सकता है।: 


साथारणतया राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 474 के अधीन विधानसभा का विघटन 
मुख्यमंत्री की सल्माह पर किया जाता है किन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्‍या राज्यपाल 
सदैव इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिये वाध्य है ? यदि अनुच्छेद 474(2) 
बी का अध्ययन किया जाये तो प्रतिध्वनित होता है कि विधानसभा का विघटन राज्यपाल 
की एक स्वविवेक शक्ति है” किन्तु राज्यपाल द्वारा इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही विवादास्पद 
विषय रहा है:- 


भारतीय राज्यों में इस प्रश्न पर गम्भीरतम विवाद प्रमुख रूप से 4967 के 
निर्वाचन के पश्चात उत्पन्न हुआ क्‍यों कि इस चुनाव के परिणाम ने कई राज्यों में कांग्रेस 
के एक दलीब प्रभुत्व को समाप्त कर दिया तथा विभिन्‍न दलों की मिली जुली संविद 
सरकारों के नवीन प्रयोग का आरम्भ हुआ।” भारतीय राजनीति में प्रतिपक्षी दलों द्वारा 
अल्तुत यह प्रयोग वैचारिकअसमानता« नीतिगत असामंजस्य के कारण पूर्पतया असफल रहा 
तथा दल बदल की राजनीतिको प्रोत्साहन मिला जिससे राज्य में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न 
हो गयी । ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित राज्यों के राज्यपालों के समक्ष अनुच्छेद 474॥2! 


(3239 मा अरमान अधास्‍+त७ ऋरालोभभक ३क+७भ फा+करेक७ आ/भास्‍क जकशाकाक अमपकाक अकलसलंक अल अमम-जम अअनमनन शाभामाआभक ४०५७७ अक्कमनकः ॥काजयक आमा»»७+ »+३अकमा: सातवां धाआभभ+ 2७७००, >अायाकम अरभर+॥ ॥0७३;+ अमतममम>के ५५७७७ ३५३५७७५७ मन मावअक जय ्रक»3- अमनममा :ााप सइमयाप+ शममर+2॥ असा+माा भला) श्मपापकना+ संलभावाक॥, 2४ भरवाकापक फॉजस+४के ॥0%>कमान+ ममता अमााकाथ) मकर आाककरमासत सी॑ममाका अलावा :ंमनक३०० अिकनननानन, तलकपनरमक अल्लथकमना 


4-. विवरण अगले छष्ठपर्‌- 8. ः 

ध इकबाल नारायण (सम्पादक भारतीय सरकार एवं राजनीति” खण्ड 4 लेख: मुख्यमंत्री 
का पद: उ0फ्र) के राज्यपाल का राष्ट्रपति के नाम पत्र, पृ0274-83 

दि पायोनियर ,30 अप्रैल 4977... ः 

पाइली एम0वी0 दि कान्स्टीटयूशनल गर्वनमेन्‍्अ इन इण्डिया "पृ0 522 
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बी] द्वारा, शकिति के स्बविवेक प्रयोग के अवसरों का उत्पन्न होना स्वाभाविक था किन्तु 
इस शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई सामान संवैधनिक परम्परा न होने के कारप 
उनमें समरूपता का अभाव रहा । राज्यों में राज्यपालों का आचरण विभिन्‍न रूप का रहा 
तथा ऐसा प्रतीत होने लगा कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहे 
है अतः विधि विशेषज्ञों व भारतीय संविधान के अध्येताओं के सम्मुख राज्यपाल पद की 
भूमिका विशिष्टीकरण का महत्वपूर्ष प्रश्न उत्पन्न हुआ- द 


राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने के सम्बन्ध में भारतीय व पाश्चात्य 
विधि शास्त्रियों में मत भिन्नता है - प्रो0 एच0जे0 लास्की का विचार है कि राजा का 
इस विषय में स्वविवेकनुसार निर्णय का अधिकार नहीं है- उसे सार्वजनिक दृष्टि में अपने 
मंत्रों की सलाह माननी चाहिए दूसरी ओर प्रो0 कीथ का मत है कि राजा को जनता 
के हित में संसद भंग करने के मामले में स्वविबेक प्राप्त है।2 विधि विशेषज्ञों की इस 
मत विभिन्‍नता के बावजूद इंण्लैण्ड के संसदीय इतिहास के गत 400 वर्षों में ऐसा कोई 
उदाहरण नहीं मिलता हें जब राजा या रानी द्वारा संसद भंग के प्रश्न पर प्रधानमंत्री की 
मंत्रणा अस्वीकृत हुयी हो या कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो । द 


भारत की सविधान निर्मात्नी सभा में भी राष्ट्रपति व राज्यपाल की इस शबवितत 
पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुयी थी - भारतीय संविधान के मुख्य प्रणेता डा0 भीमराव अम्बेडकर 
का मानना था कि समान्यतया लोकसभा प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग की जा सकती 
है किन्तु वह आवश्यक रूप से ऐसे प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिये वाध्य नहीं 
होगे जो ऐसी परिस्थति में लोकसभा भंग करने की सलाह दे रहा हो जब विरोधी नेता 
सरकार निर्माण हेतु प्रस्तुत हो और वह बिना सदन को भंग किये प्रशासकीय दायित्यों 
के निर्वहन में सक्षम हो।> क्‍ 


जास्टिसमहाजन का मानना है कि राज्यपाल के स्वविवेकीय अधिकार पर किसी 
बरकार का संवैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है तथा यदि विधानसभा में किसी एक दल का बहुमत 
नहीं है तो वह जब से बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करे तथा 
तद्परचात्‌ वह अपनी शक्ति का परीक्षण विधान सभा के सम्मुख करें।* 


2) चतुर्थ आम चुनाव के परिषाम - विहारमद्रास केरल,उडीसा,पंजाब,पश्चिमी बंगाल 
हरियाणा, उ0प्र0 व मध्य प्रदेश में संविद सरकारें गठित हुयी । 

[ लाल्‍्की एच0जे/पार्लियामेन्ट्री गर्वनमेन्ट इन इग्लैंग्ड"पृ0 430 

3 संविधान निर्मात्री सभा की कार्यवाही, खण्ड 8 पृ0 407 

2. कीथ ए0बी0 किंग एन्ड दि इम्पीरियल क्राउन पू0 440 
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इसी विषय पर प्रो0 मार्केस्विस का कथन काफी न्याय संगत है कि बहुदलीय 
पद्धति वाले एक विभाजित सदन में एक अल्पसंख्यक सरकार, पराजित अथवा अपराजित, 
सदन भंग करने की सलाह देने की अधिकारी नहीं है। यदि कोई वैकल्पिक सरकार 
उसी सदन में कार्य करने हेतु सक्षम हो। 


जस्टिस गजेन्द्र गड़कर की राय है कि बहुमत के नेतृत्व के स्थान पर विधानसभा 

में बहुमत होना अति आवश्यक है।यह कथन इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण है कि 

याद शासक दल आम चुनाव में बहुमत प्राप्त नही कर पाता और विपक्षी दल सरकार 

बनाने की स्थिति में सक्षम हो तो उसके नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिये 
आमंत्रित किया जाना चाहिये । 


श्री सीतलवाड़ का कथन है कि राज्यपाल को साधारतया उस व्यक्ति को मंत्रिमण्डल 
के निर्माण के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिये जिसे कि बहुमत चाहे वह विधानसभा 
में अन्य व्यक्तियों तथा दलों की सहायता से प्राप्त हो हो। उनके अनुसार यह बात 
भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि वह एक दल अथवा कुछ दलों का समूह जिनका कि 
निर्माण चाहे चुनाव के पहले अथवा चुनाव के बाद में हुआ हो । लेकिन राज्यपाल को 
अपने विवेक के प्रयोग में यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि वह ऐसे नेता को 
निमंत्रित करे जो सरकार चलाने में समर्थ हो ।2 


विधानसभा के विघटन के सम्बन्ध में राज्यपाल के संविधानिक दायित्व के उपर्युक्त 
विवेचन के सन्दर्भ उ0प्र) विधानसभा में अध्ययनाधीन काल में राज्यपाल द्वारा निभावी 
गयी भूमिका का विवेचन निम्नववहै - 


प्रथम, द्धितीय व तृतीय विधान सभा में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुयी जब 
राज्यपाल द्वारा इस सनन्‍्दभ में अपने स्व विवेक के प्रयोग का अवसर आया हो या मुख्यमंत्री 
द्वारा विधानसभा भंग करने हेतु सलाह दी गयी हो । 


सिलान न 3-2 अम# महक) शाओाभा 2आ॥»७० 23305 “2००० "मारना आना ५७३००) %५०७/३७७६ ++अनथा+ तिनलमाप८ी भमासाथतक भकाममक 3 १ वा/2क, 3०७ मापा, 3०७७७) .2७०७॥ वरननआ ॑ााा७॥७॥७॥१७॥७॥७४//७७/७७७/७७४/७७७७४७७७७॥७४७७७७७/७७७एरक | अंश दी या पल मील जन मी अर 


दि टाइम्स आफ इण्डिया दिसम्बर उऊ. 4968 


(. मार्केस्निस वी0एस0“दि थ्योरी एन्ड प्रैक्टिस आफ रिब्योल्यूशन आफ पार्लियामेन 
पू0 687 


2.. दि हिन्दुस्थान टाइम्स, नवम्बर 23, 4968 
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सर्व प्रथम चतुर्थ विधानसभा में संयुक्त विधायक दल के मुख्यमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह 
की सरकार 'संविद' के विभिन्‍न घटकों के पारस्परिक मतभेदों के कारण 47 फरवरी 4968 
को अल्पमत मे आ गयी । मुख्यमंत्री ने 47 फरवरी 4968 को अपना त्याग पत्र राज्यपाल 
को देकर उन्हें विधानसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने की सलाह दी परन्तु राज्यपाल 
ने अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजकर उनसे वैकल्पिक सरकार 
को प्रत्याशा में विधान सभा को निलम्बित कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश 
की,फलतु:25 फरवरी 4968 को राष्ट्रपतिकीएक अधि-घोषणा द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 
लागू हो गया और विधानसभा निलम्बित हो गयी, किन्तु कुछ समयवाद राजनीतिक परिस्थितियों 
की निरन्तर अस्थिरता व अनिश्चितत़ा के चलते नयी सरकार बनने की सम्भावनायें क्षीण 
होती बम राज्यपाल की संस्तुति पर 45 अप्रैल 4968 को विधान सभा भंग कर दी 
गयी । 


प्रदेश में दुबारा राजनीतिक गतिरोध 4970 में उत्पन्न हुआ जब चरण सिंह 

के मुख्यमंत्रित्व में 'भारतीस क्रान्ति दल" व “कांग्रेस [ई|' की साझा सरकार 
सत्तारूढ़ थी । इस साझा सरकार के तीब्र मतभेदों के कारण 24 सितम्बर 4970 को 
मुख्यमंत्री ने 43 कांग्रेसी मंत्रियों व 4 'भा0 क्रान्तिदल के मंत्री से त्याग पत्र देने का अनुरोध 
किया तथा उनके द्वारा त्यागपत्र न देने पर राज्यपाल द्वारा उन्हें बर्खास्त किये जाने की 
सलाह दी। उसी दिन कांग्रेस के नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर 
उन्हें साझा सरकार से अपने दल का समर्थन वापस लेने की सूचना दी और साथ ही 
यह अनुरोध किया कि चूँकि चरण सिंह सरकार कांग्रेस |ई| के समर्थन के अभाव में 
अल्पमत में आ गयी है अतः उनसे त्याग पत्र देने को कहा जाय।“ 


प्रदेश विधात सभा 6 अक्टूबर 4970 को आहूत ओऔः मुख्यमंत्री को यह आशा 
थी कि सदन का अधिवेशन आरम्भ होने तक उन्हें अपेक्षित बहुमत प्राप्त हो जायेगा 
किन्तु एटार्नी जनरल की रायपर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से 28 सितम्बर की शाम तक 
. आआागय्र उ्स्तुत करने को कहा। मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र न देकर राज्यपाल से 6 अक्टूबर 
से पूर्व 30 सितम्बर या 4 अक्टूबर को विधान सभा का सामना करने के लिये बैठक 
आहूत करने की माँग की किन्तु राज्यपाल ने इसे अस्वीकार कर दिया तथा अनुच्छेद 


परमार लमकालश आम २५७माकक 2०5७+७७ 4ाल्‍काओास २भननऋ्थ क्रा.&+#0७ उपाममनभन अरकक अरधधथ०का# काम अरमान ॥2->नल समता सनभ७ा+॥ अपना 2 असनवषनान 2७७७५ सफननननक 33७७७५५५ #भकामामम ल्‍७भर+आता- कमर ;00%/0अ+ जालंनरफन अवानाना+ अनमम7 %म॥०कथक सजथभसाक ७४३७७००५५ ।्ाजरयगे क-#+कारक वीशलओ»आ४७ ऋसमकोकाक ता०७७५५ १/०४३४ ७भ;मपाक+ असलााकका, िशमजनन आकार प्राया+७+ #तरतव्यक १०७नेननन 8०४७4 ॥,५%मक, #४४३०का 23048 रः००8 अउक+ता ७४७५०७५७॥ उराथ५का। आधा ध्णा 


/. उ0प्र0 लेजिस्लेच, ए हिस्टारिकल स्केच' पृ० 46 उ0प्र) विधानसभा सचिवालय 
प्रकाशन लखनऊ हि दा 
2,  कब्छ० लिधद्यान सपा व्के 32 सके ( सम्पादक , अालस्यत्द -शुबल्ल्ला/ 3 कक 
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356 के अधीन राष्ट्रपति को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने 
को सिफारिश की जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 4970 से एक राष्ट्रपतीय अधिघोषषा 
दाग उ0प्र) में विधानसभा . निलम्बित हो गयी व राष्ट्रपति शासन लागू हो गया । : 
यह राष्ट्रपति शासन और विधानसभा का निलम्बन 8 अक्टूबर 4970 को श्री त्रिभुवन 
नारायप दे सिंह के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल मंत्रिमण्डल के निर्माण के साथ समाप्त 
हुआ । 


पंचम विधान सभा के कार्यकाल में एक बार पुन: 42 जून 4973 को पी0ए0सी0 
विद्रोह के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने त्यागपत्र दे दिया और राज्यपाल 
की रिपोर्ट पर अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया तथा विधानसभा 
निलम्बित हो गयी । क्‍ 


यह निलम्बत47 दिन रहा तथा 8 नवम्बर 4973 को पंडित कमलापति त्रिपाठी के स्थान 
पर श्री हेमवर्तीनन्‍्दन बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमण्डल का गठन हुआ। ४ 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उ0प्र0 विधान सभा 3 बार निलम्बित हुयी 
व राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तथा केवल एक बार लगभग 2 माह के निलम्बन के बाद 
चतुर्थ विधानसभा विघटित हुयी । विधानसभा के विघटन के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय 
है कि राज्यपाल के इस कार्य में राज्यपाल ने स्वयं अनुच्छेद 474 का प्रयोग नही किया 
वरन्‌ अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति से सिफारिश की । अतः: इसके पक्ष व विपक्ष 
में कोई टिप्पणी समीचीन नहीं है क्‍यों कि यह राज्यपाल का स्वविवेकीय अधिकार था 
जिसका उसने पालन किया । 


है उज्यताल का एक अन्य कृत्य विधानसभा के समक्ष अभिभाषष है जिस पर 
समय समय पर प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्न उपस्थित किये जाते रहे है:-- 


[कं भारत के संविधान के अनुच्छेद 476 उप-अनुच्छेद के अर्न्तगत राज्यपाल विधान 
मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों को सामूहिक रूप से सम्बोधित करता है 
राज्यपाल का अभिभाषष न तो विधानसभा की न ही विधान परिषद की बैठक 
है। इस प्रकार की संयुक्त उपस्थिति को राज्य के विधान मण्डल के दोनों सदनों 


७७/७७/७७७७ जज अमन शकअ ली १७४७७ मजपजज लक अमननाथानाः 33499 उ्ककआ+ ॥७७७:३० अकरानननाओ: ७७०३७ य७०७५७ नाक ॥७५५३४०+ अमन )७००्रक, कमाक०+3 अकाल: रवाना सकवोकाय> अजमा७७क५आ ामपानाल भाग करनभमस्न मकनानााइ+ ँर ४५३6 आयम्तरक॥॥ असममानकाब अंमधमानवहरा +आ७/१कसन जाम: ल्‍रालयवाा। भमनवाक+भाक# दमन शरजकपफाओनाए, संसकाभभा»+ अंडा पसेशाभारश, लअदंभामीक हि 


हम नारायण इकबाल [सम्पादक]' भारतीय शासन एवं राजनीतिक पृ0274-83 


2. उ0प्र0 लेजिस्लेचर -ए हिस्टारिकल स्केच" पृ० 46, उ0प्र0 विधानसभा सचिवालय 
है प्रकाशन, लखनऊ । द न 


शराब 


“ तेदवब्ा - चघ्रष्ठा+9 
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की संयुक्त बैठक नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार के अभिभाषष में विधानसभा/ 
विधानपरिषद का अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करते । वास्तव में यह राज्यपाल द्वारा 
नियंत्रित कार्यवाही है। 


राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान अगर कोई भी सदस्य शोरगुल करता 
है तो राज्यपाल उस सदस्य को वहाँ से हट जाने के लिये निर्देशित कर सकते 
है तथा इसके इस कृत्य को किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती 
है।” उ0प्र) विधानसभा में इसी सन्दर्भ में औचित्य के प्रश्त समय समय 
पर उठाये जाते रहे है - उदाहरणार्थ - दिनांक 27-4-84 को विपक्षी सदस्यों 
द्वारा निरन्तर बहिर्गमन व अवरोध किये जाने पर राज्यपाल ने उन्हें सदन से 
बाहर किये जाने का निर्देश दिया - इस पर विपक्ष के श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता 
ने औचित्य का प्रश्न उठाया - श्री अध्यक्ष ने इस प्रश्न को अग्राह्य करते हुये 
कहा कि - संविधान के अनुच्छेद 476 के अनुसार “श्री राज्यपाल के लिये 
यह आवश्यक है कि वे. प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के 
आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधानसभा के समवेत 
सदनों को सम्बोधित करेगें तथा विधानमण्डल को उसके आइह्ववान का कारण 
बतायेंगे” इस प्रकार विधानमण्डल के एक अंग के रूप में श्री राज्यपाल के 
लिये दोनों सदनों को सम्बोधित किया जाना अनिवार्य सवैधानिक कृत्य है जिसकी 
पूति के बाद ही सदन का सत्र प्रारम्भ होता है। इसी हेतु श्री राज्यपाल स्विधान 
के अनुच्छेद 474 के अन्‍न्तंगत सदनों को आहूत करते है और अनुच्छेद 476 
के अरन्तंगत ऐसे अभिभाषण द्वारा उन्हें अपना सत्र प्रारम्भ करने से पूर्व आहूत 
करने का कारण भी बताते है अतः: इस अवसर पर दोनों सदनों का एक साथ 
समवेत होना किसी एक सदन की बैठक या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 
नहीं कही जा सकती है परन्तु यह तीसरी स्थिति होती है जिसमें दोनों सदनों 
के सदस्य एक संवैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति के लिये एकत्र होते 
किन्तु ऐसे सदस्य समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाये जो इसका 
नियंत्रण करे, इसका उल्लेख संविधान में अन्यत्र नहीं मिलता । बसु ने अपनी 
पुस्तक “कमेन्ट्री आन रिकान्सटीटयूशडन आफ इण्डिया” के वाल्यूम 2 में अनुच्छेद 
87 पर जो अनुच्छेद 476 के अनुरूप है अपनी टिप्पणी देते हुये इस बात 
को स्पष्ट करते हुये कहा 


समन». अालशकाजता आराम अभाआारा४ ७५७५22)क आकाभमाक॥ सताकामाा असम ५43+3:3५०. कवा। ्ाकाासदनने सस४७ ७५, ,2५॥४७/५४॥ साली ७७७७५ फाममक्कलकामः अशाकभभभाक +$93२६/४७४ 4मध॥७ बडलकाकाथ॥॥ ९३७+ओमकना न्‍ंरधाभ्या स्‍जाननमके अभवपनफाक+ सामभाकमक॥ पका स्‍/५समपकाक, अकनापभा» आमतमइक्‍ाा ॥४०७4५५४80 28»2)नााकनमे:.+++॥४2ा» #9३७७७५ मराप्रमगाक, कमाना. आानान०क/ #+0पफपाशाक वफाब्भःक फप+॥भम मरमपाजक पमत्जथा:॥ 3 धागा! पतासकामक +/पारकमवापर आनम५++म १वामामानथा पकाआ#अआजआ अष्ता+०भ॥ ,+>तजभभना +मअफाममात अतयकपोकामा #शआ०फलकः जामऋलपक- (ा+आा+अ5० मजाक 


का पीठासीन अधिकारियों के श्रीनगर सम्मेलन के उद्धृत ]गवर्नर्स एड्रेस[ं द्वारा भालचन्द्र 
शुक्ल, संसदीय दीपिका, 4988, जनवरी - मार्च पू0 84 
8; योगेद्रनाथ क्षलतामा रप्द्रमा सरब्कार शाजसर श्वास # | 49७८ रा्जस्थान छ-]23 
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यह सही अर्थो मे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं है क्‍यों कि सत्र तभी 
आरम्भ होता है जब राष्ट्रपति ने अपना सम्बोधन कर दिया हो... राष्ट्रपति द्वारा इस 
सम्बोधेत की जाने वाली सभा में शान्ति व व्यवस्था भंग को अपने अंगरक्ष के द्वारा रोकने 
का अधिकारी है।" 


यह स्थिति बचायी जा सकती है यदि सभी दलों के सदस्य यह याद रखें कि 
राष्ट्रपति व राज्यपाल राष्ट्र या राज्य का प्रमुख होता है और उनके द्वारा इस प्रकार 
के सम्बोधन के अवसर पर किसी प्रकार का अशोभनीय कथन या अन्य हिंसात्मक आचरप 
राष्ट्र के लिये अपमान है । 


लोकसभा में इन्ही मामलों पर गठित गुरूदयाल सिंह ढिल्लों ने 4974 में समिति 
में विचार व्यक्त करते हुये इस विषय पर कहा था- कि इस विषय पर अन्तिम रूप 
से घुनर्विचार होना चाहिये कि "राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या कर सकते है? अध्यक्ष 
या राज्यसभा के सभापति में से किसी को प्राधिकार नहीं है। क्या हम इस प्रकार की 
अव्यवस्था की दशा देखते रहे और किंकर्तव्यविमूढ़ बने रहें ? राष्ट्रपति धैर्य रखते है 
किन्तु उसकी एक सीमा है ।” 


वर्ष 497 की समिति ने विचारोपरान्त वर्ष 4972 में अपना प्रतिवेदद सदन 
को प्रस्तुत किया था और इस सम्बन्ध में संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था के लिये. 
संशोधन की सिफारिश की कि ऐसे अवसरों पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यक्षता 
कर। समिति ने कुछ मार्ग दर्शक सिद्धान्तों की भी सिफारिश की थी उसमें से मुख्यरूप 
से निम्नलिखित हैं :-- 


(8 राष्ट्रपति कार्यवाही का संचालन करता है| अपने अभिन्षापण के अबसर पर 
व्यवस्था बनाये रखने के लिये वह पूरी तरह सक्षम है । यदि कोई सदल्य 
अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यवधान या बाधा उत्पन्न 
करता हैं अथवा किसी अन्य ढंग से उस अवसर की गरिमा भंग करता है! 
तो राष्ट्रपति ऐसे निर्देश दे सकता हे जो उस अवसर की व्यवस्था , गम्भीरता 
व गरिमा बनाये रखने के लिये आवश्यक समझे। द द 


के यदि कोई सदस्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति सदन में राष्टपति की उपस्थिति 
में अभिभाषण के पूर्ण, अभिभाषष के दौरान अथवा उसके पश्चात्‌ संसद के 
किसी सदन अथवा संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों में राष्ट्रपति के 


अभिभाषण में भाषण अथवा व्यवस्था के प्रश्न पर बर्हिंगमन अथवा किसी अन्य 
ढंग स व्यवधान, बाधा अथवा अनादर सम्बद् सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा 
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किया गया अत्यन्त अनुचित आचरण समझा जायेगा और इसे सदन का अवमान 
समझा जायेगा जिस पर बाद में किसी सदस्य द्वारा पेश किये प्रस्ताव के अनुसार 
कार्यवाही की जायेगी । 


कॉल एवं शंकधर की पुस्तक प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट' 
के अंग्रेजी [तृतीय संस्करण के खण्ड 4 के पृष्ठ 449 पर केन्द्रीय विधानसभा 
के अध्यक्ष श्री अब्दुल रहीम का निर्षय है जिसमें उन्होने 4936 में सर फैडरिक 
स्वाइट के निर्णका उल्लेख करते हुये उसे सर्मर्थत किया - कि सेन्‍्ट्रल हाल 
में जहाँ राष्ट्रपति एक साथ समवेत दानों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करते 
है वहाँ एक वार्ड आफीसर मौजूद रहता है। और राष्ट्रपति यदि आवश्यक 
हो उसकी सेवाओं का उपभोग करके, उन सदस्यों को बल पूर्वक हटाने के 
लिये कह सकते है जिनको वे नामित करें । 


अतः 27.4.84 को हुयी घटना के सन्दर्भ में मैं इस विवाद में न 
पड़ते हुये कि कोई ऐसे आदेश राज्यपाल द्वारा हुये है या नाहीं, यहाँ इस बात 
का उल्लेख करना उचित समझूंगा कि राज्यपाल के आदेशानुसार उन सदस्यों 
को जो बहिंगमन की घोषणा के बाद भी सदन में रूककर नारेबाजी व व्यवधान 
कर रहे थे तो सभामण्डप में शान्ति व व्यवस्था के हित में उन्हें रोकना आवश्यक 
हो गया था । 


अतः मैं उपयुक्त तथ्यों व उदाहरणों तथा निर्षयों को देखते हुये उठाये 
गये औचित्य के प्रश्न को अग्राध्य करता हूँ साथ ही सदन की गरिमा तथा 
प्रतिष्ठा को देखते हुये तथा इस बात को ध्यान में रखते हुयेकशेसि अवसर पर 
राज्यपाल राज्य के प्रमुख ही नहीं वरन्‌ विधानमण्डल के भी अभिन्‍न अंग है 
और जब वे अपने संवैधानिक कृत्यों का पालन करते है उस अवसर की गरिमा 
व महत्व के अनुकूल हमारा व्यवहार एवं आचरण का कोई प्रावधान न होना 
इस बात का द्योतक हैं कि रंविधान हमसे ऐसे आचरण की अपेक्षा रखता हे 
कि हम अपने आचरष एवं व्यवहार को स्वयं व्यवस्थित व नियंत्रित रखेंगे। 
यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये कि ऐसे 
अवसर पर श्री राज्यपाल कार्यवाही का नियंत्रप करेगे तथा शान्ति व व्यवस्था 
के लिए उचित आदेश दे सकेंगे जिसको मानना सदन के स्टाफ के लिए आवश्यक 
है। उसके विरूद्द कोई बात प्रश्न सदन में नहीं उठाया जा सकता ।* 


3 2मरमभत नमलकाओ+ शतालव-का० आ-आ+लाक अममनामक, #रवाथकाा७ +2कभामक ऋभनलााक, १॥203043७» (लव फतवा ७॥4०न नरक )॥3०॥4०३७ १७ आशा तामरमःकक फेनकाकम+ अमान ७/७७॥/४/४७७७७७४७७/४७४८//ए॥७््॥॥॥/४७७/७७॥७/७७७४/७७४/७७७७७/४/ ७७७ ७७७७० शा नंभी ल मी  मनन वन करअअकन का मनन जज ज अमल कमल कक शक जन ननवली नि नल लक कमल अफन«न्‍न»कः पक+मजकन काममननक, 


। बा 


ञः की /+ + 
>पन लिस्यानस्तमा रामव्नाह़ोी रगड़ 3« 8.उनक्ा 7 8०१०१० -१| प्ऋरनरों 5,9084 . 
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[ख[ राज्यपाल के अभिभाषण पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है । 
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय राज्यपाल पर व्यक्तिगत आशक्षेप 
नहीं किये जा सकते हैं । 


!ग| राज्यपाल द्वारा लिखित अभिभाषण के अतिरिक्त अपनी तरफ से नहीं जोड़ा जाना 
चाहिये - प्रतिपक्ष द्वारा राज्यपाल द्वारा लिखित अभिभाषण के अतिरिक्त अपनी तरफ 
से बाते करने पर वैधानिक आपत्ति का प्रश्न उपस्थित किया गया । दिनांक 42 सितम्बर 
4983 को श्री मोहन सिंह तथा कतिपय अन्य व्यक्तियों द्वारा महामहिम राज्यपाल के 
अभिभाषण पर औचित्य का प्रश्न श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि महामहिम 
राज्यपाल ने राज्य विधानमण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को दिनांक 45 जनवरी 
4982 को 44.00 बजे सम्बोधित किया था व श्री राज्यपाल ने सम्बोधन के दौरान 
कतिपय अन्य बातें भी कहीं थी ।इन्हीं अतिरिक्त बातों को लेकर औचित्य के प्रश्न को 
उपस्थित किया गया तथा अन्य वैधानिक शंकायें प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी :- 


!अ[ संविधान के अनुच्छेद 476 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते समय क्‍या राज्यपाल 
लिखित भाषण को पढ़ने के अतिरिक्त अपनी ओर से भी कुछ बातें उसमें जोड़ सकते हैं। 


!ब| क्या यह सदन श्री राज्यपाल के लिखित अभिभाषण के अतिरिक्त अन्य कही बातों का 
संज्ञान लेकर उनपर चर्चा कर सकता है । श्री अध्यक्ष ने कहा कि ब्रिटिश प्रणाली के 
अनुसार सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि - "साग्राज्ञी का अभिन्नाषण मंत्रिपरिषद की 
नीतियों का अभिकथयन हो जिसके लिये सोवरेन उत्तरदायी नहीं होता । ऐसा भाषण 
मंत्रिपरिषद के परामर्श का ही परिणाम है और मंत्रिपरिषद ही उसके लिये उत्तरदायी 
होता है " 


जहाँ तक भारतीय संविधान का प्रश्न है उसके अनुच्छेद 475 [(| के अनुसार श्री 
राज्यपाल प्रत्येक वष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में विधान मण्डल के एक साथ समवेत 
दोनों सदनों को सम्बोधित करते हैं और न्यायालयों के अनुसार यह एक अनिवार्यता है, 
इस अनिवायता के होते हुये भी ऐसे अवसर आये हैं कि राज्यपाल ने इतर कृत्य किये हैं 
- वर्ष 4969 में जब पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने अभिभाषण के दो पैरा, जिसमें 
स्वय॑ उनकी आलोचना की गई थी, को नहीं पढ़ा तो 





4. योगेन्द्रनाथ बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 4967 राजस्थान पृ0 466 
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हुक संवैधानिक विवाद उठ खडा हुआ था - विधि छेतताओं ने इस प्रश्न पर 
पक्ष व विपक्ष दोनों पर ही अपनाअमभिक्नव्यक्त किया है-विद्धानों के एक गुट 
के अनुसार राज्यपाल का अभिभाषण ग्राबनर्स एड्रेस ले होकर गवर्ममेन्ट एड्रेस 
है अतः श्री राज्यपाल मंत्रिमण्डल द्वारा अभिरचित अभिभाषण में कोई रदोबदल 
नहीं कर सकते है किन्तु विद्धानों के दूसरे गुट का कहना है कि संविधान 
के अनुच्छेद 463 के अनुसार राज्यपाल को स्वविवेक से कुछ कार्य करने का 
अधिकार है और यह विवाद उठने पर कि कोई कृत्य विशेष श्री राज्यपाल 
के विवेकानुसर किया जाना चाहिये अथवा नहीं, अन्तिमविनिश्चय श्री राज्यपाल 
का ही होता है। क्यों कि ऐसे समय श्री राज्यपाल स्वयं ही पीठासीन अधिकारी 
होते है । वर्ष 4969 में पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल ने दो-फेरानही 
पढ़ेऔर उनका कृत्य विधि सम्मत माना गया तो उसी तर्क के आधार पर यह 
भी कहा जा सकता है कि राज्यपाल अपने अभिभाषण में अतिरिक्त शब्दावली 
जोड़ सकते है वशर्ते नीति सम्बन्धी बात न हो ।: 


नीति सम्बन्धी इसी प्रकार का प्रश्न 29 जुलाई 4959 को उपस्थिति 
हुआ। 29 जुलाई 4959 को श्री मोती लाल अवशस्थी ने राज्यपाल के अभिभाषण 
पर धन्यवाद के प्रस्ताव में प्रस्तुत संशोधन के लिये टिप्पणी की । श्री अध्यक्ष 
ने संशोधन के अंशों को अवैधानिक करार देते हुये कहा - जहाँ तक वैधानिकता 
का प्रश्न है, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि श्री राज्यपाल का 'वैदेशिक नीति 
के सम्बन्ध में अपने भाषष में जिक्र करना वैधानिक नहीं था और उस पर 
टीका करना, कि वह जो विदेशनीति है केन्द्रीय सरकार की या प्रधानमंत्री की, 
उससे हित हुआ या अनहित हुआ इस तरह का जिक्र करना या बहस सदन 
में छेड़ना मैं असंवैधानिक समझता हूँ और इस पर बहस का सदन को अधिकार 
नहीं है । 


यदि उन्होंने | श्री राज्यपाल ने! नेहरू जी के बारे में, उनकी नीति के 
बारे में जिक्र किया तो भी मैं अप्रासंगिक समझता हूँ। और वह वैधानिक दृष्टि से 
उसमें नही आ सकता है । लेकिन इस तरह का जिक्र अगर हो जाता है 
- केन्द्रीय सरकार की नीति के बारे में; तो राज्यपाल के अभिभाषण के बीच 
में कोई भी राज्यपाल को ठोक नहीं सकता । लेकिन इस अनुभव से सरकार 
ने यह महसूस कर लिया होगा कि अभिभाषण में अगर किसी अप्रासंगेक बात 
का जिक्र आ सकता है तो उस पर टीका करने का अधिकार इविविटी की दृष्टि 
से हो सकता है, अगर यह सदन केवल इक्विटी का कोर्ट होता है तो प्रशंसा 
किसी विषय की, की गयी है तो आपको टीका करने का भी अधिकार है लेकिन 


4. उ>ज्ञन किषश्याना सभा ऊष्टम ब्के व्तयि 5७७३ के ख्ितीऊा सज- १ फ्सितम्नर 4585 
“५ मे मल स्स्‍डि स्सिः के नल; व्द्र्म 
से ३० सितम्बर 9583 में कत्तव्क का त्रव्पा सिदानलोकन ,पछू० 3७-4। 


कक के, 
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चूँकिनिसंविधान से बंधा हूँ और संविधान सर्वश्रेष्ठ है. तो इस कारप मैं इजाजत 
नहीं दे सकता और उसके सामने इक्विटी का सिद्दान्त नही चल सकता है! 
यहां की सरकार को जिस विषय पर बहस करने का अधिकार नहीं है उस 
परनकोई प्रशंसा कर सकता है और न उसके सम्बन्ध में कोई आशक्षेप ही किया 
जा सकता है । आगे अभिभाषष तैयार करते समय सरकार को यह ध्यान 
रखना चाहिये कि अगर उसके द्वारा किसी बात की प्रशंसा की गयी है तो सदस्य 
गण भी उसकी टीका का प्रयत्न करेगें । इस लिये ऐसी बात भविष्य में न 
आवें तो अच्छा है।: 


[घं क्या गवर्नर अपना अभिभाषण किसी से पढ़वा सकते है?- यह प्रश्न विपक्ष 
द्वारा समय समय पर उठाया गया व राज्यपाल द्वारा दूसरेसेअभिभाषण प्रढ्वाये 
जाने पर औचित्य का प्रश्न उठाया - उ0प्र) विधानसभा में 49 मार्च 4974, 
4 फरवरी 4983 तथा 43 फरवरी 4984 को राज्यपाल महोदयनेअपने अभिभाषण 
को स्वयं न पढ़कर दूसरे से [अध्यक्ष महोदय सेटं पढ़वायाईं इस पर विपक्ष के 
सदस्यों ने आलोचना की - इस पर श्री अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि संविधान 
की धारा 474 के अनुसार--.&0 राज्यपाल जब दोनों सदनों को सम्बोधित करते 
है तो उस समय जो नियम होते है वह राज्यपाल के होते हैं । अध्यक्ष उनके 
साथ बैठते है अतः व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है। 


(ज/ नियमावली के नियम 289[चौ में लिखा है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति 
के ऊपर , उनके आचरण के ऊपर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी [आशक्षेप 
नहीं करेगे| अतः श्री राज्यपाल के कार्यो की टीका करना नियम विरूद्वद्दे अतः 
मैं अस्वीकार करता हूँ ।“ 


[ड.] . गवर्नर द्वारा अधूरा भाषण पढ़ा जा सकता हैं-- 


उ0प्र0 में प्रतिपक्ष द्वारा यह प्रश्न भी उठाया गया कि राज्यपाल ने अपने 
भाषण की प्रथम या अन्तिम पैरा पढ़ दिया।यह स्थिति 4 फरवरी 4983, 43 
फरवरी 4984, 49 मार्च 4974 तथा 46 मार्च 4985 को उत्पन्न हुयी । 
श्री अध्यक्ष ने अपना निर्षय देते हुये कहा - कि राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल 


७७/७७७॥४/७७७४//७७//७७/॥७७७७७//॥७७/७४७७//श७७७४४/७७७४७७४//७७तर ७७७ /७७७४७७७॥७७७७//७७७७४७७७७४/७७७/ आशा इक इक कल अमल अली नमी हू व मल मु लअलान नली न अली ज भी कक फल नव मअजलि आज कजमन से जक जद ल मन अमल ली मद लिकिलई अन्‍न्‍नन नमन अननमलमताक पन०क्‍लयान, ककलमलरक नमानमननन वेलकम. .॥लजलनसेलग.. किलज-ानन, 


१. उ0प्र) विधान सभा की कार्य०खण्ड205 पृ0 473-268 
उ0प्र0 विधानसभा की कार्यवाही खण्ड 346 पृ0 257-262 








वर्मा अमन 


जसप-न, आयेगा जा भा 


2 कीट: 


विधान सभाओं में हुयी इसी प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारियों 
के निर्णयों के आधार पर निर्णय यह है कि 'भहामहिम राज्यपाल यहाँ पर आयें 
और आने के बाद उन्होंने बैठे ही बैठे पहला पैराग्राफ पढ़ा और उसके बाद 
मुझको अधिकृत कर दिया और अन्तिम उन्होंने फिर पढ़ा, तब किसी आपत्ति 
का प्रश्त नहीं उठता । जहाँ तक संविधान का प्रश्न है उसमें ऐसा कहीं नहीं 
लिखा कि वह किसी को अधिकृत नहीं कर सकते ।* 


संविधान के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिये व्यापक शव्ति 
प्रात्त् है और वह इस प्रयोजन से किसी सदन का सत्रावसन कर सकता है- 
दिनांक 44 मार्च 4983 श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कतिपय अध्यादेशों के 
विषय में दिनांक 45 मार्च 4983 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता [जनता पार्टी! 
ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुयेडआपत्तियाँ की *+-- 


संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अध्यादेशों का प्रख्यापन तभी किया जाना 
चाहिए जब श्री राज्यपाल को यह समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियों विद्यमान- 
है जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है। इस इमेरजेन्सी की जगह 
अर्जेन्सी को आधार बना कर अध्यादेश जारी करना अवैधानिक व अप्रजातांत्रिक 
है। 


विधान परिषद का सत्र चल रहा था और मात्र अध्यादेश जारी करने के उददेश्य 
से उसका सन्नावसान करना और फिर सत्र आहत हूत करना उपयुकत नही था 


दिनांक 44 मार्च 4983 को प्रख्यापित अध्यादेशों को दिनाक 45 मार्च 4983 
को सदन के पटल परनरखकर प्रक्रिया नियमावली के नियम 420 का उल्लंघन 
किया गया है । 


22 मांच 4983 को श्री अध्यक्ष ने इस पर निर्षय देते हुये कहा, "संविधान 
के अनुच्छेद 23 में श्री राज्यपाल को प्राप्त विद्यायथिनी शक्ति की व्यापकता 
पर केवल 2 प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। पहला विधान मण्डल अथवा उसका कोई 
सदन सत्र में न हो, दूसरा राज्यपाल को यदि समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही 
करने वाली परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। यदि उपरोक्त दोनों शर्ते पूरी हो जाती 
है तो श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश विधिसम्भत व संवैधानिक समझा 


उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 348 एुँ०257-52. . 





7/# ४0% ७ 


"कौल एवं शकद्यर ने भी अपनी पुस्तक "संसदीय प्रणाली व व्यवहार के पृ0587- 
588 पर लिखा है कि यदि राष्ट्रपति केवल अध्यादेश जारी करने के प्रयोजन 
से सत्रावसान करें तो उस पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती 7 


5. राज्यपाल पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा 
सकता - 6 फरवरी 4964 को राज्यपाल द्वारा आहत बैठक को निरस्त करने 
के सम्बन्ध में श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना 
के प्रश्न पर व्यवस्था देते हुये श्री अध्यक्ष ने कहा - 


"राज्यपाल के विरूद्द सदन में कुछ नहीं कहा जा सकता है अगर राज्यपाल 
ने आडर दे दिया है एवं सचिव की सलाह मानकर और मुख्यमंत्री से नहीं 
पूछा और यह भी मान लिया जाये कि उन्होंने संविधान के विरूद्र कार्य किया, 
तो भी विशेषाधिकार की चारा जोई सदन में नही हो सकती है।"“ 


्ध राज्यपाल पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किये जा सकते - दिनांक 45 
फरवरी 4984 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपनी निजी जानकारी के आधार 
पर भारत का संविधान अनुच्छेद 487 श्री अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया 
सम्बन्धीकरण के कारण सं? 245 तथा उ0प्र) विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक संसंदीय प्रणाली एवं शिष्टाचार के पृ० 40 का उल्लेख करते हुये यह 
औचित्य का प्रश्न उठाया कि महामहिम राज्यपाल ने मार्शल विधान सभा को 
बुलाकर प्रताड़ित किया जिससे माननीय अध्यक्ष के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ 
क्यों कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 487 के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा 
सचिवालय पूर्णतया माननीय अध्यक्ष के नियन्त्रणाधीन है। श्री गुप्त ने माँग की 
कि इस मामले में एडवोकेट जनरल से राय ली जाये जो महामहिम राज्यपाल 
तथा व्यवस्थापिका के सम्बन्धों को स्पष्ट करें तथा एक समिति बना दी जाये 
जो यह बताये कि महामहिम राज्यपाल की शक्तियाँ क्‍या हैं? 


अमन 


उर्पयुक्त प्रश्न पर श्री अध्यक्ष ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 289 [2/ 
(व) तथा उ0प्र) विधान सभा अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्षयों के संकलन से हवाला 
देते हुये कहा कि राज्यपाल के कार्यो की टीका करना नियम विरूद्ध है और 
वह कार्यवाही का अंग नहीं बन सकता है अतः श्री अध्यक्ष ने औचित्य के 





प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया ।2 
[77 छत कि समा कत्रज्ञाक्ष सवना उठठ आंकड़ अपउबत् भज.77य7 
हे उ0प्र) विधान सभा, अध्यक्ष पद से दिये गये निर्षयों का संकलन 4962 से 
4967, पृ0 282 क्‍ क्‍ 
ह उ0प्र) विधान सभा अष्टम के वर्ष 4984 के प्रथम सत्र 43 फरवरी 4984 


से 30 अप्रैल 4984 तक कृत कार्य, पृ0 67. 
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दिनांक 48 फरवरी 4982 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद 
प्रस्ताव पर अपने संशोधन के पक्ष में बोलते हुये श्री राजेन्द्र सिंह ने विपक्षी 
दलों द्वारा लिखित महामहिम राज्यपाल के अभ्रिभाषष का बहिष्कार किये जाने 
सम्बन्धी एक पत्र श्री अधिष्ठाता की अनुमति से पड़ा । 


श्री अधिष्ठाता ने कहा, “यह जो पत्र महामहिम राज्यपाल को लिखा 
गया था आपने पढ़ा, हमने इजाजत तो दे दी लेकिन महामहिम राज्यपाल की 
आलोचना इसमें नहीं हो सकती इसलिये इसमें जो आलोचना की बातें है, 
प्रोसीडिंग्स से निकाल दी जायेगी ।* 


उ0प्र) विधान सभा में 48 मार्च 4969 को श्री रामधारी ने राज्यपाल 
पर व्यक्तिगत आक्षेप करते हुये राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव 
पर बोलते हुये कहा कि मान्यवर, 4969 के पहले जो हमारे नेता शेंदा सिंह 
जी थे उनके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था तो मैंने सोचा कि मैं धन्यवाद के 
इस प्रस्ताव का सर्मथन कर दूँ लेकिन राष्ट्रपति शासन काल में जब सीधे राज्यपाल द 
महोदय के हाथ में सत्ता आयी है और इटावा जिले में बकेवर में जो घटना 
घटी है कि एक माँ के साथ उसके बेटे के द्वारा बद खलाकी करने पर मजबूर 
किया गया है तो मैंने सोचा कि इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया जाये इस 
पर श्री न ने निर्षय देते हुये कहा-आप वैयक्तिक हमला राज्यपाल पर 
न करें।" 


इसी प्रकार वर्ष 498 में राज्यपाल के अभिभाषष के धन्यवाद प्रस्ताव 

पर बोलते हुये - डा0 शिवानन्द नौंटियाल ने कहा कि माननीय महामहिम 
राज्यपाल का अभिभाषष सरकार का आगे आने वाले वर्षो का दिग्दर्शन कराता 
है, मुझे यह कहते हुये दुख है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जिन बातों 
का जिक्र किया है..... उसमें उन्होंने अपनी सरकार की ही प्रशंसा की है। 
उन्होंने प्रशंसा ऐसी की जैसे उन्होंने स्वयं नीति निर्धारित करने का कार्य किया 
है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सीधे सरीखे गवर्नर इस प्रदेश के राज्यपाल 
है। आज तक कही भी ऐसा एक उदाहरण नहीं होगा कि जहाँ स्वयं राज्यपाल 
ने अध्यक्ष अपने को चुना हो । मान्यवर, यही सी0पी0 सिंह स्वयं बद्रीनाथ 
केदारनाथ के अध्यक्ष अपने को चुन लिये है। 

गे उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 276 पृ0 88 

न -तंदेव- खण्ड 3553 पृ0 327 , अंक 2. 
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इस पर श्री राजकुमार राय ने व्यवस्था का प्रश्न किया कि राज्यपाल. . . 
को जिन्दगी के बारे में कोई सदस्य कुछ कह सकता है। श्री अधिष्ठता ने 
कहा कि नहीं कद्ध सकता.. मैंने उन्हें टोक दिया कि वह उनके आचरण 
पर न बोले ।: 


5 अगस्त 4980 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव 
के इस्तीफे पर अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना पर बोलते हुये श्री राजेन्द्र 
सिंह ने श्री राज्यपाल का नाम लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही जिन्हें श्री 
अध्यक्ष के आदेश पर कार्यवाही से निकाल दिया गया । 


श्री अध्यक्ष ने कहा कि मैं श्री राज्यपाल के सम्बन्ध में यहाँ कोई बात द 
नही सुनना चांहता हूँ । यह इनके बारे में कहने का स्थान नही है ।2 


दिनांक 23 मार्च 4984 को राजभवन से ऐतिहासिक तलवार के चोरी 
होने के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें 
अस्वीकार करते हुये श्री अध्यक्ष ने कहा - जहाँ तक राज्यपाल या उसके 
किसी क्रियाकलाप का सम्बन्ध है। उस पर यहाँ सदन में किसी प्रकार की 
चर्चा नही की जा सकती ।2 


इसी प्रकार वर्ष 4956 को श्री रामनारायष त्रिपाठी एक सड़क दुर्घटना 
के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल की भर्त्सना पूर्वक टीका टिप्पपी की गयी। 
श्री अध्यक्ष ने विरोध करते हुये कहा - विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के 
नियम 862 [5६ के अनुसार श्री राज्यपाल के कार्यो पर टीका करना निषिद् 
है। इस सम्बन्ध में इर्सकिन मेनेभी अपनी पुस्तक “पार्लियामेन्द्री प्रेक्टिस' में पृ0432 
तथा पृ७ 436 पर कहा है कि बादशाह का नाम अनादर पूर्वक नहीं लिया 
जा सकता और न ही उसके प्रतिनिधि पर छींटाकशी की जा सकती है।* 
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ऊ० ल० लि० स० लकोंआईया रवद 3२०8 छू० 559 ु े 
उ0प्र) विधान सभाकख़ण्ड 350 अंक 6 पृ0 686-80 एवं अध्यक्ष पद से 
दिये गये निर्षयों का संकलन 4979-84 पृ0230 


उ0प्र) विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 468 पृ0 44-45 
- तदेवा - रजटड ७६» प्छ०72०-2. 
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राज्यपाल-सदन का स्थगन- 

प्रतिपक्ष द्वारा राज्यपाल द्वारा सदन स्थग्रित किये जाने की सूचनाओं पर 
भी आपत्ति प्रकट की गयी और अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था की माँग की गयी - 
उदाहरपार्थ - दिनांक 27.4.84 को प्रतिपक्ष ने राज्यपाल द्वारा सदन स्थगित 
किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया। लोकदल के श्री मोहन 
सिंह ने कहा कि मैं माननीय अध्यक्ष से राजयपाल के आचरण के सम्बन्ध में 
इस संविधान की धहशाझों के तहत और विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के तहत 
एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ कि संविधान की धारा 474 में साफ लिखा 
है कि राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनों को प्रतिवर्ष कम से कम 
दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायेगा तथा उनके सत्र की अन्तिम 
व आगामी बैठक के बीच 6 माह का अन्तर न होगा। इसी के खण्ड 24|- 
'क्)में लिखा हुआ है कि सदनों का ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा वह उचित 
समझे अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा,(कुसदन या सदनों का सत्नावसान 
कर सकेगा,» विधान सभा का विघटन कर सकेगा। महामहिम राज्यपाल के 
अधिकारों के बारे में धारा 74 मे साफ लिखा हुआ है- 


इसी वर्ष जो यह सदन बैठा हुआ है, इसके बुलाने में, इसका आह्वान 
करन में संविधान कीइनथाराओं के विपरीत काम लिया गया है' जब इस आदरणीय 
सदन और मंत्रि परिषद के सदस्य श्री बैजनायथ कुरील का देहावसान हो गया 
तो उनके देहावसान के बाद 27 तारीख को राज्यपाल के आह्वान के अनुसार 
सब लोग सदन में इकट्ठा हुये तो एक सर्जेन्ट ने आकर सूचित किया कि 
महामाहम राज्यपाल ने सदन को अग्रेतर सूचना के लिये स्थगित कर दिया 


श्रो मोहन सिंह ने आगे कहा कि सत्र के स्थगन का उनको किसी हालत 
में अधिकार नही है क्यों कि दिनांक 27 जनवरी की आपकी जो अधिसूचना 
है, वह नियमानुसार नहीं है। उसमें संविधान की किसी धारा का हवाला नहीं 
दिया गया है अत: यह संसदीय मान्यताओं के विपरीत है क्‍यों कि इसमें भारत 
के संविधान के अनुसार काम नहीं किया गया । अतः मैं तीन व्यवस्था के 
प्रशत उठाना चाहता हूँ--(४? कि भारत के संविधान के मुताविक एक सत्र को 
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स्थगित करने का जो अधिकार है वह केवल आपको १अध्यक्ष कोओँ है। &9यह 
जो विहित प्रक्रिया है इन परिस्थतियों में/जैसा कि कुरील साहब के निधन के 
बाद उत्पन्न हो गयी थी | उस समय स्पीकर सचिवालय चीफ सेक्रेटरी 
को सूचित करता फिर कैबिनेट से सहमत होकर सचिव विधानसभा स्पीकर 
महोदय की ओरसे मुख्य सचिव द्वारा राज्यपाल महोदय से अनुरोध करते कि 
आप का आहूत सुत्र निरस्त किया जाये । तो जो कुछ भी हुआ है, अवैध ढंग 


(० 


से हुआ है। राज्यपाल को यह करने का अधिकार नही है। 


श्री अध्यक्ष ने इस पर अपना निर्षय देते हुये कहा कि “प्रैक्टिस एल्ड 
प्रोसोजर्स आफ पार्लियामेन्ट” (कॉल एण्ड शबक्‍्धर) में लिखा है कि जिसके द्वारा 
समन भेजा जाता है, उसी के द्वारा कैन्सिल भी हो सकता है, स्थगित भी 
हो सकता है, निरस्त करना भी उसमें शामिल है अत: यह कोई असंबैधानिक 
कार्य नही है; चूँकि इस प्रकार के स्थगन आदेश आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब 
बिहार, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में हो चुके है अतः राज्यपाल द्वारा सदन 
को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न को मैं अस्वीकार करता 
हूँ ।' 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्यपाल के अपने कुछ अधिकार 
है जिन पर कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती है किन्तु सुझावरूप में यह 
कहा जा सकता है कि प्रतिपक्ष के सदस्य यह समझते हैं कि यह उनके 
अधिकारों का हनन करे हेतु राज्यपालनेइस शक्ति का प्रयोग किया गया है 
व इसमें सत्तापक्ष का निहित स्वार्थ या लाभ है। इस मानसिकता के चलते 
प्रतिपक्ष ने निरन्तर व्यवस्था व आपत्ति के प्रश्न उठाये जिन्हें हमेशा अग्राह्य 
टहंरया गया । इस सम्बन्ध में यह कहना उचित होगा कि बहुत से कार्य 
यथा-सदन का स्थगन, बैठक आहूत करना, अध्यादेश जारी करना इत्यादि, यदि 
वास्तव में कोई महत्व पूर्ण विश्याम्री कार्य लम्बित न हो, तभी राज्यपाल द्वारा 
स्वविवेकानुलार ये समस्त कार्य सम्पादित किये जाने चाहिये जिससे प्रतिपक्ष 
का लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आस्थाव विश्वास दृढ़ हो सकें। 
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अध्याय - 4, प्रश्नकाल और विपक्ष 
का अल्पसूचित प्रश्न 
[खा तारांकित प्रश्न ह ऋ 8 
गा अतारांकित प्रश्न ल्‍ 
-अनुपूरक प्रश्न 
-आधे घण्टे की चर्चा 
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शक. सषाक्ा पाकर. पाए. कराफ+. भड+.. वाहक 


जनतन्त्र का यूल आधार संसद के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखना है । स्व गीय प्रधान मंत्री 
श्रीमती इन्दिरागॉबी के शब्दों में विधायी निकाय जन इच्छा के भण्डार हैं निर्वाचित संस्थाओं में लोगों 
का विश्वास बढ़ गया है । इसलिए भारत में लोकतत्त्र की जड़ें मजबूत हो गयी हैं 'लोकतन्तर 
को सुरक्षित रखने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं को महत्व देना अनिवार्य है इसके साथ 
यह भी आवश्यक है कि समाज की विकासशील आवश्यकताओं की पर्ति के लिये सहो नीति 
व विधि की रचना की जाये और इसके साथ यह श्नी अत्यावश्यक है कि उनका क्रियान्वयन 
भी उसे भावना से होना चाहिए । समंचित क्रियान्वयन के अभाव में विधि के द्वार उस 
उद्देश्य की पूर्ति सम्भव नहीं है । सम्पूर्ण प्रशालनिक ढ़ांचें के यह ज्ञान अत्यावश्यक है 
कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है और इसी कारण उन्हें संसदीय छानबीन के अन्तर्गत 
जुजरना पड़ता है । प्रश्न प्रशासन के कार्यकलापों के परीक्षण का एक प्रबल माध्यम है । 


श्रश्नकाल की महत्ता इतनी अधिक है कि सरहरवर्ट बिलियम के अनुसार इग्लैंड 
में प्रजातन्त्र के क्रियान्बयन में प्रश्त की तकनीक सर्वाधिक शक्तिशाली है ।' प्रश्नोत्तरकाल 
विधान सभा के उपवेशन में सजीवता लाने वाला रूचिकर एवं सरकार के लिए चिन्ताजनक 
काल” होता है । यह उन नौकर शाही प्रवृत्तियों पर जिनका प्रत्येक सरकार में उत्पन्न 
होना निश्चित है , एक प्रभावी नियन्त्रण है । इसके माध्यम से विशेषज्ञ नौसिखियों के 
प्रति उत्तरदायी रहते हैं” सरकार की प्रशासन में त्रुटियों पर प्रकाश डालने के लिए इससे 
बढ़कर और कोई विधि नहीं हो सकती है । एक मंत्री सदैव अपने आपसे यह पूछता है 
कि उसकी अपनी और उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों वैधानिक 
हैं या नहीं और प्रश्न पुँछे जाने पर वह संसद में क्‍या उत्तर दे तथा संसद उस उत्तर को 
किस#हलेगी । प्रश्नकाल कर्मचारियों को चौकनन्‍्ना रखता है तथा इससे नौकरशाही में उत्पन्न 
होने वाले अहं॑ पर रॉक लगती है ।? इनका प्राथमिक उपयोग आवश्यक सूचनाओं को उद्घटित 
करना है जो सदन को उसकी कार्यवाही के दौरान निर्देशित करती है परन्तु इनका सबसे 
अधिक महत्व पूर्ण उपयोग मंत्रियों से यह जानकारी प्राप्त करना है कि उन्होंने अपनी कार्यपालिका 
सामर्थ्य से क्या किया है, क्‍या नहीं किया है और क्‍या करना चाहते हैं । दूसरे शब्दों में 
इनका प्रयोग मंत्रिमण्डल की सामान्य नीति तथा प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करने के लिए 
किया जा सकता है ।” द 


सामना. ८. जा. धारा. पक. चुना... सका. कम... सा. पदक... जाके... फवक सा... पाक... साधत.. दा. सरानाभ.. सार. खका३. धदबश6. गाए... गाता. डकीक.. कक. बन भा ० जता. अत. हा. कम. साकक.. रबाक.लककाह.. मक. तक. पाफफी भा पदक. जमा... सब. थक... काम. आपपााप+..भाद॥#. माप अपर. वर. तरदाक. आाक.. रा). परम. सग.. बनाओ). फपाहा.. का... अशक 


| - सर हरबर्ट विलियम ,क्वैश्चन इन पार्लियामेंट पृष्ठ ।6 
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3- गुप्ता डी0सी0 ,इण्डियन गर्वनमेंट एण्ड पालिटिक्स । 
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5- डब्लू0 सी0 मुनरो, गवर्नमंट आफ यूरोप, पृ0 ।45 

6- अल्वर्ट सी0पार्लियामेंट ,प0 ।॥3, ।॥4 


7 कल्विन राल्फ प्ार्लियामेंटरी प्रोसीजर इन साउथ अफ्रीका प0 85 





2 कमल १92, 


यद्यपि प्रत्वक्षता प्रश्नसूचना प्राप्त करने के लिये किये जाते हैं तथापि प्रश्नों 
का परोक्ष उद्देश्य सरकार की प्रशासकीय त्रुटियों के सम्बन्ध में उसका (सरकार का) ध्यान 
आकर्षित करना तथा प्रश्न के रूप में किसी उपचारात्मक कृत्य की वांछनीयता के सम्बन्ध 
में आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना होता है ।' इसका चतुर प्रयोग विभिन्‍न उद्देश्यों की 
पूर्ति करता है, जैसे सरकार के दोषों को प्रकट करना, जनता के दुखों की जानकारी कराना, 
कुछ कार्यों के सम्बन्ध में सरकार से आश्वासन प्राप्त करना और सरकार को नियंत्रित रखना” 
यह निर्विवाद है कि तथ्यों के प्रकाशन एवं सत्य के अभिन्नान के लिये प्रश्न प्रति प्रश्न 
की यह पद्धति अत्यधिक उपयुक्त है । वस्तुत: न्यायालयों में जिरह की प्रक्रिया का प्रचलन 
इसी उद्देश्य से किया गया है । 


विधायिका में प्रश्न परँंछने की परम्परा की शुरूआत ॥8वीं शताब्दी (॥72) इंग्लैंड 
में हुयी । भारत में प्रश्न पुँदती का अधिकार ।86। में जनन्‍्में लेजिसलेटिव कौन्सिल के 
इण्डियन कौन्सिल एक्ट तक नहीं उतआ था । फलस्वरूप कौन्सिल के गैर सरकारी सदस्यों 
ने कौन्सिल में जनता के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने तथा उसको अधिक अधिकार दिये 
जाने की माँग की और तत्कालीन सरकार ने ।892 में पुनः इण्डियन कौन्सिल एक्ट पास 
किया । जिसमें कौन्सिल के गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने व सदस्यों को विधिवत 
सूचना के बाद प्रश्न पुँछने का अधिकार दिया गया |* 


उक्त एक्ट के अधीन गठित उत्तर प्रदेश लेजिसलेटिव कौन्सिल की प्रंथण बैठक 
6 दिसम्बर ।893 को हुयी । लेफटीनेंट गवर्नर के भाषण के उपरान्त राजा राम पाल सिंह 
ने प्रदेश के संसदीय इतिहास में प्रथमबार सरकार से प्रथम अ्रश्न पूछा और ॥937 में गठित 
उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाहियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम विधान 
सभा में प्रश्न पुंछने का शुभारम्भ ॥937 (2सितम्बर) में मौलवी अजीज द्वारा किया गया।£ 


सामन्यत: प्रत्यक उपवेशन का पहला घन्टा प्रश्नों के पूछने व उनको उत्तर 
देने के लिए नियत होता है ।“किसी प्रश्न का उत्तर उसी दिन दिया जाता है जिस दिन 
वह सदन की कारय॑सूर्ची में सूचीबद्ध होता है । यदि सदस्य द्वारा एंछी सूचना उपलब्ध नहीं 
हो पाती है तो सदन में मंत्री उस स्थिति से अवगत कराता है और अध्यक्ष उसके उत्तर 
के लिएकोई दूसरी तिथि नियत करता है ।“ 


| - पचौरी परमात्मा शरण, विधायन प्रणाली उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ॥959 पु0 
क्‍ | | 2225 
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प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गग कोई भी सदस्य पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष की अनुज्ञा 
से लोक महत्व के ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिनके लिए शासन उत्तरदायी हो 
उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियम 27 में प्रश्नों को तीन प्रकार से “विभाजित 
किया गया है - 


| - अल्पसूचित प्रश्न :- इनका तात्पर्य ऐसे प्रश्नों से है जो अविलम्बनीय 
लोक महत्व के विषय से सम्बन्धित हो और जिन पर सरकार 
द्वारा दिये गये उत्तर से अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष की अनुमति से 


पूछे जा सकते हैं । इसका विभेद दो तारांक लगाकर किया 
जाता है । 
2- तारांकित प्रश्न:- प्रश्नों के विभेद की प्रथा 5 सितम्बर ।88। 


से आरम्भ हुई तत्कालीन अध्यक्ष फैड़िक व्हाइट ने तत्कालीन स्थाई 
आदेश ।7 द्ार प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के 
सम्बन्ध में तारांकित प्रश्नों की प्रथा का सूत्र पात किया । 


तारांकित प्रश्न पूछे जाने का मूल प्रयोजन लिखित 
उत्तर श्राप्त करना है किन्तु चिन्हित प्रश्न अधिकांशत: आलोचनात्मक 
व अन्य कारणो से भी पूछे जाते हैं तथा उनका प्रमुख उद्देश्य 
यह है कि वह अपने मतदाताओं को यह स्मरण दिलाने में समर्थ 
होते हैं कि उनका सदस्य उनके प्रति सजग है और अपने कर्तव्य 
का निर्वाहन करता है ,£ 


तारांकित प्रश्न वे प्रश्न है जिनपर सरकार द्वार दिये गये 
उत्तर से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष की अनुमति से पूछे जा 
सकते हैं एक तारांक लगाकर इनका विभेद किया जाता है । 


35 अतारांकित प्रश्न: - इनका आशय उन प्रश्नों से है जिनका 


लिखित उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य को दिया जाता है और उस पर 


अनुपूरक प्रश्न करने की अनुज्ञा नहीं होती । 
।- नियम 26 उत्तर -प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमावली 
2- नियम 26 उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली 
3- फाइनर दि ग्रेटर यूरोपियन पावर्स' प्रष्ठ ।62 क्‍ 


डव्यवलकदक, 








## 00022 


अनुपूरक प्रश्त एक ऐसी विशुद्ध संसदीय विधि है 
जिसके माध्यम से जन जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्‍न विषयों पर जानकारी 
प्राप्त हो और कार्यपालिका के कार्यो पर नियन्त्रण रखा जाता है इसका आश्रय 
लेकर विपक्ष राजनैतिक लाभ प्राप्त करता है अनुपूरक प्रश्नों की उपयोगिता के 
बारे में मोर का कथन है 'मूल प्रश्नों से अनुपूरक प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है 
अ्रस्तुत प्रश्नों से उद्भूत यह प्रश्न जिन्हें अध्यक्ष के स्वविवेकानुसार प्रस्तुत किया 
जा सकता है मंत्रियों की विभागीय कार्यो की जानकारी और उद्यत बुद्धि का पसैक्षण 
करते हैं” अल्पसूचित प्रश्त पूछने के लिए प्रश्नकर्ता सदस्य को तीन दिन की 
लिखित सूचना सचिव को देनी पड़ती है और सचिव साधारणतय: उसे प्रश्न की 
ग्रहता के सम्बन्ध में 24 घण्टे के अन्दर अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करते हैं> 
जबकि तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए 20 दिन की पूर्व सूचना दिया 
जाना आवश्यक है” और सचिव द्वारा ऐसे प्रश्न साधारणतय: 5 दिन के भीतर 
शासन को भेज दिये जाते हैं परन्तु जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश नहीं देते 
हैं यह प्रश्न उत्तः के लिए तब तक प्रश्न सूची में नहीं रखे जाते जब तक 
मंत्री या सम्बन्धित विभाग को ऐसे प्रश्नों की सूचना देने के दिनांक ।5 दिन 
समाप्त न हो जायें” .। 


प्रश्नों की ग्रहता का विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है वह 
किसी प्रश्न को अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकते हैं जो उनकी 
राय में नियमों के प्रतिकूल हो अथवा जिससे प्रश्न पूछने के अधिकार का दूरूपयोग 
होता हो ? । 


प्रश्न अनुभाग के कर्मचारियों के अनुसार विधान सभा के सदस्यगण 
प्रायः उनसे प्रश्नों को ग्राहय बनाने हेतु उनके प्रारूप के निर्धारण में सहायता 
लेते हैं तथा कभी-कभी अपने मन्तव्य की पूर्ति के लिये अपने प्रभाव का प्रलोभन 
देने तथा दवाब का भी प्रयास करते हैं विशेषतय: प्रतिपक्ष के सदस्य क्योंकि 
सत्ताधारी दल की सदस्यों की भाँति या न तो अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए सदन में 
बोलने का अवसर मिल ठग है और न ही सत्ताख्ढ़ दल की बंठकों मे ही अतः उनके लिए 
अपना अथवा अपने क्षेत्र को समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम प्रश्न ही 
ट। 


मास... बंधक. हाथ... दाक#॥ .. धाम. दंपती)... शक उामे.. सामाक... आमपत.. फबपक.. धरीी।.. जमा॥.. संबीन.. निया... की. जब. धासके.. सकादक.. प्रगाकी.. अंक... फकफके.. लक अत. साया. इामाक.. दरथक:. पएवके.. पधादा.. अमके.. पक, अराान.. काका. सदीक. आफ. ऑंक.. धाधाक.. पी अप... भक्त... फेंक. आए... आपकते.. जमधंक, खाक. आाा+.. आफ. ऑफ... मकाथम... इसकक कक. बलके 
अप. अमाक 


>क . 86 स्पीकर क्यूली, (संसद व विधान सभाओ में प्रश्नकाल से शुन्यकाल तक), 
राजेद्र कुमार शकल,प्022-23 हु 


2- मोर एस0एस0 प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ इण्डियन पार्लियामैंट , प0 440 
3- उ्0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली न्यिम 29 है 
4- _ -तंदैव- 
5- -“तदैव - नियम 30 ([॥) एवं (2) 
तदैव- नियम 45. 


हे -तंदैव - 
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उ0प्र0 विध्यन सभा में प्रथम सामान्य निर्वाचन के उपरान्त गठित विधान सभा से 
लेकर अब तक अर्थात ।952 से ॥985 तक के प्रश्नों के सम्बन्ध में विवरण तालिका निम्न है: - 





तालिका: 

वर्ष सत्र प्राप्तप्रश्न स्वीकृत अल्वीकृत उत्तरित व्यय ः 

प्रथमविधान सभा 

।952 2385 

।953 ।709 

954 5222 

[955 2470 

[956 4520 

द्वितीय विधान सभा 

।957 [2665  8803. 4562 4262 2667 

।958 9470. 9464. 9906 5459 3883 

[959 [0।76. 554॥. 4635 3600 ।789 

।960 6587 ॥552... 3768 ।396 909 

।96। .. प्रथमसत्र [0477 5869. 4608 30।0 203 
द्वितीयसत्र 3828 2335. 4493 [75। 465 

तृतीय विधान सभा 

।962.. प्रथमसत्र 9448. 43954. 5464 2566 56।4 

[963. प्रथम सत्र !424 69।5. 4209 2803 280 3698 

।964 . प्रथमसत्र [095 6429. 3664 3436 2425 
द्वितीयसत्र 8639 5400. 3239 ।560 349| 

[965 प्रथमसत्र 9807 65867 2940 2978 3378 
द्वितीयसत्र 7403 4274. 329 >67 2072 

।966 .. प्रथमसत्र 902॥. 5786. 3235 292। 2834 
द्वितीयसत्र 7283 4637 2647 2360 243 

चतुर्थ विधान सभा 

।967.. प्रथमसत्र 7063 2860. 4208 [42 ।394 

968: ।मिलम्बितं.. *:अकछ+ लत पक राष्ट्रपति शासत --------------- 

पंचम विधान सभा 

।969 .. प्रथमसत्र [065... 6025 440 29 470 
द्वितीयसत्र 6546 4253. 2293 | 287 2232 

।970. प्रथमसत्र 9893 5536. 9357 3660 4570 
द्वितीयसत्र 3775  ॥682 263 593 266 

।97। .. प्रथमसत्र 9893 5536. 4357 “ ० 
द्वितीयसत्र 7977 3984. 3988 276 ।679 

।972. प्रथमसत्र 8833 5052... 3700 3।39 ।9।। 
द्वितीयसत्र 8206... 5399 445॥। [428 


2445 
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असकह.. अादाक. दावक.. आधत.. पछछ.. ससक.. प्रयाक समता. धददथ .. पका. यात.. आफ. सके पार. सात. धामत.. आने. पाा+.. चममक.. रास पाप. साल. पर्व. कक. तक... सडक बम. खााओ. चारंक्षा. साफफ. पाफक.. सरजक सात. आफ... आपका... शाधक.. चामं.. सके. बडा... रच अस. खाा.. कप... सका... दब... फभ 4०0... अंक+.. बसा... प्रा. माफ. सवक, सादा. गे. होम. बफी.. फाका. सजा अत 


अरब... बडे. साफ. आधथक.. सपंक.. पसऋ.. सका भा... साथ. परखाक. सा. सके... गम... बाइक. पाप. दकपाक सा. वफक.. सका... सकते. मम. हक. रात अन्‍छ. पा. समझी... खाल. शक. पता. सका अममरे. पर... पकमा.. आटे. पथ). बा. सा. राय. पदक सयात सम. भा. जाखा॥.. गया. पक. आपसे. काम वा. बढ. ज.. साफ. पका. दा. मा... पास. सादा असम. पाते 


षष्टम विधान सभा 


।973. निलम्बित - राष्ट्रपति शासन (2 दिसम्बर ॥972 से ।3 मई ॥973 तक ) 
।974 .. प्रथमसत्र 929. 462 450 6 67 
द्वितीयसत्र 7909. 555।.. 2358 38।9 | 605 
तृतीयसत्र 3॥90.. 936 905 232 |954 
।975 . प्रथमसत्र 5993... 4589. ॥404 | 927 2543 
द्वितीयसत्र 2॥6। 624 537 >८ [624 
।976 .. प्रथमसत्र 3340... 2508 832 862 ।546 
द्वितीयसत्र 324। 229। 950 496 [785 
सप्तम विधान सभा 
[977 प्रथमसत्र 4744. 420 3॥3 |4। | |74 
द्वितीयसत्र 5777 3236. 537 ।283 ।50। 
[978 प्रथमसत्र 799] 52॥0 2742 2682 ।257 
द्वितीयसत्र 3894... 32॥5 673 827 2358 
तृतीय सत्र 3940... 3343 590 773 2003 
[979 .. प्रथमसत्र 3296... 2093 703 [।7 ।682 
द्वितीयसत्र 4479. 3699. ॥793 2096 923 
तृतीयसत्र [985 4575 328 3232 !30 
अष्टम विधान सभा 
!980. प्रथमसत्र [705 . 532 हा 698 950 
ट्वितीयसत्र 5250. 398।.. 228 642 208। 
।98। .. प्रथमसत्र 7652 63।6.. _376 3523 8] 
द्वितीयसत्र 4878... 3752 782 ।36 2467 
[982.. प्रथमसत्र 9294. 6078. 329 4546 [| 
द्वितीयसत्र 4783 355।. 207 [359 2043 
।983.. प्रथमसत्र ।0942 8392. 2740 5990 ।739 
द्वितीयसत्र 6250 4922... 840 [569 3।9। 
।984 .. प्रथमसत्र 9943 8877 3090 5506 2250 
द्वितीयसत्र 4646. 3929 7।। ।3। 2898 


का. आमाओी. साध... सहाब. सापक.. कमल. आकर सात. सका+.. ामक.. सामाकड... जद... विदाक.. आम काम. धाम. पराबत.. से... समर. पमाके.. कम अाभाकक.. ऋलांक. आम. आतइुढ.. जशा# .. पके आम... समा. अबोल. अंधाक-.. सा. से. आधाभ. पक आाक. इक. आसक. पोशा०.. बराक. सा. सा. जा. सक. पपाका.. पक. स्‍ाक जा. धो. अंडा. पाप. सनक. सका». मा समन. मे... साराक.. सन. प्राकक, 
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तालिका के विवरण में स्पष्ट है कि अध्ययनाथीन विधान सभाओं 
में स्वीकृत प्रश्नों की संख्या उनकी प्राप्ति संख्या से काफी कम है इसका प्रमुख 
कारण यह हो सकता हैं कि सदस्यों द्वारा दी गई प्रश्नों की अधिकाश सूचनाएं 
नियमानुसार अग्राहय होगी अतः उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया हो । विधान 
सभा के प्रश्न अनुभाग के कमचारियों से प्राप्त विवरण के अनुसार सदस्यों द्वारा 
प्रायः प्रक्रिया नियमावली में उल्लेख्यित प्रश्नों की ग्राहयता सम्बन्धित शर्तों को 
सम्यक विवेचन व अध्ययन किए बिना ही प्रश्नों की सूचनाएं दे दी जाती हैं । 
इसलिए जब उन्हें अनेक वर्गों में परिवर्तित करके ग्राहय बनाना सम्भव नहीं होता 
तो अस्वीकृत कर दिया जाता हैं । साथ ही जो सदस्य उनकी स्वीकृत हेतु सक्रीय 
रहते हैं और सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर अपने प्रश्नों 
में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करा लेते हैं उनके प्रश्न तो स्वीकृत हो जाते हैं 
किन्तु जो सदस्य प्रश्नों की सूचना देने के बाद उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं 
उनके प्रश्न बहुधा अस्वीकृत हो जाते हैं । 


अध्ययनाथीन विधान सभा की कार्यवाहियों के अवलोकन से स्पष्ट 
होता हैं कि विरोधी दल के सदस्य भी प्रश्न पूछने में सक्रीय रहे तथा शासन 
पक्ष से सम्बन्धित सदस्यों ने प्रश्त पूछने में अपेक्षाक्त कम रूचि ली । शासक 
दल की निष्क्रियता व विपक्ष की प्रश्न काल में सक्रियता का एक स्पष्ट कारण 
यह हो सकता है कि सत्ता पक्ष के सदस्य अपने ही दल के मन्त्रियों से सदन 
में प्रश्न पूछकर उन्हें किसी सम्भावित विवाद की स्थिति में डालने की अपेक्षा 
उनसे अपनो शंकाओं के समाधान व वांछित सूचनाओं की उपलब्धि हेतु व्यैक्तिक 
सम्पर्क स्थापित करने में सुगमता अनुभव करते होगें । साथ ही दलीय अनुशासन 
व दलीय हित की दृष्टि से भी ऐसा करना उचित समझते होंगें साथ ही प्रतिपक्ष 
ने सरकार की अलोचना को अपने मन्तव्य की पूर्ति में प्रश्नोत्तः के साधन को 
सुगम व सहायक मानकर इसका प्रचुरता से प्रयोग किया । 


प्रशनकाल की प्रभावशीलता का ज्ञान प्रश्नों में निहित उदेदश्य 
के माध्यम से किया जाता है प्रतिपक्ष द्वारा सदन में प्राय: उपस्थित प्रश्नोंपरजो उद्देश्य 
परिलक्षित हुए उनका विवेचन निम्नवत्‌ हैं । प्रश्नों का प्रथम एवं प्रमुख उद्देश्य 
एवं सरकारी नीतियों तथा सरकारी निर्णयों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना तथा 
उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु दबाव डालना होता है । प्रायः प्रश्नकर्ता 
द्वारा प्रश्न करते समय यह प्रयास किया जाता है कि वे उसके द्वारा शासन से 
अधिकतम सम्भव सूचनायें प्राप्त करके उत्तर प्रदेश विधान सभा में पूछे अधिंकाश 
प्रश्नों में प्रतिपक्ष के प्रश्न कर्ताओं के माध्यम द्वारा शासन में किसी विषय की 
नर तालिका प्रश्न अनुभाग उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त 

सूचनाओं से उद्घृत 








// 4१4 // 


सूचनाओं के साथ - साथ तत्सम्बन्धित कार्यवाहियों के बारे में जानकारी मांगी गयी 
उदाहरण स्वरूप 5 मई, ॥978 को श्री राम आएछरे वर्मा ने प्रदेश में चल रही होम्योपैथिक 
छात्र आन्दौलन के बारे में सरकार से जानना चाहा कि - चघया स्वास्थ्य मन्त्री 
बतायेंगे कि गत वर्ष से चल रहे होम्योपैथिक छात्र आन्दोलन की प्रमुख मांगें क्‍या 
हैं क्या गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेजों के प्रान्तीयकरण के सिलसिले में प्रक्रिया 
सम्बन्धी संस्तुति हेतु एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था यदि हाँ 
तो उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी हैं ? वह रिपोर्ट 
क्या है और उस दिशा में शातन की ओर से क्या कदम उठायें गये हैं?' 


पि 


इसी प्रकार श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा बिजनौर जिलें में पैरेलापेस्टर 
कोड़ा से हुई गेहूँ की फसल को हुई हानि के बारे में पूछा गया कि क्‍या सरकार 
को मालूम है कि इस वर्ष बिजनौर जिले में पैरेलापेस्ट द्वारा लगभग 50% गेंहूँ 
की फसल नष्ट हो गयी है यदि हो तो क्‍या सरकार यह बतानें का कष्ट करेगी 
कि बिजनौर जिलें में पैरेलपेस्ट को बचाने के लिये क्या-क्या उपाय काम में लाये 
गये ? यदि नहीं तो उपाय कब किये जायेगें » था क्‍या सरकार यह बतायेगी 
कि पैरेलापेस्ट से बचने के लिए कोई दवा तैयार की गयी है?" | 


विपक्षी सदस्यों द्वारा किये प्रश्नों का एक अन्य उद्देश्य सरकार 
की असफलताओं को सदन के समक्ष लाना होता है, इस उद्देश्य से प्रशासनिक 
अधिकारी की विफलताओं , उनके द्वारा अपनायी गयी दमन विषयक एवं शोषण 


को नीतियों तथा सरकारी नीति विषयक दुर्बलताओं व शिथिलताओं आदि के बारे 
में प्रश्न किये जाते हैं - उदाहरण निम्नवत्‌ हैं :- 


23 मार्च , ॥954 को पी0डब्लू0डी0 में भ्रष्टाचार को रोकने के 
उपायों पर श्री नारायबन दत्त तिवारी ने प्रश्न पूछा कि क्या सरकार ने पी0डब्लू0डी0 
विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिये कुछ नये नियम बनाये हैं ? अगर हाँ तो 
भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी ने कितनी शिकायतों की जाँच की है, और कितनों को 
दण्ड दिया है? ? 


!8 मार्च, ॥955 को राजा वीरेन्द्र शाह सा प्रशन पूछा कि क्‍या 
सरकार को विदित है कि जिला जालौन के एक डिप्टी इंस आफ स्कूल ने 


आओ. सा. धाफ. आम... ओलोक.. मय. डास्‍का.. मकर. आराम. कब. मद. सायद॥. एससी. गरम. प्रनाक. डबडु& अब. आला. आरा. साथ. आकाक.. पका. सा. कोल... चाय. ऑल. दाा0.. कमरे. कमका... दा. पर. सा. ऋषक.. बिये.. परकके.. पासकी.. धन... सबक. दक.. ाक..आमाक. वड. कामंक. प्र का. पथ. माया. आकर. आधफ. अत... कक. वंकाय 


[- उत्तर प्रदेश विद्यान कार्यवाही खण्ड 334 पृष्ठ ॥0 


25 उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड ॥05 प्रष्ठ ।4 क्‍ 
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्ववाही खण्ड ।॥32 पुष्ठ 79 23, 


मार्च 4954 
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लगभग रू0 7000/- का गबन किया है , जो रकम जिला नियोजन कमेटी 
द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में सहातार्थ दी गयी थी यदि यह विवरण सही है 
तो क्‍या सरकार विवरण सहित बतायेगी कि किस स्कूल को कितना रूपया जिला 
नियोजन कमेटी द्वारा मंजूर हुआ और उसको कितना मिला ?' 


प्रदेश के गन्‍ना कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के हड़ताल के सम्बन्ध 
में 9 मई, ।973 को श्री सूबेदार सिंह ने पूछा कि हमारे प्रदेश में आये दिन विभिन्‍न 
विभागों में हड़ताल हुआ करती है | विभिन्‍न विभागों में कर्मचारियों को मिलने 
वाली सुविधायें भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं , तो क्‍या माननीय मन्‍्त्री जी इस बात का 
अश्वासन देंगें कि सभी विभागों के कर्मचारियों को एक सी सृविध्यें मिलें ताकि 
यह समस्‍या हमेशा के लिये समाप्त हो जाये ।2 


प्रश्नों के द्वारा सरकार पर विरोणी दलों के प्रति दमनकारी रीति 
अपनाये जाने के आरोप लगाये गये उदाहरणार्थ- 5 अग्स्त,।958 को राजा यादवेन्दु 
दत्त डुबे ने प्रश्न पूछा कि क्‍या सरकार जानती है कि क्‍या बस्ती जिले की नौगढ़ 
तहसील में 22, जुलाई ॥958 को जिसे समय वहां पर भूछ से पीड़ित जनता ने 
तहसील के सामने अपनी मांग रखी उस समय वहां के अधिकारियों ने उन पर 
लाठी चार्ज किया । “ 


उत्तर में गृह मन्‍्त्री श्री कमला पति त्रिपाठी ने विरोधी दलों पर 
आरोप लगाया कि 'हमारे समाजवादी मित्र जो शोप्तलिस्ट पार्टी के हैं और वह जनसंघ 
के घेरा डालो आन्दोलन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि सरकारी कार्य 
असम्भव हो गया था' ।* 


[0 मई, ।973 को श्री नित्यानन्द स्वामी ने प्रश्न किया कि 
क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 22 मार्च , ।973 को प्रध्यानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
गोंशों के आगमन पर जनसंघ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मारा पीटा और 6 नेताओं 
को जेल में बन्द कर दिया? क्या यह सही है , कि सैकड़ों! जनसंघ कार्यकर्ताओं को 
उुजफ्फरनगर शहर में घुसने से पूर्व ही रोकर घण्टों बन्द रखा गया ? यदि 
हां तो क्यों ? क्या सरकार किसी उच्च अधिकारी से इसकी जॉच करायेगी | 


से उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड ।5, ॥8 मार्च 4955 


2- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 305 पुष्ठ ।4 
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड ॥96, पृष्ठ ।3 
4- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड ॥96, प्रृष्ठ 666 


5- उत्तर प्रदेश विध्यान सभा कार्यवाही खण्ड 308 पृष्ठ 232 
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कई अवसरों पर प्रतिपक्ष ने प्रश्नोत्तरर काल में सरकार को ऐसी बातों से अवगत 
कराया जिनके सम्बन्ध में उसके पास सूचना नहीं थी । 22 मार्च, ॥973 को 
श्री ऊदल ने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के भण्डार अधिकारी 
व लेखाध्यकारा के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्त किया - 
क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, 
गोरखपुर के प्राचार्य ने विद्यालय नियमावली की अवहेलना करते हुए निर्धारित 
योग्यता व अनुभव न रहते हुए भण्डार अधिकारी व लेखाधिकारी के पद पर 
क्रमश: ।6 अक्टूबर ।॥97॥ तथ ।0 मई, ॥976 को पदोन्‍नति की ? शिक्षा मन्‍्त्री 
श्री चरण सिंह ने कहा कि जानकारी नहींहैसूचता एकत्र की जा रही है ।' 
तथा ।6 नवम्बर ।॥95। को समाजवादी दल के श्री अब्दुल रऊफ लारी ने सूचीबद्ध 
तारांकित प्रश्न उठाते हुए पूछा कि मेडिकल कालेज लखानऊ के तीसरे तथा चौथे 
श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा जून के दूसरे सप्ताह में एक दिन की सांकेतिक भूखा 
हड़ताल के क्‍या कारण थे ? मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने उत्तर देते हुए 
कहा कि सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।“ 


कई अवसरों पर प्रतिपक्ष द्वारा सरकार कि अनभिज्ञता पर असंतुष्टि 
व्यक्त की गयी 23 मार्च ॥954 को पी0डब्लू0डी0 में भ्रष्टाचार को रोकने के 
उपाय पर प्रश्न पूछते हुए नारायन दत्त तिवारी ने कहा क्या सरकार ने पी0डब्लू0डी0 
विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिये कुछ नये नियम बनाये हैं यदि हॉ तो क्या? 
निर्माण उपमंत्री श्री चतुर्भन शर्मा ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी 
बनायी है श्री नशयण दत्त तिवारी के पुनः पूछने पर कि अश्रष्टाचार निरोधक कमेटी 
ने कितनी शिकायतों की जाँच की है कितनों को दण्ड दिया है श्री शर्मा के यह 
कहने पर कि सूचना की जरूरत है श्री तिवारी ने कहा “श्रीमान मैं इसका विरोध 
करता हैँ इस वात का कि माननीय मन्‍त्री जी बिल्कुल तैयार होकर नहीं आते 


५ 
हैं । इसलिए मैं विरोध स्वरूप प्रश्न नहीं पूछना चाहता हैँ' ॥“ 


प्रतिपक्ष द्वारा पूछे प्रश्नों पर कुछ अवसर ऐसे भी आये जब सम्बद्ध 
मन्‍त्री ने यह कहकर उत्तर दिया कि इसका उत्तर देना जनहित नहीं होगा । 
।7 नवम्बर ।॥96। को समाजवादी दल के श्री मदन पाण्डेय ने अलीगढ़ जेल में 
हुई फायरिंग सम्बन्धी रिपोर्ट की मुख्य बातें जानना चाहीं कि माननीय मन्‍्त्री डा0 
सीताराम ने कहा कि रिपोर्ट विचाराणीन हैं । इसके सम्बन्ध में कुछ भो बताना 
जनहित में नहीं होगा ।* 
।- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खाण्ड 330, प्रष्ठ 328 द 
2- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खाण्ड 226, ।6 नवम्बर ॥96। प्र॒ष्ठ 965 
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 32 , प्रुष्ठ 79 
4- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 227, पृष्ठ 29 
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5 मई, ॥978 को श्री राम आसेरे वर्मा ने प्रश्न पूछा कि पिछले डेढ़ साल से होम्योपथिक 
आन्दोलन चल रहा हैं , डेढ़ हजार के लगभग शिक्षक व कर्मचारी हैं जिनमें 
भूखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है । वेतन न मिलने के कारण तो उसके बारे 
में शातन की ओर से क्‍या कदम उठाये गये हैं तथा समिति की रिपोर्ट की मुख्य 
संस्तुतियों क्या हैं स्वास्थ्य मन्त्री श्री कल्याण सिंह ने कहा कि आज उन संस्तुतियों 
के बारे में ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा । | 


विधान सभा में कभी - कभी ऐसा भी अवसर आया जब सरकार 
के मन्‍्त्रीगण प्रतिपक्ष द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उचित जवाब नहीं दे सके और अन्त 
में प्रतिपक्ष द्वारा गलत ठहराये जाने पर मन्‍्त्रीगण द्वारा यह मात्रा जला कि सूचना 
गलत थी तथा खेद प्रकाशन भी किया गया । ।। मार्च, ॥958 को श्री बुलाकी 
राम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा तारांकित श्रश्न हरदोई डिस्ट्रिक्ट कापरेटिव 
फेडरेशन को सुपर्सीड करने के सम्बन्ध में पूछा गया कि क्या सहकारिता मन्‍्त्री 
श्री मोहन लाल गौतम यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरदोई सी0डी0एफ0 को 


कब सुपरसीड किया गया .। श्री गौतम ने कहा ॥5 मई, ॥95। को । इस 
पर दिनांक ।। मार्च , ।॥958 को ही श्री शिव प्रसाद नागर [प्रजा 'सोशलिस्ट 


पार्टी ने आपति उठायी कि माननीय सहकारी मनन्‍्त्री जी का उत्तर गलत है तथा 
उन्होने ।953 - 54 के बारे में कहा है कि वह सुपरसीड की गयी जब कि 


वह सन्‌ ॥949 में सुपरसीड की गयी ---  श्रीमन्‌ इसके लिए मैं प्रिविलेशष मोशन 
लाना चाहता हैँ । तत्पश्चात ।2 मार्च ॥958 को सहकारिता मनन्‍्त्री श्री गौतम 
ने कहा ---- कि मैने यह बतलाया था कि हरदोई जी0डी0(एफ0 ॥953-54 


को सुपरसीड की गयी मुझे खेद है कि सूचना गलत थी , वास्तव में हरदोई सी0डी0एफ0 
।5 मई ।95। को सुपरसीड की गयी थी ।* 


प्नुपूरक प्रश्न: - 

सदस्यों को अल्प सूचित व तारांकित प्रश्नों पर प्रश्नाधीन स्थितियों 
से सम्बन्धित तथ्यों के अग्रेतर स्पष्टीकरण हेतु संदन में अनुपूरक श्रश्त पूछने का 
अधिकार होता है । अनुपूरक प्रश्न वस्तुतः वह प्रश्न होते हैं जो पहले से 
लिखित रूप में उपस्थित नहीं होते, इनके उत्तर मन्‍्त्री को सोचने होते हैं । 
क्यों कि इनके उत्तर पहले से लिखो हुए उनके पास मौजूद नहीं रहते इनके सम्बन्ध 
में सदस्य व मनन्‍्त्री दोनों को लिखित प्रश्नों की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता रहती 


- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 334 प्रृष्ठ ।2 
2- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 92 प्रृष्ठ 66 
2- चेस्टर डी.एन. एण्ड बावरिंग.एन क्वेश्चन्स इन पार्लियामिन्ट पृष्ठ 55। 
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अनुपूरक श्रश्नों का उद्देश्य यह होता है कि मूल्य प्रश्न के उत्तर में दी गयी 
_ सूचना में जो अपूर्णता होती है उसे पूर्ण कर दें । अनुपूरक प्रश्नों के लिये नियमों 
द्वारा कोई सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए एक प्रश्न पर प्राय: कई-कई अनुपूरक 
प्रश्न सदन में उपस्थित होते हैं । क्‍ 

अव्ययनाशीन विधान सभा में प्रतिपक्ष द्वारा काफी संखंयाः में अनुपूरक 
अ्श्न पूछे गये । यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है कि सदस्यों द्वारा इतने अधिक 
अनुदृरक प्रश्न क्‍यों पूछे गये ? क्या मन्त्रियों द्वारा दिये गये उत्तर अस्पष्ट थे 
या उनमें दी गयी सूचनायें अपर्याप्त थीं अथवा उनके पीछे अनुपूरक प्रश्नकर्ताओं 
का मन्‍्तव्य राजनीतिक विरोध व आलोचना से अभिप्रेरित था या वे अनुपुरक 
प्रश्नों की बौछार से केवल उत्तरदाता मंत्रियों को आकुल करना चाहते थे --- 
विवेचन निम्नवत्‌ है - 


। मई, “।973 को श्री विश्वनाथ कपूर ने अपने अल्प सूचित 
तारांकित प्रश्न में पूछा "क्‍या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि नगरों के वर्गीकरण 
के आध्वार पर सरकारी कर्मचारियों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न नगरों के लिए विभिन्‍न 
दरों से दैनिक भत्ते निर्धारित किये गये हैं यदि हॉ तो क्यों ? 


इसके उत्तर हमें वित्त मन्‍्त्री श्री नारायनन दत्त तिवारी ने कहा 
जी हॉ' दैनिक भत्ते का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है । इस 
उत्तर पर आपत्ति करते हुए प्रश्नकर्ता श्री कपूर ने कहा कि प्रश्न के दूसरे भाग 
का उत्तर नहीं दिया गया जिसे माननीय अध्यक्ष जी ने भी स्वीकार किया । वित्त 
मंत्री ने अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया कि 'ओरिजनल फाइल में वयों 


नहीं लिखा हुआ है । उनके इस तर्क के प्रत्युत्तर में प्रश्नकर्ता श्री विश्वनाथ 
कपूर ने कहा कि ' यह तो एजेण्डे पर ही छपा हुआ है ।' इसके बाद 


अन्य कोई तर्क न देने हुए वित्त मन्‍्त्री जी ने यह स्वीकार किया कि हो सकता 
है कि छपने में कुछ गलती हो गयी हो अध्यक्ष द्वारा पूछने पर कि क्‍या आपको 
इचना का आवश्यकता है वित्त मन्‍्त्री ने कहा मैं पूरे प्रश्न का जवाब दे दूँगा' 


सदस्यों द्वारा किये गये अनुपूरक प्रश्नों का माननीय मन्‍्त्री . अधिक 
संतोषजनक उत्तर न दे सके इसीलिए अन्त में अध्यक्ष ने यह कहते हुए कि 
प्रतीत होता है कि डेफनेट कुछ नहीं बता सकते' इस प्रश्न को समाप्त कर 
दिया ।। 


साख. अनेक. सा. धाम. काया... डा. ााक. ाकक.. कद. साथ. मलिक. सदआक जमा. अमर. अं. सांजकी.. बना... सबक. दाम... कै. पाक. समदल्‍6. प्राय, साका+ समा. आयाक.. ससामाए.. जंग. धाम... आदी. पमसी.. आस. कक, अामात. नाक. सकाक. धाम. माक.. आम. साखीक. पथ. रााक. स्‍राक. पक साफ. डाक. जकाा#.. समर. काकक!.. प्रकाफ़.. नाक. ाधप8... पगके. 


।- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड- 304 पृष्ठ 733 - 35 
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।7 मार्च ॥955 को श्री मुन्‍नू लाल द्वारा गृह उद्योगों पर 
बिक्रीकर के एक तारांकित प्रश्न पर सरकार की ओर से उत्तर दिया गया कि 
नोटिस की आवश्यकता है तत्पश्चात श्री ब्रजभूषण मिश्र ने पूरक प्रश्न किया- कि 
क्या माननीय मन्‍्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेगें कि कालीन में लगने वाले ऊन 
पर सेल टैक्स लिया जाता है या नहीं श्री मन्‍्त्री जी ने कह्ा कि नोटिस की आवश्यकता 


है । पुनः अनुपूरक प्रश्नों पर मन्‍्त्री जी बार-बार यह कहते रहे कि 'सूचना 
की आवश्यकता हैं' । बहुत शीघ्र जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी आदि- 
आदि । अच्त में मन्‍्त्री जी के अस्पष्ट उत्तरों के कारण प्रश्नकर्ता सदस्य को 


कहना पड़ा कि 'आज कोई सूचना नहीं तो क्‍या इस प्रश्न को अन्य किसी दिन 
के लिए स्थगित करने की कृपा करेंगे ।' 


इसी प्रकार बिजनौर जिले में रोडवेज की प्रादेशिक समिति के 
बारे में श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न तथा उस पर किये 
गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में बार-बार परिवहन मंत्री द्वार यह कहा गया कि 
आवश्यक सूचना नहीं है अथवा सूचना एकत्र की जा रही है । 2 


।8 मार्च ॥955 को जिला जालौन के एक डिप्टी इन्स्पेक्टर द्वारा 
गबन के राजा वीरेन्द्र शाह द्वारा रखे गये तारांकित प्रश्न पर पूछे गये अनुपूरक 
प्रश्न के उत्तर में मन्‍्त्रीगण द्वारा यह कहा गया कि 'अभी सूचना एकत्र की जा 
रही है और पूर्ण सूचना एकत्र होने पर ही इन प्रश्नों का उत्तर दिया जायेगा' 
श्री सत्य सिंह राणा ने कहा 'जब इसके सम्बन्ध में सूचना ही नहीं थी तो फिर 
इस प्रश्न को रखने की क्या आवश्यकता थी' ।2 


सदन में हुए उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रतिपक्ष द्वारा 
ज्यादातर अनुपूरक प्रश्न सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा दिये गये उत्तरों में अधूरी सूचनायें 
होने अथवा दी गयी सूचनाओं में समुचित स्पष्टता न होने के कारण ही पूछे गये 
कभी - कभी उत्तरदाता मंत्रियों द्वारा प्रश्नों को ठालने का भी प्रयास किया जाता 
है जो सदस्यों को अनुपूरक प्रश्नों हेतु प्रायः उत्तेजित करता है, एक अन्य 
स्ाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आता है कि वहुधा मंत्रीगरणों द्वारा उत्तरों 
की पूर्ण जानकारी व तैयारी के बिना ही सदन में आ जाने तथा 'सूचनायें एकत्रित 
की जा रही हैं अथवा जांच की जा रही है' आदि अति संक्षिप्त उत्तरों द्वारा 
| - उत्तर प्रदेश विधानसभा कार्यवाही खण्ड ॥5। पृष्ठ संख्या 3।7 
2- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड ।04 प्रष्ठ 5-6 
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 5। पृष्ठ 380 
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किसी प्रकार प्रश्नकाल को व्यतीत करने का प्रयास किया गया जो कि अनुचित 
हैं । साथ ही अनुपूरक प्रश्न करने वाले विरोध्शी सदस्यों द्वारा प्रायः शासन की 
विफलताओं और दोषों को परिलक्षित करने वाले प्रश्नों को ही बार-बार घुमा फिरा 
कर पूछा गया प्रश्नकर्ता सदस्यों के इस दृष्टिकोण को भी उचित नहीं कहा जा 
सकता । प्रश्नों के उद्देश्य व प्रभावशीलता के उपयुक्त विवेचन के पश्चात 
यह तथ्य विचारणीय है कि प्रश्नों का क्षेत्र वैयक्तिक वर्गीव या स्थानीय हितों 
तक ही सीमित था या उसका विस्तार प्रादेशिक व राष्ट्रीय हित तक भी था । 
अध्ययनाधीन विधान सभा में पूछे गये प्रश्नों में बहुधा प्रश्न स्थानीय व क्षेत्रीय 
हितों से सम्बन्धित थे । जिसमें प्रश्न कर्ताओं में अपने निर्वाचन क्षेत्र या किसी 
क्षेत्र विशेष की समस्याओं के विषय में सरकार से जानकारी मांगी --- 5 जुन, 
[978 को श्री देव कुमार [निर्दलीय ने प्रश्त किया कि कृपया खोल कूद मन्त्री 
बतायेंगे कि अक्टूबर ॥973-74, 75-76, तथा 77-78 में बॉदा जनपद के बालक - 
बालिकाओं के कौन से खेल प्रशिक्षण शिविर हुए अथवा नहीं ? --- यदि 
नहीं तो क्यों ? तथा श्री राम आसरे वर्मा द्वारा इसी दिन लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज 
हरदोई के श्रमिक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में प्रश्न किया ॥“ 


| 


इसके पश्चात वर्ग विशेष जैसे किसान मजदूर , छात्र कर्मचारियों 


व अध्यापकों की समस्याओं व कठिनाइयों के विषय में किये गये प्रश्न आते हैं 
उदाहरणार्थ- श्री नारायन दत्त तिवारी ने 7 जुलाई ।॥952 को गोरखपुर रेलवे 


हक 


कर्मचारियों द्वारा गोली चलाये जाने पर हुई व्यक्तियों की मृत्यु व घायलों के बारे 
में प्र पूछा ।/ श्री गेन्दा ने 3 फरवरी , ।958 को प्रश्न पूछा ' क्‍या सरकार 
यह बतायेगी कि राष्ट्रपति गोरखपुर व बनारस आगमन पर छोटे कृणकों व भूमि 
होन मजदूरों को रोजी-रोटी देने के लिए टेस्ट वर्क्स खोलने व माल गुजारी वसूली 
के सम्बन्ध में आश्वासन दिये गये थे ? यदि हॉ तो उन पर क्या कार्यवाही हुई 
4 मई ॥973 को श्री आनन्‍त राम जायसवाल ने उत्तर प्रदेश नर्सिंग एशोसियेशन 
की माँगों के बारे में प्रश्न पूछा प्रश्न सदन में उपस्थित हुआ श्री जगदीश गॉर्थी 
ने 3 मई ॥973 को राजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के स्थाईकरण 
तथा शिक्षा विभाग के लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थायीकरण 
से सम्बन्धित दो प्रश्न पूछे? । 

।- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 334 अंक ।0 प्रष्ठ ।॥7 

2- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 33 पत्रांक ॥0 प्रष्ठ ।॥26 

3- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड ॥02 प्र॒ष्ठ 262 

4- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड ॥9॥ पृष्ठ 275 

5- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 304 प्रष्ठ ।3। 

6- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 304 प्रष्ठ ॥07 


/अ 
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व्यक्ति विशेष की कठिनाइयों व समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्न 
भी प्रायः सदन में प्रस्तुत हुए । उदाहरणार्थ- ।॥7 दिसम्बर, ॥957 को श्री 
गौरी शंकर राय द्वारा समाजवादी नेता डा0 राम मनोहर लोहिया का लखनऊ जेल 
में स्वास्थ्य तथा उनसे व अन्य बन्दियों से मिलने से रूकावट के सम्बन्ध में प्रश्न 
पूछा ।' श्री हलीमुददीन राहत मौलाई तथा श्री रियासत हुसैन ने श्रीमती आलिया 
खो. सहायक अध्यापिका, कन्या बेसिक विद्यालय , राजेन्द्र नगर गोण्डा के बिना 
पूर्व सूचना के निलम्बन के विषय में ।0 मई ।॥973 को शासन से प्रश्न किया £ 
तथा इसी प्रकार 4 मई ॥973 को श्री मोहम्मद इसरार अहमद, श्री राम जियावन 
व श्री राम प्रसाद देशमुख द्वारा श्री अवध्ेश कुमार श्रीवास्तव की बॉदा कलेक्ट्रेट 
में नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया । 

राज्य के हितों से सम्बन्धित नीतियों के बारे में भी प्रश्न सदन 
में बहुधा प्रस्तुत हुए , उदाहरणार्थ- श्री गुलाब सेहरा ने प्रश्न पूछा कि क्‍या 
सरकार ने गत वर्ष की तुलना में बिजली की दरों में वृद्धि की है यदि हाँ तो 
कब , कितनी, व वे कौन से कारण हैं जिनसे बिजली की दरों में वृद्धि करनी 
पड़ी तथा वृद्धि से विद्यत परिषद को कितना लाभ हुआ | तथा श्री श्याम 
धार मिश्र , कांग्रेस [आई ने 20 मार्च, ॥978 को सरकारी नियन्त्रण में संचालित 
चीनी मिलें व हानि के विवरण के बारे में प्रश्न पूछाण, 9 मई ॥973 को 
श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री शफीक अहमद ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण 
हेतु श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षयता में गठित समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध 
में प्रश्न किया | इसी दिन श्री रामपाल यादव ने अपने एक तारांकित प्रश्न 
के द्वारा सेन्ट्रल बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की ॥4 दिसम्बर ।970 को नई दिल्ली में 
हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में सिंचाई 
मंत्री से जानकारी माँगी “ 


प्रतिपक्ष द्वारा कभी-कभी ऐतिहासिक व पुरातत्व महत्व के विषयों 
पर प्रश्न पूछे गये - 2। मार्च ॥958 को श्री गंगा धार मैठाणी द्वारा गोपेश्वर 
जिला गढ़वाल में श्री बुद्धनाथ जी के बहुत प्राचीन मन्दिर की जीर्ण-शीर्ण अवस्था 
व उसके रख-रखाव में अव्यवस्था के बारे में सरकार से प्रश्न किया गया? । 
।- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 89 पृष्ठ 624 
2- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 305 पृष्ठ 237 
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 304 प्रष्ठ 48 
4- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 334 प्रृष्ठ ॥098 
5- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 330 अंक 2 पृष्ठ ।53 
6- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 305 प्रष्ठ ॥09 
7- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 305 प्रष्ठ ॥32 
8- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड ॥52 पृष्ठ ॥2 





4 की 5५ 


व्यापक राष्ट्रीय हितों से सम्बन्धित कोई प्रश्न इस अवधि में विधान 
सभा में प्रस्तुत नहीं हुआ , क्योंकि सामान्यतः: प्रदेश के शासन के कक्षेत्राधिकार 
के बाहर कोई प्रश्न विधान सभा में नहीं पूछा जा सकता । 


उत्तर प्रदेश विधान सभा में सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों से सम्बन्धित 
उपर्यक्त विवचन के आध्यार पर निम्नलिख्थित तथ्य सामने आते हैं - 


| - अधिकांश सदस्यगण प्रश्नों के वर्ग भेट को समुचित रूप से नहीं 
समझ सके । क्योंकि उनके द्वारा अभिसूचित अल्प्सूचित तारांकित 


प्रश्नों को बहुधा तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों के रूप में 
और तांराकित प्रश्नों को अतांरकित प्रश्नों के छूप में स्वीकार 


किया गया । 

2- प्रश्न पूछने वालों में अग्रणी प्रति पक्ष के कुछ प्रमुख सदस्य 
ही रहे । ये विभिन्‍न राजनीतिक दलों के अग्रिम पंक्ति के 
सदस्य थे । 

3- सदर्स्यों की प्रश्नों से सम्बन्धित शंकाओं के समुचित समाध्यान में 


मंत्रियों की प्राय: असमर्थता और विरोथी सदस्यों का येनकेन प्रकरेण 
सरकार की आलोचना करने का मन्‍्तव्य, सदन में अनुपुरक प्रश्न 
पूछने का प्रमुख कारण रहा । 


4- प्रमुछः रूप से प्रश्न सरकार की नीतियों व सरकाणी निर्णयों के 
सम्बन्ध में पूछे गये कुछ प्रश्न विभिन्‍न राजकीय दलों के द्वारा 
उनकी अपनी विचार धाराओं पर आधारित विभिन्‍न दृष्टिकोणों 
से पूछे गये हैं जो उनकी नीतियों से मेल खाते थे । 


5- सदर्स्यों द्वारा ज्यादातर प्रश्न क्षेत्रीय व स्थानीय मामलों से सम्बन्धित 
थे जो कि सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित थे । 


इस प्रकार प्रतिपक्ष विशिष्ट मामलों में जनमत को ही व्यक्त करता 


है । कभी कभी विशिष्ट अवसर पर विरोणी दल सरकार को प्रभावित करके 
जनता में अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं । इस प्रकार के प्रश्नों से सम्बन्धित 
मामलों के सम्बन्धा में स्थिति स्पष्ट करवाना तथा यथा सम्भव नीति स्पष्ट करवाना 
प्रमुछ् लक्ष्य होता है जिससे कि नीति विशेष के पक्ष में विपक्ष द्वारा जनमत 


तैयार होता रहे । 
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प्रश्नों के माध्यम से प्रतिपक्षी सदस्यों को ऐसी जानकारी इकट॒ठी 
करने में भी मदद मिलती है जो कि उन्हें अपने स्त्रोतो अथवा प्रेस के माध्यम 
से प्राप्त नहीं हो पाती है साथ ही स्थानीय स्तर की विशिष्ट जानकारी विशिष्ट 
सदस्य जानना चाहें व सदस्य प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं । 


आधे घण्टे की चर्चा - 


लोक महत्व के ऐसे विषय, जो हाल ही में सदन में प्रश्नोंत्तर 
का विषय बन चुके हों लेकिन सदस्य सदन में दिये गये उत्तरों से पूर्णतया सन्तुष्ट 
न हो अथवा उस विषय पर पूर्ण स्पष्टीकरण चाहते हों तो वह प्रक्रिया व कार्य 
संचालन नियमावली में निहित प्राविधान के अनुसार उस विषय पर आधे घण्टे 
की चर्चा उठा सकता है । जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे यह समय 
साधारणतया सदन के उपबेशन के दौरान मंगलवार या बृहस्पतिवार को समान्य 
कार्य की समाप्ति के उपरान्त नियत किया जाता है |“ इस हेतु विवाद चाहने 
के दिन से 3 दिन पूर्व एक लिखित सूचना सदन को भेजनी पड़ती है जिसमें 
वाद-विवाद का विषय , उससे सम्बन्धित प्रश्न संख्या तथा संक्षेप चर्चा कराने 
का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना आवश्यक है ।“ इस चर्चा के लिये 
सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता है और न मत लिये जाते हैं । 
जिस सदस्य द्वारा सूचना दी जाती है वह एक संक्षिप्त वक्‍तव्य द्वारा उस विषय 


का पुरः स्थापन करते हैं और सम्बद्ध मंत्री संक्षेप में उत्तर देते हैं , तत्पश्चात 
अध्यक्ष द्वारा अन्य सदस्यों को किसी तथ्य विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के 
प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जाती हैं । विषय पुर; स्थापित करने 


वाले सदस्य को उत्तर देने के लिए दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकती 
है और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन के साथ चर्चा समाप्त हो जाती हैं । 


उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्ययनाथीन काल|।952 से ॥985 तक।| 
प्राप्त आधे घण्टे की सूचनाओं का विवरण निम्नवत्‌ है ?- 


आाआक पाक... कोकक... कमी. किसकी. ्रकन्‍ह... फ्रबका. कोसी. किक. वकील. डककोक.. डा. साफाक.. ओर... पधासक.. नस. परोषाया. धायामक... फेक... लाई... रा... विकास. गाते. मार. पेड. का. परहाहोी... ैडोबनी. सेल. सदर... नाक. गा... अब. धरम. रो... मा... काम. पाक. आल... उमर. सदा... बंक.. पराम.. के... आाकात.... पका... आकर." 


।- नियम 49 उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमावली 
2- नियम 49 (2 उत्तर प्रदेश विधान प्रक्रिया नियमावली 
3- नियम 49 (3| उत्तर प्रदेश विध्वान प्रक्रिया नियमावली 
4- नियम 49 [5 उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली 
5- उत्तर प्रदेश विधान सभा संक्षिप्त सिंहावलोकन से प्राप्त विवरण 
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तालिका 
विधान सभा आधे घण्टे की चर्चाओं हेतु स्वीकृत आध्ये घण्टे की 
प्राप्त सूचनायें . चर्चाओं की संख्या 
प्रथम अज्ञात 22 
द्वितीय अज्ञात 43 
तृतीय अज्ञात 26 
चतुर्थ | । | 
पंचम 223 49 
षष्टम 59 ।5 
सप्तम क्‍ 69 4 
अष्टम 63 6 


धइात. सतत. मरे. फ्रमाघ.. धाम. साबाक.. साधा. जाढक.. जाके. पुकाक.. पक. धपाओ.. जे. सापाक.. ससमक.. धमाका... कपा॥.. ध4॥. की... वावाके.. पाक. पहाथ.. प्रपका. पाप. प्रादाम+. परम. गराक.. के... क्‍।बक. पक. डाक... सका. साधक. फय४. पक आएात. आम. भरे... पार. शाप... जात. पालक. बालक. पााओ.. पपाश.. आफ... जातक... जाके. पाथ#.. सपक्‍य. उकाकक.. गाल... सके, 


उत्तर प्रदेश विधान सभाओं के अध्ययनाथीन काल में प्राप्त होने 
वाली आधे घण्टे की चर्चाओं में से प्रथम द्वितीय व तृतीय की प्राप्ति चर्चाओं की 
निश्चित संख्या बताने में विधान सभा सचिवालय असमर्थ रहा । . विधान सभा 
कार्याहियों को देखने से पता चलता है कि अध्ययनाधीन काल में ।86 आधे 
घण्टे की चचयें स्वीकृत हुई ७ प्राप्त सूचनाओं की संख्या देखने से ऐसा लगता 
है कि यद्यपि सत्ता पक्ष सहित विपक्षी सदस्यों ने काफी संख्या में सूचनायें दी 
परन्तु सम्भवत: उनके पर्याप्त लोक महत्व न होने के कारण अथवा अन्य किसी 
प्रकार से अनियमित होने के कारण अध्यक्ष ने उन्हें अस्वीकार कर दिया । 


अध्ययनाथीन विधान सभा में हुई आधे घण्टे की चर्चाओं का सम्यक्‌ 
विवेचन निम्नवत्‌ है - 


समान्यतय:ः नियत दिन की कार्य सूची आछ्ये घण्टे की एक ही 
चर्चा रहती है लेकिन कुछ अवसरों पर अध्यक्ष ने विपक्ष की गम्भीरता एवं महत्व 
को देखते हुए सम्बन्धित सदस्यों के अग्रह पर एक दिन में दो सूचनाओं” पर 
आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति प्रदान कर विपक्ष को कर्तव्य वहन के लिए 
प्रेरित किया उदाहरणार्थ- 8 मई ॥957 को श्री शिव प्रसाद नागर द्वारा ॥8 अप्रैल,।957 
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_4- उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही [952 से 984] तक से संकलित 
2- नियम 49 |4| उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली 
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को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या । व 2 के उत्तर से उत्पन्न विषय जो 
पश्चिमी जिलों में गन्ना पिराई से सम्बन्धित था पर प्रजा समाजवादी दल के श्री 
गेण्दा सिंह के प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा हुई और उसी दिन [8 मई ॥957] 
को श्री त्रिलोकी सिंह नेता विरोधी दल द्वारा 30 अप्रैल ॥957 को पूछे गये अल्पसूचित 
प्रश्न खण्ड के उत्तर से उत्पन्न कानपुर मेडिकल कालेज में की गयी नियुक्तियों 
के विषय पर त्रिलोकी सिंह के प्रस्ताव पर चर्चा हुई इसी प्रकार 3 सितम्बर 
959 को प्रथक श्री राज नारायन द्वारा उठायी गयी चर्चा सरकार द्वारा हिन्दुस्तान 
अल्युमिनियम कार्पोरेशन को रिहन्द डैम की बिजली देने के विषय में, दूसरी उतरौली 
जिला अलीगढ़ में पुलिस अधिकारियों की कथित ज्यादतियों द्वारा श्री नेक राम 
शर्मा दो आधे घण्टे की चर्चा हुई । इसी संदर्भ में 4 अप्रैल ।963 तथा 9 मार्च 
।965 , ।2 मार्च ॥958 , 28 अगस्त ॥969, ॥8 जून ॥970 , 26 अग॒स्त 
।97। तथा 8 मई ॥972 को दो विषय पर चर्चा कराई गयी” । 


आधे -घण्टे की चचयिं स्वीकृत विषय पर विवाद यदि समय से 
पहले समाप्त न हो जाये, तो प्रारम्भ होने के आधे घण्टे बाद स्वतः: समाप्त हो 
जातां है । लेकिन कुछ अवसरों पर अध्यक्षासन ने सदन की अनुमति से विपक्षी 
की समयवृद्धि की माँग को भी स्वीकार किया उदाहर्णाथ- ॥2 सितम्बर 957 
को पलिया खीरी में एक सुगर मिल स्थापित करने के विषय पर 8 सितम्बर 
।964 को प्रदेश में अंग्रेजी भाषा में बताया गया अध्नियर्मों के हिन्दी अनुवाद 
के विषय पर होने वाली चर्चा का समय क्रमश: ॥0-5 मिनट बढाया गया । 


कुछ उदाहरण ऐसे भी देखने को मिले , जब अध्यक्ष ने विषय 
के महत्व के आध्यार पर आधे घण्टे की चर्चा के बाद विपक्ष की माँग पर उस 
विषय पर अन्य नियर्मों के अन्तर्गत विवाद जारी रखा उदाहरणार्थ- ॥4 फरवरी 
[958 को भूख से मृत्यु और उससे बचने के उपाय से सम्बन्धित विषय पर चर्चा 
के समय प्रजा समाजवादी दल के श्री नारायन दत्त तिवारी ने विषय को महत्वपूर्ण 
बताते हुए आधे घण्टे की चर्चा के बाद उस पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा 
के माध्यम से विवाद जारी रखने की मॉग की.। सत्ता पक्ष की सहमति से उपाध्यक्ष 
ने इसे स्वीकार किया । इसी प्रकार 24 अगस्त ।96। को जनसंघ के श्री गोविन्द 
सिंह विष्ठ द्वारा उठाये गये 'आगामी आम चुनाव में मत पत्रों में उर्दू में भी नाम 
अंकित होने तथा सरकारी सचिवालय में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित विषय 
।- उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाहियों का संक्षिप्त सिंहावलोकन ॥957 प्रथम सत्र 
2- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाहियों के संक्षिप्त सिंहावलोकनों से प्राप्त विवरण 
. 3- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही दि. ।५ फरवरी ।458 . 
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पर आधे घण्टे की चर्चा में पूर्ण जानकारी देने में जब मुख्य मंत्री ने असमर्थता 
व्यक्त को तो अध्यक्ष ने इस चर्चा के बाद श्री विष्ट के अग्रह पर इसी विषय 
को नियम 52 के अत्तर्गत चर्चा दो घण्टे हेतु स्वीकार किया । इस प्रकार 
विपक्ष ने महत्वपूर्ण विषयों पर अध्कारिक चर्चा कराने में अपनी भूमिका निभायी 
लेकिन कुछ अवसर ऐसे आये जब विपक्ष की उदासीनता के कारण उठाये गये 
विषय पर या तो चर्चा न हो सकी या चर्चा अधूरी रह गयी । उदाहरणार्थ- 
28 मई, ।953 को सदस्य की अनुपस्थिति के कारण विवाद न हो सका, तथा 
अगस्त ॥969 को आईइईए0टी0आई0 गोण्डा में मशीन इत्यादि आई0टी0आई0 सीतापर 
ले जाते समय बाराबंकी में ट्रक उलट जाने की दुर्घटना के सम्बन्ध में चर्चा माननीय 
सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण न हो सकी: । इसी प्रकार 30 अप्रैल |970 
को 'उप कनन्‍्ट्रोलर इस्पात रिश्वत के आरोप में निलम्बन की आज्ञा के बावजूद 
उन्‍नति पाकर कार्य कर रहें हैं' पर चर्चा सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण 
नहीं हो सकी. । एवं ।9 अक्टूबर ।॥955 को ग्रणपूर्ति के अभाव में तथा ।॥8 
जून ॥970 को गणपूर्ति के अभाव में व ।5 दिसम्बर ॥978 को तथा 22 मार्च 
।983 को गणपूर्ति के अभाव में चर्चा न हो सकी. कुछ चर्चायं समयकेअभाव 
के कारण या बैठकें समाप्त हो जाने के कारण न हो सकी- उदाहरणार्थ- 
3 जून ।970, 9 जून ॥970 को समय अभाव के कारण चर्चा न हो सकी तथा 
2 जुलाई ।॥970 को श्री विश्वनाथ कपूर द्वारा उठायी गई चर्चा । जुलाई ॥970 
को विधान सभा की बैठकें समाप्त हो जाने के कारण नहीं हो सकी । 


अनेक अवसरों पर उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष ने ऐसे 
विषयों को भी आछ्े घण्टे की चर्चा का विषय बनाने में सफलता प्राप्त की, 
जो सदन में प्रश्नोत्तः का विषय नहीं बनी थी ऐसे विषयों पर विपक्ष का दृष्टिकोण 
सम्भवतः: सरकार से जानकारी प्राप्त करना सदन व सरकार को सम्बन्धित समस्या 
से अवगत कराना अथवा उस पर मात्र वाद-विवाद कराना था । उदाहरणार्थ- 
2 सितम्बर ॥965 को उठाया गया राप्ति नदी के पुल टूटने सम्बन्धित जांच 
समिति की रिपोर्ट पर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्ववाही 
से सम्बन्धित विषय , 9 सितम्बर ॥965 को गल्‍ले का बफर स्टाक बनाने तथा 
गाँव को दुकानों को देने के सम्बन्ध में , 7 मार्च ।963 को प्रदेश के विभिन्‍न 
जिलों में सुरक्षा कोष के धन में कथित गड़बड़ी की शिकायतों के सम्बन्ध में. 
॥- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही 2५ अगस्त १७. 
2- उत्तर प्रदेश विध्यान सभा कार्यवाही संक्षिप्त सिंहावलोकन पंचम विध्यान सभा द्वितीय सत्र[॥969] 
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा संक्षिप्त सिंहावलोकन पंचम विधान सभा ॥970 प्रथम सत्र 
4- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 335 अंक -6 पृष्ठ 42। 
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।0 फरवरी ।966 को प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि तथा आन्तरिक 
सहायता देने के सम्बन्ध में तथा 4 अगस्त ॥966 को प्रदेश में सीमेन्ट की 
चोर बाजारी तथा उसमें मिलावट के सम्बन्ध में , इन सभी विषयों को अध्यक्ष 
ने सार्वजनिक महत्व का मानकर आछ्ये घण्टे की चर्चा करायी । सदन में हुई 
आध्वे घण्टे की चर्चाओं को प्रतिपक्ष द्वारा उठाने का प्रमुख कारण सदन में पूछे 
गये प्रश्नों के सम्बन्ध में मंत्रियों द्वारा दिये गये उत्तरों से प्रश्न कर्ताओं का पूर्णतया 
सनन्‍्तुष्ट न होना था और उनका चर्चा के समय सदस्यों द्वारा बहुा यह आरोप 
लगाया गया कि प्रश्नों का उत्तर देते समय सम्बन्धित विषयों पर सरकार ने पर्दा 
डाला है अथवा तथ्यों को छिपाया गया है - ऐसे विषयों पर होने वाली चर्चाओं भें कभी 
कभी प्रतिपक्ष के तथ्यों से सरकार ने सहमति भी व्यक्त की । उदाहरणार्थ- 
।8 फरवरी ।953 को श्री ग्रेन्दा सिंह [प्रजा समाजवादी दल नेता| ने चावल की 
खरीद पर प्रश्न पूछा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से असनन्‍्तुष्ट श्री गेन्दा 
सिंह उत्तर के विरोधाभास की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि 'मुझे जो प्रतिलिपि 
मिली है और जो माननीय अन्न मन्‍्त्री जी ने कहा है वह उससे भिन्‍न है' 
इस बात को श्री अध्यक्ष महोदय ने भी स्वीकार किया- वाद-विवाद के अन्त 
में अन्न मंत्री श्री बनारसी दास ने स्वीकार किया कि यह उत्तर पहले प्रश्न संख्या 
36 के जवाब में डिपार्टमेन्ट की तरफ से दिया गया था लेकिन अब जो मैने उत्तर 
दिया है वह सही है' 25 अप्रैल ॥956 को नेशनल दइण्टर कालेज, मौदहा, 
जिला हमीरपुर से सम्बद्ध विषय पर सरकार ने कालेज में होने वाले गबन से 
सहमति व्यक्त की तथा तीखी बहस के बाद अन्ततः: विपक्ष के इस तथ्य को 
भी स्वीकार किया कि कालेज के प्रिसिंपल व मैनेजर भाई-भाई हैं” जबकि 
प्रारम्भ में सरकार इस सच्चाई से मुकर रही थी । 28 अगस्त ॥958 को तो 
सिंचाई कर्मशाला मण्डल कानपुर के कृषि अभियन्ता द्वारा किये गये कार्य में गबन 
से सम्बन्धित विषय पर सिंचाई राज्य मंत्री ने प्रक्रिया सम्बन्धित गलती को स्वीकार 
करते हुए सदन से माफी मॉगी: । 


चर्चा के समय जब भी सत्ता पक्ष ने विपक्ष से पूर्ण असहमति व्यक्त 
की या उस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया तो विपक्ष द्वारा इस पर कड़ा रोष 
व्यक्ति किया गया- उदाहरणार्थ- 24 सितम्बर ॥953 को श्री जगलनाथ मल्ल 
द्वारा 'पड़रौना मिल में चीनी की विक्री' के बारे में हुई आछे घण्टे की चर्चा 
में प्रस्तावक श्री मल ने चीनी बिक्री के सम्बन्ध में जिलाशीश व नियोजन 
[- उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही खण्ड ।।8 प्रष्ठ 99 
2- उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही खाण्ड 
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड ।97 प्रष्ठ 337 
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मनन्‍्त्री के परूपर विरोधी बयानों की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया व जाँच 
किये जाने की मॉग की किन्तु सत्ता पक्ष द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर उन्होने 
कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा - 'जो गलती मिल मालिकों ने को, वहीं 
डिस्ट्रिक मजिस्ट्रे. को करना क्‍या यह उचित है और ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
कि वह इतने कम दाम में चीनी बेचता है पार्लियामेन्ट में कुछ कहता है यहाँ 
पर कुछ कहता है फिर माननीय मन्‍्त्री जी डिफेल्ड करते हैं तो माननीय अध्यक्ष 
मेँ माननीय चन्द्र भानु गुप्त , बनारससी दास व डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट पर प्रिविलेज 


का प्रशंन उठांनतो चाहता हूँ «*««« मुझे बड़ा दुख हैं कि सरकार अपने उन 
आदमियों को डिफेन्ड करती है जो गलत काम करते हैं और इसलिए इस सरकार 
का अब और चलना मुश्किल है' ।0 दिसम्बर ।957 को डाक्टर लोहिया 


के स्वास्थ्य और उनसे मुलाकात करने की सुविधा से सम्बन्धित विषय पर सत्ता 
पक्ष द्वारा असहमति व्यक्त किये जाने पर श्री राजनारायन [नेता समाजवादी दल| 
ने रोष व्यक्त करते हुए -- 'उनसे मिलने की इजाजत न देकर सरकार ने सिद्ध 
किया है कि सरकार की मन्शा निश्चित रूप से डा0 लोहिया हत्या करने की 
है' तथा 'सरकार की ओर से जो बार बार यह कहा जा रहा हैं कि हमने 
उनके स्वास्थ्य की पूरी परीक्षा ली हैं यह बिल्कुल निराधार हैं इसका कारण 
यही मालूम देता है कि सरकार डा0 लोहिया से अपने को खतरा समझती हैं 
वह चाहती है कि उनसे जल्द से जल्द पिण्ड छूटे, अगर मंत्रियों और सम्बन्धित 
सरकारी कर्मचारियों पर अटैम्प आफ मर्डर का केस चलाने की इजाजत दी जाये 
तो मैं उसे भी चलाऊँ” 


प्रतिपक्ष द्वारा आधे घण्टे की चर्चा में सत्ता पक्ष के उत्तरों से 
असन्तुष्टि व्यक्त करने के लिए सदन त्याग का मार्ग भी अपनाया दिनांक 30 
दिसम्बर ॥980 को इटावा जनपद में परिचालकों के चयन और चयन के बाद 
प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने छुके बाद चयन सूची निरस्त कर दिये जाने के सम्बन्ध 
में वाद-विवाद के अन्तर्गत प्रतिपक्ष नेमाँग की कि जिन अधिकारियों ने अनियमिततायें 
की हैं उनके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिये - परिवहन मंत्री श्री 
वीर बहादुर के कहने पर की जॉच पड़ताल हो रही हैं- श्री रियासत हुसैन 
इत्यादि सदस्यों ने यह कहते हुए कि मंत्री जी नियम विरूद्ध कार्यवाही करने 
वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने से झिझ्क रहें हैं सदन का परित्याग 
किया. । दिनांक 30 अगस्त |982 को खाद्य एवं वस्तु निगम के अध्यक्ष के 
पद पर श्री जगदीश मिश्र उर्फ बालटी बाबा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के विषय 
।- उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही खण्ड ।52 अंक 5 प्रष्ठ 34। [3। मार्च ॥955[ 
2- उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 89 पृष्ठ 648-649 
. 3- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 347 , 30 दिसम्बर 980 प्रुष्ठ ।60 
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में दिनांक 26 अगस्त ॥982 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 के सम्बन्ध 
में आधे घण्टे की चर्चा में प्रतिपक्ष ने श्री जगदीश मिश्र को पद से हटाने की 
मांग की मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र ने जॉच कराये जाने के बाद ही कार्यवाही 
किये जाने की बात कहीं- प्रतिपक्ष ने यह कहते हुए कि आप साइड-टेकिंग 
कर रहें हैं सम्पूर्ण विपक्ष ने सदन त्याग दिया । तथा प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति 
में अन्तत: चर्चा समाप्त हो गयी । 


बहुधा प्रतिपक्ष द्वारा सरकार द्वारा प्रश्नों में वांछित सूचनाओं के 
अभाव के कारण आधे घण्टे की चर्चा के प्रश्न उठाये गये - चतुर्थ विध्यान 
सभा में ।8 जुलाई ॥967 को सहकारिता विभाग के एक अध्कारी श्री के0के0 
सिंह को उनके विरूद्ध सर्तकता आयोग द्वारा की जा रही जॉच के बावजूद, पदोन्नति 
देने के सम्बन्ध में ।2 जुलाई ॥967 को श्री नवल किशोर द्वारा पूछे गये 2 तारांकित 
प्रश्नों के विषय में आधे घण्टे की चर्चा हुई । चर्चा के प्रस्तावक श्री नवल 
किशोर ने कहा कि प्रश्नोत्तः के दौराव 'सहकारिताकीने सही वाक्यात हाउस के 
सामने पेश नहीं किये! उन्होने अपने भाषण के अन्त में सहकारिता मनन्‍्त्री से 
सही तथ्यों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया अन्त में सहकारिता मंत्री श्री गंगा 
भक्त सिंह ने सभी तथ्यों को विस्तार में प्रस्तुत किया. । 


सदन में हुई आधे घण्टे की चर्चा के उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट 
है कि इन चर्चाओं को उठाने का मूल कारण सदन में पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध 
में मंत्रियों द्वारा दिये गये उत्तरों से प्रश्न कर्ताओं का पूर्णतया सनन्‍्तुष्ट न होना 
था और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विधान सभा में ऐसी स्थितियाँ 
भी कभी - कभी उत्पन्न हुई कि मंत्रीगण प्रश्नों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी 
के अभाव में अथवा वांछित सूचना के अभाव में प्रतिपक्ष की शंकाओं का समाधान 
करने में पूर्णतया असमर्थ रहे । 

प्रतिपक्ष द्वारा आधे घण्टे की चर्चाओं का प्रयोग अधिकतर सरकार 
की अलोचना के साधन के रूप में किया गया इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों 
में परिवर्त नहीं रहा वरन्‌ इसका उददेश्य कुछ प्रमुछा मुद्दों को उजागर कर 
उन पर स्पष्टीकरण मांगना रहा हैं और जनमत विशेष के मामलों पर सरकारी 
नीति क्‍या है यह भी स्पष्ट करना रहा है इस प्रकार विरोधी दलों ने प्रश्नकाल 
व आधे घण्टे की चर्चाओं के माध्यम से विरोधीदल सरकार व जनता के मध्य 
सम्पर्क सूत्र की भूमिका निभाते हैं' को चरितार्थ किया है तथा प्रतिपक्ष ने जनता 
के हितचिन्तक के रूप में प्रश्नकाल के माध्यम से अपना दबाव सदन में सरकार 
पर बनाये रखा है । 


।- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड 358 प्रष्ठ ।422 
2- उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही खण्ड पृष्ठ 336-42 
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अध्याय - 5, कार्यपालिका पर नियंत्रण के विभिन्‍न प्रावधान: विभिन्‍न प्रस्ताव व विपक्ष 


[क[ कार्यस्थगन प्रस्ताव 
!ख| अविश्वास प्रस्ताव 
!ग निन्‍दा प्रस्ताव 
| 


घ| अन्य- विशेषाधिकार प्रस्ताव 
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कार्यपालिका पर नियंत्रण के विभिन्‍न प्रावधान 


विभिन्‍न प्रस्ताव व विपक्ष:- 

भारतीय संविधान में केन्द्र व राज्यों के शासन हेतु संसदीय प्रणाली को अपनाया गया 
है जो मुख्यतः ब्रिटिश पद्धति के अनुरूप है। संसदात्मक शासन प्रणाली के अन्तर्गत 
वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमण्डल होता है, जिसके सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते 
हैं और वे व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तथा व्यवस्थापिका 
के विश्वास पर ही मंत्रि मण्डल का अस्तित्व निर्भर करता है ।* 


मंत्रिमण्डल के व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ यह है कि व्यवस्थापिका 
को मंत्रि मण्डल के कृत्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है । व्यवस्थापिका द्वारा 
यह नियंत्रण विभिन्‍न संसदीय साधनों द्वारा स्थापित किया जाता है । जे.एस. मिल के 
शब्दों में "प्रतिनिधि सभा का उपयुक्त कार्य...शासन की निगरानी करना और उनका नियंत्रण 
करना है । शासन के कार्यों को पूर्ण प्रकाश में लाना है । उसके जिन कार्यों में किसी 
को सन्देह हो उनके स्पष्टीकरण और उनको युक्‍्ति युक्त प्रमाणित करने के लिये बाध्य 
करना है, यदि शासन के कार्य अनुचित हो तो तो उनकी निन्‍दा करना एवं भर्त्सना करना 
है और यदि वे व्यक्ति जिनपर शासन का कार्यभार है, अपनी शक्ति का दुरूपयोग करें 
अथवा जनता के प्रति विश्वासघात करें अथवा शासन का कार्य इस प्रकार चलायें जो 
कि राष्ट्र की विचार युक्त और अधिव्यक्त स्पष्ट इच्छा के विरूद्ध व प्रतिकूल हो तो 
इन व्यक्तियों को अपदस्थ कर उनके स्थान पर स्पष्टत: अथवा वस्तुतः उनके उत्तराधिकारियों 
को नियुक्त करना है"“ 


मंत्रि मण्डल पर नियंत्रण के व्यवस्थापिका के उपर्युक्त अधिकारों के प्रयोग हेतु 
उ0प्र) विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत साधनों में प्रशनकाल प्रस्ताव 
तथा संकल्प आदि प्रमुख हैं । प्रस्ताव व साधन के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव, निन्दा 
व अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव आते हैं, आदि प्रमुख हैं । प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय व चतुर्थ पंचम व पष्टम सप्तम व अष्टम विधान सभाओं के कार्यकाल में इन 
साधनों में प्रस्ताव साधन की प्रयुक्ति व प्रभावशीलता निम्नवत्‌ है । 


व्यवस्थापिका द्वारा विचार हेतु उपस्थित विषयों के सम्बन्ध में विवादोपरान्त लिये 
गये निर्णय वास्तव में उसकी इच्छा अथवा मत की अभिव्यक्ति होते हैं ।/ यह विषय 
सामान्यतय: सदन के समक्ष प्रस्ताव के रुप में प्रस्तुत होते हैं । प्रस्ताव अत्यन्त साधारण 


ही द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाओं में साधारणत: यह अधिकार निम्न सदन को होता 
है (देखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 758|[ व 464[2 
मिल जे0एस0: आन लिवर्टी एण्ड कंसीडेरेशन्स आन रिप्रजेन्टेटिव गवर्नमेंट ,पृष्ठ-472 
मोर एस०»एस॥: प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ इण्डियन पार्लियामेंट, पृष्ठ-228 
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भाषा में "उस प्रस्थापना को कहते हैं जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत की जाये और 
जिस पर सदन का निर्णय मांगा जाये | व्यापक अर्थ में प्रस्ताव शब्द का अर्थ किसी 
ऐसे प्रस्ताव से है जिसके बारे में सदन का निर्णय जानने के लिये उसे सदन में पेश 
किया जाता है । सदन का एक मुख्य कर्तव्य विभिन्‍न मामलों में अपनी इच्छा निश्चित 
करना है। इस अभिप्राय से जिस प्रश्न के बारे में भी सदन को निर्णय करना होता है 
उसे किसी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तावित किया जाना चाहिये । वस्तुतः प्रस्ताव ही संसदीय 
कार्यवाहियों का मूलाधार है ।“ 


वर्तमान प्रथा के अनुसार जिस रूप में किसी प्रस्ताव पर सदन में मतदान होता 
है उसे उस प्रस्ताव का प्रस्तावक घेश करता है। प्रस्ताव उपस्थित किये जाने के पश्चात रूदस्य 
उस प्रस्ताव के विचारा्थ विषय के अन्तर्गत ही उस पर चर्चा करते हैं और फ्रिर बाद में 
यदि उसको प्रस्तावक वापस न ले ले सदन उस प्रस्ताव को इसके पूर्ण मूल रूप में रदृद 
कर देता है अथवा कुछ संशोधनों को स्वीकार करता है 2 


किसी प्रस्ताव पर बहस की 3 अवस्थायें होती हैं अर्थात प्रस्ताव तैयार करना, 
ब्रस्तुत करना तथा प्रस्ताव पर मतदान । प्रस्ताव का प्रस्तावक इसे इस रूप में निर्मित 
करता है जिस रूप में वह इसे सदन द्वारा पारित देखना चाहता है और जिस पर बडी 
सुविधा से मतदान किया जा सकता है। इस तर्क के आधार पर जो सदस्य किसी प्रस्ताव 
को उसके मूल रूप से भिन्‍न देखना चाहता है इसे अध्यक्ष द्वारा मूल प्रस्ताव के प्रस्तावित 
होने के पश्चात इस आशय से संशोधन प्रस्तुत करने चाहिये इस प्रकार के संशोधन भी 
इस रूप में होने चाहिये जिसमें संशोधित रूप में वह प्रस्ताव सदन द्वारा पारित हो सके 
और वह अवश्य ही मुख्य प्रस्ताव की विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिये ।* 


विधान सभा के कार्य संचालन व प्रक्रिया नियमावली के अधीन कुछ विशिष्ट 
नियम हैं जिन्हें विभिन्‍न प्रस्तावों की स्वीकृति, आकार तथा रूप एवं इनके प्रस्तावित 
किये जाने के तरीकों पर लागू किया जाता है । ये संसद व राज्य विधान सभाओं की 
प्रक्रिया नियमावली में वर्णित होते हैं । 


काय स्थगन प्रस्ताव:- 

किसी लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन में यथाशीघ्र चर्चा 
करने के उद्देश्य से सदन के कार्य स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रावधान 
ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की भॉति भारतीय व्यवस्थापिकाओं के प्रक्रिया नियमों 





पचौरी परमात्मा शरण, संसदीय पद्चति, पृ0-425 

कौल, शकधर : इन्डियन पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर, पेज- 457 
“पूर्वोक्त -पू0- 458 

कौल एवं शकधरः: इण्डियन पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर पेज- 459 
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में भी किया गया है। "में" नें कार्यस्थगन प्रस्ताव को परिभाषित करते हुये लिखा है - 
स्थगन प्रस्ताव वस्तुतः सदन को विभिन्‍न मामलों पर बिना किसी निर्णय को 
अभिलेखित किये विचार का अवसर देने के उद्देश्य से खोजा गया विशिष्ट 
साधन है ।“ 


यह सदन के स्थग़न के लिये मूल प्रस्ताव के रूप अर्थात स्वतंत्र रूप 
से नकि किसी अन्य प्रश्न पर हो रही चर्चा के दौरान प्रस्तुत किया गया एक 
ऐसा प्रस्ताव है जो सदन की बैठक की दैनन्दिन कार्यवाहियों के पूर्व निर्धारित 
कार्यक्रम में रूकावट पहुँचाने के आशय से विशेष रूप से अपनाई गयी एक प्रक्रिया 
हैं॥5 

लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री मावलंकर ने स्थगन प्रस्ताव के स्वरूप 
को स्पष्ट करते हुये अभिमत व्यक्त किया था कि-'स्थगन प्रस्ताव वास्तव में 
एक अत्यन्त अपवादित बात है । स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सभा के 
सामान्य कार्य को रोकर अविलम्बनीय लोक महत्व के सुस्पष्ट विषयों पर चर्चा 
करने के प्रयोजन से सदन के कार्य को स्थगित करना होता है | किन्तु किसी 
ऐसे विषय पर चर्चा की अनुमति देना जिसके सम्बन्ध में पूर्व सुचना न दी गयी 
हो और जो विषय सूची में उल्लिखित न किया गया हो अनेक सदस्यों के लिये 
अन्याय कारक है। इसी लिये यह प्रथा रही है कि उस दिन की कार्य सूची में 
तब तक किसी बाह्य विषय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह 
अत्यन्त गम्भीर स्वरूप का तथा इस प्रकृति का न हो जो सम्पूर्ण प्रदेश, उसकी 
सुरक्षा, उसके हित तथा प्रदेश में हो रही बातों को प्रभावित करता हो और सदन 
को उस पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक हो । केवल तभी स्थगन प्रस्ताव की 
परिकल्पना की जा सकती है । स्थगन प्रस्ताव कार्य सूची में तब तक शामिल 
नहीं किया जायेगा जब तक कि विषय की व्यापकता उसके लोक महत्व एवं 
गंभीरता की दृष्टि से ऐसा करना उचित न हो ।"४ 


सिद्धात्ततः इन प्रस्तावों का प्रमुख उद्देश्य किसी तात्कालिक महत्व 
पूर्ण विषय के सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही हेतु सरकार को अभिप्रेरित करना 
होता है । व्यवहार में कार्य स्थगन प्रस्ताव निन्‍्दा प्रस्ताव के काफी निकट होता 
है क्योंकि इनके माध्यम से सामान्यतः सरकार की प्रशासनिक व नीति विषयब 
अक्षमतताओं की आलोचना तथा उसके कृत्यों की निन्‍दा की जाती है । इग्लैंड 





ता "मे'-पालियामेंट्री प्रैकिटस, पृष्ठ- 277 


की "मे" पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पृष्ठ- 262 


3. लोक सभा वाद - विवाद खण्ड- 2 पृष्ठ- 442 दिनांक 22.2.55 
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में यदि हाउस आफ कामन्स द्वारा कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाये तो 
सरकार को आवश्यक रूप से पद त्याग करना पड़ता है | इस लिये संसदीय 
साधन के जनन्‍्मदाता इंग्लैण्ड में इनका बहुत ही कम प्रयोग होता है । जबकि 
भारत में इसके विपरीत, इसका बहुधा विभिन्‍न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया 
जाता है।“ 


उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों मे अविलम्बिनीय लोक 
महत्व के विषयों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्राविधान करते हुए 
यह कहा गया है कि "जिस दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो उस 
दिन का उपवेशन आरम्भ होने के कम से कम 4 घण्टा पूर्व उसकी द्विप्रतिक 
सूचना सचिव को दी जायेगी ।/ ऐसे प्रस्तावों को सदन के समक्ष . अध्यक्ष 
की सहमति से प्रस्तुत किया जा सकता है और इसकी ग्राह्ता का निर्धारण निम्नलिखित 
निर्बेधनों के अधीन होता है । 


एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव न प्रस्तुत हों । 
एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषयों पर चर्चा न हो । 
प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक ही निर्बद्ध हो 
प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न न उठाया जाये । 
प्रस्ताव द्वारा ऐसे किसी विषय पर पुनः चर्चा न हो। जिसपर उसी सत्र में 
चर्चा हो चुकी हो । 
6. प्रस्ताव में ऐसा कोई विषय न हो जो पहले से सदन के विचारार्थ 

निर्धारित किया जा चुका हो । 

है प्रस्ताव का विषय ऐसा न हो जिसपर कोई संकल्प प्रस्तुत किया जा 
सकता हो।* 
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8. विभिन्‍न अवसरों पर अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार केन्द्रीय 
सरकार से संबन्धित विषयों, वार्षिक आय-व्यय के समय विवादान्तर्गत आने 
वाले विषयों तथा राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 
के संबन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। “ 


मोर एस.एस.-प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ इण्डियन पार्लियामेंट, पृ0- 464 

माल्या एन.एन., इण्डियन पार्लियामेंट, पृ0-442 

उ0प्र0 वि0स0 प्रक्रिया नियमावली -56 

नियम -57 एवं 58 [उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली नियम 

उ0पग्र) विधान सभा कार्यवाही, खण्ड-253, पृ0-98-99, खण्ड-263 पृ0 627 
खण्ड-295 पृ0 444 











4.नियम 


(छा ७ (७ 


न 2 का 2222: 


न्‍्यायाधिकरण व आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा: के 
लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा यदि उसे समाधान हो जाये 
कि उससे संबन्धित न्यायालय अथवा आयोग पर किसी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की आशंका नहीं है, दी जा सकती है 


अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कार्य स्थगन प्रस्ताव को सदन के समक्ष उपस्थित 
करने के लिए सदन की अनुज्ञा लेनी होती है जिसके लिए कम से कम तातुकालिक 
सदन के कुछ सदस्यों के द्वादशांस का समर्थन आवश्यक है ।“ 


सामान्यतः ऐसा कोई भी कार्य सदन के अध्यक्ष की अनुमति के बिना 
सदन की किसी बैठक में पेश नहीं किया जा सकता है जिसे उस दिन की 
कार्य सूची में शामिल न किया गया हो । फिर भी अगर अध्यक्ष की सहमति 
हो तो स्थगन प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तावित करके और नियमित संसदीय 
हे को रोक करके अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जा सकती 
है। 


कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन की अनुज्ञा की प्राप्ति के बाद चर्चा हेतु 
प्रायः दिन के कार्य के समाप्त होने के लिए नियत समय से एक घण्टा पूर्व 
उपस्थित होते हैं और इन पर चर्चा यदि पहले न समाप्त हो जाये, आरम्भ होने 
से दो घण्टे पूरे होने पर आपसे आप समाप्त हो जाती है। 


इन प्रस्तावों पर भाषणों का समय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता 
है परन्तु कोई भाषण 45 मिनट से अधिक अवधि का नहीं हो सकता है ।2 


स्थगन प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व 
के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है ताकि किसी आवश्यक मामले 
पर जिसके संबन्ध में यदि कोई प्रस्ताव अथवा संकल्प पेश किया गया हो और 
उसके लिए उपयुक्त नोटिस की औपचारिकता का ध्यान रखा गया तो उसमें काफी 
देरी हो जायेगी और सरकार के निणय को प्रभावित किया जा सकेगा । 


59, उ0प्र) विधान सभा प्र0नि0 


उ0प्र) वि0स0 प्रक्रिया नियमावली नियम-60 


कौल व शकधर, इण्डियन पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर, पृ0 457 
नियम 64 तथा 62 [3] उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली 
नियम 62 [2] उ0प्र0) विधान सभा प्रक्रिया नियमावली । 
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उ0प्र/ विधान सभा में प्रतिपक्ष नें स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से लोक 
महत्व के अविलंबनीय विषयों पर चर्चा उठाने के इस महत्वपूर्ण अधिकार का 
प्रयोग समय-समय पर किया है । विधान सभा में उपस्थित कार्य स्थगन प्रस्ताव 
के अध्ययन हेतु निम्नांकित तालिका में प्रथम से अष्टम विधान सभा के कार्यकाल 
4952 से 4986 तक प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की सूचनाओं और उनमें से स्वीकृत 
प्रस्तावों की संख्या का उल्लेख किया जा रहा है । : 





|, 


तालिका- 
विधान सभा कार्यस्थगन प्रस्तावों की स्वीकृत कार्य स्थगन 
प्राप्त सूचनाओं की संख्या प्रस्तावों की सं0 
प्रथम 356 का 
द्वितीय 733 40 
तृतीय 437 8 
चतुर्थ 89 १, 
पंचम 249 कि 
परण्टम 628 हे 
सप्तम 376 2 
अष्टम 22 | शा 
स्पष्ट है कि अध्ययनाधीन विधान सभाओं में बड़ी संख्या में कार्य स्थगन 
प्रस्तावों की सूचना सदस्यों द्वारा दी गयी किन्तु स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या अपेक्षाकृत 
अत्याधिक कम है । प्रथम विधान सभा में 356 सूचनाएं प्राप्त हुयीं किन्तु एक 
भी सूचना स्थगन प्रस्ताव के रूप में अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत नहीं हुयी । यही स्थिति 
पंचम तथा षष्टम विधान सभा के कार्यकाल में रही । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 
व सप्तम विधान सभा में क्रमश: 40,4,2,2 कुल 25 सूचनायें सम्पूर्ण अवधि 
में अध्यक्ष द्वारा अंगीकृत हुईं । अस्वीकृत कार्य स्थगन प्रस्तावों को अधिकांशत: 
अध्यक्ष नें महत्वपूर्ण न होने के कारण अथवा अनिश्चित होने के कारण अथवा 
अन्य किसी प्रकार से नियम संगत न होने के कारण अग्राह्य घोषित किया । 
उदाहरर्णाय- अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत कुछ कार्य स्थगन प्रस्तावों का उल्लेख नीचे 
किया जा रहा है - ः 
दिनांक 27 मई 4952 को श्री नारायण दत्त तिवारी उप नेता विरोधी 
दल द्वारा प्रस्तुत कार्य स्थगन प्रस्ताव को जो कुमार्यूँ डिवीजन में कतिपय भागों 
में ओलावृष्टि आदि से उत्पन्न होने वाली असाधारण परिस्थिति पर विचारा्थ 
उ0प्र0 विधान रूभा के कार्यों के संक्षिप्त सिंहावलोकन [वर्ष 4957 से 4986! से प्राप्त 


विवरण | 
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भेजा गया, को अस्वीकृत करते हुए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष नें कहा- "एक 
तो काम रोको प्रस्ताव एक निश्चित विषय पर होना चाहिए उसमें एक या दो 
या तीन चीजें एक साथ नहीं मिलाई जानी चाहिए इसमें एक साथ तीन चीजें 
हैं, एक जगह पानी की ज्यादती, ओलों का पड़ना, दूसरी जगह पानी की कमी 
तथा इलाका भी अलग-अलग है । अतः इस प्रस्ताव को अध्यक्ष की अनुमति 
नहीं मिल सकी ।£ 


अलीगढ़ जिले में पुलिस के अत्याचारों पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव 
की सूचना अध्यक्ष को 27 मई 4952 को प्राप्त हुयी । श्री अध्यक्ष नें उसे अस्वीकृत 
करते हुए कहा कि "इसमें अलीगढ़ जिले में पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं उनका 
जिक्र किया गया है, इसका उद्देश्य उनके विवरण पर विचार करने के लिए 
कार्यक्रम के अनुसार कार्य स्थगित करना है । यह काम रोको प्रस्ताव ऐसा है 
जो कोई बात ऐसी स्पष्ट नहीं बताता कि जिससे यह मालूम हो कि यह बहुत 
अर्जेन्ट है, इसमें स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि किस प्रकार के अत्याचार 
या कौन से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि पुलिस के अत्याचार के बारे में एक 
आम राय दी गयी है । इसलिए और इसके कारण भी हैं कि इस प्रश्न के ऊपर 
गवर्नर साहब यानी की महा मान्य राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, उसमें विचार 
किया जा सकता है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। "“ 


पहाड़ी क्षेत्र में कम्युनिटी प्रोजेक्ट जारी करने के अमरीकी साम्राज्यवाद 
का प्रभाव पड़ने के संबन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावक 
श्री झारखण्डे राय [कम्युनिस्ट पार्टी] नें कहा कि " उन्हें आशंका है कि अमरीकन 
लोगों का उसमें प्रभाव अधिक हो जायेगा तथा वह स्टेट्रेजिक स्थान है तो अमरीकी 
साम्राज्याद का काफी प्रभाव बढ़ेगा । इस प्रकार ये उनके कारण हैं । अत 
सदन पर विचार करने के लिए सदन का काम रोका जाये । अध्यक्ष नें उन्हें 
अनुज्ञा न देते हुए कहा कि यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार की परराष्ट्र नीति से संबन्धित 
है, अतः अनुमति नहीं दी जा सकती |“ 
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47 दिसम्बर 4963 को सर्व श्री गेंदा सिंह, कल्पनाथ सिंह तथा रियासत 
हुसैन के काम रोको प्रस्ताव जो पश्चिमी उ0प्र) के मुख्य उत्पादन गुड़, राब, 
सीरा तथा खाडसारी शक्कर को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगाई गयी रोक 


अकाकलुक 


के विरूद्ध प्रज्ञा सोसलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सत्यागृह में कतिपय संसद व 


उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-404 पृ0-44 दिनांक 24 मई 4952 
उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-404, पृ0-48, 49 दिनांक 24 मई 4952 
उ0प्र) विधान सभा कार्यवाही खण्ड-442, पृ0-276 
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विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी से संबन्धित था, को अस्वीकृत करते हुए अध्यक्ष 
ने कहा. अगर कोई गिरफ्तारी कानून के विरूद्द कार्य करने पर होती है 
तो उसके संबन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता है |“ 


राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन संबन्धी काम रोको प्रस्ताव की सूचनायें 
जो श्री काशी नाथ मिश्र तथा श्री उग्रसेन द्वारा दी गयीं थी, की अस्वीकृति का 
कारण बताते हुए 6 मई 4966 को अध्यक्ष नें सदन में कहा कि इसी विषय 
पर कुँवर श्रीोपाल सिंह का असरकारी संकल्प विचाराधीन है । अत: इसकी अनुमति 
नहीं दी जा सकती है। “ 


30 जून 4970 को श्री नित्यानंद स्वामी द्वारा दी गयी कार्य स्थगन 
प्रस्ताव की सूचना जिसमें उन्होने उ0प्र) की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से संबन्धित 
पब्लिक सेक्टर के उद्योगों के लिए कम धनराशि रखे जाने का प्रश्न उठाया था 
को अस्वीकार करते हुए उपाध्यक्ष नें कहा कि इसकी कोई तात्कालिकता व अविलम्बता 
नहीं है ।“ 


कार्य स्थगन के कुछ प्रस्तावों को कभी-कभी अध्यक्ष द्वारा कार्य स्थगन 
के रूप में न स्वीकार करके ध्यानाकर्षण प्रस्तावों अथवा अल्प कालिक चर्चा 
के प्रस्तावों के रूप में स्वीकार किया गया । उदाहरणार्थ खाद्याज्नों के मूल्य में 
बृद्धि तथा उनकी अनुपलब्धता के संबन्ध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा दी 
गयी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अध्यक्ष नें 20 फरवरी 4964 को शथोडे 
समय की चर्चा के प्रस्ताव के रूप में तथा म्योर मिल कानपुर में तालाबंदी 
के संबन्ध में झारखण्डे राय के कार्य स्थगन प्रस्ताव को 5 मार्च 4964 को ध्यानाकर्षण 
प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया ।” इसी प्रकार प्रदेश में बाढ़ के संबन्ध में 
शम्भू नाथ चौधरी द्वारा दी गयी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को 46 सितम्बर 
4974 को अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया। 


कण शअओषडटडअक्ड ड अडसफललसशआ लअअअनंजज्््न्न्नानन-ननन्त-त-तमत8त०तततततत+ततव........त..... 
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उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-243 पृ0-4380 


उ0प्र0) विधान सभा कार्यवाही खण्ड-266, पृ0-645-46 


उ0प्र) विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 284 पृ0-4423-24 
उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-245, पृ0-933 
उ0प्र) विधान सभा कार्यवाही खण्ड-246, पृ0-758 
उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-292, पृ0-680 
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ऐसे अनेक उदाहरण अध्ययनाधीन विधान सभाओं की कार्यवाहियों में प्राप्त होते 
हैं। 


उ0प्र) विधान सभा में ऐसे अवसर भी आये जब प्रतिपक्ष के अल्प 
संख्यक होने के कारण कुछ प्रस्तावों को अध्यक्ष की अनुमति तो प्राप्त हुयी लेकिन 
अल्पमत के कारण सदन की अनुज्ञा न प्राप्त हो सकी । ऐसा बहुधा प्रथम विधान 
सभा में हुआ क्योंकि प्रतिपक्षी सदस्यों की सं0 मात्र 47 थी । ऐसे ही एक प्रस्ताव 
को सूचना बस्ती जिले के पटवारियों की हड़ताल के संबन्ध में श्री झारखण्डे 
राय [कम्युनिस्ट पार्टी] द्वारा दी गयी । इसे अध्यक्ष नें अपनी अनुमति दी तथा इन आर्डर 
करार देते हुए उसे सदन की इजाजत के लिए पेश किया - इसकी अर्जेन्सी 
पर बोलते हुये श्री झारखण्डे राय नें कहा कि "इस प्रस्ताव की अर्जेसी इस कारण 
है कि इसका दायरा बढ़ सकता है और सूबे, और हिस्सों में ये हड़ताल फैल 
सकती है क्‍योंकि पटवारियों का जो संगठन है वह प्रांतीय आधार पर है । अतः 
मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव पर बहस होने की अनुमति मिले ताकि मांगे मंजूर 
हो सकें" अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर इस पर मतदान हुआ जिसके पक्ष में 
केवल 45 मत आये । अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । 


ऐसा ही एक प्रस्ताव अनशनकारी अध्यापकों पर कथित बल प्रयोग के 
संबन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना के अन्तर्गत दिया गया जिसे अध्यक्ष 
की अनुमति मिली तथा सदन की अनुज्ञा के लिए 36 सदस्यों की स्ट्रैन्थ के 
लिए कहा गया । इस पर प्रतिपक्ष के नेता श्री राज नारायण नें कहा कि हमारी 
इतनी स्ट्रैग्य नहीं है कि 35, 36 आदमी खड़े हों । इस पर अध्यक्ष नें कहा 
कि जब तक नियम सस्पेंड न किया जाये यही स्थिति रहेगी तो श्री राज नारायण 
नें कहा कि "ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ बैठना बेकार है तथा सदन का क्रमशः 
सभी उपस्थित विरोधी दलों नें त्याग कर दिया ।” 


एक अन्य प्रस्ताव 47 दिसम्बर 4956 को श्री गेंदा सिंह नें प्रदेश 
के पूर्वी भाग में अन्न संकट के उत्पन्न हो जाने के संबन्ध में पेश किया । 
श्री अध्यक्ष नें इसे डेफिनिट करार देते हुए कहा कि डैफिनिटनेश इतनी है कि 
लोग भाग रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि सरकार की ओर से सहायता कार्य 
नगण्य हैं । यह महत्व का विषय है, अतः मैं इसे बैध करार देता हूँ इसके 





उ0प्र) विधान सभा कार्यवाही खण्ड-446, पृ0-485, 486 
उ0प्र0 वि0स0 कार्यवाही खण्ड-420, पृ0-43 
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पश्चात अध्यक्ष नें इसे सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया और कहा कि 
जो सदस्य इसके पक्ष में हों, खड़े हो जायें । मात्र 24 सदस्य खड़े हुए जबकि 
सदन की अनुज्ञा हेतु 36 सदस्य होने चाहिए थे । अतः सदन की अनुमति नहीं 
मिल सकी व प्रस्ताव गिर गया ।* क्‍ 


कार्य स्थगन प्रस्तावों से संबन्धित उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हें कि 
प्रायः प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा प्रक्रिया नियमों के अनुसार विषय की तात्कालिकता, 
अविलम्बनियता तथा अर्न्तनीिहित लोक महत्व का समुचित अध्ययन किये बिता 
ही कतिपय अनियंत्रित व असंयमित रूप से इन प्रस्तावों की सूचनायें दी गयी 
जो अन्ततः अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत हुयीं तथा प्रतिपक्ष की अल्प संख्या के कारण 
भी प्रस्ताव सदन की अनुज्ञा न प्राप्त कर सके । 


गीकृत कार्य स्थगन प्रस्तावों की प्रकृति : 





क्र, 


प्रथम से अष्टम विधान सभा कार्यकाल में अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत तथा 
सदन द्वारा अनुज्ञा प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव निम्नवत रहे । 


परिशिष्ट में तालिका सं0-4 से स्पष्ट है कि इन प्रस्तावों के सभी 
प्रस्तावक विपक्षी दलों से संबन्धित थे और एक ही विषय पर अक्सर कई सदस्यों 
द्वारा प्रथक-प्रथक अथवा सम्मिलित रूप से उनकी सूचनायें दी गयीं जिन्हें एक 
साथ स्वीकार कर अध्यक्ष द्वारा सदन की अनुज्ञा हेतु उपस्थित किया गया । अध्यक्ष 
द्वारा स्वीकृत कार्य स्थगन प्रस्तावों को सदन के समक्ष रखे जाने पर अधिकांशतः 
सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गयी किन्तु तीसरी विधान सभा में श्री माधव प्रसाद 
त्रिपाठी [ज.सं.नेता विरोधी दल| द्वारा अभिसूचित कार्य स्थगन प्रस्ताव जो बनारस 
विश्व विद्यालय के छात्रों की पुलिस द्वारा पिटाई से संबन्धित था । 4 फरवरी 
4966 को जब सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो प्रस्तावक तथा अन्य विरोधी दलों 
के सदस्यों ने सरकार से घटना की हाई कोर्ट जज से जॉच कराने की मांग 
की किन्तु मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी नें कहा - "अभी सारे फैक्ट्स 
ज्ञात नहीं हैं, सारे फैक्ट्स ज्ञात हो जाने पर यह निर्णय लिया जायेगा कि किस 
प्रकार की इन्क्वारी हो........ कल 


मुख्य मंत्री के इस कथन पर सदन में अत्यन्त रोष पूर्ण वातावरण 
उत्पन्न हो गया तथा विरोधी सदस्यों ने प्रस्ताव को तुरन्त लेने की मांग करते 
हुए सदन के कार्यों में बार-बार बाधायें उत्पन्न की । फलत: अध्यक्ष को दो 
बार सदन को आधे-आधे घण्टे के लिए स्थगित करना पड़ा, यद्यपि अध्यक्ष 





हे ह 
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उ0प्र) विधान सभा कार्यवाही खण्ड-484, पृ0 29-30 
विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट तालिका सं0-( देखें । 
उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-262, पृ0-603 
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नें तीसरी बार सदन के बैठने पर शाम को 4 बजे इस काम रोको प्रस्ताव को 
लेने की अपनी व्यवस्था दी किन्तु विपक्ष सरकार से जाँच का स्पष्ट आश्वासन 
देने की मांग कर रहा था जिसे मुख्य मंत्री नें स्वीकार नहीं किया । फलतः सम्पूर्ण 
विपक्ष नें क्रमिक रूप से सदन का त्याग कर दिया और उक्त काम रोको प्रस्ताव 
पर सदन की अनुज्ञा न प्राप्त की जा सकी ।* 


तालिका-4 में उल्लिखित प्रस्तावों के विषयों कि विवेचना से स्पष्ट 
है कि इनमें से अधिकांश का संबन्ध प्रशासन व पुलिस से है जिनमें मुख्य रूप 
से पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्जों व गोली काण्डों की ही चर्चा की गयी 
है और इन चर्चाओं के दौरान विपक्ष द्वारा सरकार की कटु आलोचना की गयी। 
तथा ज्यूडीशियल इन्क्वारी की मांग की गयी किन्तु सरकार द्वारा इस मांग को 
अस्वीकार कर दिया गया - उदाहरणार्थ - 4 अगस्त 4958 को लखनऊ नगर 
में छितवा पुर पुलिस चौकी के करीब पुलिस का अकारण विद्यार्थियों पर गोली 
चलाना और उसके द्वारा आहत व्यक्तियों कि चिकित्सा का प्रबन्ध करने में असफलता 
से सबन्धित थी, में प्रतिपक्ष के नेता श्री त्रिलोकी सिंह नें ज्यूडीशियल इन्क्‍्वारी 
की मांग करते हुए कहा- "मैं यह इल्जाम लगाता हूँ कि इस सरकार के ऊपर 
और इसके कर्मचारियों के ऊपर जिन्होनें अकारण गोली चलाई, बिना प्रोवेशन 
के चलाई...... इस गोली कांड की जाँच होनी चाहिए । मैं आशा करता हूं 
कि माननीय नेता सदन से, उ0प्र0 के मुख्य मंत्री से जिनके ऊपर इस प्रदेश 
के काम को चलाने की जिम्मेदारी है कि एक ओर मेरा कथन है, एक ओर 
सरकारी कथन है, जिला मजिस्ट्रेट मेरे कथन के विपरीत बात कहते हैं । इनकी 
सफाई के लिए वे जॉच करायेंगे और जॉच ऐसे अधिकारी से करायेंगे जिसको 
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नें मुकररर किया हो । सरकार की तरफ से चीफ 
जस्टिस को निवेदन किया जाये कि वे जजेज में से ही किसी को मुकरर करें 


जो. मौके पर भी जाये और देखे और मामले में निर्णय दे की गोली कैसे चली? 


इसकी जिम्मेदारी किसपर है ? गोली जस्टीफाइड थी या नहीं"“ किन्तु तत्कालीन 
गृह मंत्री श्री कमला पति त्रिपाठी नें ज्यूडोशियल इन्क्वारी की इस मांग को अस्वीकार 
करते हुए काम रोको प्रस्ताव का घोर विरोध किया । अन्त में अध्यक्ष के कार्य 
स्थगन प्रस्ताव प्रश्न उपस्थित किये जाने पर प्रश्न पक्ष में 72 तथा विपक्ष में 
233 के मतानुसार अस्वीकृत हुआ ।“ उल्लेखनीय है कि यह काम रोको प्रस्ताव 
एक ऐसा प्रस्ताव था जिसका मुख्य मंत्री द्वारा विरोध न करके अपितु उसे अर्जेन्ट 
बताते हुए सदन की अनुज्ञा में सहमति प्रदान की गयी थी” जोकि विधान सभा 
के संसदीय इतिहास की परम्परा में प्रथम बार हुआ । 





ने (७ [) 


उ0प्र) विधान सभा की कार्यवाही खण्ड-262, पृ0-602-49 
उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड-496, पृ0-62 
उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड-496, पृ0-85-86 
उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-495, पृ0-807-808 
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एक कार्य स्थगन प्रस्ताव जिसे श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी व श्री उग्रसेन 
द्वारा स्थानी निकायों के; स्थगन के संबन्ध में 7 मई 4964 को सदन के समक्ष 
उपस्थित किया गया था, परिचर्चा के दौरान विरोधी सदस्यों ने सत्ता रूढ़ कांग्रेस 
दल पर अपने दलीय हित में चुनाव स्थगित कराने का आरोप लगाया | प्रस्तावक 
श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी नें इस पर सदन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा 
“कि सरकार को अपनी पिछली करनी से डर है और उसे विश्वास नहीं है कि 


वह इलेक्शन में जीत सकेगी |" 


केवल 7 कार्य स्थगन प्रस्ताव जिनमें से 4 द्वितीय विधान सभा, 2 
तीसरी विधान सभा तथा 4 चौथी विधान सभा में चर्चा हेतु प्रस्तुत हुए, अपेक्षाकृत 
लोक महत्व के प्रस्ताव थे, इनमें पूर्वी उ0प्र0 में भुखमरी की स्थिति, वर्षा के 
असमय समाप्त होने के कारण प्रदेश की विशेषकर पूर्वी अंचल में खरीफ की 
फसल नष्ट होने और उसी कारण रबी की बुआई ठीक समय पर न हो सकने 
तथा इस संकट से मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा सिचाई के साधन उपलब्ध 
करा सकने में असमर्थता से उत्पन्न भयंकर स्थिति, राज्य के खाद्यान्न मूल्यों के 
तेजी के साथ बढ़ने के कारण जनता में व्याप्त असंतोष *  ौसथान-स्थान पर गल्ले 
की दुकाने लूटी जाने के कारण प्रदेश की शान्ति व व्यवस्था में गड़बड़ी होने 
की आशंका, तथा हाथरस जिले में बाढ़ व मंहगाई से उत्पन्न अराजक स्थिति 
अऊबर्जण के कारण प्रदेश में उत्पन्न अकाल व सूखे की स्थिति प्रदेश के 
अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा कार्य के बहिष्कार से उत्पन्न स्थिति तथा प्रदेश 
में भाषा विधेयक संबन्धी आन्दोलन में हुयी धन व जन की ज्ञति की चर्चा की 
गयी । 


अध्ययनाधषीन विधान सभाओं में उपस्थित कार्य स्थगन प्रस्तावों के उपयुक्त 
अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं । 


कार्य स्थगन प्रस्तावों की प्राप्त सूचनाओं की तुलना में अध्यक्ष द्वारा चर्चा हेतु 
स्वीकृति सूचनाओं की संख्या इतनी कम है कि उन्हें नगण्य ही कहना उपयुक्त 
होगा । 


अध्यक्ष द्वारा कार्य स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए उल्लिखित कारणों 
से यह ज्ञात होता है कि प्रस्तावक सदस्यों द्वारा सम्बन्धित नियमों का समुचित 
रूप से अध्ययन नहीं किया गया । 


>ञ्यक्ष द्वारा अमात्य कार्य स्थगन प्रस्तावों के सम्यक विवेचन से स्पष्ट है कि 
विपक्ष ने अपने इस महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग करने में गम्भीरता नहीं बरती 


उ0%्0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-262, पृ0-602-49 
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अतः विपक्ष को निश्चय ही आत्म निरीक्षण करके कि क्‍या कोई विषय वास्तव 
में लोक महत्व का है और यदि है तो भी क्या. लोक महत्व का होते हुए भी 
अविलंबनीय भी है या नहीं, की धारणा को स्पष्ट करना चाहिए था | 


अधिकांश कार्य स्थगन प्रस्तावों की चर्चा का विषय व्यापक लोक महत्व वाली 
शासन को नीतिगत विफलताओं की अपेक्षा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का 
दोष पूर्ण आचरण रहा है, जिसके आधार पर प्रतिपक्ष द्वारा सरकार की कट 
आलोचना की गयी और बहुधा विरोध स्वरूप सदन त्याग भी हुए । अतः यह 
कहना अनुचित न होगा कि विपक्ष के इस आचरण को देश के लोक तंत्रीयव्यवस्था 
में कम से कम दुराग्रह पूर्ण तो कहा ही जा सकता है । साथ ही इस आचरण 
को गम्भीरता विहीन व अनुत्तरदायित्व पूर्ण समझा जा सकता है । इस प्रकार 
लोक महत्व के विषयों के चयन के प्रति उनके प्रस्तावों का दृष्टिकोण कतिपय 
संकुचित रहा । 


प्रविश्वास प्रस्ताव:- 

जनतंत्रीय शासन व्यवस्था में यह आवश्यक है कि शासन जनता के 
चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा हो और वे अपनी सरकार बनाकर जनहित को 
ध्यान में रखते हुए शासन को चलायें साथ ही यह भी आवश्यक है कि शासन 
करने वाली सरकार पूर्णतया नियंत्रित भी हो क्योंकि नियंत्रण के अभाव में यह 
पूर्णतया निरंकुश भी हो सकती है । प्रसिद्र दार्शनिक जे.एस. मिल नें कहा था 
कि "प्रतिनिधि सभा का मुख्य कार्य शासन की निगरानी व अनुशासन करना 
होता है यदि शासन के काम गलत हों तो उसकी निंदा करना भी इसी का कार्य 
है यदि वह व्यक्ति जो शासन करे और अपनी शक्ति का दुरूपयोग करे या विश्वासघात 
करे तो उन व्यक्तियों को अपदस्थ करना तथा उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था 
करना भी इनका कार्य है।7 


इसका अर्थ यह है कि विरोधी दलों का पूर्ण रूप से सरकार पर नियंत्रण 
बना रहे, पर नियंत्रण का यह मतलब नहीं है कि सरकार के हर कामोंमेंअड्रचन 
लगाये, बल्कि समय - समय पर उसकी आलोचना करके और उसके स्थान 
पर नयी सरकार बना सकना यही पूर्ण नियंत्रण का मतलब है । 


यद्यपि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना 4950 के संविधान के 
अन्तर्गत की गयी है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का आरम्भ ॒बिटिश 
भारत में स्वशाप्तित प्रान्तीय सरकारों में हो चुका था । अविश्वास प्रस्ताव का 


जे0एस0 मिल,-स्वतंत्रता व प्रतिनिधि शासन, हिन्दी अनु0पी0सी0 जैन, पू-256 
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प्रथम प्रयोग 4923“ में स्वराज पार्टी के द्वारा बंगाल की प्रांतीय कार्यकारिणी 
के विरूद्ध किया गया था । तत्पश्चात्‌ बंगाल व्यवस्थापिका के नियम 42 अ्ः 
रखा गया । इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अनेक प्ररान्तों 
में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखे गये थे । 44 मार्च 4935 में 
विधान मण्डल में श्री सुब्बा रमण जोकि विधान मण्डल में विरोधी दल के नेता 
थे, ने अविश्वास प्रस्ताव को विरोध का प्रथम चिन्ह बताया । उन्होने कहा कि 
"विरोधी दल तब तक विरोधी दल नहीं रह सकता जब तक उन्हें हटाने का 
अवसर न प्राप्त हो" 


स्वतंत्रता से पूर्व भी अविश्वास के प्रस्ताव के प्रयोग के कारण कई 
स्थानों पर कई मंत्रियों को त्याग-पत्र देने पर मजबूर होना पड़ा था, स्वतंत्रता 
के पूर्व इस प्रकार का प्रस्ताव मंत्री विशेष के विरूद्व केवल हस्तांतरित विषयों 
पर ही किया जाता रहा है फिर भी 4923 में प्रस्तावित नियमों का स्थान 4952 
को संसद में नियम 498 के अंतर्गत रखा गया है | 


7950 को संविधान की धारा 75 [3] के अर्न्तगत भी अविश्वास 
के प्रस्ताव को र्वकर इस बात को स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार का प्रस्ताव 
हो, कब रखा जाये, उसकी शर्तें क्‍या हों, चर्चा के समय विरोधी दल एवं शासक 
दल के मध्य कैसा विभाजन हो, इन सब बातों का उत्तर संवैधानिक प्राविधान 
757 के अधीन बने लोक सभा कार्यवाही नियम 498 में विस्तृत तौर पर बताया 
गया है । 


यह जानने के बाद कि अविश्वास के प्रस्ताव की नीव कब पड़ी एवं 
इसे संविधान के द्वारा किस तरह से अपनाया गया, यह जानना भी नितान्त आवश्यक 
है कि वास्तव में यह अविश्वास प्रस्ताव होता क्‍या है व किन परिस्थितियों में 
इसे लाया जा सकता है ? 


संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रि मण्डल पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण 
का सर्वाधिक प्रभावकारी व प्रत्यक्ष साधन "अविश्वास प्रस्ताव" है । जिसके 
प्रयोग का अधिकार सामान्यतः निम्न सदन को होता है । भारतीय संविधान में 
यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि केन्द्र व राज्यों में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप 
मित्रा नरेन्द्र नाथ, इण्डियन क्वाटरली, रजिस्टर खण्ड-4, दि एनुअल रजिस्टर 
आफिस कालेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता, 4927 पृ0-58 
बोल एस0एम0, दि बर्किंग कांस्टीट्यूशनल इन इण्डिया, नियम 42 हम्फ्री मिल 
फोर्ड, आकसफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 4939, पृ0-57-58 
मित्रा नरेन्द्र नाथ, इण्डियन एनुअल रजिस्टर, अंक 4 जनवरी, 4934 कलकत्ता, 
पृ0-239 क्‍ द द 
भारतीय संविधान अनुच्छेद-75 |3] 








2 कक 


से क्रमशः: लोक सभा व विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे जिसका आशय यह है कि 
यदि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के विरूद्ध लोक सभा और राज्यों में मंत्रिमण्डल के विरूद्ध वहाँ 
की विधान सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्यागपत्र देना आवश्यक होगा 


सामूहिक जिम्मेदारी दो सिद्धान्तों के कारण कही जाती है प्रथम इसलिये क्योंकि 
किसी भी मंत्री का चयन बिना प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सहमति के नहीं हो सकता, साथ 
ही साथ यह भी होता है कि यदि कोई मंत्री अपने मंत्रि परिषद के विचारों या नीति व 
निर्णय को नहीं मानता या सहमत नहीं होता तो उसे स्वयं अथवा त्याग-पत्र देना होता 
है । 


विधान सभा के प्रति मंत्रि परिषद के सामूहिक उत्तर दायित्व का अर्थ यह 
है कि न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पूरी मंत्रि परिषद के सदस्यों में से ज्यादातर विधान 
सभा के सदस्यों से ही मंत्रि मण्डल में लिये जायेंगे लेकिन यदि मुख्य मंत्री चाहे तो उसे 
पूरा अधिकार है कि वह विधान परिषद के सदस्यों को भी मंत्रि मण्डल में शामिल कर 
सकता है।कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोक सभा का सदस्य भी राज्य में मुख्यमंत्री 
बनकर आ सकता है परन्तु उसे 6 महीने के अन्दर ही राज्य विधान मण्डल के दोनों 
सदनों में से किसी एक का सदस्य चुन लिया जाना चाहिये तभी चुनाव संवैधानिक होगा।: 


मंत्र परिषद के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पूर्ण रूपेण सरकार के खिलाफ 
आता है किसी भी मंत्री के खिलाफ नहीं क्योंकि सदन के प्रति मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप 
से उत्तरदायी होता है नकि व्यक्ति विशेष । 


अविश्वास प्रस्ताव निन्‍्दा प्रस्ताव से एकदम भिन्‍न होता हैं । निन्‍्दा प्रस्ताव 
में वे आरोप व आधार लगाये जाते हैं जिन पर वह आधारित होता है, उसे सरकार की 
कुछ नीतियों या कार्यवाहियों के कारण उसकी निन्‍दा करने के स्पष्ट प्रयोजन से पेश 
किया जाता है | लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती, 
जिनके कारण यह प्रस्ताव रखा जा रहा हो । यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव में कारण 
बताये भी गये हों और सभा में पढ़ कर सुनाये भी गये हों, तो भी वह अविश्वास प्रस्ताव 
का अंग नहीं बनते ।“ 


लोक सभा व राज्य विधान सभाओं में सम्बन्धित मंत्रि परिषदों के प्रति अविश्वास 
व्यक्त करने वाले प्रस्ताव की प्रस्तुति, उनके तद विषयक प्रक्रिया नियमों के ही अधीन 
सम्भव है जिसका उल्लेख उनकी प्रक्रिया नियमावली में प्राप्त होता है । 





४ उदाहरणार्थ - श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उ0प्र0 में 9.6.80 को मुख्यमंत्री 
बनकर आये और बाद में राज्य विधान परिषद के सदस्य चुने गये । 


35 कौल एवं शकधर-संसदीय प्रणाली व व्यवहार पृ0 657-658 











5 आम की 4 


उ0प्र0 विधान सभा के प्रक्रिया नियम 275 [7] के अनुसार “मंत्रि परिषद 
में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्म ति से निम्न लिखित निर्बन्धनों 
के साथ किया जा सकेगा अर्थात- 


कि] ब्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्रश्नों के अनन्तर या दिन की कार्यवाही प्रारम्भ 
होने के पूर्व मांगी जायेगी; 


[खि] अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व 
सचिव को उस. प्रस्ताव की जिसे कि वह प्रस्तुत करना चाहता है एक लिखित 
सूचना देनी होगी |" 


यदि अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य द्वारा सूचित अविश्वास का प्रस्ताव 
नियमानुकूल होता है तो वह उसे सदन की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत करते हैं जो सदन के समस्त 
सदस्यों के कम से कम पंचमांश के समर्थन पर ही प्राप्त होती है और अनुज्ञा प्राप्ति 
के अधिक से अधिक 40 दिन के भीतर किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष नियत करे, वह प्रस्ताव 
विचार हेतु लिया जाता है ।: 


ज्ञातव्य है कि इंग्लैण्ड के हाऊस आफ कामन्स में मंत्रि मण्डल के विरूद्ध 

अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा आदि का कोई प्रतिबंध 
नहीं है ।2 
नहीं है । 


प्रक्रिया नियमों में प्रस्ताव की ग्राह्यता की जिन शर्तों का उल्लेख किया गया 
है उनमें एक प्रमुख शर्त यह है कि "उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी 
जायेगी जिस पर उसी सत्र में अथवा पिछले 6 माह के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता 
हो, चर्चा हो चुकी हो”।” यह शर्त अविश्वास के प्रस्ताव पर लागू नहीं होती है । इस 
सम्बन्ध में 45 नवम्बर 4964 को श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा प्रस्तुत मंत्रि मण्डल के विरूद्ध 
अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय देते हुए अध्यक्ष नें कहा./..... में छः महीने और तीन 
महीने को उतना महत्व नहीं देता जितना कि इस विषय को देता हूँ और सरकार की 
इसके लिए हरदम और हर समय तैयार रहना चाहिये" इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार 
के विरूद्ध प्रतिपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये समय सीमा का कोई 
प्रतिबंध नहीं है । द क्‍ 
ाभपमऊल३>नजडउप/पै्प४्--तहह0.ह#..0.. . .  ॒ औ॥औ#आऔआ##ऑऑऔ 
। नियम 275 [2| उ0प्र) वि0 सभा प्रक्रिया नियमावली । 
है मुखर्जी ए0आर0/पार्लियामेंद्री प्रोसीजर इन इण्डिया, पू-436 
3. नियम 405 [3] उ0प्र0 वि0सभा0 प्रक्रिया नियमावली 
4... उ0प्र0 विधान सभा की कार्ववाही, खण्ड-266, पृ0-889-93 





// २46 // 


सामान्यतया राज्यपाल के अभिभाषण पर उपस्थित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 
के दौरान और आय-व्ययक पर विचार के समय सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है क्‍योंकि धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष द्वारा प्रस्तावित 
संशोधन और अनुदानों पर चर्चा के अवसर पर विरोध पक्ष द्वारा पेश किये गये कदैती 
प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर सरकार का स्वतः पतन हो जाता है । तृतीय विधान 
सभा में 47 फरवरी 4965 की कार्य मंत्रणा समिति की सहमति से एक अविष्नदास के 
प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुये अध्यक्ष द्वारा उक्त मत को व्यक्त किया गया ।- परन्तु 
इस परम्परा का सर्देव अनुसरण नहीं किया गया । पंचम विधान सभा में श्री दटो0एन0 
सिंह मंत्रि मण्डल के विरूद्ध तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत 
अविश्वास प्रस्ताव को अध्यक्ष की स्वीकृति से 25 मार्च 4974 को उस समय सदन 
की अनुज्ञा प्राप्त हुई जब राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा 
चल रही थी |” यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर वाद विवाद के 
लिये 34 मार्च 4974 की तिथि निश्चित की गयी थी किन्तु वाद विवाद प्रारम्भ होने 
के एक दिन पूर्व ही 30 मार्च 4974 को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 
में विपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकृत हो जाने के कारण उक्त सरकार का पतन हो 
गया तथा अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा होने की नौबत ही न आई । 


सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के सन्दर्भ में लार्ड मो्लें ने कहा है कि 
“एक सामान्य सिद्धान्त के रूप में शासनिक नीति का प्रत्येक महत्वपूर्ण अंग सम्पूर्ण मंत्रि 
परिषद का दायित्व है तथा उसके सदस्य एक साथ खड़े होते व गिरते हैं अथवा एक 
साथ तैरते हैं” अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में इस उक्ति के अनुरूप किसी मंत्री विशेष 
के कार्य अविश्वास के प्रस्ताव का कारण हो सकते हैं किन्तु अविश्वास का प्रस्ताव 
सम्पूर्ण मंत्रि मण्डल के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है नकि किसी एक मंत्री विशेष 
के विरूद्ध क्योंकि संविधान यह व्यवस्था करता है कि मंत्रि मण्डल संयुक्त रूप से व्यवस्यापिका 
के प्रति उत्तरदायी है ।/ ऐसी ही व्यवस्था तृतीय उ0प्र) विधान सभा के अध्यश्न द्वारा 
23 अप्रैल 4963 को श्री काशी नाथ मिश्र सदस्य विधान सभा द्वारा सदन में उपस्थित 
एक अविश्वास के प्रस्ताव जो सम्पूर्ण मंत्र मण्डल के विरोध में न होकर केवल गृह 
मंत्री के विरोध में था, पर दी गई थी ।” किन्तु इसका अपवाद भी उ0प्र0 विधान सभा 
में इस व्यवस्था से पूर्व देखने को मिलता है "प्रथम विधान सभा में 25 मार्च 4954 को 
एक अविश्वास प्रस्ताव को जिसे श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा तत्कालीन स्वायत्ता शासन मंत्री 
श्री मोहन लाल गौतम के विरूद्ध पेश किया गया था, अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था 


जा 





उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड- 253, पृ0- 907 
उ0प्र0 विधान सभा, कार्यकारिणी खण्ड-288, पृ0-544 
मुखर्जी ए0आरए0, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इन इण्डिया, पृ0-436 
उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड-257, पृ0-434-37 


पी (0० >> ++ 





// म4य /ध/ 


किन्तु सदस्यों के आवश्यक समर्थन के अभाव में प्रस्ताव को सदन की अनुज्ञा नहीं 
प्राप्त हुई ।“ केवल एक मंत्री के विरूद्ध प्रति पक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को 
ग्राह्य किये जाने का यह उदाहरण उ0प्र0 विधान सभा के अब तक के इतिहास में अद्वितीय 
व अनूठा है । 


विश्वास प्रस्ताव का प्रारप:-- 


अविश्वास प्रस्ताव का प्रारूप कैसा हो अर्थात वह अविश्वास के कारणों का 
उल्लेख करने वाला विस्तृत प्रस्ताव हो अथवा सरकार के प्रति सदन के अविश्वास की 
घोषणा करने वाला मात्र एक पंक्ति का प्रस्ताव हो, इस सम्बन्ध में उ0प्र) विधान सभा 
प्रक्रिया नियमावली पूर्णतया मौन है । अध्ययनाधीन विधान सभाओं की कार्यवाहियों के अवलोकन 
से ज्ञात होता है कि इनके कार्यकाल में उपस्थित 32 अविश्वास प्रस्तावों में से अधिकांश 
द्वितोय कोटि के थे जिनमें बिना कोई कारण बताये सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त 
किया गया था । विपक्षी सदस्यों द्वारा कारण सहित विस्तृत प्रस्ताव की अपेक्षा कारण 
रहित संक्षिप्त प्रस्ताव को वरीयता देने का कारण सम्भवत: यह था कि प्रथम प्रकार का 
अ्रस्ताव सदस्यों के भाषण क्षेत्र को सीमित कर देता है क्योंकि उन्हें प्रस्ताव में उल्लिखित 
कारणों पर ही मुख्य रूप से बोलना होता है | जबकि दूसरी प्रकार के प्रस्ताव सदस्यों 
को शासन के विभिन्‍न पक्षों के सम्बन्ध में बोलने की व्यापक स्वतंत्रता प्रदान करता है। 


अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो जाने के उपरान्त अध्यक्ष उसे सदन 
के विनिश्चय हेतु प्रस्तुत करते हैं जिस पर मत आवाजों द्वारा या विभाजन द्वारा यदि 
सदस्य ऐसा चाहें, लिये जाते हैं ।“ सामान्यतः अविश्वास के प्रस्तावों पर विनिश्चय हेतु 
लाबी में मतदान की प्रक्रिया अपनाई गयी किन्तु उ0प्र) विधान सभा के इतिहास में पहली 
बार 27 जुलाई 4967 को अध्यक्ष द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव पर विभाजन की विशेष 
पद्धते अपनायी गई । 25 जुलाई 4967 को सिंचाई विभाग की अनुदान की मांगों पर 
विभाजन के समय सदस्यों में हुये पारस्परिक संघर्ष के कारण उत्पन्न तनाव पूर्ण स्थिति 
को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा 27 जुलाई 4967 को अविश्वास के प्रस्ताव पर विभाजन 
के लिये लाबी में मतदान की सामान्य पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया है और यह 
घोषणा की गई कि सदन के बीच में हाँ या नहीं अंकित दो बक्से रखे जायेंगे जिनमें 
वर्ण क्रमानुसार बुलाये गये सदस्य एक एक करके आकर दिये गये कार्ड पर अपने हस्ताक्षर 
कर उसे अपनी इच्छा के बक्से में डालेंगे । मतदान की इस प्रणाली की वैद्यता को तत्कालीन 
नेता विरोधी दल तथा विरोधी दलों के अन्य सदस्यों द्वारा चुनौती दिये जाने पर इस पर 


गा उ0ग्र0 विधान सभा का0 खण्ड-430, पृ०- 265-66 
१ नियम 298, उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्यवाही का संचालन नियमावली। 
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पर महाधिवकता उ0प्र) की राय ली गयी । उन्होने अपनी राय में इस पद्धति को वैद्य 
बतलाते हुये उसे लाबी में हुये मतदान प्रणाली के समान बताया । इस घटना के अतिरिक्त 
अविश्वास के प्रस्ताव पर विभाजन हेतु सदैव लाबी में मतदान की प्रणाली को ही अपनाया 
गया । 


उ0प्र0 विधान सभा में विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावों का एक विश्लेषणः- 


उ0प्र) विधान सभा के अध्ययनाधीन काल में 32 अविश्वास प्रस्तावों को सूचना 
प्राप्त हुई । इनमें से कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य किया गया किन्तु 
उन्हें सदन में सदस्यों के आवश्यक समर्थन के अभाव में सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं 
हो सकी । शैष प्रस्तावों को सदन की अनुज्ञा प्राप्त हुई व सदन में चर्चा तथा मतदान 
हुआ । विवरण निम्नवत हैः- 








तालिका को 
विधान सभा प्राप्तसूचनायें अध्यक्ष द्वारा सदन द्वारा वापस जिनपर अन्य 
अस्वीकृत अनुन्ञा प्राप्त चर्चा विवरण 
नहीं हुई हुई 
प्रथम 6 3 3 |. “८ न: 
द्वितीय 8 न 3 5 ८ 
तृतीय - 4 2 4 
चतुथ 4 ८ रण - 4 
पंचम 4 द् हे 4. 2 
षष्टम ॥ - - - 4 
सप्तम 4 का - - ! 
अष्टम 4 - - “ 





अच्यक्षद्याण अग्राह्य तथा सदन द्वारा अनुज्ञा न प्राप्त होने वाले अविश्वास प्रस्तावों का 
का विवरण निम्नवत्‌ है :- द 





4. उ0प्र) विधान सभा कार्यवाहियों द्वारा प्राप्त विवरण से संकलित । 
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दिनांक 49 तथा 22 अगंस्त को श्री राज नारायण द्वारा प्रस्ताव लाया गया 
कि "श्री सम्पूर्णा नन्द की सरकार के विरूद्ध, उनकी कृषि, औद्योगिक, सामान्य प्रशासन, 
बाढ़ की रोकथाम आदि की जो अपूर्ण नीति रही है उनके विरोध में यह सदन अविश्वास 
का प्रस्ताव रखता है " इस पर निर्णय देते हुये माननीय अध्यक्ष ने कहा -नियमों में 
79 वें नियम का पालन इस प्रस्ताव में नहीं किया गया है। प्रस्ताव में दिये गये कारण 
ऐसे हैं जिनको कि मैं उचित नहीं समझता कि सदन के सामने पढ़े जायें क्‍योंकि प्रस्ताव 
में यह भी कारण बताया गया है कि इस आदरणीय सदन ने जो यहाँ विधेयक उपरिचत 
होने पर अधिनियम पास किये, वह लांछनीय हैं । प्रस्ताव से यह भी ध्वनि निकलती है 
कि मानों सरकार के हुक्म से सदन चलता है।यह सब सदन की प्रतिष्ठा के विरूद्ध 
है” अतः प्रस्ताव के फार्म, शक्ल तथा विषय को देखते हुये उसको अवैध करार दिया 
गया और पेश करने की इजाजत नहीं दी गई | 


इसी प्रकार 46 जुलाई 4956 को श्री राज नारायण द्वारा एक अन्य प्रस्ताव 
कि "उ0प्र0 सरकार ने टैक्स लगाने और बढ़ाने का जो पूँजीवादी तरीका [प्रारम्भिक अंश 
ही पढ़ा गया को अग्राह्य ठहराते हुये माननीय अध्यक्ष ने वापस कर दिया कि वह उसको 
ठीक शक्ल में प्रस्तुत करें क्योंकि उसमें बहुत से आरणूमेंट्स, बहुत सी चीजें आ गई 
हैं ।"“ एक अन्य प्रस्ताव श्री राजनारायण द्वारा दिनांक 25.3.57 को मुख्यमंत्री सम्पूर्णानन्द 
की सरकार के. विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।इसे भी अध्यक्ष ने अग्राध्य किया क्योंकि विधान 
सभा का चुनाव, हो चुका था व सदन ज्यादा समय बैठने वाला नहीं था । नियमानुसार 
40 या 45 दिन चाहिये तब तक मंत्रि मण्डल भी खत्म हो जायेगा | ऐसा ही एक अन्य 
अस्ताव 30 अप्रैल 4965 तृतीय विधान सभा के कार्यकाल में जब विधान सभा का सत्रावसान 
होने वाला था | श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा उपस्थित किया गया, माननीय अध्यक्ष नें यह 
कहा रा सत्रावसान होने वाले दिन ऐसा प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है" प्रस्ताव अस्वीकृत कर 
दिया । 


अविश्वास प्रस्तावों से सम्बन्धित उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रायः प्रतिपक्षी 
सदस्यों द्वारा प्रक्रिया नियमों का समुचित अध्ययन किये बिना ही असंयमित रूप से सूचनायें 
दी गई जो अन्ततः अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत हुई । 


४७४७ आर सम मल नज नल जनम जल कलम जलन कल किशन अमल धिक मिलिद कक लक 


गा उ0ग्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड- 454, पृ0-330 

35 संसदीय दीपिका, दिसम्बर 4976, खण्ड-4 अंक 4-4, पृष्ठ- 54 उ0प्र0 
विधान सभा सचिवालय प्रकाशन । 

3. संसदीय. दीपिका, दिसम्बर 4976 खण्ड-4 अंक 4-4, पृ0-52 


उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड- 257, पृ0- 4056 
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4952 से 4986 तक प्राप्त अविश्वास प्रस्तावों में से ऐसे अविश्वास प्रस्ताव 
जिन्हें अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य किये जाने के बाद भी सदन में सदस्यों के आवश्यक सर्मथन 
के अभाव में प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा नहीं मिली - विवरण इस प्रकार है :- 

तालिका [खा 


अस्तावक सदस्य मुख्यमंत्री जिनके प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक 


कार्यकाल में तिथि प्राप्त मतोंकी. संख्या 

प्रस्ताव प्रस्तुत संख्या 

हुआ 
आम 23 कम मन मद न पलल कलश मकर नल लट की शिनीि पदक तक मर नशिमिलिलिरिन मत 
4. श्री राजनरायण डा0 सम्पूर्णाननद 25.8.4955 23 86 
2. श्री राजनारायण की 24.7 .4956 46 
3. श्री शारदा भक्तप्तिंद्द 30550 ॥0 586 5 ह 
4. श्री रामस्वरूपवर्मा "' 28.8 .4957 80 हे 
5. श्री देवनारायण भारतीय " 09. 8 //060 हक 
6. श्री राम स्वरूप वर्मा 45 .44 .964 28 कै 
7. श्री रक्षपाल सिंह श्रीमती 

कुछ भी नहीं !॥ 


ट्म्बेश्वर प्रसाद सुचेता कृपलानी 47. 2.4965 
व अन्य 


| 


इन अस्वीकृत अविश्वास प्रस्तावों में एक विशेष बात यह है कि किसी भी 
प्रस्तावक को न तो नेता विरोधी दल का दर्जा प्राप्त था और न ही तत्कालीन नेता विरोधी 
दलों का समर्थन ही । ये प्रस्ताव अपेक्षाकृत छोटे विरोधी दल की ओर से अथवा निर्दलीय 
सदस्य के रूप में रखे गये यही कारण है कि उन्हें अपने प्रस्तावों के पक्ष में अनुज्ञा हेतु 
पयाप्त मत नहीं मिले । 


प्रथणथ विधान सभा में केवल 40 सदस्यों के अत्यन्त अल्पमत में रहने के 
कारण विरोध पक्ष कदाचित स्वतः ही यह आशा नहीं करता था कि उसे सदन ऐसे प्रस्तावों 
को पेश किये जाने की अनुज्ञा देगा किन्तु द्वितीय विधान सभा में जहाँ विरोध पक्ष बढ़कर 
444 की संख्या में पहुँच गया था प्रस्तुत किये जाने की अनज्ञा इस लिये नापहीं मिली 
क्योंकि इन प्रस्तावों पर उनमें परस्पर एकता नहीं रही । न मा 5 को 


उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाहियों से प्राप्त विवरण से संकलित 
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तृतीय विधान में प्रस्तुत एक अविश्वास प्रस्ताव जिसे श्री ट्म्बेश्वर प्रसाद 
तथा अन्य सदस्यों द्वारा सूचित किया गया था । 48 फरवरी 4965 को जब सदन के 
पटल पर अनुज्ञा हेतु उपस्थित हुआ उस समय सदन में काफी शोरगुल व्यवधान व सदन 
त्याग के दृश्य उत्पन्न हुये क्‍योंकि प्रस्तावक श्री ट्रम्बेश्वर प्रसाद ने कहा कि उनका प्रस्ताव 
अन्य विरोधी दलीय सदस्यों के प्रस्ताव के साथ 23 फरवरी को अनुज्ञा हेतु पेश किया 
जाये, अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी यही मांग की किन्तु अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया, 
फलतः श्री ट्रम्बेश्वर प्रसाद के साथ जन संघ दल के सदस्य सदन छोड़कर चले गये 
और अनुज्ञा हेतु कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ इस प्रकार इस प्रस्ताव को सदन की अनुज्ञा 
प्राप्त नहीं हो सकी |“ 


उ0प्र0 विधान सभा में ऐसे अवसर भी आये कि विपक्षी सदस्यों ने अविश्वास 
प्रस्ताव सूचित किये जाने के पश्चात स्वयं उन पर बल नहीं दिया । 4982 में जब मुख्यमंत्री 
पद पर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे तब माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह व श्री राम आसरे 
वर्मा ने मंत्रि परिषद में अविश्वास प्रस्ताव को प्रथक प्रथक अभिसूचित किया था | उक्त 
प्रस्तावों को सदन की अनुज्ञा हेतु रखे जाने के लिये स्वयं सदस्यों द्वारा ही बल नहीं 
दिया गया अतः ये प्रस्ताव सूचना स्तर पर ही रह गये ।2 


240 विधान सभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव जिन पर सदन में चर्चा हुई- विधान समा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव जिन पर सदन में चर्चा हई:-- 


तालिका 77३ से प्राप्त आकड़ों से ज्ञात होता है सब से ज्यादा अविश्वास के 
उ्रस्तावों की सूचनायें द्वितीय व तृतीय विधान सभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के विरूद्ध 
प्राप्त हुई। चतुर्थ विधान सभा की 48 दिवसीय कांग्रेस सरकार के विरूद्ध तो अविश्वास 
का प्रस्ताव आने का अवसर ही नहीं आया क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चन्द्र भानु 
गुप्त ने अपने मंत्रि मण्डल के सदस्य चरण सिंह द्वारा दल बदल किये जाने के तुरन्त 
बाद अपना त्यागपत्र दे दिया था, तत्पश्चात श्री चरण सिंह के नेतृत्व में गठित संविद 
सरकार के विरूद्ध केवल एक अविश्वास का प्रस्ताव सदन में उपस्थित हुआ । पंचम 
विधान सभा की पाँच सरकारों में से 4 के विरूद्ध जिनके मुख्यमंत्री क्रशः चौधरी चरण 
सिंह, श्री टी0एन0 सिंह, पं० कमला पति त्रिपाठी थे अविश्वास प्रस्ताव पेश किये गये 
तत्मश्चात्‌ छठी विधान सभा में मुख्यमंत्री श्री हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा मंत्रि परिषद के विरूद्ध 
एक प्रस्ताव पेश हुआ । इसके बाद नियुक्त मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल 
में कोई अविश्वास प्रस्ताव प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । सातवीं विधान सभा 
में श्री राम नरेश यादव के मुख्य मंत्रित्व काल में भी एक भी अविश्वास प्रस्ताव प्रतिपक्ष 


की उ0प्र0 वि0सभा का0 खण्ड-253, पृ0-4035-44 
25 उ0प्र0 विधान सभा 4982 के प्रथम सत्र में कृत कार्यों का संक्षिप्त सिंघावलोकन 
49 जनवरी 4982 से अप्रैल 4982 
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द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, बाद में श्री बनारसी दास मंत्रि मण्डल के विरूद्ध 
!अविश्वास प्रस्ताव सदन में उपस्थित हुआ । आठवीं विधान सभा में श्री विश्वनाथ 
प्रताप सिंह के कार्यकाल में प्राप्त 2 प्रस्ताव मात्र सूचना स्तर तक रहे । 
त्री विश्वनाथ प्रताप सिंहकेमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने के बाद श्री श्रीपति 
मिश्र ने 49 जुलाई 4982 से 2 अगस्त 4984 तक मुख्यमंत्री का पद ग्रहण 
किया । श्री मिश्र के कार्यकाल म॑ 4 अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित हुआ । एवं 
3 अगल्त 4984 को बेन्‍्द्रीय मंत्रि मण्डल से श्री नारायण दत्त तिवारी को 
मुख्यमंत्री पद ग्रहण हेतु भेजा गया । तत्पश्चात मार्च ॥985 में पुनः कांग्रेल 
मंत्रिमण्डल के मुख्यमंत्री होने पर श्री तिवारी मंत्रि मण्डल के खिलाफ! भी 
अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया । 


इस अ्रकार अध्ययनकालीन उ0प्र) विधान सभा के इतिहास में अब तक 
/3 मुख्य मंत्रियों ने 24 बार अपनी मंत्रिपरिषद गठित को इसमें प्रथम श्री 
गोविन्द बल्लभ पन्‍त एवं श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री राम नरेश यादव 
के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के इस प्रहार से अछूता नहीं बच 
सका है - विवरण निम्नवत है । 


तालिका ॥गा ग्‌ 


उ0प्र0 में मुख्यमंत्रियों के विरूद्ध प्रतिपक्ष द्वारा दिये गये अविश्वास प्रस्ताव 4952-4986 तक 


मुख्यमंत्रियों के नाम प्रस्तावों की संख्या सदन का निर्णय 
डा0 सम्पूर्णानन्द 42 सभी अस्वीक 
श्री चन्द्र भानु गुप्त 5 सभी अस्वीकृत 
श्रीमती सुचेता कृपलानी 5 दो अस्वीकृत तीन वापस 
चौधरी चरण सिंह 3 अस्वीकृत 
श्री टी0एन0 सिंह 4 चर्चा नहीं 
पं) कमला पति त्रिपार्ठी 4 अस्वीकृत 
श्री हेमव्ती ननदन बहुगुणा 4 द अस्वीकृत 
अ्री नारायण दत्त तिवारी कोई नहीं . - 

श्री राम नरेश यादव कोई नहीं “ क्‍ 
श्री बनारसी दास ! अस्वीकृत 
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंद 2 वापस 
थी ध्लोपाति मिपल ॥ अस्नीकृत 


कोई नहीं - 


3] 
न्ण 


श्री नारायण दत्त तिवारी 
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द्वितीय विधान सभा में जिन अविश्वास प्रस्तावों की चर्चा हुई उनमें सर्वाधिक 
महत्व पूर्ण 33 जुलाई 4959 को विपक्ष के नेता श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा प्रस्तुत अविश्वास 
प्रस्ताव था । विपक्ष द्वारा प्रस्तुत इस अविश्वास प्रस्ताव की सार्थकता का विश्लेषण 
करने से यह तथ्य सामने आया कि शासनारूदू दल के सदस्यों ने शासन की एक स्तर 
तक आलोचना को लेकिन उन्होने खुलकर मत विभाजन की स्थिति में प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत 
प्रस्ताव के पक्ष में मत नहीं दिया । इस ऐतिहासिक घटना का विवरण निम्न है । 


दिनांक 34.7.59 को नेता विरोधी दल श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा डा0 सम्पूर्णानन्द 
मंत्रि मंण्डल के विरूद्ध प्रस्तुत एक अविश्वास प्रस्ताव ,"विधान सभा की यह बैठक उ0प्र0 
मंत्रि परिषद पर. अविश्वास प्रकट करती है" को सदन की अनुज्ञा 403 मतों से प्राप्त 
हुईं | 6 व 7 अगस्त को जब सदन में मंत्रि मण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर 
चर्चा हो रही थी सत्ता पक्ष के 97 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अध्यक्ष को एक लिखित 
ज्ञापन दिया जिसमें डा0 सम्पूर्णा नन्द सरकार की खुलकर आलोचना की गई थी और 
इन असन्तुष्टों द्वारा एक प्रकार से सरकार पर अविश्वास व्यक्त किया गया था । इन 
सदस्यों ने इतना होते हुये भी न केवल प्रस्ताव के पक्ष में मत न देने का लिखित आश्वासन 
दिया वरन्‌ उन्होंने मत विभाजन में अपने शासक दल का साथ दिया , फल स्वरूप प्रस्ताव 
गिर गया । इन लोगों ने प्रस्ताव के वाद-विवाद में भी भाग नहीं लिया । इन असन्तुष्टों 
की ओर से आचार्य जुगुल किशोर द्वारा सदन में पढ़कर सुनाया गया ज्ञापन इस प्रकार 
था: 


"मंत्रि मण्डल में अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो बहस विधान सभा 
में चल रही है उसमें इच्छा होते हुये भी हम लोग भाग नहीं ले सकते ।.... 

हमारी राय में डा0 सम्पूर्णाननद जिस प्रकार से शासन चला रहे हैं वह आम 
जनता व साधारण कांग्रेस की आशाओं के अनुकूल नहीं है...... 


अब कुछ दिनों से सरकार कांग्रेस दल की सरकार की हैसियत से काम नहीं 
कर रही है, बल्कि अपने आपको दल के अन्दर एक गुट को सरकार मानती है | सरकारी 
मशीनरी का खुलकर अथवा बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गुट के हित में प्रयोग 
किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि इस सखकार को हमारा 


विश्वास प्राप्त, है । इस आशा से कि अन्त में सुबुद्धि से काम लिया जायेगा हम विरोधी 


/ ल्‍ & हैं «2 ? 
दल द्वारा प्रस्तावित इस अविश्वास प्रस्ताव के हक में अपना मत नहीं दे रहे हैं।/ 


सदन में विभाजित होने पर पक्ष में 442 तथा विपक्ष में 285 मत पड़े अतः 


व्रस्ताव अस्वीकृत हुआ किन्तु यह सम्पूर्ण विवरण से ज्ञात होता है कि भले ही विपक्ष 


हे उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड- 205 पृ0- 849-50 


/67.2७%06.7%०...220ए/8%72-ंए'/ना३4०००५५०५०४५०४०००/४प ५७ 
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सरकार को गिराने में अक्षम रहा किन्तु सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा अपरोक्ष रूप से प्रस्ताव का 
समर्थन प्रतिपक्ष की मैतिक विजय थी । 


तृतीय विधान सभा में जिन अविश्वास प्रस्तावों पर सदन में चर्चा हुयी उनमें 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव श्री शारदा भक्‍त सिंह और कुछ अन्य सदस्यों काथाजिस 
पर सदन में 29 जुलाई 4964 को चर्चा हुईं । इस प्रस्ताव की प्रमुख विशेषता यह थी 
कि यह सरकार की खाद्यनीति के विरूद्ध हीं मुख्य रूप से उपस्थित किया गया था और 
सदन का वाद-विवाद भी खाद्य विषयक समस्याओं व कठिनाइयों पर ही अधिकांशत: 
केन्द्रित रहा । प्रतिपक्ष के अतिरिक्त शासक दल कांग्रेस के भी कुछ सदस्यों ने इस प्रस्ताव 
पर बोलते हुये प्रदेश की विषम खाद्य स्थिति के लिये सरकार की आलोचना की । कांग्रेसी 
सदस्य श्री कृष्ण चन्द्र वर्मा ने सदन में अपना भाषण देते हुये कहा कि "...... आज 
जो विषम परिस्थिति है, उसमें उनकी नौकरशाही और प्रशासन अधिकांशतः तथा मूलतः 
जिम्मेदार है ।” क्‍ 


चार दिन के तीत्र वाद-विवाद के पश्चात 3 अगस्त 4964 को यह प्रस्ताव 
सदन में मतदान हेतु उपस्थित हुआ जिसमें पक्ष में 402 तथा विपक्ष में 239 मत पढ़े 
फलत: प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ॥“ 


चतुर्थ विधान सभा का ऐतिहासिक अविश्वास का प्रस्ताव श्री चन्द्रभानु गुप्त 
(निता विरोधी दल द्वारा 26 जुलाई 4967 को सदन में प्रस्तुत किया गया। इस समय प्रदेश 
में संयुक्त विधायक दल का शासन था, जिनके पारस्परिक मतभेद व विचारों की भिन्‍नता 
तथा सदन में कांग्रेस व संवेद के सदस्यों की संख्या के मध्य अधिक अन्तर न होना 
इस संभावना के लिये पर्याप्त था कि शायद यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्वीकृत हो 
जाये । शासक दल व विरोधी कांग्रेस दल अधिक से अधिक सदस्यों को अपने अपने 
पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे थे । सरकार के समक्ष भी यह अत्यन्त कठिन 
व निर्णायक स्थिति उत्नन्त हो गई थी । दोनों पक्षों द्वारा अपनी विजय की आशाओं व 
संभावनाओं को >सक्तकिया जा रहा था । 


अन्ततः दो दिन के उग्र वाद-विवाद के बाद 27 जुलाई 4967 को यह प्रस्ताव 
सदन में मत हेतु प्रस्तुत किया गया विभाजन होने पर प्रस्ताव के पक्ष में 200 व विपक्ष 
में 220 मत आये, फलत: केवल 20 मतों से सरकार विजयी हुई |“ 





५ उ0प्र0 वि0स0 कार्यवाही खण्ड- 250 पृ0- 267 
उ0प्र) वि0स0 कार्यवाही खण्ड-250, पृ0- 5808-44 
उ0प्र) वि0स0 कार्यवाही खण्ड-- 275, पृ0-94 
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पंचम विधान सभा मरे कांग्रेस ई0 व भारतीय क्रांति दल की साझा सरकार 
के शासन काल में तत्कालीन नेता विरोधी दल चौधरी गिरधारी लाल ने सरकार की नीति 
सम्बन्ध! विफलताओं का विस्तार से उल्लेख करते हुये एक महत्वपूर्ण अविश्वास का प्रस्ताव 
सदन के समक्ष उपस्थित किया । जिसमें कहा गया था -- "क्योंकि इस मंत्रि परिषद 
ने सवा छः एकड़ तक की बिता बचत की जोतों के लगान खत्म करने की नीति को 
_ अस्वीकार किया है, वृत्तिकर [प्रोफेशन टैक्स को दोबारा प्रदेश पर लादा है, सहायता 
प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को नियमित रूप से 
वेतन दिये जाने की जिम्मेदारी लेने से इन्कार किया है, हरिजनों की सरकारी नौकरियों 
में उनके संरक्षण कोटे की पूर्ति के समय तक के लिये 45 प्रतिशत की भर्ती की नीति 
को ठुकरा दिया है, आबपाशी की दरों को नहीं घटाया है सरकारी काम काज व अदालतों 
में अंग्रेजी हटाकर हिन्दी को लागू करने तथा उर्दू के उचित विकास की नीति नहीं अपनाई 
है तथा दमन पर उतारू है। अतः यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद में विश्वास का अभाव 


प्रकट करता है ।"+ 


इस समय प्रदेश विधान सभा में दल बदल के प्रवाह के कारण राजनीतिक 
दलों की शक्ति काफी अस्थिर व अनिश्चित थी, अतः इस प्रस्ताव के भविष्य के बारे 
में विभिन्‍न अटकलें लगायी जा रही थी परन्तु इस प्रस्ताव ने भी प्रदेश के अविश्वास 
प्रस्ताव सम्बन्धी भूतकालीन इतिहास को यथावत्‌ रखा और 24 फरवरी 4970 को विभाजन 
होने पर इसके पक्ष में 469 तथा विपक्ष में 236 मत आये, फलस्वरूप यह प्रस्ताव सदन 
द्वारा अस्वीकृत हुआ | 


पंचम विधान सभा में चर्चा हेतु उपस्थित दूसरे अविश्वास प्रस्ताव की सूचना 
श्री जयराम वर्मा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री कल्पनाथ सिंह व श्री अनन्तराम जायसवाल 
हाथ संगुक्‍्त रूप से दी गई थी जिसमें प्रस्तावकों द्वारा अविश्वास के कारणों का कोई 
उल्लेख नहीं किया गया था । इस प्रस्ताव को 27 जुलाई 4972 को सदन द्वारा अनुनज्ञा 
प्रदान को ग्रे और इस पर 2 व 3 अगस्त को सदन में चर्चा हुई । चर्चा के दौरान 
सदस्यों द्वारा सरकार की विभिन्‍न नीतियों, प्रशासन में व्याप्त अक्षमता, भ्रष्टाचार, जातिवाद 
व पक्षपात आदि के तीखे शब्दों में आलोचना की गयी किन्तु अन्त में मत विभाजन होने 
पर यह प्रस्ताव 445 के विरूद्ध 256 मतों से अस्वीकृत हो गया ।< 
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200 यह है. 8 


छठी विधान सभा में प्रस्तुत एक मात्र अविश्वास प्रस्ताव जिसे तत्कालीन नेता 
विरोधी दल चौधरी चरण सिंह नें 4 जनवरी 4975 को प्रस्तुत किया था, अभूतपूर्व दृश्य 
देखनें को मिलता है । इस प्रस्ताव को 435 सदस्यों के मत से अनुजा प्राप्त हुई । दिनांक 
2-3. जनवरी 4975 को परम्परागत ढंग से गरमागरम चर्चा हुई किन्तु जब मत विभाजन 
का अवसर आया तो सम्पूर्ण विरोधी सदस्य बहिंगमन कर गये । माननीय उचध्यक्ष नें कहा- 
"यह संसदीय इतिहासमें,में केवल इतना कहूँगा कि यह तो अविश्वास का प्रस्ताव लाये 
और इस प्रकार वाकु आउट किया, यह अभूतपूर्व है।" प्रश्न उपस्थित किया गया जे 
अस्वीकृत हुआ । 


सातवीं विधान सभा में एक अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन नेता विरोधी दल 
श्री नारायण दत्त तिवारी ॥कांग्रेस ई0 | द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव को अनुज्ञा प्राप्त 
हुई तथा वाद-विवाद के पश्चात प्रस्ताव पर मतदान हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 492 तथा 


विपक्ष में 229 मत पड़े जिनमें 5 मत अवैध घोषित हुये अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।” 


आठवीं विधान सभा में मुख्य मंत्री श्रीपति मिश्र के कार्यकाल में दिनांक 2 सितम्बर 4983 
को एक अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री राजेन्द्र सिंह, राजेन्द्र गुप्त, 
रियासत हुसैन व मोहन सिंह व कई अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया । इस प्रस्ताव 
पर अनुज्ञा प्राप्त हुई तथा उसी दिन चर्चा हुई । चर्चा लगभग 4 घण्टे चलती रही । 
अन्ततः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।> 


प्रतिपक्ष का दृष्टिकोण:- 





अध्ययनाधीन विधान सभाओं के कार्यकाल में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावों के 
उपर्युक्त विवेचन के बाद स्वतः यह प्रश्न उतपन्‍न होता है कि इन प्रस्तावों के पीछे विपक्ष 
का दृष्टिकोण व उद्देश्य क्या था ? क्‍या वे वास्तव में सत्तारूढ़ सरकार को गिराने ओर 
उसके स्थान पर वैकल्पिक सरकार की स्थापना के उद्देश्य से उपस्थित किये गये थे। 


सिद्धान्ततः: अविश्वास का प्रस्ताव विपक्ष के पास एक ऐसा प्रमुख शस्त्र है 


जिसके द्वारा वह सरकार को गिराकर उसके स्थान पर वैकल्पिक सरकार के गठन का 
त्ति 


उतसर व्रात्त कर सकता है । परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति उसी अवस्था में सम्भव 


|? 


(2 
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जब सदन में शासक व विरोध पक्ष की शक्ति में बहुत अधिक अन्तर न हो, अर्थात 
विरोधी दल विकल्प के रूप में सरकार बनाने की स्थिति में हो किन्तु उ0प्र) विधान 
सभा में स्थिति इस सिद्धान्त से पूर्णतया भिन्न रही है। अध्ययनाधीन विधान सभाओं में 
विरोधी दलों द्वारा सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव द्वितीय व तृतीय विधान सभा में उपस्थित 
किये गये जिसमें कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत था और विपक्षी दल किसी भी प्रकार से 
वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे । पंचम विधान सभा में भी चर्चा हेतु 
उपस्थिति दो अविश्वास के प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव श्री जयराम वर्मा व अन्य 4 सदस्यों 
द्वारा उस समय उपस्थित किया गया जब कांग्रेस के विभाजन व अत्याधिक दल बदल 
के कारण कांग्रेस [६0] को सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्तथ्या और प्रदेश में श्री कमलापति 
त्रिपाठी के मुख्य मंत्रित्व में सरकार प्रतिष्ठित थी । 


केवल दो अविश्वास प्रस्ताव जिन्हें चतुर्थ व पंचम विधान सभाओं क्रमशः 
श्री चन्द्रभानु गुप्त व चौधरी गिरधारी लाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पर चर्चा के समय 
सम्भवत: प्रतिपक्ष नें बैकल्पिक सरकार की स्थापना की बात सोची हो क्योंकि उस 
समय शाप्षक दल व विरोधी दलों की शक्ति में बहुत अधिक अन्तर नहीं था और क्रमशः 
20 व 67 मतों से ही तत्कालीन सरकारें अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकी । इन दोनों 
प्रस्तावों के अतिरिक्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय | चतुर्थ , पंचम षष्टम सप्तम व अष्टम विधान 
सभा में कोई भी अविश्वास का प्रस्ताव 400 से कम मतों से अस्वीकृत नहीं हुआ । 


इस प्रकार प्रतिपक्ष को सदनों में सत्तारूढ़ दल की शक्ति का आभास होते 
हुये भी अविश्वास प्रस्तावों की प्रस्तुति इस तथ्य को प्रकट करती है कि उनका उद्देश्य 
वैकल्पिक सरकार का गठन न होकर केवल सरकार की नीतियों की निन्‍्दा व उसके 
कार्यों का विरोध करना था । जिसे विरोधी दल सामान्यतः अपना प्रमख कर्दव्य मानते 
हैं । इस तथ्य को स्वयं विरोधी दल के नेताओं ने भी अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा के 
दौरान अपनी वक्तृताओं में स्वीकार किया है । उदाहरणार्थ - पंचम विधान सभा में 2 
अगस्त 4972 को अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये तत्कालीन नेता विरोधी दल 
श्री चरण सिंह ने कहा - "मैं इस मुगालते में नहीं हैँ कि हमारी किसी कोशिश से 
इस गर्वनमेंट का पतन हो सकता है ....... मैं तो केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह करना 
चाहता हूँ ओर इसी लिये मैने यह प्रस्ताव पेश किया है |" 


इन प्रस्तावों के द्वारा वस्तुतः सरकार की नीतियों व कार्यों में सदन का अविश्वास ही 
व्यक्त किया जाता है। यह अविश्वास तभी न्याय संगत होगा जब सरकार को कुछ 
आम जल एल कि अल तीलन कली कक पा टली लिया िलद तक मलिक मर ललिक मिलन लक 


हे उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड- 299, पृ0- 849 
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समय तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हो चुका है और साथ ही उसके कुछ निश्चित कारण 
बताये गये हों किन्तु यह अत्यन्त आश्चर्य जनक है कि अध्ययनाधीन विधान सभाओं में प्रायः 
सरकार के गठन के तत्काल बाद प्रारम्भ हुये विधान सभा के सत्र में अविश्वास का प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया गया । उदाहरणार्थ तृतीय विधान सभा में मार्च 4962 में गठित सरकार के विरूद्ध 
दो अविश्वास के प्रस्तावों की सूचना क्रमश: अप्रैल 4962 व अगस्त 4962 में प्राप्त हुई, 
चतुर्थ विधान सभा में 3 अप्रैल 4967 को श्री चरण सिंह ने संविद सरकार के मुख्यमंत्री 
के रूप में शपथ ग्रहण की और 26 जुलाई 4967 को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 
पेश हुआ । इसी प्रकार पंचम विधान सभा में भी 48 फरवरी 4970 को बनी कांग्रेस 
[| व भारतीय क्रान्ति दल की साझा सरकार के विरूद्ध पहला अविश्वास का प्रस्ताव 
3 मार्च 4970 को, श्री टी0एन0 सिंह के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 4970 को निर्मित संविद 
सरकार के विरूद्ध 25 मार्च 4978 को तथा पण्डित कमलापति के मुख्यमंत्रित्व में 4 
अप्रैल 4974 को गठित कांग्रेस सरकार के विरूद्द जुलाई 4972 को अविश्वास के प्रस्ताव 
प्रस्तुत हुये । इसके अतिरिक्त 32 अविश्वास प्रस्तावों में से 48 अविश्वास प्रस्तावों में 
किसी कारण विशेष का उल्लेख नहीं किया गया था । परिणाम स्वरूप प्रतिपक्ष को सरकार 
की आलोचना की अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता थी जिसका उन्होने पूरा-पूरा उपयोग किया 
और मंत्रिमण्डल के सदस्यों व प्रशासनिक अधिकारियों पर अनेकों आरोप लगाते हुये यथा 
सम्भव कट्ठुतम शब्दों में भर्त्सना व निन्‍दा की । 


उपर्युक्त तथ्यों से ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष ने सरकार के विरोध की अपनी 
प्रवृत्ति के कारण ही बहुधा विधान सभा के प्रत्येक सत्र में अविश्वास प्रस्तावों को प्रस्तुत 
किया नकि सही अर्थों में सरकार की नीतियों व कार्यों में सदन का अविश्वास व्यक्त करने 
के लिये उनका प्रयोग किया गया । साथ ही विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुति के जो आधार 
बताये गये वे लगभग एक से थे । प्रायः सभी चर्चाओं में सम्बन्धित सरकारों के विरूद्ध 
भ्रष्टाचार, अक्षमता, दूषित प्रशासन, जातिवाद, भाई भतीजाबाद, गरीबी व बेकारी आदि 
समस्याओं के समाधान में असफलता के आरोप लगाये गये । 


अतः ऐसा लगता है कि सरकार के विरूद्ध इस असाधारण व महत्वपूर्ण साधन 
का विपक्ष द्वारा गम्भीरता पूर्ण प्रयोग नहीं किया गया और यह कहना अनुचित न होगा 
कि विरोधी सदस्यों द्वारा अक्सर अविश्वास प्रस्तावों को उपस्थित कर उनकी प्रभावशीता 
को ही कम कर दिया गया । क्योंकि अध्ययनाधीन विधान सभा में प्रल्तुत अविश्वास प्रस्तावों 
के इस अध्ययन में दो अवसरों [चतुर्थ विधान सभा में 26 जुलाई 4967 को श्री चन्द्रभानु _ 
गुप्त तथा पंचम विधान सभा में चौधरी गिरधारी लाल द्वारा 24 मार्च 4970 को प्रस्तुत 
अविश्वास प्रस्ता9ं के अतिरिक्त कभी इनके प्रति शासक दलों में अपने दुढ़ बहुमन के 
कारण कोई भय अथवा चिन्ता परिलक्षित नहीं हुई बल्कि प्रायः सरकार की ओर से इन 
प्रस्तावों पर यथाशीघ्र चर्चा हेतु तत्परता दिखाई गयी । द 
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विरोधी सदस्यों द्वारा सरकार को गिराने में अपनी असमर्थता को भी भलीभाँति 
जानते हुये भी बार-बार अविश्वास के प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सदन का समय ही नष्ट 
किया गया क्‍योंकि इन अविश्वास प्रस्तावों के माध्यम से उनके द्वारा सरकार की जो आलोचना 
आदि की गयी वह प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत प्राप्त अन्य अवसरों पर सुगमता से की 
जा सकती थी । 

अविश्वास प्रस्तावों के महत्व को देखते हुये यह आवश्यक है कि सदस्यों 
के इस अधिकार को कुछ नियंत्रित किया जाये, इसके लिये प्रस्ताव के ग्राह्यता सम्बन्धी 
नियमों में निम्न संशोधन श्रेयल्कर व उपयोगी हो सकते हैं । 


3) प्रस्ताव सामान्यतः नेता विरोधी दल द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये क्योंकि 
उससे ही सरकार के पतन की अवस्था में बैकल्पिक सरकार के निर्माण की 
अपेक्षा होती है | 

2. सरकार में विश्वास का अभाव प्रकट करने वाले एक पंक्ति के अविश्वास 


के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये इसकी ग्राह्यता . 
हेतु स्पष्ट कारणों का उल्लेख आवश्यक होना चाहिये । 


हे प्राकृर्शन में यदि अध्यक्ष को ऐसा लगे कि प्रस्तुत आरोपों के आधार पर 
अविश्वास का प्रस्ताव उठाया जाना आवश्यक व नियम संगत है तभी उसे 
उठाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये । 


4. राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय, आय-व्ययक पर 
सामान्य विवाद के समय तथा उसकी विभिन्‍न म॒दों पर हो रही चर्चा के 
समय अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए क्योंकि 
धन्यवाद के प्रस्ताव में विपक्ष द्वारा उपस्थित संशोधन और अनुदान के किसी 
भी मद पर कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति मंत्रिमण्डल के पतन का स्वतः कारण 
बन जाती हे । 


5. अस्ताव पर सदन को अनुज्ञा हेतु सदस्यों के पंचमाश की अपेक्षा तृतीयांश 
का समर्थन आवश्यक होना चाहिये क्‍योंकि जब प्रस्ताव के पारित होने के 
लिये आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन आवश्यक है तो उनकी अनुज्ञा हेतु 
मात्र पंचमाश के समर्थन का कोई औचित्य ही नहीं दिखाई देता है । 


इन सुझावों के अनुपालन से निश्चित रूप से सदस्यों द्वारा इस अधिकार के 
दुरूपयोग की सम्भावनायें कम होंगी । और सदन का इनके वाद-विवाद में नष्ट होने 
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वाले समय का आवश्यक विधायी कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा | 


गौ... निन्दा प्रस्ताव:- 


निन्‍्दा प्रस्ताव मंत्रि परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव से भिन्‍न है, निन्‍्दा 
प्रस्ताव में उन अभियोगों के आधार का निर्धारण आवश्यक होता है जिन पर यह आधारित 
होता है और इसका प्रस्ताव सरकार की कतिपय नीतियों व कार्यों की निन्‍दा के प्रयोजन 
से किया जाता है । 


निन्‍दा प्रस्ताव पेश करने के लिये सदन की अनुमति को आवश्यकता नहीं 
है, यह सरकार के विशेषाधिकार पर है कि वह इसके लिये समय निकाले और इस पर 
चर्चा के लिये तारीब नियत करे। विधान सभा नियमावली में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं 
है कि निन्‍्दा प्रस्ताव किस प्रकार से पेश किया जाना है । इस प्रकार के प्रस्तावों में 
वे नियम लागू होते हैं जो साधारण: प्रस्तावों पर लागू होते हैं और उन्हें अनियत दिवस 
वाले प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जा सकता है |: 


निन्‍्दा प्रस्ताव को मंत्री अथवा मंत्रियों द्वारा कोई कार्य करने अथवा | 
करने के लिये अथवा उसकी नीति के कारण मंत्रि परिषद अथवा किसी एक मंत्री के 
विरूद्ध अथवा मंत्रियों के समूह के विरूद्ध पेश किया जा सकता है और उसमें मंत्री अथवा 
मंत्रियों की किसी कार्य को न करने की वजह से उसमें सदन द्वारा खेद, आश्चर्य अथवा 
ग्लानि व्यक्त की जा सकती है | प्रस्ताव विशिष्ट और स्वत सिद्ध होना चाहिये ताकि 
उसमें निन्‍दा के कारणें को संक्षेप में और परिशुद्धता से अभिलिखित किया जा सके । 
इस बारे में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम स्वीकार किया जायेगा कि वह प्रस्ताव व्यवस्थाओं 
के अनुसार है अथवा किसी कारण से व्यवस्थानुसार नहीं है ।“ 


उ0प्र/ विधान सभा कार्य संचालन नियमावली में " सामूहिक उत्तरदायित्व 
के सिद्धान्त कौ मान्यताओं" के कारण ही एक मंत्री या कई मंत्रियों के विरूद्ध निन्‍दा 
या अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्रावधान नहीं पाया जाता किन्तु सामान्य प्रस्ताव के 
माध्यम से ऐसे प्रश्न पर चर्चा सदन में होती देखी गई है । यहाँ तक कि प्रथम विधान: 
सभा के कार्यकाल में किसी एक मंत्री के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लोने का प्रावधान 
नियमों में न होते हुये भी इस प्रस्ताव को ग्राह्यता प्रदान की गई जिसे निनन्‍्दा प्रस्ताव 
ही कहा जा सकता है।. द द क्‍ 
७४ ना बार मम अमन 
बा कौल शकधर-संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार पृ0- 657 द 
हर कौल एवं शकधर-संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार, पृ0- 658 
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उ0प्र0 विधान सभा में उपर्युक्त धारणा के अनुरूप कई बार प्रतिपक्ष ने मंत्रि 
मण्डल के मंत्री विशेष के प्रति सदन में रोष खेद, अष्टचर्य व निन्‍्दा प्रकट की है । 
एवं मंत्रियों के विरूद्ध आरोपों की जॉच हेतु सदन में समितियों के गठन की भी मांग 
की है जिससे मंत्री विशेष के कदाचार को सदन के सम्मुख लाया जा सके । विवरण 
निम्नवत्‌ है - 


उ0प्र) विधान सभा में सर्व प्रथम एक मंत्री के विरूद्ध प्रस्ताव श्री जगन्नाथ 
मल्ल ने स्वायत्त शासन मंत्री श्री मोहन लाल गौतम के विरूद्ध अविश्वास 
प्रस्ताव के रूप में पेश किया । इस प्रस्ताव को मंत्रि मण्डल के केवल । 
सदस्य के विरूद्ध होते हुये भी श्री अध्यक्ष ने इसे वैद्य करार दिया और सदन 
की अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में स्वायत्त शासन मंत्री श्री मोहन 
लाल गौतम की नीतियों व कार्यों को ही आलोचना का केन्द्र बनाया गया - 
यह प्रस्ताव निम्न प्रकार था "यह सदन खो मोहन लाल गौतम, मंत्री 
स्वायत्त शासन विभाग उ0प्र) की नीति व कार्यों के सम्बन्ध में अपना अविश्वास 
प्रकट करता है क्योंकि - 


हर गत 3 फरवरी 954 का कुम्भ के महान पर्व के अवसर पर कुम्भ मेला 
में सरकार की ओर से जैसा समुचित प्रबन्ध करना चाहिये था उसे मंत्री जी 
ने नहीं किया । 

5 वी0आई0पी0 कैम्प की स्थापना कराकर माननीय मंत्री. जी नें राजकोष का 


दुरूपयोग कराया और इन्हीं की सुख सुविधा के प्रबन्ध में साधारण तीर्थ यात्रियों 
की पूर्ण उपेक्षा की गयी । 


3. कुम्भ मेला क्षेत्र का 3 फरवरी के पूर्व निरीक्षण करने पर भी माननीय. मंत्री 
जी ने बांध के पास का बड़ा गढ़ढा जिसमें हजारों आदमी फंसे और हजार 
. के ऊपर मरे उसे पटवाने की व्यवस्था नहीं की । 


4. 3 फरवरी के पूर्व घटना का निरीक्षण करने के बाद प्रबन्ध का ऐसा सुन्दर 
चित्र खींचा जिससे बड़ी भीड़ मेला में एकत्र हुयी । क्‍ द 


5. इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्र० कर स्थान के लिये जाने और आने का समुचित 
मार्ग विलगाव नहीं कराया । 


इसके अतिरिक्‍त....... स्वायत्ता शासन व्यवस्था के सभी अंगों को केन्द्रित 
कर मंत्री जी ने जनतंत्र में सत्ता के केन्द्रीकरण की नीति अपनायी जिससे सारे प्रान्त 
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में अव्यवस्था, अन्याय वकुनबापरस्ती बढ़ी है|" 


उपर्युक्त विवरण से यह एक प्रस्ताव एक मंत्री विशेष के विरूद्ध निन्‍्दा 
प्रस्ताव का दृश्य उत्पन्न करता हें किन्तु अध्यक्ष महोदय ने विधान सभा प्रक्रिया नियमावली 
में ऐसा उपबन्ध न होते हुये भी प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव के रूप में ग्राह्यता प्रदान 
को व सदन की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत हुआ जिसमें अनुज्ञा के पक्ष में केवल 44 सदस्य खड़े 
हुये अतः अनुमति नहीं मिली । 


इसी क्रम में एक अन्य अविश्वास गृहमंत्री श्री हरगोविन्द सिंह के विरूद्ध 
23 अप्रैल 4965 को सदन में प्रतिपक्षी सदस्य श्री काशी नाथ, श्री रतीपाल आदि 
प्रस्तुत किया किन्तु सामूहिक उत्तदायित्व के सिद्धान्त की मान्यताओं के आधार पर अध्यक्ष 
ने इसे उठाने की अनुमति नहीं दी 


माननीय अध्यक्ष ने इस पर व्यव्स्था देते हुए कहा कि "अविश्वास का प्रस्ताव 
एक मंत्री के विरूद्ध नहीं आ सकता चूँकि हमारे ध्यान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं 
यद्यपि से श्योर मोशन का विधान मे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में मिलता है. लेकिन ऐसा 
कोई विधान हमारे यहाँ नहीं है । पहले भी समय-समय पर यह प्रश्न हमारे सामने आता 
रहा है कि मंत्री विशेष के सम्बन्ध में असन्तोष हो तो ऐसा कोई प्रावधान हमारे नियमों 
में होना चाहिये कि जिसके द्वारा हम किसी एक मंत्री विशेष के विरूद्ध अविश्वास या 
निन्‍्दा प्रस्ताव ला सकें।जब तक हमारे नियमों में ऐसा परिवर्तन न हो जाये तब ८ क हम 
किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर पाने में असमर्थ हैं । 


इस पर प्रतिपक्ष के श्री नेकराम शर्मा व काशीनाय मिश्र तथा कुंवर श्रीपाल 

सिंह द्वारा यह कहे जाने पर कि "यदि एक मंत्री पढ़ का दरूपयोग अपने व्यक्तिगत व 
जातीय लाभ के लिये करता है, और सारी की सारी सरकार व सारे राज्य का बदनाम 
करे तो हमारे सामने क्‍या रास्ता रह जाता है | श्री अध्यक्ष नें कहा " हमारे संविधान या 
ख्ल्स ह्ल्स में कोई स्पष्ट धारा या अनुच्छेद ऐसी नहीं मिलती जिसके अन्तर्गत किसी मंत्री विशेष 
विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सके। उसमें केवल यह है कि कलेक्टिव 
रेस्पान्सिबिलिटी, अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रि परिषद का रहेगा और नियम 264 
है कि मंत्रि परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति 
से निम्नलिखित निर्वन्धनोंके साथ किया जा सकेगा तो मंत्रि परिषद के विरूद्ध जो अबि श्वास 


धन 


$, 


3.. उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-430 दिनांक 25 फरवरी 4954 , 
पृू0-264-266 

20 उ0प्र/ विधाव सभा कार्यवाही खण्ड-257, दिनांक 23 अप्रैल 965 
पृ0- 433 


3. उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड- 257, पृ0-435 
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प्रस्ताव का प्राविधान है, किन्तु किसी मंत्री विशेष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने 
की कोई प्रक्रिया इस उपबन्ध में नहीं है..... आप इस किस्म का सुझाव दें तो फिर 
नियम समिति के समक्ष उस पर विचार किया जा सकेगा । इस प्रकार यह प्रस्ताव अस्वीकृत 
हुआ ।* 

स्पष्ट है कि प्रतिपक्ष नें मंत्री विशेष के कार्यों व नीतियों की निन्‍दा करने 
हेतु प्रस्ताव रखा किन्तु उसे अविश्वास प्रस्ताव के रूप में रखने के कारण अनुमति नहीं 
मिल सकी । यदि प्रतिपक्ष ने इन प्रस्तावों को साधारण प्रस्ताव या भर्त्सनां प्रस्ताव के 
अन्तर्गत विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के अधीन रखा होता तो संभवत: प्रतिपक्ष के 
प्रस्तावों को रखने का उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूर्ण होता । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिपक्ष 
द्वारा कार्य संचालन नियमावली की अनभिज्ञता ही प्रस्तावों के गिर जाने का - कारण बनी 


उ040 विधाव सभा में निन्‍्दा प्रस्ताव की उपर्लिखित धारणा के अनुरूप खेद 
प्रस्ताव भी पेश किये गये जिसमें मंत्री विशेष के कार्यों के प्रति खेद व्यक्त किया गया। 


30 अगस्त 4978 को श्री गुलाब सेहरा ने प्रस्ताव किया कि "श्रीमान मैं यह 
अस्ताव करता हूँ कि सदन को खेद है कि राज्य सरकार के राज्यमंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी 
ने 24 जून 4978 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण के साथ हिमांचल प्रदेश 
की राजधानी शिमला में लगी धारा 444 को तोड़कर एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया 
और तत्पश्चात्‌ ऐसे वक्तव्य दिये जिसे हिमांचल प्रदेश की सरकार व जनता के पारस्परिक 
सम्बन्ध विगड़े और उ0प्रा) शासन की प्रतिष्ठा गिरी । इस सदन को खेद है कि मुख्यमंत्री 
जी रे इस सम्बन्ध में राज्य मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की 
है।" 


ज्ञातव्य हैं कि श्री सत्यदेव त्रिपाठी के साथ श्री राजनारायण भी गये थे अत: 
केन्द्र में प्रधान मंत्री मोरार जी देसाई ने यह कह कर कि:“मंत्रि मण्डल का सप्ूहिक उत्तरदायित्व 
होता है और अगर कोई निषेधाज्ञा को भंग करता है तो मैं उसका इस्तीफा लूँगा -श्री 
राज नारायण से इस्तीफा देने के लिये कहा था । किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा 
में ऐसाकोई कदम नहीं उठाया गया | 


प्रतिपक्ष के सदस्यों ने इसे प्रधान मंत्रीके संसदीय आचरण व निदेश की उपेक्षा 
मानते हुये सदन में श्री सत्यदेव त्रिपाठी के इस्तीफे की मांग की व मुख्यमंत्री की इस 
अ्रस्ताव के माध्यम से कट्टू भर्तना की । इस प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने इसे अनियत दिन 
हु, उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड- 257 पृ०- 436 
20 उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड- 334 पृ0- 4057 
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के प्रश्न के रूप में नियम 405 के अर्न्चगत उपस्थित छिपा आ मौखिक मतदान के 
लिये कहा-प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । 


स्पष्ट है कि प्रतिपक्ष अपने इस निन्‍दा करने के प्रयास में सफल रहा किन्तु 
बहुमत के अभाव में प्रभावी नहीं हो सका । 


उ0प्र0 विधान सभा में सदन में सम्पूर्ष मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
लाये बिना किसी मंत्री के कतिपय अनुचित कृत्यों व नीतियों की निन्‍्दा करने के प्रावधान 
के अनुरूप सामान्य तथा नियम 2.00 के अन्तर्गत भी ऐसे प्रश्नों पर सदन में चर्चा होती 
दिखी जिसमें मंत्री विशेष के कार्यो की भर्त्सता के साथ-साथ आरोपों की जाँच के लिये 
एक संसदीय समिति के गठन का माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया गया - 

24 अप्रैल 4975 को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा राजस्व मंत्री श्री स्वामी 
प्रसाद् सिंह पर आरोप लगाया कि " कल स्वामी प्रसाद सिंह जी ने राकेश त्रिपठी को 
जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इलेक्शन लड़ रहे है, एक चिठठी लिखी कि तुम इलेक्शन 
लड़ों। तुम्हारे चुनाव के खर्च के लिये 40 हजार रू0 भेज रहा हूँ आप पूरी तैयारी करें 
और आवश्यकता हो तो...एस0एस0पी0 से भी सर्म्पक कर लेना। हमारी शुभकामनायें तुम्हारें 
साथ है तुम भारी बहुमत से जीत कर कांग्रेस के हाथ मजबूत करो और उ0प्र0 में हो 
रहे जे0पी0 आंदोलन का मुह तोड़ जबाब दो।: 


इस पर श्री त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री श्री हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा से इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में होने वाले चुनाव में सरकारी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में जॉच की माँग की। 
और राजस्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद की कटु भर्त्सना की । 


श्री स्वामी प्रसाद सिंह ने वक्तव्य किया कि उन्होने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा 
है तथा चर्चा बिना मत लिये समाप्त हो गई। 


इसी प्रकार नियम 200 के अर्न्तगत 4 व 5 अप्रैल को बन मंत्री के खिलाफ 
मोती लाल देहलवी ने एक प्रस्ताव के रूप में दिया किन्तु अध्यक्ष ने इसे प्रस्ताव के रूप 
मे स्वीकार नहीं किया बल्कि "ग्राम मधरवाँ चिन्हट जिला लखनऊ की भूमि का वन 
मंत्री के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम कराने के सम्बन्ध में श्री मोती लाल देहलवी द्वारा 
दो गयी सूचना पर वन मंत्री का स्पष्टीकरण के रूप में स्वीकार किया। दिनांक 29 अप्रैल 
975 को इस पर सदन में वन मंत्री श्री अजीत प्रताप सिंह ने वक्तव्य देते हुये आरोप 


5. जय 
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को गलत बताया और चर्चा बिना मत लिये समाप्त हो गयी। 


दिनांक 26 अप्रैल 4975 को ऐसा ही नियम 200 ]4] के अर्न्तगत प्रस्ताव 
सर्वश्री मलखान सिंह, सर्वश्री मुलायम सिंह यादव, सत्यप्रकाश मालवीय तथा बेनी प्रसाद 
वर्मा द्वारा दिया गया- जिसे प्रारम्भ में माननीय अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया 
किन्तु उसी तरह का एक प्रस्ताव नेता विरोधी दल के खिलाफ सदन में भर्त्सना प्रस्ताव 
के रूप में नियम 200 के अर्न्तगत आ चुका था तो माननीय अध्यक्ष ने यह कहते हुये 
कि "यद्यपि श्री मलखान सिंह द्वारा किया गया प्रस्ताव नियमानुकूल है फिर भी किसी 
सदस्य या मंत्री के इस प्रकार के कदाचार के अरोपों की जाँच के लिये इस सदन की 
समिति की नियुक्ति उपयुक्त नहीं कही जा सकती लेकिन चूँकि अचानक नियम 200 
के अन्त॑गत नेता विरोधी दल के खिलाफ स्वीकार किया जा चुका है इसलिये मेरा कोई 
चारा नहीं है अतः मैं अपवाद के रूप में माननीय श्री मलखान सिंह को प्रस्ताव की इजाजत 
बवाल 


तब डा0 मलखान ने प्रस्ताव किया-'मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता 
हूँ कि यह सदन माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन 
करता है जो कि मंत्रि परिषद के सदस्य श्री राज मंगल पाण्डेय [परिवहन मंत्री] के विरूद्ध 
भ्रष्टाचार और निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये अपने पद का दुरूपयोग किये जाने सम्बन्धी 
आरापे पत्र जो कि दिनांक 44 अप्रैल 4975 की उ0प्र0 जनसंघर्ष समन्वय समिति द्वारा 
माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया है- की जॉच करके अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर 
प्रस्तुत कर दे।> 


श्री मलखान सिंह ने परिवहन मंत्री के विहद्ध आरोपों को व्यक्त करते हुये 
कहा कि वर्ष 4973 में जब माननीय मंत्री मंत्रिमण्डल में सम्मिलित थे और इनके पास 
परिवहन विभाग था तो इस विभाग में परिचालकों की कुछ जगह निकली और उन 440 
जगहों में भर्ती में जो नियुक्ति पत्र दिये गये उनमें से 80 उम्मीदवारों के पते थे-द्वारा श्रीमती 
मालती पाण्डेय 440 अशोक नगर लखनऊ" इस प्रकार अनेक गम्भीरतम आरोप माननीय 
मंत्री जी पर प्रतिपक्ष द्वारा लगाये गये और माँग की कि इनके विरूद्ध पद के दुरूपयोग 
के आरोपो की जॉच करने के लिये एक समिति गठन करें जो जाँच के बाद अपना प्रतिवेदन 
4 माह के भीतर प्रस्तुत कर दे।* क्‍ क्‍ 
उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 346 अंक 2 पृ0 70 
2 “तंदेव- खण्ड 346 अंक 8 पृ0 78 
3... -तदैव- खण्ड 348 अंक 8 पृ0 78 
4 “तंदैव- खण्ड 346 अंक 8 पृ0 80. 





2 : नह कि: 2 


तत्पश्चात श्री अध्यक्ष ने प्रश्न किया- "प्रश्न यह है कि यह सदन माननीय उपाध्यक्ष 
की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन करता है ......... जो अपना प्रतिवेदन एक 
माह के भीतर प्रस्तुत कर दे । प्रश्न उपस्थित हुआ व अस्वीकृत हुआ और इस के पश्चात प्रतिपक्षी 
दलों के सदस्यों ने यह कहते हुये कि "सार्वजनिक जीवन में ये लोग स्वच्छता नहीं चाहते," सदन 
का दल सहित त्याग किया ।* 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भले ही निन्‍्दा प्रस्ताव के रूप में मंत्रिमण्डल के सदस्यों 
की भर्त्सना के प्रसताव सदन में नहीं आये तथापि सामान्य प्रस्तावों के माध्यम से प्रतिपक्ष सदन 
में मंत्री विशेष की भत्सना करता रहा है, ये प्रस्ताव प्राय: प्रतिपक्ष द्वारा ही उठाये गये जिनका 
आशय यह निकलता है कि विपक्षी दल ही लोकतंत्र ब सदन की गरिमा की रक्षा के लिये अधिक 
सजग रहे तथा सत्तापक्ष ने इस विषय पर न कोई विशेष ध्यान दिया और न ही प्रभावपूर्ण कार्यवाही 
की । यह भी प्रतीत होता है कि प्रतिपक्ष ने सत्तापक्ष को कटघरे में खड़ा करके अपने इस अधिकार 
का निष्प्रभावी उपाय के रूप में उपयोग किया क्योंकि सत्तापक्ष का दृष्टिकोण सदस्यों के प्रति बचावकारी 


ही रहा | 


घो. अन्य-विशेषाधिकार ग्रस्ताव- 


विशेषाधिकार छूट का असाधारण अबिंकार है 2 संसदीय भाषा में यह शब्द सामूहिक 
रूप से संसद के प्रत्येक सदन और व्यक्तिगत रूप से दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के कुद्ध ऐसे 
अधिकारों और उन्मुक्तियों के लिये प्रयुक्त होता है जिसके बिना वह अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं 
कर सकता है और दूसरी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के अधिकारों व उन्मुक्तियों से अधिक है 2 
इस प्रकार सदन व इसके सदस्यों द्वारा संवैधानिक कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक उनके मूल 


अधिकारों को विशेषाधिकार कहा जां सकता है |* 


संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता, अपने प्राधिकार, गरिमा तथा 
स्वतंत्रता की रक्षा करना है । 


सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में संसद की साधारण विधि [लैक्स पार्लियामेन्द्री] के अंग के रूप में 
संसदीय विशेषाधिकारों की विधि का प्रारईभाव हुआ ।? कालान्तर में अन्य देशों में विशेषाधिकार 
प्रस्ताव को संविधान में स्थान दिया गया । भारत के संविधान निर्माताओं ने इंग्लैण्ड की संसद का 
अनुसरण करते हुये अनुच्छेद 405 द्वारा संसद के दोनों सदनों तथा अनुच्छेद 494 द्वारा राज्य विधान 
मण्डलों व उनके सदस्यों को कतिपय विशेषाधिकार व उन्मुक्तियाँ प्रदान की है । प्रथम सदन में 
भाषण की स्वतंत्रता, द्वितीय कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार अनुच्छेद 405 [2 तथा अनुच्छेद. 
494 |2| में की गयी व्यवस्था के अनुसार संसद तथा राज्य विधान मण्डल या उनकी किसी समिति 
में कही गयी किसी बात अथवा विये गये किसी मत के विषय में उनके 





हा उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड- 346, अंक-8, पृष्ठ-86. 

3, पाकेटला लेमिस्कान पृष्ठ- 298, उद्धृत कॉल एवं शवघध्तर "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" 
पृष्ठ- 486. 

८ में इरस्किन पृष्ठ-42, उद्धृत कॉल एवं शव॒धर "संसदीय प्रणाली व व्यवहार" पृष्ठ- 
486. क्‍ 

मै ए0आइ0आर0 4954 इलाहाबाद 349 पार्सिय न पृष्ठ- 325... 


कं पचौरी पी0एस0: ला आफ पार्लियामेन्ट्री प्रिविलेज इन यू0के0 एण्ड इन इण्डिया, 4974. 
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सदस्यों के विरूद्ध मानहानि अथवा अन्य किसी प्रकार का दीवानी अथवा फौजदारी वाद 
नहीं चलाया जा सकता |“ तथा सदन के प्राधिकार के द्वारा तथा अधीन किसी प्रतिवेदन 
पत्र, मतो या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं 
की जा सकती है ।” इन दो विशेषधिकारों के अतिरिक्त भारतीय संसद तथा राज्य विधान 
मण्डल को वे शक्तियों व विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों प्राप्त है जो संविधान के लागू 
होने के समय ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स, उसकी समितियों व सदस्यों को प्राप्त थी 
व हैं। 


उ0प्र0) विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63 
के अनुसार - किसी सदस्य के अथवा सदन के अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार 
भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से । 


[कु किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा। 
[ख|ं सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा 


!ग| याचिका द्वारा 
घँ. समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकता है। 


परन्तु यदि विशेषाधिकार अथवा अवमान सदन का प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन 
अध्यक्ष को सम्मति से बिना किसी शिकायत छे डी कार्यवाही कर सकता है।[4] 
जो सदस्य विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाना चाहता है उसे सचिव को लिखित सूचना 
देनी पड़ती है [2] यदि अध्यक्ष प्रश्न को ग्राह्य समझता है तो वह उस मामले को सदन 
को राय की बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सदन को इसकी सूचना देता 


5-. | 


हउ 


उपयुक्त नियमों के अनुसार उ0प्र0 विधान सभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रथम 
विधान सभा की अवधि में 28 विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये गये इसमें केवल 3 को 
विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया। द्वितीय विधान सभा में 88 विशेषाधिकार 
के मामलों की सूचना दी गयी जिसमें मात्र 5 को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया । 


8०. चमम+.. 4७330, पाम)४0क आ2+आ०,॥ ;ल्‍आओज५ा» अलग» ४न3भ३॥५3 २७७भानक ०+७५७०, ७४४७७ नमन नकली अमा>क जन 3.भामारक्ाक अतमलकयाा: +मारनामतक ;)४०७५॥+ आस॥0७ +सल्‍नोफन) भर्यााभाक अरकामाश, १४७७७७५७ २४७०५७क+क कं+नककककक, 2333 ७०२०-००. परकनननाता। सलमान 233) +.0७७३०+ कमाना; ९मा ७७ अफवा॥७ “पाला नााअरकाथा अना जन्मम्प अंक मान ७3 33७५४ ++प +>भरामका ,माा४५3७ मकांबल्‍॥भ+ आतरततऊ« "गम ;बनपराम 


अनुच्छेद 405 [2] तथा 494 ॥2 
“पदैव- द 
उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमावली । 959 पृ0823 
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तृतीय विधान सभा में 74 विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचना दी गयी जिसमें 24 को 
विशेषधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया । चतुर्थ विधान सभा में 47 विशेषाधिकार 
के अवहेलना व सदन के अवमान के प्रश्न उपस्थिति हुये जिसमें 45 को अध्यक्ष द्वारा 
अस्वीकृत अथवा प्रस्तावक द्वारा वापस कर दिया गया केवल 2 प्रश्न विशेषाधाकर समिति 
को निर्दिष्ट हुये । पंचम विधान सभामें58 प्रश्न उपस्थिति हुये इसमें 44 अस्वीकृत 
तथा 44 विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये गये। छठी विधान सभा में 442 प्रस्ताव 
विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित हुये जिसमें 7 विज्ञेषधिकार समिति 
को निर्दिष्ट किये गये तथा 435 प्रस्ताव केवल प्राग्द्शन के आधार पर ही अल्वीकृत 
हो गये । सप्तम विधानसभा में 230 प्रस्ताव समिति के लिये आये उनमें से 223 अस्वीकृत 
हुये व 7 प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुये । अष्टम विधान सभा में 450 
व्रस्ताव ट्रस्तुत हुये जिसमें 440 अस्वीकृत व 40 प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट 
हुये इस प्रकार अध्ययनाधीन विधानसभा में 787 विशेषाधिकार प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत 
हुये इनमें से 778 अस्वीकृत व 6१ प्रशन विशेषाधिकार समेति को निर्दिष्ट हुये । 


तालिका [को 


विधानसभा. उपस्थिति विशेषाधिकार अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत विशेषाधिकार समिति 
की अवहेलना व सदन अथवा प्रस्तावक द्वारा को निर्दिष्ट 


के अवमान के प्रश्न वापस प्रश्न 


2-3 कलाहताभाक साथ+कमाकः ३९३५५७७७। ७५७५॥॥0५ ;+नन+++ सनक अआभमाप्भ७॥ ७कना+भ3५) अलकानकक, 'निशाननआभक' 'आलामाओअ पताक॥0७ ,्र७७४७७)॥ 3७७७३५०० जमा ममाकत पवार भाशकााा॥४७ ३०%, ५७७... 40.७०) |+प्न्पाथक अकक़कक “कमा अकाममाका॥+ आभकब॥ धधााछक, 09043 ,रा+फककक कक आकमक७७५क+ +3+५#०५भा २७१७७ ज्याकाबााक सिफा>> 4333.34240 उ+नकलव 'सलना?वकक) #&नमममक+ ,0नर++पनाक सनाभकफक। अमल सका॥७७॥) सनक, ७७/७७/७॥७शीएएेाशा मम ल लक शीमिअल मिल कलीशिनिक 


प्रथम 28 25 3 
द्वितीय 88 83 5 
तृतीय 74 53 24 
चतुर्थ ॥/£॥ 45 2 
पंचम 58 44 44 
पष्टम 442 435 है; 
सप्तम 230 223 है 
अष्टम 450 440 40 
योग 787 748 69 


38००3, 33338 प्रा++नम्मत अकतथक ७५७४०): ७084॥०3५% >अधमान७, ५७७५>नव७क जमम्कमाकाल० अनअमअ १ 0नभक 'आानम+मशा 3००3. १७/३७५५३५ ७५५५४०५१ “कमान पा) नमन "कर नानक ॥0४०मम्मगल ;3७७७॥;७. १॥॥७४)॥॥ :७०/#मनक लमयमंम् 24300 -परालसाक #वकननत)ी आधा १७५३) पकााअपआक, २०७०माशन्‍क अकाब्भ५क, सनम. अमान व्ामकमरभक भरना, +७७७७५७३७+ जाराभाकआ७ रमानमााी फकाकजभक, पकवान मिला का 5०० अ भरा मना नमक आकनम्भ। ५५३७० अपाएनाकंन #५कवकक॥ ०३५०५) अमनकाक _अकालभक करधबम+ कम 


सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार - प्रस्तावों -की - संख्या अधिकतम 230 व 
. उतम 47 रही व प्रतिवर्ष औसत 40.2.75 रहा सबसे अधिक विशेषाधिकार प्रस्ताव 
सप्तम- विधान सभा में व सबसे कम चतुर्थ विधान सभा में रहे सप्तम विधान सभा में 


230 प्रश्नों की दीर्घ संख्या को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्यगण अपने 
विशेषाधिकारों व सदन की गरिमा के प्रति काफी सचेत रहे और इसी लिये वे सदन के 








#/ 702 ४ 


समक्ष ऐसे प्रश्नों उपस्थित करते रहे परन्तु पीठासीन अधिकारी की दृष्टि में वे शायद 
विशेषाधिकार अवहेलना के गम्भीर प्रश्न नहीं थे अतः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं 
प्रदान की गयी । अध्ययनाधीन विधान सभाओं में प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्तावों के सम्यक 
विवेचन से यह परिलक्षित होता है कि इसमें अधिकांश प्रश्न ऐसे थे जिन्हें ग्राह्ता की 
शर्तें न पूरी करने के कारण अथवा प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 
होने के कारण अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया यह स्वयं प्रस्तावक ने उन्हें वापस 
ले लिया । अथवा सम्मबन्धित व्यक्ति द्वारा सदन में खेद व्यक्त किये जाने पर अध्यक्ष 
ने संसदीय मर्यादा के प्रति आरोपित पक्ष को आगाह करते हुये अस्वीकृत कर दिया ।7 
उदाहरण निम्नवत्‌ है। 


7 सितम्बर 4964 को जनंसघ के श्री शारदा भक्त सिंह ने शिक्षा 
मंत्री के विरुद्ध सरकारी नीति की घोषणा पहले सदन के बाहर करने के आधार पर 
विशेषाधिकार अवहेलना का प्रस्ताव उठाया लेकिन शिक्षा मंत्री ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते 
हुये सदनसे माफी माँगलीतो अध्यक्ष ने श्री सिंह के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया । 
6 अप्रेल 4972 को श्री विश्वनाथ कपूर द्वारा उद्योग राज्य मंत्री श्री देवकी नन्‍्दन विभव - 
पर सदन को गुमराहु करने का आरोप लगाते हुये उनके विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना 
का प्रश्न उपस्थिति किया जिसे श्री विन्चव के लिखित स्पष्टीकरण के बाद उपाध्यक्ष महोदय 
ने अस्वीकृत कर दिया “ अध्ययनाधीन विधान सभाओं में विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट 
किये गये मामलों पर विस्तृत विवेचन आवश्यक है क्‍यों कि वस्तुतः ये वे प्रश्न थे जो 
पीठासीन अधिकारी की दृष्टि में ग्राह्य्यता की शर्तों को पूर्ण करने वाले थे । विवरण तालिका 
3 [परिशिष्ट में उद्घृत है 


परेशिब्टतालिका-2. में उल्लिखित प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम सप्तम 
व अष्टम में विधान सभा के कार्यकाल में विशेषाधिकार को निर्दिष्ट मामलों में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण मामला केशव सिंह का था जिसने भारतीय संसदीय विशेषाधिकारों के इतिहास 
में एक नया अध्याय जोड़ा। इस मामले की सक्षिप्त चर्चा यहाँ समीचीन होगी । 


यद्यपि इस मामलें का प्रारम्भ एक विशेषाधिकार की अवहेलना की साधारण मामले 
के रूप में हुआ किन्तु इसका अन्त मौलिक अधिकारों व संसदीय विशेषाधिकारों के पारस्परिक 
_ सम्बन्धों के एक अत्यन्त विवादास्पद मामलें के रूप में हुआ जिसमें उ0प्र0 विधान सभा 
और प्रदेश के उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति हो गयी और जो अन्‍्ततोगत्वा 
उच्चत्तम न्यायालय में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ । 
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4. उ0प्र) विधान सभा के कार्यों के संक्षिप्त सिंहावलोकन व विधानसभा कार्यवाहियों 
से संकलित विवरण पर आधारित । 
2 उ0प्र/ विधान सभा की कार्यवाही अधिकृत विवरण 7 सित्तचर उ96%- '-खण्ड254 


2 उ0प्र0) विधान सभा कार्गताढी ७ अप्रैल 4972 गज 





# 2 जी 


इस मामलें का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ कि 7 मार्च 4963 को संयुक्त समाजवादी 
दल के श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हुये शिकायत की 
जिला गोरखपुर के कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं सर्व श्री श्याम नारायप सिंह, केशव सिंह 
हब लाल दुबे तथा महातम सिंह ने 5 मार्च 4963 को सदन के बाहर एक पर्चा [पम्फेलेट! 
जिसका शीर्षक था -'श्री नरसिंह नारायष पाण्डेय के काले कारनामों का भंडाफोड" छपवा 
कर विद्तती करवाया। इसमें श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय की सदन की सदस्य के रूप 
में आचरण की निन्‍दा की गयी है और इसका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना व जनता 
की निगाह में गिराना है और इस प्रकार यह सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना व 
संदन के अवमान का प्रश्न है । 


अध्यक्ष ने इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया।: समिति 
ने अपने प्रतिवेदन में जिसे 23 सितम्बर 4963 को सदन में पेश किया गया जिसमें श्री 
महातम सिंह के अतिरिक्‍त श्री केशव सिंह, श्री श्याम नारायप मिश्र तथा श्री हुबलाल दुबे 
को विशेषाधिकार की अवहेलना के लिये दोषी ठहराया तथा सिफारिश की कि उक्त तीनों 
व्यक्तियों की सदन में शास्त्ति की जाये।2 


सदन में 48 दिसम्बर 4963 को समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर अभियुक्तों 
को शास्न्ति केबल्मेसिदन के समक्ष उपस्थिति होने के लिए आहूत किया परल्तु केवल श्री 
ध्याम नारायण सिंह और हुबलाल दुबे 49 फरवरी 4 264 को सदन के समक्ष प्रस्तुत 
हुये और उनकी शस्ति हुयी तथा श्री केशव सिंह को अनुपस्थिति रहने के कारण 3 
मार्च 4964 को सदन में आने का आदेश दिया गया इसके बावजूद श्री केशव सिंह निश्चित 
तिथि को उपस्थिति नहीं हुये तो अध्यक्ष ने वारन्ट जारी कर 48 मार्च या उससे पूर्व सदन 
में उपस्थिति होने की बात कही । अध्यक्ष के इस निर्षय के विरूद्ध सोशलिस्ट सदस्य 
श्री उग्रसेन, श्री राधेश्याम शर्मा, लखखी सिंह, शिवनाथ सिंह व राम आसरे ने सदन 
से वाकआउट किया और कहा कि श्री सिंह के पास लखनऊ आने के लिय पैसे नहीं 
. थे जिसे सदन का अवमान मान कर अध्यक्ष ने विशेषाधिकार समिति को इस विचार हेतु 
निर्देश दिया । यद्यपि समिति ने इन सदस्यों को सदन के अवमान का दोषी तो ठहराया 
लेकिन उन्हें कोई दण्ड देने की अनुशंसा न करते हुये यह अपेक्षा की कि सदस्य गण 
भविष्य में उचित व्यवहार करेगें |2 ः क्‍ हि 
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उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड 240 पृ0 443.7 मार्च 4963 
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन 
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति तेरहवां प्रतिवेदन 








४. जन. ४22 


44 मार्च 4964 को श्री केशव सिंह ने अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 
सदन द्वारा को गयी शास्ति की सजा का यह तर्क देते हुये विरोध किया कि उन्हें 
विशेषाधिकार समिति के समक्ष निर्दोष सिद्द होने के लिये सभी बातों को कहने का मौका 
नहीं दिया गया। श्री केशव सिंह ने पर्चे में श्री पाण्डेय के विरुद्ध छपी बातों को सत्य 
बताते हुये पत्र में यह भी लिखा कि "किराया ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ आने का न होने 
की सत्यता बताने पर नादिरशाही फरमान वारन्ट जारी करके जनतंत्र में घोर कुठाराघात 
किया गया है इसलिये विशेषाधिकार समिति का विरोध करता हूँ।' 44 मार्च 4964 को 
श्री केशव सिंह को गिरफ्तार कर शास्त्ति हेतु सदन में उपस्थित किया गया किन्तु शास्स्ति 
को प्रक्रिया के समय उन्होने सदन के प्रति असम्मान पूर्ष व्यवहार किया फलस्वरूप मुख्यमंत्री 
श्रीमती सुचेताकृपलानी के प्रस्ताव पर सदन ने उन्हें सात दिन का साधारण कारावास देने 
का प्रस्ताव स्वीकृत किया ।: 


49 मार्च 4964 को श्री केशव सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ 
बेंच के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के अर्न्तगत अध्यक्ष उ0प्र) विधानसभा, 
मुख्यमंत्री उ0प्र० व जेल अधीक्षक लखनऊ के विरूद्ध एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें 
उन्होंने यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उनके बन्दीकरण का आदेश 
अवैध करार दिया जाय और याचिका पर निर्षय होने तक उन्हें जमानत पर रिहा किया 
जाय । याचिका पर सुनवाई उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री एन0यूएबेग व 
श्री जी0/डी0 सहगल द्वारा की गयी ।' याचिका स्वीकार करते हुये माननीय न्यायाधीशों 
ने केशव सिंह के जमानत पर रिहायी के आदेश प्रदान किये और केशव सिंह को जेल 
से छोड़ दिया गया इस प्रकार श्री केशव सिंह ने कारावास की अवधि पूरी होने से पहले 
ही न्यायालय की शरण लेकर विधान सभा तथा न्यायालय के मध्यम अधिकार क्षेत्र के 
सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक विवाद को जन्म दिया | 


20 मार्च 4964 को साम्यवादी दल के श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री नरसिंह 
नारायय पाण्डेय ने सदन द्वारा दण्डित श्री केशव सिंह को करावास की अवधि समाप्त 
होने से पूर्व ही जमानत पर रिहा होने के आधार पर लखनऊ के उक्त दोनों न्यायाधीशों 
तथा श्री सिंह के अधिवक्ता के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया ।.. 
कांग्रेस के श्री बीएबी0 सरन के प्रस्ताव,कि श्री केशव सिंह को तुरन्त अभिरक्षा में ला 
कर दण्ड को शेष अवधि के लिये जिला जेल लखनऊ में वन्‍्दी रखा जाय तथा श्री एन0यू0बेग 
श्री जी0/डी0 सहगल तथा श्री वी0 सोलोमन का अभिरक्षार्थ न लाकर सदन में उपस्थिति 
किया जाय तथा जब श्री केशव सिंह की कारावास को अवधि पूरी हो जाय तो उन्हें 49 
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मार्च 4964 को सदन का पुनः अवमान करने के अपराध में सदन में उपस्थिति किया 
जाये ।* मतदान हुआ अन्ततः यह प्रस्ताव 49 के विरूद्ध 429 विरूद्ध मतों से स्वीकृत 
हुआ ।“ 


इस प्रस्ताव के कार्यात्वयन को रोकने के लिये 23 मार्च 4964 को न्यायाधीश 
श्रो जी/डी0/ सहगल व न्यायाधीश श्री एन0यू0 बेग ने संविधान के अनुच्छेद 226 के 
अन्तंगत उच्च न्यायालय में याचिकायें प्रस्तुत को और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 28 
न्यायाधीशों की पूर्पपीठ ने उक्त याचिकाओं के निस्तारण होने तक के लिये रोधनादेश [सटे 
आडर[ पारित कर दिया । और यह आदेश दिया कि उन्हें हिरासत में लेने के लिये कोई. 
आदेश अथवा वारन्ट जारी न किया जाय और यदि कोई आदेश पहले ही जारी हो चुका 
हो तो वह विधान सभा के अध्यक्ष, उ0प्र») सरकार के मुख्य सचिव तथा विधान सभा 


[पे 


के मार्शल द्वारा स्वयं अथवा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वत नहीं किया जायेगा। 


इस प्रकार इस मामले ने उ0प्रए विधान सभा व उच्च न्यायालय के मध्य संपर्य 
की स्थिति उत्पन्न कर नागरिकों के मौलिक अधिकार व संसदीय विशेषा धिकारों के सम्बन्ध 
में एक अत्यन्त गम्भीर संविधानिक विवाद पैदा कर दिया । अतः राष्ट्रपति ने संविधान 
के अनुच्छेद 444 [3] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये इस पर उच्चतम न्यायालय 
का मत आमंत्रित किया । उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के पक्ष में निर्षय दिया 
तथा कालान्तर में 40 मार्च 4965 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री केशव सिंह 
को याचिका को रूद करते हुये कहा कि- केशव सिंह को गिरफ्तारी व बन्‍्दीकरण वैध 
था और किसी भी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 22 [2] के प्रतिकूल नहीं था । न्यायालय 
ने अपने निर्षय में यह भी कहा कि "यह न्यायालय विधान सभा के ऐसी शक्तियों के 
सम्बन्ध में अपील नहीं सुन सकता जिन्हें प्रयुक्त करते हुये अपील कर्ता को सदन के 
अवमान के लिये दण्डित किया गया हो ।2 


_उ0प्र0 विधान सभा की विशेषाधिकार समिति ने इस मामलें में अपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करते हुये कहा कि " राज्य के दोनों महत्वपूर्ण अंगों अर्थात विधानमण्डल तथा 
न्यायतंत्र के मिल-जुल कर काम करने के महंत्व और हाल के न्यायिक निर्षयों को ध्यान 
में रखते हुये यह समिति समझती है कि यदि सदन इस मामले में अपनी अप्रसन्नता 
व्यक्त कर तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जायेगा और सदन की गरिमा की रक्षा हो जायेगी 


| 


8 “तदेव- खण्ड 248, 24 मार्च 4964, पृ0 475-76 
ए0आई0आर0 [52] 4965, पू0 350 
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तदनुसार समिति की यह सिफारिश है कि की सदन की अप्रसन्‍नता को अभिव्यक्त कर 
दिय जाये ।” इस प्रकार मामला समिति की सिफारिश पर समाप्त हुआ 


उर्पयुक्त मामले के अतिरिक्त कोई भी प्रश्न अध्ययनाधीन विधान सभाओं में व्यवस्थापिका 
व न्यायपालिका के मध्य संघर्ष उत्पन्न करने वाला नहीं उपस्थित हुआ अन्य मामलें जो 
इस अवधि में विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये गये वे साधारण प्रकृति के थे ओर 
उनका समाधान भी समिति व सदन द्वारा सप्तान्य रूप में किया गया । विशेषाधिकार समिति 
को निर्दिष्ट किये प्रश्नों का अधिकांशत: किन लोगों से सम्बन्ध था इस तथ्य का विवेचन 


निम्नवत्‌ है:- 


तालिका (ख 
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जिनके विख्द्ध प्रथय व्धितीय तुतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम 
बा ) की 
ग्‌ 


43-मानमपमानसा++ ० १3०४» ालमवाहप8क ७०७॥४३४५७+ :0/५५० २0०करमममा+ लक-आामन 6803-अआमओ १कला++क। आननन्‍काम॥े आभनभ० समान». १३७७७ संकन॥४३७ ऋ४७+3५७ प्रववामभा# ०१७3५ 'याथमजभ पाना, कमा लंनपमका क्‍333- क्या १0030) प०७>५२०७७ ++लान+००नाक ७७//+भाक 4>)ननकीशन फपा०७+अ अमननमयामना फ्रशकााओ) पवानकेओन धाधपदामआ+ परमामपाका %0॥॥३७७७ ऋपकमतमन+ ०क;/भम न्‍मा्ताका+ अनरलमनले, ःराभक, ऋामपराावक +आलककक, फललअ४त»क, भिमपक्रशन॑ भजन पनन 2 वधआआ। कराजभ॥माा ,रमकम०लक 


सरकारी 3. 4 6 हे 8 4 के 
अधिकारी 

प्रेस ८ प । के 2 - + - 
साधारण ड् की ४ के 2 4 ऑल, 
नागरिक 
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तालिका [खा से स्पष्ट है कि अध्ययनाधीन विधान सभाओं के कार्यकाल में 
विशेषाधिकार समिति को प्रतिवेदन हेतु निर्दिष्ट होने वाले 66 मामलों में से 32 सरकारी 
अधिकारियों के विरूद्ध थे । शिकायत के मुख्य कारण सरकारी पदाधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता 
को अपमानित करना व उनके साथ दर्व्यवहार करने या उनके प्रति अश्लील भाषा के 
प्रयोग की बात कही गयी । कुछ मामलों [लगभग 40 | विधायकों की गिरफ्तारी की सूचना 
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... 8वा प्रतिवदेन तृतीय विधान सभा 
47 उ0प्र) विधान सभा कार्यो के सक्षिप्त सिंहावलोक ,कार्यवाहियों व विशेषाधिकार 
समिति के प्रतिवेदनों से संग्रहित आंकडे 
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समय से व विहित प्रपत्र में विधान सभा अध्यक्ष के पास न भेजने के कारण 
भी सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध उठाये गये।इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सरकारी 
अधिकारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत करने वाले सदल्यों में से अधिकांश विरोधी 
दलों के सदस्य थे । ऐसी शिकायतों का विशलेषष करने से पता चलता है कि इनके 
पीछे शिकायतकर्ताओं का प्रमुख उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को आतंकित करने के लिये 
उनके विरूद्ध छोटी-छोटी बातों को लेकर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाकर सरकार 
की आलोचना करना व स्वयं को प्रकाश में लाना था । उदाहरणार्थ - अष्टम विधान 
सभा में विपक्षी सदस्य श्रीमती गौरा देवी [जनता जे0पी0] ने 23 मार्च 4988 को जिला 
मजिस्ट्रेट गोरखपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देते हुये कहा कि 
“माननीय राजस्व मंत्री द्वारा 42 मार्च 4984 को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के पास एक 
मामले मेंजॉय एवं नियमानुसार कार्यवाही के लिये एक टेलेक्स संदेश भेजा गया था। जब 
दिनांक 49 मार्च 4984 को माननीय सदस्या ने जिला अधिकारी से फोन पर सम्पर्क किया 
तो वे बिगड़ गये और कहा कि उनके पास कोई टेलेक्स नहीं आया है | इस पर माननीय 
सदस्या अपने निवाचन क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ उपरोक्त टेलेक्स दिखाने जिला अधिकारी 
के घर पहुँची तो जिला अधिकारी ने प्रतिलिपि पढ़ने के उपरान्त उसे फैक दिया व कहा 
कि मैं नेतागिरी पसन्‍द नहीं करता । अभी बन्द करवा दूगा' इसकी सूचना मैंने तार 
द्वारा मान्यवर अध्यक्ष को भो कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि "आप एम0एल0ए0 
लोग रोज यह खुराफात एसेम्बली में करते है मैं इससे डरता नहीं आप लोगो का यह 
पेशा बन गया है इसके बाद चपरासी से फोन करवा कर पुलिस को बुला लिया व खुद 


भाग गये. . .।४ 


अध्यक्ष ने यह मामला विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया समिति ने यह 
निर्षय दिया कि समस्त संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारोपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर 
पहुँची है कि डा0 सूर्य प्रकाश तत्कालीन जिला अधिकारी गोरखपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार 
को अवहेलना का आरोप नियम और परम्पराओं के अनुसार सिद्ध नहीं होता है अतः 
इस मामलें को समाप्त किया जाना उचित होगा ।2 


विपक्ष द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार मामलों में अधिकारियों की बाद सबसे अधिक 
मामले स्वयं विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध है सरकारी अधिकारियों तथा प्रेस, साधारप 
नागरिकों व अन्य बाहरी संस्थाओं द्वारा सदस्यों के विशेषाधिकारों की अवहेलना व सदन 
है उ0प्र0 अष्टम विधान सभा के विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन 
ही उ0प्र0 अष्टम विधानसभा की विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन 
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का अवमान सम्भाव्य है क्‍यों कि हो सकता है कि उन्हें इन विशेषाधिकारों का सम्यक 
बोध न हो किन्तु स्वयं विधान सभा सदस्यों द्वास विशेषाधिकार की अवहेलना व सदन 
का अव मान आश्चर्यजनक .है क्यों कि सदस्यों को विशेषाधिकारों का समुचित ज्ञान न 
होने की बात हर दृष्टि से औचित्य के परे है साथ ही जब कभी उनके दल के सदस्यों 
के विरूद्ध विशेषाधिकारों के उल्लघंनच के आरोप लगाये गये तब वे दलीय भावना से प्रेरित 
हो सदन के विशेषधिकारों के प्रति न केवल अनुत्सुक दिखाई पढ़े वरन्‌ अपने सहयोगियों 
को बचाने के लिये प्रयत्तरत भी रहे । इससे उनके दोहरे आचरण का आस्षेप लगाया 
जा सकता है । 





विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन व उनकी अवाप्तियॉ-- 

अध्ययनाधीन विधान सभा की विशेषाधिकार समितियों को जो प्रश्न निर्दिष्ट हुये 
उनमें उनकी संस्तुतियोँ व अवाण्तियों क्या रही इसका विवेचन महत्वपूर्ण है । विशेषाधिकार 
की अवहेलना का कोई प्रश्न जब विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाता है तो 
नियम 266 के अनुसार उसे मुख्यतः 2 बातो के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देना होता है - 


0 विशेषाधिकार भंग किये जाने की शिकायत कहाँ तक ठीक है अर्थात कथित 
घटना से किसी सदस्य अथवा सदन के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है या 
नही ? 


2. यदि हाँ, तो दोषी व्यक्ति को क्‍या दण्ड देना उचित है? 


निम्न तालिका में अध्ययनाधीन अवधि में विशेषाधिकार समिति की अवाप्तियों 
व संस्तुतियों के विवरण तालिका ग| में उल्लेखित है। तालिका से स्पष्ट है कि विशेषाधिकार 
समिति में अपने प्रतिवेदनों में दोषी व्यक्तियों के लिये दण्ड की संस्तुति करने में काफी 
उदार दृष्टिकोष अपनाया । अध्ययनाधीन विधानसभाओं में केवल 40 मामलों में प्रथम में 
2 द्धितीय में 2, तृतीय में 5 तथा अष्टम विधान सभा में एक मामलें में समिति द्वारा दण्ड 
की संस्तुति की गयी केवल दो मामले द्धितीय/व पंचम” विधान सभा में निलम्बन की 
सिफारिश से सम्बन्धित थे । 5 मामले सदन में रिप्रिमान्ड या शासित से सम्बन्धित थे 
शस्तति से सम्बन्धित मामलों का विवरण निम्नवत्‌ है - क्‍ 
4. द्धितीय विधान सभा का प्रतिवेदन 22.2. 59 
८ पंचम विधान सभा का 42वां प्रतिवेदन 








विधानसभा विशेषा0की विशेषा0 की अन्य अन्य विषयों 
अवहेलना अवहेलना का की अव6 कारण से सम्बन्ध 
5 व दोषी पाया नहीं तु न्तु समाप्त में संस्तुति 
संस्तुति को सतत दण्ड दोषी 
की संर्स्ता व्यक्ति 
नही द्वारा 
खेद 
प्रकट- 
क्षमा 
प्रथम 2 - ४ - “- हे 
द्धितीय 2 - - 
तृतीय हे 4 4 5 हे 3 
चतुर्थ - - 4 - 4 हि 
पंचम न नह रु 6 3 की 
पषष्टम जज >> । पु 2 कल 
सप्तम - - ण 4 ३, ॥। 
अष्टम ;! - 3 ८ 3 4 


प्रथण विधान सभा में 4 मार्च 4954 को प्रजा समाजवादी दल के श्री 
गेडा सिंह ने अध्यक्ष को विशेषाधिकार की अवहेलना की प्रश्न की देवरिया के 
व जिला मजिस्ट्रेट के विरूद्ध दी कि " 7 फरवरी 4953 को मुझे व श्री राजवंशी राय 
को गिरफतार कर 45 दिन रिमाण्ड में रखने के बाद 6 दिन अवैध रूप से जेल में रखा 
ताकि बजट अधिवेशन में भाग न ले सकें । उध्यक्ष ने मासलें को विशेषाधिकार समिति 
की निर्दिष्ट किये जाने का निर्णय दिया / समेति.ने जेल अधीक्षक को निर्दोष व सरकारी वकील 
श्री लक्ष्मी नारायण भेहरोत्रा को गलत दस्तावेज पेश करने का दोषी ठहराया तथा प्रतिवेदन 
में सिफारिश की कि श्री मेहरोत्रा को सदन में बुलाकर उनकी भर्त्दना की जाय” 2 दिसम्बर 
4954 को समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया तथा तय किया गया कि श्री मेहरोत्रा 
को भर्त्सना कौ जाय । 20 दिसम्बर 4954 को श्री मेहरोत्रा को सदन में लाया गया 
अध्यक्ष ने उन्हें विशेषाधिकार उल्लघंन के लिय चेतावनी दी | 
के सम्मुख सिर झुकाया ततपश्चात सदन के बाहर चलें गये 3 


2८ ३७०७७॥+)) ग७७)४७५ प्व७४७३थ ॥00५॥बक ७०७७७५»०॥॥ ७७५५ सामान 4७/७७एंधााााश मम भ नम नमन किलिक 33338 ३३४३७०७० ०७७७७. अलस्‍ कलम ,;न्‍्का#/ावा+ #++»क+ ,७++क७ हजार ऋाा+०० 333. सम) 3 मानका १थ७ा अाआक॥क, अमन, 2५0७,३७५० कक, समा 0 न! ५७७७-७५ प्रा 3)॥७ >कंननकक ७७एशशशा अमन नककललननलि नील की, नाग... 33 मममना >०ानरमभमा अभालामगान भयाक्कॉगोक 2०५:७७त+ 4कव+५७७, (मापाकाक, 


जेल अधीक्षक 


मेहरोत्रा ने अध्यक्ष 


ह उ0प्र0 विधानसभा कार्यवाही खण्ड 4 34, 43 मार्च 4954, पृ 433. 
॥ 8 उ0प्र0 विशेषाधिकार समिति प्रथम विधान ,सभा 'ऐवीय प्रतिवेदन, 
3. उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड 447, 20 दिसम्बर 4954, . 





26 तथा “आज” 22 दिसम्बर 
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द्वितीय विधान सभा में 2 मामले सदन में सम्बन्धित सदस्यों की शस्ति से 
सम्बन्धित रहे। 43 मार्च 4958 को श्री शान्ति प्रबल शर्मा ने श्री गेदां सिंह के विरूद्ध 
इसे बात की विशेषाधिकार की अवहेलना का उरश्न उठाया कि उनके द्वारा 24 फरवरी 
/958 को पूछे गये कुछ अल्पसूचित तासंक्रित्न प्रश्नों के सम्बन्ध में उन्होंने सदन व श्री 
अध्यक्ष को श्रम में डालने की चेष्टा की थी इसके पूर्व 2 मार्च 4958 को इन्ही प्रश्नों 
सम्बन्ध में श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव ने भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 
उठाना चाहा था । 44 मात्र 4958 को श्री अध्यक्ष ने शान्ति प्रबल शर्मा को उक्त नोटिस 
पर अपना निर्षय दिया। उन्होंने श्री शान्ति प्रबल शर्मा द्वारा दी गयी: नोटिस को अवैध 
करार देते हुये उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 6 अर्न्दगत इस मामले 
की जाँच तथा रिपोर्ट के लिये इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्दे कर दिया। समिति ने 
इन्हें विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी गया, तत्पश्चात्‌ सदन में श्री ग्रेंड़ा सिंह की 
भर्त्सना हुयी | 


दिनांक 9 सितम्बर 4939 को श्री शिवराज सिंह तथा जगदीश शरण अग्रवाल 
उन/थ्व्यक्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी जिन्होंने 8 
सितम्बर 4958 को सदन के मार्शल के कर्तव्य पालन में बाधा डाली। श्री अध्यक्ष ने 
ऊहा कि क्‍यों कि अभी तक सम्बन्धित सदस्यो को इस प्रश्न की सूचना नहीं मिली है 
इसलिये वे उसे उस दिन लेंगे जब सबको इसकी सूचना मिल जायेगी और वे सदस्य 
सदन में उपस्थित होगे । 


नियम 54 के अर्न्तग्त सचिव विधानसभा ने उल्लिखित सदस्यों से सम्बन्धित 
अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख अ्रस्तुत की जिसमें यह शिकायत की गयी कि श्री राजनारायण 
को बाहर ले जाने में उक्त सदस्यों ने मार्शल के कार्य में बाधा डाली। इस रिपोर्ट के सम्बन्ध 
में श्री अध्यक्ष ने यह आदेश दिया कि वे इस से सम्बन्धित फैसला सदस्यों की सूचना 
मिल जाने के उपरान्त देंगे । द 


दिनांक 9 फरवरी 4959 को श्री अध्यक्ष ने इस मामलें को विशेषाधिकार समिति 
को उसकी जॉच करने व अपनी रिपोर्ट #स्तुत करने के लिये निर्दिष्ट कर दिया । सेशलिस्ट 
पार्टी के सदस्यों के विरूद्ध सदन के अवमान के सम्बन्ध में विधानसभा की विशेषाधिकार 
समिति का प्रतिवेदन 22.2.59 को #चतुत हुआ। समिति ने सदस्यों को विशेषाधिकार 
की अवहेलना का दोषी पाया। प्रतिवेदन में की गयी दण्ड की सिफारिश को अधिक आंशिक 
अनुकूलन के साथ स्वीकार किया गया ।2 


4. उ0प्र0 विधान सभा विशेषाधिकार समिति का प्रतिददेव 45 सितम्बर 4958 तथा 
4958 द्वितीय विधान सभा प्रथम सत्र छक्वार्य 27 जुलाई 4958, 8 अप्रैल 4959 
तक खण्ड छठ. हे द १ 


2... >्तदैव- दि0 22.2.4959 बा ७ 
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तृतीय विधान सभा में 5 मामलों में विधान सभा समिति द्वारा दण्ड की संस्तुति. 
की गयी। इसमें केवल 3 मामलों में समिति द्वारा दण्ड की संस्तुति की गयी। इसमें केवल 
3 मामलों में समिति ने कुछ कठोर रूख अपनाया और अपने चौथे तथा उननीसवें प्रतिवेदन जो 
हम: 7.3.63 को नरसिंह नारायण पाण्डेय द्वारा श्याम नारायप सिंह, केशव सिंह 4 हुब 
लाल दुबे के विरूद्ध तथा 24.2.4965 को श्री सूबेदार सिंह द्वारा जी०के ०बाजपेयी पुलिस 
अधीक्षक फरूर्खाबाद के विरूद्ध अभिसूचित किया गया था। दोषी व्यक्तियों को सदन के 
समक्ष शास्ति की सिफारिश की तथा बारहवें प्रतिवेदन में अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट श्री चन्द्रबली 
सिंह सदस्य विधान सभा के सदन से 45 दिन के निलम्बन की सिफारिश की। दसवें 
व पन्द्रवें प्रतिवेदन में दण्ड की संल्तुति करते समय समिति उदार रही और शास्ति की 
सिफारिश के साथ यह शर्त जोंड दी कि यदि विशेषाधिकार की अवहेलना व सदन का 
अवमान के लिये दोषी पाये गये व्यक्ति अपने कृत्यों के लिये खेद करते हुये क्षमायाचना 
करे तो मामलें को समाप्त कर दिया जायेगा। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि क्‍या अभियुक्त 
द्वारा क्षमायाचना उसके रिहा कर देने के लिये पर्याप्त है- समिति का इस सम्बन्ध में 
शायद सम्मरात्मक दृष्टिकोष था । 


अध्ययनाधीन विधान सभाओं में विशेषाधिकार समिति द्वारा निर्णीत 69 विशेषाधिकार 
को अवहेलना व सदन के अवमान सम्बन्धी मामलों में 487 के सम्बन्ध में समिति की 
यह राय थी कि उनमें किसी विशेषाधिकार की अवहेलना व सदन के अवमान सम्बन्धी 
प्रश्न निहित नहीं है। इसी अवधि में विशेषाधिकार समिति ने विधान सभा के समक्ष ९< 
प्रतिवेदन जिनमें 5 तृतीय विधानसभा तथा 6 पंचम विधान सभा 3 षष्ठम व 4 सप्तम 
विधानसभा से सम्बन्धित थे . ऐसे प्रस्तुत किये जिनमें समिति का यह मत था कि विशेषाधिकार 
को अवहेलना की जो शिकायत की गयी है वह सही है लेकिन दोषी व्यक्तियों द्वारा खेद 
अकाशन व क्षमायाचना के कारण उन्हें माफ कर दिया जाये । प्रथम, तृतीय सप्तम व 
अष्टम विधान सभा के 6 मामलें न्यायालय द्वारा माँगे गये विधान सभा से सम्बन्धित लेखों 
को उपस्थिति करने के सम्बन्ध में थे। जिनमें समिति ने यह सिफारिश की कि उसमें 
किन किन लेखों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।3 


80 मामलों [4 चतुर्थ विएस0, 3 पंचम वि0स0,2 षष्ठम4 सप्तम, 3 अष्टम 
विद्यान सभा से सम्बन्धित] भे समिति ने विभिन्‍न कारणों के प्रश्न को समाप्त किये जाने 


4. उ0प्र) विधान सभा विशेषाधिकार समिति प्रतिवेदन वर्ष 4952-85 

2. उ0प्र/ विधान सभा विशेषाधिकार समिति प्रतिवेदन वर्ष 4952-83 से. प्राप्त 
विवरण के आधार पर क्‍ हा 

32... उ0प्र0 सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन वर्ष 4952-82 से प्राप्त विवरण 


दूसरा प्रतिवेदन [चतुर्थ विधान सभा 

















पदल्यगप विधान सभा के साथ अन्य सदस्यों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार का मामला समिति 
को विचारार्थ निर्दिष्ट किया गया था । ौन्तु स्वयं श्री सिंह, श्री दत्त व श्री बसन्‍त लाल 


न तो समिति के समक्ष साक्ष्य के लिये उपस्थिति हुये और न ही लिखित बयतन दिया अतः 
पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में समिति को यह प्रश्न समाप्त करना पड़ा।। 


उपयुक्त अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हैं:- 

४8 विरोधी दलों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार की अवहेलना के अनेकों प्रश्नों को अध्यक्ष 
डारा ग्रात्यता को शर्तें न पूरी करने के कारप अस्वीकृत कर दिया गया इससे 
स्पष्ट होता है कि प्रतिपक्ष ने अनेक अवसरों पर वास्तविक तथ्यों से अवगत 
हुये बिता निराधार अथवा हल्के आरोपों के आधार पर तथा प्रक्रिया सम्बन्धी 


नियमों की पूर्ण जानकारी के बिना विशेषाधिकार के प्रश्न उठाकर सदन के बहुमूल्य 
समय को नष्ट किया । 


9 विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों को उपस्थित करने मे विपक्षी दल बहुत . 
सक्रिय रहें औऔआ साथ ही विशेषाधिकार की अवहेलना व सदन के अवमान 
के दोषी भी अधिकतर विपक्षी सदस्य पाये गये । इन प्रश्नों को उठाने में विपक्षी 
दलों का उद्देश्य केवल यह नहीं रहा कि वे अपने विशेषाधिकारों की रक्षा 


हेतु अधिक सचेत व सदन की गरिमा के प्रति अधिक जागरूक थे वरन्‌ उनका 
उद्देश्य राजनैतिक व वैयक्तिकअधिक था। 


3. जे 


होने इस साधन का प्रयोग उज्यतः सरकार का विरोध व सदन में गतिरोध 
उत्पन्न करने के लिये किया । किन्तु उनका उद्देश्य इन प्रश्नों के माध्यम 


से सदन व प्रेस में चर्चित होना और अपने व्यक्तिगत स्वार्थो के कारण अपने 
विरोधी व सरकारी अधिकारियों को बदभाम करना रहा | 


हा प्रतिपक्ष ने विशेषाधिकारों की अवहेलना के अरन उठाने में जितनी उत्सुकता 
दिखाड़ें उतनी आरोपित पक्ष को दण्ड दिलाने में नहीं दिखलाई । आरोपित पक्ष 
द्वारा खेद व्यक्त कर दिये जाने व क्षमायाचना कर लिये जाने पर अथवा विशेषाधिकार 
समिति द्वारा कार्यवाही न किये जाने की संस्तुति पर प्रतिपक्ष की कोई नकारात्मक 
प्रतिक्रिया नही रही । ऐसे में यह अनुचित प्रभाव हो सकता है कि केवल खेद 
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>कट व क्षमाबाचना से मुक्ति मिल सकती है। 


वस्‍तुत: ऐसी धारण का विकास 
संसदीय विशेषाधिकारों की महत्ता के लिये घातक होगा । 


ही कि संसदीय विशेषाधिकार विधायकों 


बनाये रखने का उत्तरदायित्व जितना साधारण नागरिकों परहैं 
उससे कम दायित्व 


त्व स्वय॑ विधायकों पर नही है । 
द्वारा छोटी छोटी बातों को विशेषाधिकार का प्रश्न न बनाना चाहिये और उस समय तक 
विशेषाधिकार का प्रशन न उपस्यित करना चाहिये जब तक उन्हें इस बात का विश्वास 
न हो जाये कि वास्तव में 


में यह मामला ऐसा है जिसमें विशेषाधिकारों का प्रश्न निहित 
है और जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुँची है । 


जावश्यकता इस बात की हे कि विधायकों 





पर नियंत्रण स्थापित करने के संसदीय साधन 
उदाहरणार्थ - अध्ययनाधीन काल में विपक्ष की संख्यात्मक समर्थन 
न मिल पाने के कारप कोई भी प्रस्ताव सदन में पारित नहीं हो सका । 


उठना स्वाभाविक है कि जब दलीय बहुमत के कारण वस्तुत: मंत्र का 
पर नियंत्रण होता है तो 


त्मक कमी तथा सरकार का समृध् 








इन नियंत्रप कार्य संसदीय साधनों की उपयोगिता क्‍या है? 
उत्तर यह है कि जनतांत्रिक व्यवस्था में अन्तिम >सुसत्ता जनता में निहित होती है और 
जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त बहु 


मत का अल्पमत दल वास्तव 
इसलिये उपरोक्त संसदीय साधनों का प्रयोग कर 
“कर शासन की रीतिनीति की आधार मूलक तथा तथ्यपरक 
आलोचना कर, तथा सरकर की कमजोरियों को सदन की कार्यवाहियों और समाचार पत्रों 
के माध्यम से जनता तक पहुचना ही इन साधनों की सच्ची उपयोगिता व सर्थकता है। 
वास्तव में कार्य पालिका [सरकारों को नियंत्रण में रखने का यही सर्वोत्तम साधन है क्‍यों 


| 

कि सरकार जनमत के बल पर बनती तथा स्थायी रहती है अतः जनमत के भय से सरकार 
अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करेगी | इस परिप्रेक्ष्य में अगर इन प्रस्तावों की 
सार्थकता को देखा जाय तो यह स्वीकार करना होगा कि भले ही प्रस्तावों के माध्यम 
से विपक्ष सरकार गिराने में असफल रहा हो किन्तु संसदीय पद्धति की भावना के अनुकूल 
विपक्ष नें इन प्रस्तावों का सरकार को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सार्थक उपयोग 
किया है एवं सरकार की नीतिगत, प्रशासनिक शिथिलताओं को जनता के समक्ष उद्घाटित 
करके संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त इस साधन का सदुपयोग कर जनकल्याण की दिशा में 
महत्वपूर्ण कार्य किया है | न की 


ग॑ जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते है 
कमजोरियों व बुराइयों को 
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अनुसार 


सूची । 


को तथा राज्य सूची में 


मण्डलों 


लिये संविधान में तीन सूचियों का विवरण 
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विधायन और विपक्ष 





भारत के संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है जिसके 
विधि निर्माण का अधिकार संसदव राज्य विधानमण्डल दोनों को प्राप्त है । इसके -: 


मिलता है | 
संघ सूची में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध 


संघसूची” राज्य सूची? समवर्ती 
में विधि निर्माण का अधिकार संसद 
उल्लिखित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार राज्य विधान 
को प्राप्त है जबकि समवर्ती सूची में विधि निर्माण का अधिकार संसद व राज्यों 


के विधान मण्डल दोनों को प्राप्त है ।[ 


प्रारम्भ 
के रूप 


अथवा राज्यपाल को स्वीकृति हेतु उपस्थित होत है । 


संविधान के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य 
में संसद के किसी सदन अथवा राज्य 
में पुनः स्थापित 


सरकारों द्वारा निर्मित अधिनियम 
विधान मण्डल के किसी सदन में विधेयक 
होता है तथा दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद वह राष्ट्रपति 
जिसकी प्राप्ति के पश्चात ही वह 


अधिनियम का रूप ग्रहण करता है । 


अनुच्छेद 


धान परिषद द्वारा 
अधिकतम समय 


द्वारा उसे 


राज्य विधान मण्डल की विधायी प्रक्रिया का उल्लेख करते हुये संविधान के 
497 में कहा गया है कि यदि विधान सभा द्वारा पारित कोई विधेयक [साधारण 
अस्वीकृत कर दिया जाये अथवा ऐसा विधेयक तीन माह के 
तक बिना परित हुये परिषद के समक्ष लम्बित रहे या विधान परिषद 
ऐसे संशोधनों के साथ पारित कर दिया जाये जिनसे विधान सभा सहमत 


न हो तो विधान सभा उसे दोबारा पहले कीभॉति अथवा परिषद द्वारा स्वीकृत संशोधनों 
के साथ पारित कर सकतीहैँ और इस प्रकार पुनः पारित विधेयक परिषद की स्वीकृति के 


बिना भी 


है। 





है अथवा 


विधेयक यदि वह 
विधान मण्डल 


एक माह के अवधि व्यतीत हो जाने पर दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता 


को के 


दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राज्य के समक्ष उनकी अनुमति हेतु उपस्थित 


किया जाता है जो या तो उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे देता है या उसे रोक देता 


उसे राष्ट्रपति के बिचारार्थ रक्षित कर 
धन विधेयक नहीं है, को 


को वापस कर सकता है किन्तु यदि 


लेता है। राज्यपाल अपने समक्ष प्रस्तुत 
अपने संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु राज्य 


राज्य विधान मण्डल पुनः विचार करने 


भारत का संविधान भाग-44 संघ व 


विधायी सम्बन्ध । 
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के बाद उसे राज्यपाल के सन्देश में सुझाये गये संशोधनों सहित या रहित पारित कर 
दें तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देना आवश्यक होता है ।” उ0प्र/ विधान सभा 
सचिवालय के अधिकारियों की जानकारी के जनुसार राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित कोई 
विधयेक कभी राज्यपाल द्वारा वापस नहीं किया जायेगा । 


राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति हेतु रक्षित विधेयक धन विधयक के अतिरिक्त 
को राष्ट्रपति अपने संदेश के साथ राज्य विधान मण्डल को वापस कर सकता है। ऐसा 
सन्देश मिलने की तारीख से ८6 माह कालावधि के अन्दर राज्य विधान नण्डल को 
उस विधेयक पर पुनः विचार करना होता है | राज्य विधान मण्डल द्वारा राष्ट्रपतिक्े संदेश 
में सुझाये गये संशोधन या संशोधनों के साथ अथवा बिना किसी संशोधन के पहले की 
ही भांति दोबारा पारित वह विधेयक पुनः राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिये 
उपस्थित किया जाता है । इस प्रकार दोबारा पारित विधेयक पर अनुमति देने के लिये 
राष्ट्रपति संविधान द्वारा बाध्य है अथवा नहीं है । इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 204 मौन 
है अतः इस प्रकार दोबारा प्रस्तुत विधेयक को अस्वीकृत न करना ही राष्ट्रपति का कर्तब्य 


हो जाता है ।* ल्‍ 


विधान सभा अथवा विधान परिषद में किसी विधेयक का पुरः स्थापन या तो 
मंत्रिण्डल के किसी सदस्य द्वार किया जाता हे अथवा संदन के किसी अन्य सदस्य 
द्वारा किया जाता है। इनमें से प्रथम प्रकार के विधेयक " सरकारी विधेयक व द्वितीय 
थ्रकार के विधेयक गैर सरकारी विधेयक" कहलाते हें । सरकारी विधेयकों के पुरझः स्थापन 
की अनुज्ञा की सूचना हेतु ऐसी कोई कालावधि निर्धारित नहीं है केवल नियम 423 के 
अन्तर्गत यह आवश्यक है कि सरकारी विधेयकों की पुरः स्थापना की अनुज्ञा का प्रस्ताव 
अरस्तुत करने के एक दिन पूर्व सदस्यों को विधेयक की प्रतिलिपियोँ उपलब्ध हो जायें। 


परम्परा यह है कि किसी विधेयक की पुर स्थापना की अनुज्ञा के लिये 
#्ताव प्रस्तुत करते समय विपक्ष द्वारा कोई बाद-ब्वाद नहीं होता है केवल सम्बन्धित 
मंत्री अथवा प्रस्तावक सदस्य विधेयक के सम्बन्ध में बिना किसी वक्‍ता के तद॒विषयक 
औपचारिक प्रस्ताव सदन के समक्ष उपस्थित करते हैं | परन्तु यदि ऐसे प्रस्ताव क 


विरोध किया जाये तो अध्यश्न , यदि वह ठीक समझे, प्रस्तावक व प्रस्ताव का विरोध करने 





न 


वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा प्रदाव कर सकते 


4- भारत का संविधान अनुच्छेद 200 
2- भारत का संविधान अनुच्छेद 204, शुक्ला वी0एन0 कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया 


पृ0 339. क्‍ पर क्‍ 
3- उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली व कार्यवाही कर संचालन नियम 4232 








नियमों में यह भी व्यवस्था है कि >ब ट्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया 
जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का उत्रयात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता 
के परे है तो अध्यक्ष उस पर पूर्णरूपेण चर्चा की अनुमति दे सकते हैं |! ऐसे अवसर 


पर विपक्ष को वाद-किद का अवरुर प्राप्त हो सकता है | 


| 


अस सम्बन्ध में कोई वैधानिक आपत्ति उसके पुर स्थापन की अनुज्ञा प्राप्ति 
के पश्चात विचार के किसी अन्य प्रक्रम में नहीं उठायी जा सकती, उदाहरणार्थ 47 अगस्त, 
/964 को उ0प्र) [विधान मण्डल में कार्य करने की| भाषा विधेयक 4964 पर विचार 
का प्रस्ताव किये जाने पर कुँवर श्रीपाल सिंह 
चाही । इस पर अध्यक्ष ने अपना निर्णय देते हुये 
स्था 





्ों 
५. 


कह कि जिस समय विधेयक पुर: 
“ते हुआ उस समय वैधानिक आपत्ति रखनी चाहिये थी ।2 


किसी विधेयक के 3४ स्थापन अथवा प्रथम वाचन के उपरान्त द्वितीय वाचन 
की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जो जड्यतः दो प्रक्रमों में पूर्ण होती है । प्रथम प्रक्रम में 
विधेयक के सिद्धान्तों और उसके उपबन्धों पर सामान्य चर्चा होती है। तथा द्वितीय प्रतिपक्ष 
द्वारा विचार व्यक्त किये जाते हैं । प्रश्न में विधेयक के खण्ड, अनुसूचियों तथा संशोधनों | 
पर विचार होता है । 


के 


प्रक्रिय नियम 428 में यह उल्लेख मिलत है कि किसी विधेयक के पुर: स्थापन 
+ उपरान्त या किसी अनुवर्ती अवसर पर विधेयक का व्रस्तावक यह प्रस्ताव कर सकता 
कि उस विधेयक पर विचार किया जाये, अथवा उसे प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति 
को निर्दिष्ट किया जाये, अथवा उसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाये | 


हो । आ 


#रस्तावक द्वारा उपयुक्त प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद 
उसी दिन अथवा किसी अनुवर्ती दिन जिसके लिये चर्चा स्थगित की जाये विधेयक के 
सिद्धान्तों और उसके उपबन्धों पर सामान्य चर्चा होती ४ यद्यपि इस प्रक्रम पर 


रणिं 


होः | 
प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं किन्तु नियम 428 में उल्लिखित विकल्पों 
के अतिरिक्‍त अन्य विकल्पों 





में से जिस विकल्प का प्रस्ताव उस्तावक सदस्य न किया हो उस 
को संशोधन रूप में किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता हैक 











4- उ0प्र/ वि0स0 प्रक्रिया नियमावली व कार्यवाही का संचालन नियमावली नियम 
423 [2॥ द 

“” 3उ0प्र0 वि0स0 प्रक्रिया कार्यवाही का संचालन नियमावली नियम 423 2 

3-... नियम 429 ॥4 क्‍ 

4- उ0प्र) वि0स0 कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली नियम 429]2 











पड, 


| 
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स्तावक सदस्य के मूल प्रस्ताव तथा उसमें उपस्थित संशोधनों पर चर्चा के 
उनरान्त यूज तथा संशोधन प्रस्तावों को सदन के मत हेतु प्रस्तुत किया जाता है और तदुनुसार 


' 


विधेयक पर अग्रिम कार्यवाही होती है । 


न 


प्रवर समिति अथवा संयुकत प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक पर यथास्थिति 
प्रतिवेदन के उपस्थापन के उपरान्त अस्तावक सदस्य अथवा अन्य सदस्य जिसमें प्रतिपक्ष 
के सदत्य भी हो सकते हैं । पुनः उसी अथवा नयी प्रवर संयुक्त प्रवर समिति को परिसीमा 


के बिना अथवा केवल विशेष खण्डों या संशोधनों के सम्बन्ध में अथवा समिति के विधेयक 


है] कि ैच, 


में कोई विशेष या अतिरिक्त उपबन्‍्ध करने के अनुदेशों के साथ निर्दिष्ट करने का या 
उस पर जनमत जानने के प्रयोजन से प्रसारित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं ॥7 


द्वितीय वाचन में जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता हे तो विधेयक विचारार्थ 
जाताह, तब उस विधेयक के खण्डों व अनुसूचियों आदि पर सदन में विस्तार से 
किया जाह्ाहै ।“ विधेयक के प्रथम खण्ड, प्रस्तावना, यदि कोई हो तथा शीर्षक 
रे उन्य खण्डा व अनुसूचियों के विस्तारण के बाद विचार किया जाता है ।/ विचारा- 
धीन विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची में किसी सदस्य द्वारा संशोधन उपस्थित किया 
जा सकता है जिसकी सूचना उसे उस दिन के 36 घण्टे पूर्व देनी आवश्यक होती है 
जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो किन्तु ऐसे संशोधनों के लिये जो पूर्णतया 
शव्दिक हो, या ऐसे संशोधनों पर जो आनुषगिक हो, पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं 


रहती है ।” उपस्थित किये गये संशोधनों की ग्राह्यता का निर्णय तियम 440 में उल्लिखित 
शर्तों के अधीन अध्यक्ष द्वारा किय जाता है | 





प्रस्तावित संशोधनों पर निर्णय हो जाने के बाद जब प्रस्तावना और शीर्षक भी 
विधेयक के अंग के रूप में स्वीकृत हो जाते हैं तो विधेयक के तृतीय वाचन हेतु प्रसतावक 
मंत्री या सदस्य तुरन्त अथवा किसी अनुवर्ती अवसर पर विधेयक के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव 
करते हैं कि विधेयक यदि संशोधन के साथ पारित हुआ है तो यथासंशोधित रूप में अन्यथा 
भूल रूप में पारित किया जाये । ऐसे प्रस्ताव पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं हो सकता 
है तथा चर्चा विधेयक के समर्थन या उसकी अस्वीकृति के तर्कों तक पण--+-+777- न था उसकी अस्वीकृति के तकों तक सीमित रहती ही: रहती है।? 





4- उ0प्र0 वि0स0 कार्य संचालन व प्रक्रिया नियमावली नियम 432 

2- उ0प्र0 वि0स0 कार्यसंचालन व प्रक्रिया नियमावली नियम 436 व 438 
3- उ0प्र0 वि0स0 कार्यसंचालन व प्रक्रिया नियमावली नियम 444 

4- तंदैव नियम 439 > के क्‍ 
5 30प्र0 वि0स0 कार्यसंचालन समिति प्रक्रिया नियमावली नियम 445, 446 
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उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद उ्रस्तुत विधेयक विधान सभा द्वारा पारित घोषित 
किया जाता है और त3परान्त वह पूर्वोलिखित सांविधानिक उपबन्धों के अनुसार विधान 


परिषद द्वारा पारित होने तथा राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद 
धिनियम का रूप धारण करता है । 





उपर्युक्‍त विवरण से स्पष्ट है कि विधेयक की रूपरेखा की तैयारी 
द्वारा तैयार की जाती है तथा इसमें विधायिका के चुने हे 
४ कई भूमिका नहीं होती है। विधेयक जब सदन पर पुरु स्थापन प्रक्रम पर आता हें 
तन तथा द्रथम एवं द्वितीय वाचन के समय विपक्ष को वाद-बिवाद करने का अवसर प्राप्त 
होता है तथा मूल प्रस्ताव पर मतदान के समय विपक्ष अपनी संख्यात्मक शक्ति का प्रयोग 


विद्ट उ0प्र0 विधान सभा में विधेयकों पर विपक्ष 


री पूर्णरूप से नौकरशाही 
हुये सदस्यों [विपक्ष भी शामिल है 





कर विधयक को पारित होने से रोक सकता है । 
की प्रभावशीलता कया रही विवरण निम्नवत्‌ है:- 


विधान सभा अथवा विधान परिषद में किसी विधेयक का युनः स्थापन या तो मैत्रिमण्डल 


सरकारी विधेयक-- 


राज्य विधान मण्डल के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिकांश विधेयक वे होते 
जिनका पुरुस्थापन मंत्रि मण्डल के किसी सदस्य द्वारा किया जाता है, ये विधेयक 


ट, 


५९ ८०.० 


विधेयक कहलाते हैं । अध्ययनाधीन विधानसभाओं के कार्यकाल में पुस्स्थापित व पारित सरकारी 


ववरण व विश्लेषण निम्नवत्‌ हैः- 


धान सभा पर पुरस्थापित वापस/स्थगित पारित मा प्रवर समिति जनमत हेतु राज्यपाल द्वारा 
वंधेयक व व्यपगत विधेयक विधे को निर्दिष्ट प्रसारित. वापस 
विधेयक 

प्रथम 405 4 404 36 कि - 
द्वितीय 458 छः 456 48 - -- 
तृतीय 454 4 ८८ 0: - - 
44 हे 9 -- नह हे 

पंचम बब4 8 436 4 का - 
षष्ठम 463 5 458. 6 के. -- 
सप्तम 443 46 00 505 ० के -- 
अष्टम 463 9 454 ४! -- 
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संलग्न तालिका से स्पष्ट है कि उ0प्र0 विधान सभा में प्रायः वापस , स्थगित 
व व्यपगत विधेयकों के रिक्त समस्त सरकारी विधेयक पारित हो गये । प्रस्तुत 


में 48 विधेयक वापस लिये गये अथवा व्ययगत हो गये । व्यपगत व वापस 
विधेयकों पर प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया का विवरण निम्नवत है:- 





०१३१३) 
८५४. 








उ0प्रा) विधान सभा में वापस विधयकों में उ0प्र0) राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों 


# कल +॥॥ है हक 


संदस्या, मंत्रियों, उप मंत्रयों व सभा सचिवों के वेतन व भत्तों प्रकीर्ण उपबन्धों का विधेयक 
वाधिक विवादपूर्ण रहा । इस विधेयक को 2 बार पुरः स्थापित व चर्चा के बाद वापस 
लिय वाद - के दौरान विभकत एवं विभाजित रहा जहाँ एक ओर प्रजा समाजवादी 
दल क नेता विपक्ष श्री गेंदा सिंह इसे वापस लेने के समर्थक थे । प्रतिपक्ष के समाजवादी 


दि 


जनाराण ने इस विधेयक का यह कहते हुये विरोध किया कि इसके लिये जनत 


प्राप्त की जानी चाहिए | एक अन्य विधेयक मुस्लिम वक्‍फ संशोधन विधेयक 


भु 


955 इसलिय व्यपगत हो गया क्‍योंकि 4957 में उक्त विधेयक की अवधि ही समाप्त 


छऊ 

















विन 


द्वितीय विधान सभा में उ0प्र0 के मंत्रियों और उप मंत्रियों के वतन और भत्तों 
विधेयक 4962 जिसमें उप मंत्रियों को कार खरीदने हेतु अग्रिम धन की व्यवस्था 
थी, को मुख्य मंत्री ने बिना कारण बताये वापस ले लिया । इस पर प्रतिपक्ष ने घोर आपत्ति 
व्यक्त की |” तथा प्रदेश में जिलास्तर पर जिला परिषद के गठन हेतु उ0प्र0 496/ को 

रिषद विधेयक 959 को स्वायत्त शासन मंत्री श्री विचित्र नारायण शर्मा ने 
| 5 अगस्त 4959 को स्वायत्त शासन मंत्री श्री विचित्र नारायण शर्मा 
में संयुक्त प्रवर समिति में सॉपने का प्रस्ताव रखा । विपक्षी सदस्यों 


संणोधन 














युकतअवर समिति को सौंपा गया । समिति को अपनी रिपोर्ट 42 नवम्बर, 
लेकिन पूर्ण विचार न हो सकने के कारण यह अवधि दो बार बढ़ायी 
तिपक्ष ने बिरोध किया |“ लेकिन 28 अप्रैल, 4960 को जब स्वायत्त शासन 
मंत्री ने का्यसंचालन नियमावली 4958 के नियम 478 के अन्तर्गत विधेयक को वापस लेने 


को अनुमति मांगी तो विपक्षी सदस्यों ने वैधानिक आपत्ति उठाते हुये कह कि संयुक्त प्रवर 
समिति के पास होने पर भी क्‍या विधेयक वापस लिया जा सकता है ? बाद में विपक्ष की 








है 








का0 खण्ड 458, पृष्ठ नं0०- 204, 28 सितम्बर, 4955 


7 0प्र) वि0स0 का0 खण्ड 228, 2 अप्रैल, 4962 
वि0स0 का0 खण्ड 20, 24 मार्च 4960 पृष्ठ नं0- 4044 





























की शक आह, 


मांग पर सम्बन्धित मंत्री ने कहा कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण ब्लाक स्तर पर करने के लिये 


विधेयक वापस लिया जा रहा है तथा आश्वासन दिया कि इस विधेयक के स्थान पर एक 
नये विधेयक लाया जायेगा । फिर भी विपक्ष ने इसक विरोध किया अन्त में यह विधेयक 


| 
कक 










|. 


विलद्ध 442 मतों से वापस हो गया | 








24 वे 
तृतीय विधान सभा के वापस या व्यपगत विधेयकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधेयक 
964 का उ0प्र0 [विधान मण्डल में कार्य करने की भाषा विधेयक रहा- इस विधेयक 





पर विपक्ष को बड़ी तीखी प्रतिक्रिया रही । प्रस्तावना स्तर पर ही विपक्ष जनसंघों के कुंवर 
श्रीपाल सिंह ने विरोध करते हुये विधेयक को संविधान की भावना के विरूद्ध बताया | संयुक्त 
समाजवादा दल के श्री उम्रसेन ने विधेयक की तीखी आलोचना करते हुये कहा "यह विधेयक 
लाश पर पास होगा” इस विधेयक पर जनसंघ व संयुक्त समजावादी दल, स्वतंत्र 
पाटी, भारतीय साम्यवार्द रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदरयों व कुछ निर्दलीय सदस्यों 
ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग करते हये, शेष मानसून 
सत्र में सदन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया ।“ लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री सुचेता 
कृपलानी के प्रयास से नेताओं के साथं हुई एक बैठक में विपक्ष को बहिष्कारनकरने 
के लिये तैयार किया गया ।/ अस्त में मुख्य मंत्री श्रीमती कृपलानी ने सदन में घोषणा की 
सरकार विवास्पद “उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में कार्य करने की भाषा विधेयक 4964 


के पारित कराने पर बल नहीं देगी ।” ज्ञातब्य है कि उक्त विधेयक को विधान परिषद में 
पेश नहीं क्विया गया हलांकि इसे वापस नहीं लिया गया, लेकिन यह व्यपगत हो गया 


७७ 

















वैधान सभा के कार्यकाल में 2 विधेयक उसके विघटन के फलस्वरूप 
[5 के अन्तर्गत व्यपगत हो गये तथा एक विधेयक प्राविन्‍्सेस कोर्ट आफ 





विधेयक 4967 का पुरः स्थापन तो चतुर्थ विधान सभा की कार्यावधि में 48 
7 को | हुआ किन्तु द्वितीय व तृतीय वाचन हेतु वह पंचम 


4969 को विधान परिषद में उपस्थित हुआ । 












?स0 का0 खण्ड 272, पृष्ठ नं0- 4088 । कक 





(-- वि 
2- न्द्स्तान टाइम्स, 22 अगस्त, 4964 
3- उन्दस्तान टाइम्स, 23 अगस्त, 4964 
आर हन्दस्तान टाइम्स, 8 सितम्बर, 4964 


ष्ट मी] 


8- दि-टाइम्स आफ इण्डिया, 6 सितम्बर, 964 
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पंचम विधान सभा में 6 विधेयक सम्बन्धित मंत्री के वापसी के प्रस्ताव पर 
सदन का सहमति के पश्चात वापस ले लिये गये । इनमें सेश्बविधेयक उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय 
विवयक्र 972 बिना विधान सभा में विचारार्थ प्रस्तुत हुये ही सरकार द्वारा वापस ले लिया. 
गया । यह विधयक 47 जनवरी, 4972 को विधान परिषद में पुर; स्थापित किया गया था 
तरीन सभा का 49 जनवरी, 4972 को दी गयी सहमति के बाद विधान परिषद द्वारा 
“20 जनवरा, ॥972 का संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया परन्तु इसके बाद विधान 
पारपद में इस विधयक पर 49 दिसम्बर, 4972 तक जब सूचना राज्य मंत्री ने "प्रशासकीय 
य ? कारण इसका वापसी का प्रस्ताव विधान परिषद में स्वीकृत हो गया जिसकी सूचना 
विधान सभा में 20 जनवरी, 3972 को दी गयी तो प्रतिपक्ष ने अपनी जेष पूर्ण प्रतिक्रिया 


(५८ 


व्यक्त ०7 हा ब्कां है | 





ना 




















पंचम विधान सभा के 2 विधेयक सदन के विघटन के कारण व्यपगत हुये 
इन में उ0प्रा) विश्वविद्यालय तथा कालेज (छात्र संघों विधेयक 4970 को वापस लेने 
का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री द्वारा 20 को सदन में प्रस्तुत हुआ। विपक्ष ने इसका 
विरोध किया किन्तु इस पर विवाद व मतदान की मांग होने पर विचार स्थगित हो गया 
व 2 वर्ष तक कोई विचार नहीं हुआ अतः विधान सभा के विघटन के साथ ही विधेयक 
व्यपगत हो गया 





ड 











छ्य सभा में वापस विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण विधेयक उ0प्र) लोकायुक्त 


अयक 974 रहा । इस विधेयक को विचाराथ लाने के लिये समय- 
सदस्यों द्वारा मांग की जाती रही । दिनांक 26 अप्रैल, 4975 को नेता 


तथा उप लोकायुक्त 





का 


चरण सिंह ने कहा कि लोक आयुक्‍त का कहना है कि बिल मई 
बिल न लाकर इनका यह दृष्टिकोग है कि सदन के बिना भी कानून 
मरा दल इसके प्रतिरोध में वहिंगगन करते हैं । समय-समय पर 
विधेयक का न लाने के कारण मुख्य मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रस्ताव 
भी रखा । किन्तु अध्यक्ष ने इसे अग्राह्य कर दिया | और दिनांक 28 जुलाई, 4975 
का उ0प्रा) लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अध्यादेश 4975 सदन के पटल पर रखा 


गया तथा उ0प्र0 लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त विधेयक 4974 वापस ले लियागया 




















इस पर प्रतिपक्ष के गोविन्द नेगी ने कहा कि क्‍यों वापस ले रहे हैं कारण तो बतायें 
कै कै क्‍ 
उ0प्र) वि!ल0 का0 खण्ड 347, पृष्ठ नं0- 56 


नि _उ0प्र) वि0स0 का0 खण्ड 348, पृष्ठ नं0- 45 











सप्तम विधान सभा में प्रस्तुत॥विधेयक राज्यपाल की अनुमति न प्राप्त कर सके 
_तएव विधान सभा के विघटन फलस्वरूप व्यपगत हो गये। इनके अतिरिक्त 5 विधेयक 
सम्बन्धित मंत्रियों के प्रस्ताव पर वापस हो गये । जब कि प्रतिपक्ष इन विधेयकों को वापस 


के विरूद्ध रहा 








५ & 


ए्टम विधान सभा में 9 विधेयक वापस हुये । उ0प्र) समाज विरोधी तत्व 
विधेयक 4950 में स्थापित हुआ तथा 30-4-84 को वापस लिये जाने का 
प्रस्ताव स्वीक ॥ । इसके वापस लेने पर प्रतिपक्ष ने समर्थन किया व इसकी धाराओं 
हुये प्रतियक्ष के श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कह्न-“यह कांग्रेस सरकार 


की आलोचना 
के मस्तिप्क की विकृति का प्रमाण है ।“” 


















दि का स्‍र 


उपयुक्त तथ्य जो विधेयकों की वापसी से सम्बन्धित है, से यह स्पष्ट है कि 
मुख्यतः सरकार का लापरवाही और शिथिलता के कारण ऐसा हुआ यदि सरकार उक्त विधेयकों 
के पारण के प्रति सचेत व जागरूक रहती तो शायद वे व्यपगत नहीं होते और यदि उनको 
प्रस्तुत करने के पूर्व सरकार गम्भीरता व सुृक्ष्ता से विचार कर लेती तो शायद उनकी 
वापसी की आवश्यकता न होती, न ही प्रतिपक्ष की आलोचना सुननी पड़ती और सदन का 
समय भी व्यर्थ नष्ट न होता । अध्ययनाधीन विधानसभाओं में प्रस्तुत सरकारी विधेयकों में 
से लगभग सभी विधेयकों पर प्रतिपक्ष की ओर से संशोधन प्रस्तुत किये गये लेकिन उनमें 
से ज्यादातर संशोधन सरकार को स्वीकार न होने के कारण विधान सभा द्वारा अस्वीकृत 
हो गये । यद्रपि शासक पक्ष के लोगों ने उसी प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किये, जैसे कि 
विपक्ष ने , तो शासक पक्ष के संशोधन के प्रति सरकार का दृष्टिकोण सहानुभूमिपूर्ण रहा 
उदाहरणाथ शीराकन्ट्रोल [संशोधन] विधेयक 4955 पर चर्चा के समय 22 दिसम्बर, 4955 


का प्रजा समाजवादी दल के भी नारायण दत्त तिवारी के एक संशोधन को अस्वीकृत कर 
दिया और जब ठीक वैसा ही संशोधन कांग्रेस के श्री जगदीश शरण अग्रवाल द्वारा रखा 
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डक ड 


| 
हि 


गया तो श्री तिवारी ने इस पर वैधानिक आपत्ति उठायी तथा जब यह संशोधन स्वीकृत हो 
गेंदा सिंह ने सरकार को आगाह करते हुये भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति 





ने हाने देने की मांग की 


इसी प्रकार तृतीय विधान सभा में 6 अगस्त, 4964 को उग्र कृषि उत्पादन 
विधेयक 4963 पर चर्चा के दौरान उसी परिभाषाओं में से सम्बन्धित, प्रेस्‍्तावक शासक 
बृजबिहारी थे तथा दूसरे संशोधन के उपस्थितकर्ता विपक्षी 








दल कांग्रेस के सदस्य 








कार्यवाही खण्ड- 330, दिनांक 30 जनवरी, 4984 





| उ0प्र) वि)स0 


2- उ0प्र) वि0स0 का0 खण्ड 464, 22 दिसम्बर, 4955 पृष्ठ नं0- 222 तथा 
दैनिक आज 24 दिसम्बर, 4955 इज द 
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समाजवादा दल के सदस्य श्री मुमताज मुहम्मद खान थे । यद्यपि दोनों संशोधन कतिपय शाब्दिक 


परवतना स हा सम्बन्धित थे किन्तु पहला संशोधन तो तत्कालीन कृषि मंत्री श्री चरण सिंह 
द्वारा स्वीकार कर लिया गया किन्तु दूसरे संशैधन को मानने के लिये वह तैयार नहीं हुये 
ते: पहला स्वीकृत, दूसरा अस्वीकृत हो गया ।* अध्ययनाधीन विधानसभाओं में प्रवर समिति 
दिप्ट विधेयकों की संख्या- 75 रही । प्रवर समिति को विधेयक निर्दिष्ट किये जाने 
व विपक्ष द्वारा प्रायः अधिकांश विधेयकों पर रखा गया किन्तु एकाध अपवाद को छोड़कर 
जैसे जंगल के संरक्षण हेतु प्रस्तावित अध्यादेश को कानून में परिवर्तित करने के लिये 46 


दिसम्बर, 4955 को इण्डियन फारेस्ट [उ0प्र) संशोधनों विधेयक 4955 विचारार्थ प्रस्तुत 


हु का की कह 





पीभक, 


पु पर # 
का न 





का प्रस्त 
हैं, क ६४ ना 











हुआ । श्री गैँदा सिंह ने विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करते हये उसकी कमियों 


से सरकार का अश्गत कराया तथा विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का संशोधन रखा जिसे 

लिया ।“” जैसे विधेयकों के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधान सभा 
को निर्दिष्ट किये जाने की विपक्षी दलों की मांग सरकार की अनिच्छा के 
का स्वाति न पा सकी । क्‍योंकि समिति को निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव 
मत से पारित होना चाहिये ; अतः व्यवहारिक रूप से सरकार की सहमति के 
ति को निर्दिष्ट किया जाना सम्भव नहीं होता । ऐसा कहा जा 
सरकार ने उन्हीं विधेयकों को प्रवर समिति/संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट 
है स्वर्य विलम्ब कराना चाहती थी । प्रतिपक्ष इसमें प्रभावी भूमिका निर्वाह करने 


0७७ 


में असफल रहा । 











-तीलिका-- से यह भी ज्ञात होता है कि द्वितीय वाचन में किसी भी विधेयक को जनमत 


# ५७ 


जानन के लिये प्रसारित नहीं किया जबकि प्रतिपक्षी दलों द्वारा समय-समय पर इसकी मांग 


४ 


किक 


का गयी । स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर 
प्रतिवन्‍्ध लगाने के उद्दश्य से 30 नवम्बर, 4966 को मुख्य मंत्री के सभा सचिव श्री बंशीधर 


है 


त्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक 4966 सदन पर रखा । 5 
धेयक पर चर्चा प्रारम्भ हुयी । चर्चा करते हुये संयुक्त समाजवादीश्ल 
के श्री चन्द्रवली सिंह ने विधेयक को जनमत जानने, परिचालित करने का संशोधन रखा तथा 
करना 


कानून की संज्ञा दी और कहा कि “जनतंत्र में शान्तिपूर्ण इड़ताल करन 
जन्मसिद्ध कानूनी अधिकार है, लेकिन उसका गला दवाकर आपने अपने 


4 








वच्चा का मारने के लिये यह काला कानून रुख दिया ।४ इसी दल के श्री उग्रलेन ने विधेयक 


ण्ूं 
को काले कानून का पोषक बताया ।* 











8- उ0प्र0 वि0स0 का0 खण्ड 250 पृष्ठ सं0)- 746 

2-. उ0प्र0 वि0स0 का0 खण्ड 463, 49 दिसम्बर, 4955 

3- उ0प्र) वि0स0 की कायवाही खण्ड 270, 5 दिसम्बर, 4966 पृष्ठ सं0-497 
4-7... उ0प्र0 वि0स0 का0 खण्ड 270, पृष्ठ सं0- 58 
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साम्यवादी दल के श्री भीखालाल ने इसे सरकार के कानून विभाग का दिवालियापन बताया । 
विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का प्रत्येक स्तर पर विरोध किया । अन्त में संशोधन अस्वीकृत 


गैर 


हुआ और विधेयक मौखिक मतदान से स्वीकृत हो गया ।” इसी प्रकार " गृह मंत्री श्री कमलापति 
ज़िमाठी ने” इण्टर मीडिएट एजूकेशन संशोधन विधेयक 4957 संयुक्त प्रवर को सौपने हेतु 
2! दिसम्बर, 4957 को सदन में रखा । प्रजा समाजवादी दल के श्री गोबिन्द नारायण तिवारी 


#.॥ 


विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये एक संशोधन पेश किया, साथ 
हां आराप लगाया कि सरकार शिक्षण समस्याओं में अधिकाधिक हस्तक्षेप करने जा रही है" 
श्री तिवारी का जनमत से सम्बन्धित उक्त संशोधन 37 के विरूद्ध 43/ मतों से अस्वीकृत 


€क ! 


रह | का [««+« ग धन 
हो गया ॥£ 8फरवरी 4965 का प्रस्तावित "उ0प्र/ म्युनिस्पैलिटी [संशो विधेयक 4965 


(ः 


पर जब चत्रा हुई तो जनसंघ के श्री हरिनाथ तिवारी ने इसे जनमत जानने हेतु परिचालित 


४३१४ 
] 
पक 


करने का संशोधन रखा । संयकक्‍त समाजवादी दल के श्री कमला सिंह यादव ने संशोधन का 


(4 ता 


समर्थन किया किन्तु यह संशोधन अस्वीकृत व विधेयक सदन द्वारा पारित हुआ ।2 





| 


सभा में प्रस्तुत सरकारी विधेयकों पर विरोध पक्ष ने वर्हिंगमन के 
प्टि व्यक्त की । 8 मई, 4956 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर संशोधन 
अनुमति से पेश किया गया | श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने इसे प्रवर 
शोधन रखा किन्तु वह अस्वीकृत हुआ । विपक्षी नेता श्री गेंदा सिंह 
धेयक का विरोध करते हुये कहा-“मैं इस विधेयक का जितना विरोध कर सकूँ थोड़ा 
होगा । जिस तरह आर्डिनेन्स द्वारा इस बिल की पैदाइश हुयी है यह जितना ही अलोकतांत्रिक 
हैं, उतना हीं सरकार के वायदे को तोड़ने वाला है ।" विधेयक के प्रथम वाचन पर चर्चा 
समाप्त करने के उद्देश्य से जब कांग्रेस के एक सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया तो विपक्ष 
ने इसका कड़ा विरोध किया तथा जब यह प्रस्ताव 9 के विरूद्ध 49 मतों से स्वीकृत हो गया 
तो विपक्षियों ने इसके विरोध में सदन का त्याग किया । समाजवादी नेता श्री राजनारायण 

विधेयक के विरोध में विधान सभा भवन के सामने 24 घण्टे का अनशन किया तथा सम्पूर्ण 
विपक्ष ने बहिर्गमन किया तथा विपक्ष की अनुपत्थिति में यह विधेयक पारित हो गया ।* 














हर 





इलांकि यह विधेयक सरकार के बहुमत के कारण पारित हो गया लेकिन इसके 
विरोध में 2 जुलाई, 4956 को राज्य व्यापी हड़ताल तथा विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन 
सत्ता पक्ष क लागों द्वारा भी की गयी आलोचना तथा सदन में विपक्षी उत्तेजना ने वित्त मंत्री 
जो नमक, चन्दन, तेल, अखबारी कागज, गल्‍्ला, पुस्तकों, कापियों आदि पर से कर हटाने 
4- उ0प्र। 
वि0 स0 का0 खण्ड 490, 3 फरवरी ,4958 

37 उ0प्र0 विएस0 का खण्ड 252, 9 सितम्बर, 4964... 

47 उ0प्र0 विएस0 का0 खण्ड 473, 47 मई, 4956, पृष्ठ सं0-287 
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के औजारों आदि पर कर में कमी करने के लिये बाध्य कर दिया । 





तथा साइकिल, कु| 


7 


तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये धन प्राप्ति हेत हेतु नागर 
क्षेत्र में स्थित भूमि या भवनों के दोनों पूँजीगत मूल्य पर कर लगाने के उद्देश्य से प्रस्तावित 
भूमि तथा भवन कर निरोध 4962" पर चर्चा के समय विपक्ष 
व कर कम करने का सुझाव व संशोधन दिया जब सरकार की 


कक 


हो गया तो विपक्ष मुख्यतया जनसंघ के सदस्यों ने सदन से 





का |. दे व्यक्त हा अत ः कया 
ने विरोध व्यक्त वि 


कह. शा 
सुर र भाकु+ गोरा कं 
आर सल॒ सशाधन 
##*१ कि करण हे 


बाहगमन कर दया | 


48 
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इला प्रकार 24 जुलाई, 4972 को राजस्व मंत्री ने उ0प्र) भूमि विकास कर 
4972 को पुर: स्थापित करने की अनुज्ञा मांगी - श्री कल्पनाथ सिंह ने आपत्ति की कि 
की विधायिनी शक्ति के बाहर है अतः नहीं लाया जा सकता | श्री माधव 
विचार व्यक्त करते हुये कहा- अगर सरकार इस विधेयक को 








प्रसाद 
वापस नहां लता तो व सदन का कार नहीं चलने देंगे । इस समय प्रतिपक्ष के अनेक सदस्य 


अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे व व्यवधान का मार्ग अपनाते हुये सदन का 
त्याग कर दिया। पुनः 4 अगस्त, 4972 की विधेयक पर विचार के समय श्री माधव प्रसाद 


त्रियाठी नेता विपक्ष व श्री जयराम वर्मा नेता भा0 क्रान्तिदल ने दल के सदस्यों के साथ 


नारबाजी करते हुये सदन का त्याग किया । अन्त में घोर व्यवधान के मध्य विधेयक पारित 
हुआ । उ0प्र) कृषि उत्पादन मगण्डी संशोधन विधेयक को पुरः स्थापित करने पर 
हुकुम सिंह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 का उल्लेख करते हुये कहा कि 


कक 2 


कृपका पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जा सकता है किन्तु इस विधेयक के द्वारा कृषकों 





७ 


पर कर लगाया जा रहा है तथा न्यायालय के जिस निर्णय के आधार पर विधेयक लाया 
जा रहा है उस निर्णय की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी अतएवं इस विधेयक को पुर: 








स्थापित अनुमति नहीं दी जायेगी किन्तु श्री अध्यक्ष ने उपर्युक्त विधेयक पुर: 
स्थापित अनुमति दे दी । इस पर नेता विरोधी दल व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा 





के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये । तत्पश्चात॒ सम्पूर्ण विपक्ष ने सदन त्याग 


उ0प्र) विधान सभा में प्रस्तुत सरकारी विधेयकों में से कुछ विधेयक ऐसे भी 
विपक्षी आलोचना व सुझाओं को सत्तापक्ष के लोगों ने भी समर्थन किया- उ0प्र0 





थे जिसमें 





4- नव भारत टाईम्स, 3 जुलाई, 4956 
2- उ0प्र) वि0स0 का0 खण्ड 234, 7 सितम्बर, 4962 न्‍ 
उ0प्र0 वि0स0 कार्यवाहियों का संक्षिप्त कायवृत अष्टम वि0स0 अष्टम सत्र 
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कन्‍्द्रल आफ सबम्लाइज (कन्टीनुएन्स आफ पावर्सी द्वितीय संशोधन विधेयक 4955 पर 
पक्षी सदस्यों द्वारा केवल महत्वपूर्ण वस्तुओं पर ही नियंत्रण लगाने का आग्रह किया 
जिसका सत्तापक्ष द्वारा भी समर्थन किया गया । कांग्रेस के मो0 शाहिद फाखरी ने सीमेन्‍्ट 
को खराब स्थिति से सरकार को अवगत करातेल्लेसीमेन्ट से नियंत्रण हटाने की मांग की 
अन्त में यह विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हो गया ।7 9 अगस्त 49८0 को 
बस्तुत इण्डबन फारस्ट [उ0प्र) संशोधनोँ विधेयक 4960” का विपक्ष ने इस आधार पर 
कि जंगल की परिभाषा बहुत ही विस्तृत है और जनहित के विरूद्ध है, कड़ा विरोध किया 
विपक्षी सदस्यों के साथ-साथ सत्तापक्ष के लोगों ने भी विधेयक के विरोध में अपना मत 








|); 


व्यक्त किया । सत्ता पक्ष के श्री हरिदत्त काण्डपाल ने जंगल विभाग को समाप्त कर 
वकेन्द्रीकरण की दिशा में जिला परिषद को अधिकार दिये जाने की मांग करते हुये विधेयक 
को जनहित पर आघात करने वाला बताया ।” सरुत्ता पक्ष के ही श्री चन्द्र सिंह रावत ने 

मित अधिकार दिये जाने की आलोचना करते हुये कहा" जनता की 











#४%,  आआ तक श्र 


धिकारियों को 





नाम में नकेल डालकर आप जो अधिकार ले रहे हैं उससे जनता का लाभ नहीं होने वाला 
मच 5 ५ हक... ५ ु + | ले बट 
८ | व्नां को विस्तृत परिभाषा को सीमित करने के उद्देश्य से सत्ता पक्ष सहित विपक्षी 


५५ कि 


] 


जिनमें स्वतंत्र दल के द्री वीरेन्द्र शाह ने समाज कल्याण मंत्री 
इन पर कि आवश्यकता हुयी तो संशोधन को कानून में सम्मिलित कर 
लेंगे अपना संशोधन वापस ले लिया । अन्त में यह विधेयक विपक्ष के विरोध के बावजूद 
मौखिक मतदान से स्वीकृत हो गया ।” इसी प्रकार उ0प्र) राजभाषा संशोधन विधेयक 4984 
के 





पु. स्थापन के समय ही प्रतिपक्ष ने इसका घोर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी 
के श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने इसे सदन की विधायिनी क्षमता से परे बताते हुये कहा- 
"यह हिन्दी को पीछे, ढकेलने का प्रयास है इसके साथ ही इसको बचाने में कुछ अलगाववादी 
और विधटनकारी तत्वों को इससे बढ़ावा मिलेगा |" अन्त में घोर व्यवधान के मध्य 
यह पुर: स्थापित हुआ । इसके पुर! स्थापन के समय आबकारी मंत्री श्री वासुदेव सिंह 
' ँ के रूप से उर्दू को इस प्रदेश की राजभाषा बनाने का विरोधी हूँ 


ने कष्ठा- मैं संवैधानिक 
इस पर सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों की ओर से तालियाँ बजायी गयी तथा संसदीय कार्य मंत्री 


रू क 


] 





के हु (् 
ने भी इसका समर्थन किया । अतः प्रतिपक्ष ने इसे संयुक्त उत्तरदायित्व के विपरीत बताते 
। ने कहा कि उन्होंने शैक्षणिक स्तर पर भाग 


५, ] 





हुये औचित्व का प्रश्न उठाया । श्री अध्यक्ष 


है 


लंकर श ऑँ,, 
कर (4 ह.] 


लेकर अपना मत जाहिर किया है किन्तु मतदान में वे पक्ष में वोट देंगे अतः औचित्य का 





4- उ0प्र) वि/स0 खण्ड 464, 40 जनवरी, 4956 

उ0प्र) वि0स0 का0 खण्ड 245, 22 अगस्त, 4960 पृष्ठ सं0- 523 
3-. उ0प्र0 विएस0 क0 खण्ड 245, पृष्ठ सं0- 534 कप अम 
4- -तदेव-खण्ड 246, पृष्ठ सं0- 460, 29 अगस्त, 4960 
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के 


ब्रश्न गलत है। अतः ये विधेयक मौखिक मतदान द्वारा पारित हो गया ।। 


उ0प्र0 विधान सभा में प्रस्तुत सरकारी विधेयकों में से कुछ विधेयक ऐसे भी 














रहे जिनमें विपक्ष का मत भिन्‍न-भिन्‍न रहा और उन्होंने न केवल मत वैभिन्‍न अपितु एक 
दूसर की दलीय नीतियों की भी आलोचना की- उदाहरणार्थ 20 अगस्त, 4959 को 
5090 अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक 4959 को न्याय मंत्री द्वारा सदन में पेश 
ली गया | उ्तावना स्तर पर स्वतंत्र प्रगतिशील विधान सभाई दल के श्री अवधेश प्रद्माप 
रह ये विश्वयक्र को विधान सभा के अधिकार क्षेत्र से परे बताते हुये इसे अवैधानिक 4 


(५ हा] कक, 


मालक आधकारों के वपरोत बताया, लेकिन विपक्षी नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने इससे असहमति 
व्यक्त की ।“ 27 अगस्तको न्याय मंत्री ने विधेयक संयुक्त प्रवर समिति में निर्दिष्ट किये 
जाने का संशोधन रखा । विपक्ष की मांग पर विधेयक की वैधानिक ता के प्रश्न पर महाध्वक्ता 
को दो बार राय ली गयी ।” संशोधन पर चर्चा के समय भी विपक्षी दलों ने भूमि की 
अधिकतम जातसीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर अलग-अलग मत दिये- जनसंघ ने कम 
से कम जात सीमा 5 एकड़ करने, स्वतंत्र प्रगतिशील विधानसभाई दल ने सवा छः एकड़ 
तथा प्रजा समाजवादी दल ने 20 एकड़ करने का सुझाव दिया; प्रजा समाजवादी दत्ञ के 
सदस्यों के इस सम्बन्ध में आपस में मतभेद थे । इस दल के श्री गोबिन्द नारायण तिवारी 
ने सवा छः: एकड़ जोत रखने का सुझाव दिया, जबकि इन्हीं के दल के श्री बुद्धि 

















ने ४ के मध्य जात सीमा रखने का आग्रह किया । प्रजा समाजवादी दल 
के ने विधेयक का विरोध करने के साथ साम्यवादी दल की आलोचना करते 
हुये काग्रस का जैसा प्रदेश में खेया है, किसतों को खुश करो और जगैदारों 
क्रो वहां खंया साम्यवादी दल ने भी अपना लिया है इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 





साम्यवादी दल के श्री भीखालाल ने प्रजा समाजवादी पादी तथा स्वतंत्र पार्टी की आल्लेचना 
का इसका लाभ उठाते हुये राजस्व उप मंत्री श्री महावीर प्रसाद शुक्ल ने कटाक्ष किया 


४ पका 
कं 


क्रि संशोधन पर एकमत नहीं हैं, यहाँ तक कि जनसंघ के एक सदस्य ने जोत 





का सीमा 30 एकड़ करने तथा एक ने 25 एकड़ करने को कहा है | इसी तरह समाजवादी 
सदस्य भी एकमत नहीं है । अतः 40 एकड़ जोतसीमा उचित है । तृतीय बाबन में 
यह विधेयक 6 के विरूद्ध 85 मतों से पारित हो गया 








इसी तथा जिला परिषद संशोधन विधेयक 4965 व उ0प्र0 बृहत 


जातकर 957 तथा उ0प्र0 मालगुजारी व लगान आपतिक अधिभार विधेयक 4962 आदि 
व मत वेभिननता देखी गयी । उ0प्र0 मालगुजारी अपतिक अधिभार विधेयक 















वि0स0 का0 खण्उ 366, पृष्ठ सं)- 82, 22 मार्च, 4984 
वि0 स0 का0 खण्ड 2०6, 2० अगस्त, 4959 
पा उ0प्र) वि0स0 का0 खण्ड 2०५, 27 अगस्त, 4959 द 
4 प्र) वि/स0 का0 खण्ड 275, 8 अगस्त, 4960: 
०-+ अल रब, 25, (अ. . के कर द 
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962 पर चर्चा के समय जनसंघ व समाजवादी दल के सदस्यों ने विधेयक से असहमति 
न्यक्त का जनसंघ के नेता श्री उग्रसेन व समाज बादी नेता श्री गेंदा सिंह ने इसका कड़ा 
विरोध किया तथा कांग्रेल के श्री रामचन्द्र विकल ने भी विधेयक को अदृरदर्शिता का परिचायक 
बताते हुव॒ आलोचना को, जबकि स्वतंत्र पार्टी साम्यवादी दल, रिपब्लिकनपार्टी व निर्दलीय 
सदस्यों ने इसका समर्थन किया ।* उ0प्र) विधान सभा में सरकारी विधेयकों पर चर्चा 


| भू 


के समय कुछ विधयकां को विपक्ष की अनुपस्थिति में बिना किसी अवरोध के स्वीकृत किया 


गया- उदाहरणार्थ उ0प्र0 गोबध निवारण 4958 पर 6 अगस्त, 4958 को चर्चा प्रारम्भ 
हुया । विरंध् पक्ष का तीखी आलोचना तथा आग्रह पूर्ण दबाव से सत्तापक्ष के एक संशोधन 








द्वारा विधेयक संयकक्‍त प्रवर समिति को सौंपा गया । 8 सितम्बर , 4958 को समिति की 
रिपोर्ट पर चर्चा हुई, लेकिन विरोधपक्ष पहले ही एक अन्य कारण से बहिर्गमन क शा द 


विधेयक त्रिना किसी अवरोध के स्वीकृत हो गया ।“ इसी प्रकार 49 सितम्बर, 
का प्रस्तावित प्रिजणस [उ0प्र0/ संशोधनोँ "विधेयक 4962" विपक्ष के अनुपस्थित 
रहने के कारण बिना किसी अवरोध के 20 सितम्बर, 4962 स्वीकृत हुआ । तथा 34 
जनवरी, 4966 को उ0प्र) स्थानीय निकाय अल्पकालीन विधेयक 4966 पर चर्चा 
सदन से अनुपस्थित थे क्योंकि उन्होंने एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत 


के समय विपक्षी ः 
कर दिये जाने थे में सदन से बहिगंमन कर दिया था अतः यह विधेयक बिना बहस 















के पारित हो गया अवसरों पर विपक्ष द्वार विधेयक के विरोध में सदन त्याग के 
कारण बिना अवरोध विधेयक पास हुआ- उ0प्र) मोटर गाड़ी कराधान विधेयक 4978 





पर चर्चा के समय विधेयक को प्रवर समिति में न ले जाने की प्रतिपक्ष द्वारा मांग की 
गयी किन्तु सदन द्वारा अस्वीकृत हुयी तत्पश्चात॒ विधेयक पर प्रस्तुत अनेक संशोधन उपाध्यक्ष 
द्वारा अनियमित कह कर अस्वीकार कर दिये जाने पर प्रतिपक्ष के भी रामआसरे वर्मा ने 





यह - यह टैक्‍स ट्राली व टैक्‍्टरों के ऊपर जिस तरीके से लगाया जा रहा है 
उसके विरोध में हम वाकआउट करते हैं-सदन त्याग दिया- अन्त में सम्पूर्ण प्रतिपक्ष द्वारा 





सदन त्यागने के कारण जब प्रश्न पारित होने के लिये उपस्थित हुआ,कोई सदस्य विरोध 
४ द 


है ् के है क्र 


दल का न होने के कारण अन्त में बिना किसी अवरोध के पारित हो गया । 





| उ्पछर० कि० सब ब्का* ग्ड 237, # विसम्भर्‌र 4982 
का उ0प्र0 वि का0 खण्ड 397, 3 सितम्बर, 4958 


उ- उ0प्र0 वि0स0 का0 खण्ड 234, 20 सितम्बर, 962 
4- उ0प्राए का0 खण्ड 262, 4 फरवरी, 4966, पृष्ठ सं0- 627 
जि उ0प्र) वि0 स0 का0 खण्ड 334 अंक 40 पृष्ठ सं0- 4042, 4043 
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सरकारी विधेयको के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययनधीन उ0प्र0 
विधान सभा में प्रस्तुत समसत सरकारी विधेयक !4952 -85| में वापस व व्यपगत विधेयकों 
(रक्त कोई भो उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जब कोई सरकारी विधेयक विधान सभा 
ढारा पादित न हुआ हो । पुरः स्थापन के प्रक्रम का एक अपवाद चतुर्थ विधान सभा में 


कि न 
डक 
व गह१० भक्त ९ 
जबरथ 2८ 








जब तत्कालान कृषि मंत्री श्री जयराम वर्मा द्वारा उपस्थित उ0प्र) राज्य विधान 
मण्डल |अनहंता निवारण विधेयक 4967 को एुए स्थापन हेतु सदन की अनुज्ञान प्राप्त 


कप 





हो सकी में 423 व विपक्ष में 444 मत प्राप्त हुये ।: विपक्ष सरकारी विधेयकों के 





डे 


8; 


अल चुत: 





सम्बन्ध में य 


९ १४४ //' कप] 


[% न कुल भ, हि] 
; जिन्हें वह जनहित के 


के “विरोध पक्ष का कार्य सरकारी नीतियों की आलोचना करना 
हे विरोध में समझता है" पूर्णतया सफल रहा और उसने सरकारी 
बयकों में निहित सरकारी नीतियों- जैसे आवश्यक रूप से अध्यादेश जारी करना, प्रशासनिक 
अधिकारियों को अधिक अधिकार देने , सत्ता के केन्द्रीकरण, आम नागरिकों की दैनिक 
का वल्छुओं पर अधकाधिक कर बृद्धि, विधान सभा अधिकारियों व मंत्रिपरिषद 
दरस्यों के वेतन भत्ते व सुविधाओं में बृद्धि, छोटे किसानों को प्रभावित करने वाले 
वपरोक्ष रूप से कर लगाने की सरकारी नीतियों का प्राय एक स्वर में विरोध किया 
विधान सभा में कुछ अवसर ऐसे भी आये जब सरकार ने विधेयकों पर विपक्ष द्वारा 
सुत सशाधनां को स्वीकार भी किया- उदाहरणार्थ - 4952 में उ0प्राए म्यूनिस्पेलिटी 
संशोधन विधेयक 4952 की धारा 43 में निहित व्यवस्था के अनुसार जो मतदाता म्यूनिस्पल 
व्यसन का एरयर नहीं जमा करंगा वह चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता लेकिन प्रजा समाजवादी 
| नारायण दत्त तिवारी ने टैक्‍स न देने वाले मतदाता को भी चुनाव लड़ने का 
का संशोधन रखा जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ |” इसी प्रकार उ0प्र0 गन्ना [पूर्ति 
विधेयक 4953 [43 अगस्त, 4953 , उ0प्र0 औद्योगिक गृह व्यवस्था 
सितम्बर, 4954/ तथा उ0प्र0 हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था संपत्ति 
स्थायी तेथा 5०5०«स्थानीय निकाय /संशोधन/ विधेयक इत्यादि ऐसे 


कह 





कट 


कक 














॥ 


व खरीद विनियम 
विधेयक 4954, #27 


है“, 


अपव्यय निवारण। ॥ 
थे, जिन पर सरकार ने विपक्ष के संशोधनों को स्वीकार किया । इससे स्पष्ट है कि 
सकारात्मक आलोचना द्वारा अपितु उचित सुझाओं द्वारा सरकार को 


| | है. 








| 





प्रतिपक्ष न 
प्र्भावत करन म॑ सफल रहा | 








इम्स आफ इण्डिया, 49 दिसम्बर, 4967 [इसमें सरकार की पराजय हुई 
वि0स0 का0 खण्ड- 455, 48 दिसम्बर, 492 
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ख 'र सरकारी विधेयक-- 


विधान सभा का कोई भी सदस्य चाहे वह सत्ताऱ दल से सम्बन्धित हों 
अथवा विरोधी दल से, जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता, गैर सरकारी सदस्य 
कहलाता है ।” चूँकि प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होती है इसलिये अधिकांशतः 
विधि निर्माण की पहल सरकार द्वारा ही की जाती है लेकिन किसी पहलू पर सरकार की 
दृष्ट पहुँचने से पहले यदि किसी सदस्य की पहुंच जाती है तो वह असरकारी विधेयक 


(७ 
कद 


ते सरकार का ध्यान उत्त विधिक आवश्यकता की ओर आकर्षित करता है । 


उद्देश्य की दृष्टि से जिन विषयों पर सरकार या तो अनभिज्ञ रहती है अथवा 
उनके सम्बनध में कानून बनाने में हिचकिचाहट महसूस करती है, असरकारी विधेयक 
सरकार का मार्गदर्शन कर उसे निश्चित दिशा में कार्य करने के लिये प्रोत्ताहित करते 
विधेयकों के माध्यम से सदन को वर्तमान कानूनों के सामयिक औचित्य 
पर विचार विमर्श करने एवं क्रियान्वयन के पुनरीक्षण का अवसर प्राप्त होता है । 





असरकारी सदस्य जो किसी विधेयक को पेश करने की अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव 
करना चाहते हैं को, अपने इस आशय की सूचना 45 दिन पूर्व अध्यक्ष को देनी होती 
है ।/ और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति तथा उद्देश्यों व कार्यों का विवरण 
जिसमें प्रतर्क न हो, भेजने होते हैं | यदि अध्यक्ष ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व 
स्वीकृति अथवा राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक समझता है, तो उसे यथाशीघ्र राष्ट्रपति 
या राज्यपाल को निर्दिष्ट कर सकता है ।* उदाहरणार्थ श्री रामनारायण त्रिपाठी का नेता 
विरोधी दल की सुविधाओं के विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति के अभाव में अध्यक्ष 
द्वारा सदन की अनुज्ञा लेने लेने के लिये पेश करने की अनुमति नहीं दी गई ।< 


डी 











अध्यक्ष यदि समझता है कि किसी विधेयक का विषय विधान सभा के अधिकार 

क्षेत्र के परे है अथवा संविधान की व्यवसथाओं के अनुरूप नहीं है तो वह सदन में पेश 
करने की अनुमति से इंकार कर सकता है । उदाहरणार्थ -श्री नारायण दत्त तिवारी के 
विधेयक- घूस निवारण विधेयक जिसका सम्बन्ध न केवल राज्य कर्मचारियों से था अपितु 
था, अध्यक्ष ने केन्द्रीय अनुसूची से सम्बन्धित मानते हुये 


केन्द्रीय कर्मचारियों से ह 



















4- उ0प्र0 वि0स0 प्रक्रिया व कार्यसंचालन नियमावली, नियम ॥3# 4966 
2- तदैव- नियम- 455 [3] 4966 
3- तदेव- नियम- 445 74] 4966 
4- तदैव- नियम- 445 [2] 4966 


5- उ0प्र0 वि0स0 का0 खण्ड- 33, 4अप्रैल, 4954 पृष्ठ- 264 
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पेश करने की अनुमति नहीं दी। * इसी प्रकार श्री झारखण्डे राय के भूमि पुनर्वितरण 
विधेयक पर अध्यक्ष ने सदन में पेश करने की अनुज्ञा देने के लिये इस आधार पर इन्कार : 
कर दिया कि विधेयक मे प्रतिकार की व्यवस्था नहीं है जो संविधान के विरुद्ध है । 
यदि अध्यक्ष किसी गैरसरकारी विधेयक को सदन में पेश करने की अनुज्ञा 
लेने हेतु अनुमति दे देता है तो प्रस्तावक विधेयक को सदन में रखते हैं । सामान्यतया 
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का प्रस्तावना स्तर पर विरोध नहीं किय जाता लेकिन 
बजा समाजवादी दल के श्री रामशरण यादव द्वारा प्रस्तावित उ0प्र0 विछडा वर्ग अधिकार 
संरक्षण [अस्थाई अधिकार विधेयक को अधिष्ठाता महोदय ने सदन की अनज्ञा नुज्ञा हेतु रखा 
ता था यादव न मतदान न कराने का आग्रह किया क्‍योंकि विधेयक की प्रस्तावना का 
किसी ने विरोध नहीं किया था। इसके बावजूद अधिष्ठाता ने विधेयक पर मतदान कराया के 
मतदान में विधेयक के पक्ष में 36 तथा विपक्ष में 88 मत पड़े फलस्वरूप यह विधेयक 
पेश न किया जा सका । सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा विधेयक के विरोध में मत दिये 
जाने के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने सदन त्याग किया ।! उ0प्र0 विधान सभा में 
अध्ययनाधीन समय में प्रस्तुत गैर सरकारी विधेयक जिन पर विधान सभा में चर्चा 


हुई किन्तु पुरः स्थापित नहीं हो सके, निम्निवत्‌ हैं:- 





4 


तय 











तालिका 
विधेयक का नाम चर्चा करने वाले सदस्य विचार की तिथि 
।- उ0प्र0 अवैतनिक जन सेवक श्री चन्द्रपाल बाजपेई 40 अक्टू, 4952 
ग्रामीण संरक्षण विधेयक 4952 निर्दलीय 
2- उ0प्र0 गोवंश संरक्षण श्री रणंजय सिंह 42 दिस0, 4952 
विधेयक 4952 निर्दलीय 
3- उ0प्र0) घूस निवारण श्री वीरेन्द्र पति यादव 27 मार्च, 4953 
विधेयक 4952 कांग्रेस 
4- उ0प्र0 भूमि वितरण श्री झारखण्डे राय 23 अग0, 4953 
विधेयक 4953 कम्यूनिस्ट पार्टी द 
दल की श्री रामनारायण त्रिपाटी ... 44 अप्रै),4954 
सुविधाओं का विधेयक 9454 सोशलिस्ट पार्टी] 








/-.... उ0प्र0 विएस0 का0 खण्ड-207, ॥4 सितम्बर,4959, पृष्ठ- 888-90 
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6- कुमायूँ विश्वविद्यालय श्री नारायण दत्त तिवारी 48 सित0, 4957 
विधेयक 4957 प्रजा समाजवादी दल 

7- उ0प्र0 विछड़ा वर्ग अधिकार श्री रामशरण यादव 40 सित0,4959 
संरक्षण विधेयक 4959 प्रजा समाजवादी दल 

8- उ0प्र) खेत मजदर उचित श्री हरवंश सहाय 48 जुला0,4972 
मजदूरी तथा काम की दशा सोशलिस्ट पार्टी 
विनियमन विधेयक 4972 

9- उ0प्र) निर्माण कार्य विनियमन श्री शिवराज सिंह 48जुलाई, 4972 

संशोधन विधेयक 4972 कांग्रेस 
0-उ0प्र) शहरी भवन किराये श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी 7 मई,978 
किराये तथा बेदखली का जनता पार्टी 





विनियमन[ संशोधन विधेयक 4978 
हा न मम लक आल अल तल ली जी मिल ही अ कब कील सिर नरम गम कप म नवमी मम धि मनन धर शक 


अध्ययनाधीन विधान सभा में तालिका में उल्लिखित विधेयकों में से कुद्द विधेयक 
ऐसे थे जिन्हें सदन में चर्चा के समय सत्तपक्ष द्वारा आश्वासन दिये जाने के कारण 
भारसाधक सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया- उदाहरणार्थ 42 दिसम्बर, 4952 को निर्दलीय 
रणंजय सिंह द्वारा प्रस्तावित "उ0प्र) में गोवंश संरक्षण विधेयक" जिसका 
उद्देश्य गोक्य पर प्रतिबन्ध लगाना था, को पेश करने के लिये सदन की अनुज्ञा लेने 
से पूर्व मुख्य मंत्री श्री गोविन्द बल्‍्लभ पन्‍त ने इसे समयोचित बताते हुये, विषय से सम्बन्धित 
सभी बातों पर विचार करने हेतु एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया । साथ 
ही मुख्य मंत्री ने प्रस्तावक से विधेयक वापस लेने का अनुरोध किया । प्रस्तावक श्री 
सिंह ने समिति के गठन का स्वागत करते हुये विधेयक को पेश करने की अनुज्ञा का 
प्रस्ताव सदन की इच्छ से वापस ले लिया ।* तत्पश्चात्‌ 8 सितम्बर, 4955 सरकारी 
पहल पर उ0प्र0 गोब्ध निवारण विधेयक 955 - पारित किया गया । तथा 48 जुलाई,4972 
को एक गैरसरकारी विधेयक- उ0प्रा) निर्माण कार्य विनियमन [संशोधन विधेयक 972 
सदन के समक्ष अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत हुआ इस पर सरकार ने अपेक्षाकृत सहयोगपूर्ण 
दृष्टिकोण अपनाया व स्वायत्तशासन मंत्री श्री काजीजलील अब्बासी द्वारा यह आश्वासन 
दिये जाने पर 





ट् 
हक 
क्र । 

के 

















है, इसके प्रस्तावक श्री शिवराज सिंह द्वारा उसे वापस ले लिया गया ।” 
4- उ0प्र0 वि0स0 की कार्यवाही खण्ड- 444, 42 दिसम्बर, 4962, पृष्ठ- 296 


2". उ0प्र0 वि0स0 कार्यवाही , /8 जुलाई 4572 





कि शासन की ओर से शीघ्र ही इस प्रकार का विधेयक लाया जा रहा 
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कुछ विधेयक ऐसे रहे जिनमें सरकार का समर्थन न मिलने के कारण विधेयक 
को संदन की अनुज्ञा प्राप्त्न हो सकी- उदाहरणार्थ - 48 जुलाई,4972 को संयुक्त 
पमाजवादी दल के सदस्य श्री हरिवंश सहाय द्वारा- उ0प्र0 खेत मजदर उचित मजदूरी 
तथा काम की दशा का विनियमन[ं विधेयक 4972 को पूरः स्थापन हेतु सदन की अनुज्ञा 
लिये प्रस्तुत किया गया । इस पर सरकारी पक्ष से यह आपत्ति की गई कि इस विधेयक 
को प्रस्तुत करने के लिये राज्यपाल की व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है अतः 


भ्फ कक शत 


इसक अभाव में इसे यहां उपस्थित नहीं किया जा सकता जबकि विपक्षी सदस्यों ने इस 





५ 


आपत्ति से इन्कार किया, अन्त में अध्यक्ष ने अनुज्ञा हेतु सदन की राय जानने के लिये 
3; 


होने 


हाथ उठाकर विभाजन होने पर यह सदन द्वारा अल्वीकृत हुआ । 
सरकार के इस दृष्टिकोण के विरूद्ध संसोपा, जनसंघ और संगठन कांग्रेस के सभी सदस्य 





है ॥ 


तथा कुछ अन्य सदस्यों ने सदन का परित्याग किया ।2 इससे स्पष्ट है कि सरकार का 
सहयोग न गैरसरकारी विधेयक को पुरः स्थापन के लिये सदन 
का अनुज्ञा न प्राप्त हो सकी 





उ0प्र) विधान सभा में अध्ययनाधीन काल में कुल 34 विधेयक सदन की अनुज्ञा 
से पेश किये गये । तीसरी व चौथी विधान सभा के कार्यकाल में कोई भी विधेयक पेश 
नहीं किया गया । सदन की अनुज्ञा प्राप्त विधेयकों में 44 विधेयक सत्तापक्ष व 23 
विपक्ष द्वारा प्रस्तुत हुये 








तालिका 
का नाम भारसाधक सदस्य पुरःस्थापन की तिथि 
प्रथम विधान सभा 
4-  उ0प्र0 राजबन्दी विधेयक श्री झारखण्डे राय 9 जन0, 4953 
साम्यवादी दल 
2- उ0प्र) हरिजन सेवा संरक्षण श्री रामसुमेर राय 22 अक्टू0, 4954 
विधयेक 4954 (कांग्रेस 
3- कुमायूँ विश्वविद्यालय विधेयक श्री नाराण दत्त तिवारी 40 अग0, 4956 
4956 प्रजा समाजवादी दल 
4- उ0प्र) विधान परिषद व विधान श्री रामसुमेर राय 27 अग0, 4956 





सभा सचिवालय नियुक्ति व सेवा कांग्रेस! 
उपबन्ध विनियमा विधेयक 4956 





-... उ0प्र0 वि0स0 का0 खण्ड- 298, पृष्ठ- 706 से 709 
2- तदैव खण्ड- 298, पृष्ठ 740 
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द्वितीय विधान सभा 
5- कुमायूँ विश्वविद्यालय विधेयक श्री नारायण दत्त तिवारी 48 सित0, 4957 
2957 प्रजा समाजवादी दल 
वृतीय विधान सभा -- बर 
चतुर्थ विधान सभा कि स 
पंचम विधान सभा 
6- उ0प्र0 बेकारी निवारण श्री कल्पनाथ सिंह 44 अग0, 4972 
विधेयक 4972 संगठन कांग्रेस 
7-  उ0प्र) हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग श्री रूपनाथ सिंह यादव 22 दिस0,4972 
उत्थान विधेयक 4972 संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 
पणष्ठम विधान सभा 
8- उ0प्र0 लैण्ड रेवन्यू [संशोधनों श्री राम सेवक यादव 34 जुल0,4974 | 
विधेयक 4974 भा0क्रान्ति दल क्‍ 
9- उ0प्र) मानववादी साहित्य. श्री रणधीर सिंह 34 जुल0,4974..: 
प्रचार व प्रसार विधेयक 9474 . [शोषित समाजवादी दल 
40- पूर्वांचल विश्वविद्यालय श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव 47 अग0,974 
जीनपुर विधेयक 4974 (कांग्रेस 
4[- उ0प्र0 हरिजन व पिछड़ा वर्ग राम सेवक यादव 24 अग0,974 
उत्थान विधेयक 4974 !भा0 क्रान्ति दल 
सप्तम विधान सभा द 
42- उ0प्र0 दण्ड प्रक्रिया संहिता श्री सोहनवीर सिंह तोमर 42 सित0, 4977 
संशोधन] विधेयक 4972 व श्री उदित नारायण शर्मा 
जनता पार्टी 
43- उ0प्र0 विधान मण्डल सदस्यों... श्री सोहनवीर सिंह तोमर 42 सित0, 4977 
द की उपलब्धियों का जनता पार्टी. की 
संशोधन विधेयक 4977 
44- प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय श्री जगदीश मिश्र .._47 मई, 4978 


[उ0प्र) संशोधन विधेयक 4978. जनता पार्टी 
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45- उ0प्र0 जाति प्रथा उन्मूलन डा0 अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 47 मई0,4978 
विधेयक 4978 राकेश जनता पार्टी 
46- उ0प्र) जोत चकबन्दी संशोधन श्री खीन्द्र तिवारी 29 दिस0,4978 
विधेयक 4978 जनता पार्टी 
47- उ0प्र) पब्लिक स्कूल शिक्षा श्री शतरूद्धप्रकाश 29 दिस0,4978 
उन्मूलन विधेयक 4978 जनता पार्टी 
48- उ0प्रा) भूमिहीन भूमि आवंटन श्री बाबुलल वर्मा 45 जून0979 
विधेयक 4979 जनता पार्टी 
49- उ0प्र) सार्वजनिक सेवाओं में श्री खीन्द्र तिवारी 8 फर0,4980 
आरक्षण व विनियमन विधेयक जनता पार्टी 
4980 
अपष्टम विधान सभा- 
20- उ0प्र0 हिमालय भूमि सुधार श्री राम स्वरूप वर्मा 29 अग0,980 
विधेयक 4980 शोषित समाजवादी दल 
24- उ0प्र0 नगर योजना व विकास श्री राम आसरे वर्मा 29 अग0, 980 
द्वितीय संशोधन विधेयक 4980 निर्दलीय 
22- उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त /9 सित0,4980 
संशोधन विधेयक 4980 भा0ज0पा0 
23- उ0प्र) चलचित्र [विनियमन श्री राम आसरे वर्मा 49 सित0,4980 
संशोधन विधेयक 4980 निर्दलीय 
24- उ0प्र) पर्यटन विकास श्री रामस्वरूप वर्मा 49 सित0,4980 
विधेयक 4980 अ0भा0शो0समाज0 दल 
25- उ0प्र0 पार्श्व भूमि नियंत्रण श्री दृथनाथ राजभर 9 अक्टू0, 4980 
संशोधन विधेयक 4980 कांग्रेस आई 
26- उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय श्री रामस्वरूप वर्मा... .._4 अप्रैल,4984 
संशोधन विधेयक 4984 शोषित समाजवादी दल 
27- संविधान विरोधी साहित्य श्री रामस्वरूप वर्मा... 2 अप्रैल, 4984 
प्रतिबन्धन विधेयक 4984 शोषित समा0 दल 
28- उ0प्र0 शिक्षण माध्यम विधेयक श्री ओमप्रकाश ५ 4 अप्रैल, 984 


4980[जैसा कि उ0प्र0 विधान सदस्य विधान परिषद्‌ 
परिषद द्वारा पारित हुआ है द 








29- उ0प्र) नजूल विधेयक 4982 


30- उ0प्र0 सार्वजनिक भूमि 
संरक्षण विधेयक 4983 


34- उ0प्र0 क्षेत्र विकास 
संशोधन[विधेयक 4983 

32- उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय 
सेवा और भर्ती की शर्तें तथा 
धिवर्षता की आयु 

विधेयक 4983 





3- उ0प्र0 अनुत्पादक कृषि भूमि 
उद्धार एवं अनिवाय अन्तरण 
विधेयक 4983 


एड 


कक 


34- उ0प्र) विधान मण्डल|सदस्यों 
की उपलब्धियाँ और पेंशन 
शोधन विधेयक 4983 


अष्टम विधानसभा के वाद:- 





35- दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश 
शंसोधन | विधेयक्र-985 





36- उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिकरण 





र॒ प्रदेश जमीनदारी विनाश 


2/५- 5) 
और भूमि व्यवस्था संशोधन 
विधेयक 49 

38. उ0प्र0 नगर योजना और 


विकास (संशोधन) विधेयक, 4986 





39. उ0प्र0 अप्राधिकृत चिकित्सा 
शिक्षण संस्था निवारण 
निरसन] विधयेक, 4987 


40. उ0प्र0 विधानसभा [सचिवालय 
प्रशासन विधेयक, 4987 





4. दण्ड प्रक्रिया संहिता |उ0प्र0 
संशोधन] विधयेक, 4988 


/2# 55903: ४४ 


श्री रामआसरे वर्मा [निर्दलीयाँ 42फर0,4982 


श्री रामस्वरूप वर्मा 7 अप्रैल 4983 
शोषित समा0 दल 
श्री केदारनाथ सिंह 7 अप्रैल, 4983 


कांग्रेस आई 

श्री हुकुम सिंह [लोकदल 7 अप्रैल, 4983 
श्री मोहन सिंह द्वारा प्राधिकृत 

जनता दल एस 

चरण सिंह 


श्री जयदीप सिंह बरार 9 सित0,4983 
निर्देलीय 
श्री राम स्वरूप वर्मा 9 सित0,4983 


शोषित समाजवादी दल 


बुम्हदत्त द्विवेदी 3 सितम्बर 4985 
शतरूद्ध प्रकाश 3 सितम्बर 4985 
फजलुल बारी, 3 सितम्बर 4985 
श्री राम आसरे वर्मा 4 सितम्बर 4986 
खीन्द्र नाथ तिवारी... 4 जनवरी 4988 
श्री जयदीप सिंह बरार. 4 जनवरी 988 
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42. 30प्र0 भूमि विधि [संशोधन 


क्, 


विधेयक, 4988 


स्वतंत्रता 





छः 


44. वन संरक्षण | ! उ0प्र0 


संशोधन! विधेयक है: न 


हा 


ड 
क्र 


45. उ0प्र0 समान बेसिक शिक्षा, 





शुल्क ' 
णुल्क 





20 02% ४४ 


श्री सूर्य प्रताप शाही 


श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त 


श्री काशी सिंह ऐरी 


] 


श्री सूर्य प्रताप शाही 


25 अप्रैल, 4988 


3 अप्रैल 4989 


3 अप्रैल 4989 


3 अप्रैल 4989 











लकी कर (कक 








88 ः 
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तालिका में दर्शित विधेयकों में से 9 विधेयक विधान सभा विघटित हो जाने के 
कारण व्यपात हां गय तथा 40 विधेयक वापस हो गये । 8 विधेयक अस्वीकृत हो गये 
तथा 3 विधेयक अपास्त ।” हो गये तथा एक विधेयक पर राज्यपाल ने भारत के संविधान 


हि 


के अनुच्छद 207 के खण्ड-3, के अन्तर्गत अपनी सिफारिश विधारित कर दी तथा एक 


विधेयक जनता की राय जानने हेतु परिचालित किया गया अन्त में 2 वर्ष बीत जाने के 
बाद कार्यवाही समाप्त हो गई 











व्यपगत विधेयकों का विवरण निम्नवत्‌ हैः- प्रथम विधान सभा में उ0प्र) हरिजन 
सेवा संरक्षण विधेयक 4954 कांग्रेस के सदस्य श्री रामसुमेर द्वारा 22 अक्टूबर,4954 को 


है?१७॥ 


पुरस्थापत हुआ जो 24 दिसम्बर,4954 को तथा 26 अगस्त, 4955 को चर्चा के उपरान्त 
मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर 34 दिसम्बर,4955 को जनमत संग्रह के लिये परिचालित किया 





गया । विधेयक के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुये माननीय सदस्य श्री रामसुमेर 
ने कहा कि हमारे प्रदेश में हरिजन आवादी का 4/2 हिस्सा है अतः इनके हितों की रक्षा 








के लिये राज्य की सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था के लिये कानून बनना आवश्यक 
प्रैल, 956 को विधेयक सदन की प्रवर समिति को भारसाधक संदस्य श्री राम 
सुमेर के प्रस्ताव पर सुपु्द किया गया । 24 अगस्त,4956 को विधान सभा की बैठक में 
प्रवर समिति के सदस्यों के नाम वापस लेने की तिथि अध्यक्ष द्वारा 29 अगस्त,4956 तक 
बढ़ाई गई । प्रश्नगत विधान सभा के कार्यकाल में प्रवर समिति का कोई प्रतिवेदन प्राप्त 
हुआ । अतः मार्च 4957 में पहली विधान सभा के विघटन के कारण विधेयक 
व्यपगत हो गया ।“ इसी प्रकार कु मायूँ विश्वविद्यालय 4956 को श्री नारायण दत्त तिवारी 
ने 40 अगस्त,4956 को पुरःस्थापित किया और प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को 3 
जनमतसंग्रहार्थ घुमाया जाय । 24 अगस्त,4956 को विवाद पुनः जारी हुआ 














श्री हरगोबिन्द शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक 6 महीने 
के जनमतसंग्रहार्थ घुमाया जाय । श्री नारायण दत्त तिवारी ने इससे सहमत व्यक्त 


की फलस्वरूप यह विधेयक सदन की अनुमति से जनमत जानने हेतु परिचालित हुआ ।* 
किन्तु प्रथम विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया । 











नियम 475- अपास्त विधेयक, वह विधेयक है जिसके सम्बन्ध में 2 वर्ष तक रुभा 
में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत न हुआ हो, अपास्त समझा जायेगा और अध्यक्ष के आदेश 
से विधेयकों की पंजी से हटा दिया जायेगा । द क्‍ 

2-  उ0प्र0 वि0स0 की कार्यवाही खण्ड- 427, पृष्ठ-28-22 

3- तदैव खण्ड- 497, पृष्ठ-53 

4-. तदैव खण्ड-447, पृष्ठ-54 
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औ 


पंचम विधान सभा में श्री रूपनाथ सिंह यादव , संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 22 
सम्बर, 4972 को उ0प्र) हरिजन व पिछड़ा वर्ग विधेयक को पुरःस्थापित किया तथा 
24 जनवरी, 973 को यह विधेयक संदन के सम्मुख विचार हेतु उपस्थित हुआ किन्तु 
उस दिन विचार अपूर्ण रहा पुनः इस अपूर्ण विचार को पूर्ण करने के लिये पंचम विधान 
'ना के कायकाल में यह विधेयक सदन के पटल पर न जा सका इस प्रकार यह गैर सरकारी 
विश्यक द्वितीय वाचन भी पूर्ण न कर सका । तथा उ0प्र) बेकारी निवारण विधेयक 4972 
[भार साधक सदस्य श्री कल्पनाथ सिंह संगठन कांग्रेसों 44 अगस्त, 4972 को सदन में 
पुरः सदन में स्थापित हुआ किन्तु पंचम विधान सभा के सम्पूर्ण कार्यकाल में विचार हेतु 





रे ऋ 





ह 
#.पन्‍करी प्ग्ट 


तान सभा में प्रस्तुत हा नहीं हुआ और व्यपगत हो गया | 





लभा में उ0प्र0 लैण्ड रेवेन्यू विधेयक 4974 श्री रामसेवक यादव द्वारा 
पुरः स्थापित हुआ किन्तु भारसाधक सदस्य की मृत्यु हो जाने के 








34 
कारण विधेयक पर नहीं हुआ और व्यपगत हो गया ।“ 


सप्तम विधान सभा में उ0प्र) पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली उन्मूलन विधेयक 978, 
उ0प्र0 भूमिहीन भूमि का आवंटन विधेयक 979, उ0प्र) सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण 
विनियमन विधेयक 4980 सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होने के उपरान्त ही सरकार 
द्वारा उदासीनता के कारण व्यपगत हो गये एवं अष्टम विधान सभा में एक विधेयक उ0प्र/0 


विधान मण्डल सदस्यों की उपब्लिधियाँ और पेंशन संशोधनों विधेयक 4983 का भी यही 


हश्न हुआ | 


की 








उ0प्र) विधान सभा में अध्ययनाधीव काल में प्रस्तुत विधेयकों में से 8 विधेयक 

वापस हो गये । विधेयकों के सम्यक्‌ विवेचन से यह तथ्य ज्ञात होता है कि ये विधेयक 
सामान्य तौर पर सत्ता पश्ष द्वार शासन की ओर से उचित कार्यवाही किये जाने के आश्वासन 
के कारण वापस से लिय गये या सरकार द्वारा कानूनी तौर पर असमर्थता व्यक्त की गई 
उठदाहरणाथ- श्री खीन्द्र तिवारी, सदस्य विधान सभा ने 29 दिसम्बर,4978 को उ0प्र0 
विधेयक 4978 पुरः स्थापित किया | 48 मई, 4979 को संशोधन विधेयक 











हु ता 


पर चर्चा करते हुये भारसाधक सदस्य श्री खीन्द्र तिवारी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन 
के जरिये कोई नई बात नहीं कही गई है बल्कि रेवेन्‍्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट के न्याय 
विधेयक में चकबन्दी न्यायालय को अधिकार दिये जाने का 





8) 








उ0प्र0 वि0स0 का0 खण्ड-299, 24 जनवरी, 4973 
2"... तदैव, खण्ड-302, खण्ड-789, 34 जुलाई,4974 
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प्रावधान किया गया है। इसके लागू होने से गरीब किसान शोषण से बच जोयेंगे। 
उन्होंने सदन को यह भी अवगत कराया कि पूर्व राजस्व मंत्री इस संशोधन के पक्ष में थे 
अन्त में राजस्व मंत्री द्वात आश्वासनात्मक कार्यवाही किये जाने के परिणामस्वरूप श्री तिवारी 


हा, ! वि 


न॑ विधयक्र इस शर्तें पर वापस ले लिया कि चकबन्दी अधिनियम में आगे चलकर प्रस्तावित 
संशोधनों पर विचार कर लिया जायेगा । उ0प्र0 जोत चकबन्‍्दी संशोधन विधेयक 4978 सदन 
की अनुमति से वापस ले लिया गया ।* तथा प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय संशोधन विधेयक 
/273 का वरदान सभा के सदस्य श्री जगदीशचन्द्र ने 42 मई,4978 को पुरःस्थापित किया 
विषय में भारसाधक सदस्य श्री जगदीशचन्द्र ने कहा कि लघुवाद न्यायालय 
देश या डिक्री के विरूद्ध केवल जिला जज के यहां पुनरीक्षण हो सकता है 
इसका कारण जिला जज तथ्य तथा वैध्वता सम्बन्धी त्रुटियों को नहीं देख पाते अतः इस 
त्रुट को दूर करना आवश्यक है। चर्चा में भाग लेते हुये तत्कालीन न्याय मंत्री श्री श्रीचन्द्र 
ने भारसाधक सदस्य श्री जगदीश चन्द्र से विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करते हुये 

कहा कि यदि पुनरीक्षण के साथ औचित्य का प्रश्न रख दिया जायेगा तो फैसला होने में 
विलम्ब होगा । अतः न्याय मंत्री के अनुरोध पर विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव संदन द्वारा 


स्वीकृत हुआ 















द्दा ८ 


उ0प्र/ विधान सभा में अध्ययनाधीन काल में 8 विधेयक अस्वीकृत हो गये । ये 
सभी विधेयक प्रतिपक्ष के मुकाबले में शासन पक्ष की अधिकता के कारण अस्वीकृत हुये 
यक सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत थे उन पर सरकार ने आश्वासन दिया 
फिर भी भारसाधक सदस्य द्वारा वापस न लिये जाने के कारण अस्वीकृत हो गये 
उदाहरणार्थ- दण्ड प्रक्रिया संहिता उ0प्र) संशोधन विधेयक 4977 जनता पार्टी सदस्य श्री 
उदित नारायण शर्मा द्वारा 42 सितम्बर, 4977 को पुर: स्थापित किया गया । विधेयक पर 
विचार व्यक्त करते हुये कहा कि दूसरे प्रान्तों के लोग दण्ड संहिता की धारा 438 का 
लाभ (अग्रिम जमानत का अधिकारी] उठा रहे हैं परन्तु उ0प्र) के लोग इससे बंचित हैं 
अतः वर्ष 976 में उ0प्र0 द्वारा बनाये गये अधिनियम की 3 धाराओं के तहत जो सुविधायें 
ले ली गई थी, उनको समाप्त करने के लिये मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय सदस्य इसको 
पारित करेंगे चर्चा में भाग लेते हुये तत्कालीन न्याय मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह ने 
विधेयक का विरोध करते हुये कहा कि इसके दो संशोधनों पर विचार हो रहा है अतः माननीय 
सदस्य इसे वापस ले लें । श्री उदित नारायण शर्मा हरा वापस न लेने के करण इस पर 


५, 


सदन में विचार स्थगित हुआ तथा उक्त विधेयक पर 47 मई,4978 को विचार किये जाने 








हा 


रा 
हे 


का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया ।* उ0प्र) नजूल विधेयक 4982. : श्री. रामआसरे.. वो 





७ उ0प्र) वि050 की कार्यवाही खण्ड 
2-- तदैव, खण्ड 
2 -तंदैव- खण्ड-- 326, अंक-9, पृष्ठ-836 


4-7... तंदेव- खण्ड-33, अंक-4, पृष्ठ-226 








४27.500 28 


ने 42 फरवरी, 4982 को पुरःस्थापित किया इसी दिन श्री रामआसरे वर्मा के प्रस्ताव पर 


कु 


कि उ0प्र0 नजूल विधेयक 4982 पर विचार किया जाये, विवाद जारी हुआ किन्तु सत्तापक्ष 


हा] 


के लोगों ने इसका घोर विरोध किया अन्त में विधेयक 22 के मुकाबले 86 मतों से अस्वीकृत 


हो गया [४ 


१हक 


विधान सभा में प्रस्तुत 3 गैरसरकारी विधेयक अपाल्त हो गये ये निम्नवत थे- 
उ0प्र) हिमालय भूमि सुधार विधेयक 4980 श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा 29 अगस्त ,980 


भ्ध, ५ उषा, 


का उप्र) विधान सभा (|अष्टम| में पुरस्थापित किया गया इस विधेयक पर चर्चा करते 











गये कोई निश्चित नहीं हो सकी और अन्त में उ0प्र) विधान सभा प्रक्रिया नियमावली 


क् न 


के नियम 475 के अन्तर्गत विधेयक के अपास्त हो जाने के कारण विधेयकों की पंजेका 
निकाल दिया गया 





उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोई भी गैरसरकारी विधेयक अधिनियम का 
रूप ग्र हण नहीं कर सका | कछ विधेयकों में तो न तो सदस्यों की ओर से कभी कोई 
संशोधन रखा गया और न ही सदन में कभी कोई चर्चा हुई । इसके अतिरिक्त ज्यादातर 
विधेयकों में नियमों आदि का सदन के पटल पर रखने के लिये किसी समय-सीमा 
का उल्लेख न होने के कारण ये प्रायः विलम्ब से विधान सभा के समक्ष उपस्थित किये 
गये और कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण व्यपगत हो गये । इस प्रकार किसी भी गैरसरकारी 
विधयक का विधान सभा द्वारा पारित न होना गैरसरकारी विधायन के क्षेत्र में विधान सभा 
तथा प्रतिपक्ष पर मंत्रिमण्डल के नियंत्रण का ही परिचायक है। 








विधेयक- 





विपक्षी 








विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गैरसरकारी विधेयक विपक्षी विधेयक कहे जा सकते 
काल में उ0प्र) विधान सभा में प्रस्तुत विपक्षी विधेयकों के सम्बन्ध में दलीय 


स्थिति निम्नवत रही 


के 


हैं. अध्ययनाधीन 








शोपषित समाज दल- 7 द प्रजा समाजवादी दल- 2 0 कर 
कांग्रेस आई-2 द 

साम्यवादी दल- ॥ .... भारतीय जनता पार्टी- 

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी- 4 संगठन कांग्रेस- 4. 

भारतीय क्रान्तिदल- 2 कांग्रेस अर्स- 4. 


लोकदल- १ क्‍ जनता दल एस [चरण सिंह[- 4. 
4- 3उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड-437, पृष्ठ-02 
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उ0प्र/ विधान सभा में 4952 से 4985 के कार्यकाल में 23 विधेयक प्रतिपक्ष 
द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण निम्नवत्‌ हैः- 


0प्र0 विधान सभा में प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत विधेयकों में से 7 विधेयक अस्वीकृत हो गये 
ये विधेयक सत्ता पक्ष के मुकाबले प्रतिपक्ष की नगण्य संख्या के कारण अस्वीकृत हुये 
उदाहरणाथ- प्रथम विधान सभा में विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत पहला विधेयक जो कि सदन 
की अनुमति से पेश किया गया था, "उ0प्र) राजबन्दी विधेयक 4952" था । यह विधेयक 
साम्यवाद) दल के श्री झारबण्डे राय द्वारा रखा गया । विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ करते 
हुये प्रस्तावक श्री राय ने कहा कि अंग्रेजों के समय में राजनैतिक कैदियों को तरह-तरह 
की यातनायें दी जातो थीं। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुये कहा कि स्वतंत्र भारत के राजनैतिक 
बन्दियों को भी वैसी ही यातनायें दी जाती हैं । श्री राय ने राजनैतिक बन्दियों की 

स्थिति का जिक्र करते हुये कहा कि जेलखाने में सुविधायें प्राप्त करने के लिये 
लिये सिवाय भूख हड़ताल के और कोई दूसरा आखिरी उपाय नहीं है ।* 
गृह मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द ने उत्तर दिया कि हिंसात्मक राजबन्दियों को सुविधायें देना उचित 
दे और न ही राजनैतिक बन्दियों का एक अलग वर्ग बनाना सम्भव है । गृह मंत्री .ने 


फ 


रम्यवादी दल की नीतियों को झकझोरते हुये कहा कि- "कम्यूनिस्ट पार्टी ने हमारे जो 














आन्दालन 4932, 4939 तथा 4942 में हुये, जब हमारी औरतों की बेइजत्ती हो रही थी 

मारी करोड़ों रूपयों की जायदाद तवाह हो रही थी, उस समय हमारे विरोधियों का साथ 
दिया और देश के बड़े-बड़े नेताओं को कम्यूनिस्ट पार्टी के नेताओं ने गालियाँ दी और आज 
भी उनका हमारे देश की आजादी से कोई ताल्लुक है या नहीं, इसको तो मैं ठीक तरह 
से नहीं जानता लेकिन यह जरूर है कि वे देश को पकड़ कर विदेशियों के पैरों में डाल 
देना चाहते हैं"-“ गृह मंत्री के उक्त वक्तव्य ने चर्चा को साम्यवादी दल की नीतियों पर 
केनिद्रत कर दिया । प्रजा समाजवादी दल के श्री राजनारायण ने साम्यवादी दल के खैये 


बताते हुये गृह मंत्री द्वारा की गई आलोचना का समर्थन किया उन्होंने विधेयक 





5 
















का सिद्धान्ततः समर्थन करते हुये कहा कि हिंसक राजनीतिक बन्दियों को प्रबल बनाने वाली 
बातों निकाल दिया जाये । इन्हीं के दल के श्री श्यामसुन्दर पाण्डेय ने विधेयक 
की हेर-फेर करके विधेयक को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया साथ ही 
उन्होंने का कि यह जरूरी नहीं है कि साम्यवादी दल द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक विधेयक विद्रोह 
पैदा करने होगा । सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विधेयक के विरोध में मत व्यक्त किया 
विपक्ष मोहन ने बाद-विवाद पर टिप्पणी करते हुये कहा कि यदि वह विधेयक 


किसी अन्य दल के सदस्य द्वारा पेश किया जाता तो वाद-विवाद की भाषा कुछ भिन्‍न 








4- उ0प्र) वि0स0 का0 खण्ड- 447, 9 जनवरी, 4953, फृष्ठ- 339-44 
2-..._ -तदैव- खण्ड- 422, 26 मार्च, 4953, पूण्ठ- 48- 
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ही होती । श्री गेंदा सिंह ने कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किये जाने की मांग की अन्त 
मे प्रस्तावक श्री झारखण्डे राय द्वारा बाद-विवाद के स्तर पर दुख व्यक्त करते हुये कहा 
गया कि विधेयक के गुण-अवगुण पर विचार न होकर अपनी-अपनी सा म्यवादी विरोधी भावनाओं 
का प्रदर्शन किया गया अन्त में यह विधेयक प्रथम स्तर पर 44 के मुकाबले 98 मतों से 
अस्वीकृत हुआ ।* अध्ययनाधीन काल में विपक्ष द्वारा प्रस्तुत गैरसरकारी विधेयकों में से ८ 
व्वगत हो गय इसका कारण विधेयक के पुरःस्थापन के बाद अग्रिम कार्यवाही 
रहा- उदाहरणार्थ पंचम विधान सभा के श्री कल्पनाथ सिंह , सदस्य संगठन 


44 अगस्त, 4972 को उ0प्र0 बेकारी निवारण विधेयक 4972 पुरःस्थापित किया 






ब्क 











प् 
वि विचार व्यक्त करते हुये श्री सिंह ने कहा- कि प्रदेश में बढ़ती बेकारी 
की दूर करने तथा हर व्यक्ति को काम पाने के अधिकार को सुरक्षित रखने के उददेश्य 


ह (५ 


से भारतोय संविधान के अनुच्छेद 44 के निर्देशन के अनुकूल बेकारों को काम या भत्त! देना 


080 


्रिश्यक हैं । अतएव ये विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है। मुख्य मंत्री श्री कमलापति 
ने सदन को अवगत कराया कि विधेयक की मंशा की दिशा में सरकार की ओर 
यवाही को जा रही है इसके बाद विधेयक के सम्बन्ध में और कोई कार्यवाही 


नहीं हुई तथा पंचम विधान सभा के विघटन के कारण विधेयक व्यपगत हो गया ।£ 


ध ०) 








हक हे है''( भय 
से स्‍थतः कांयव 


इसी प्रकार सप्तम विधान सभा में प्रस्तुत उ0प्र0 भूमिहीन भूमि का आवंटन विधेयक 
979 श्री बाबूलाल वर्मा, रूदस्य विधान सभा ने 45 जून, 4979 पुरःस्थापित किया 
कहा कि- उ0प्र0 में भूमिहीनों की समस्या विकराल रूप से चुनौती बनकर हमारे सामने 
खड़ी है | भूमिहीनों व कृषि मजदूरों को सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त भूमि के आवंटन से 
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स समस्या का कुछ सीमा तक समाधान किया जा सकता है- सत्ता पक्ष के लोगों ने भी 
इसका समर्थन किया किन्तु अग्रिम कार्यवाही न हो सकने के कारण सप्तम विधान सभा 
विघटन के फलस्वरूप विधेयक व्यपगत हो गया ।> 


डा 





प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत 6 विधेयक वापस हुये ये सभी विधेयक अष्टम विधान सभा 
के कार्यकाल के थे विवरण निम्नवत्‌ हैः- |$| उ0प्र) नगर विकास द्वितीय संशोधन विधेयक 
श्री रामआसरे वर्मा [निर्दलीय सदस्य[ द्वारा 29 अगस्त, 4980 को पुरःस्थाप्ति हुआ तत्पश्चात 
9 अक्टूबर, 4936 को यह प्रस्ताव श्री रामआसरे वर्मा ने स्वायत्त शासन मंत्री श्री राम सिंह 


खन्‍ना के विशेष अनुरोध पर वापस ले लिया । ![र्श इसी प्रकार उ0प्र0 अनुत्पादक कृषि 
भूमि एवं अन्तरण विधेयक 4983 को श्री जयदीप सिंह बरार [निर्दलीयाँ ने 9 सितम्बर 





| 


4983 को परः स्थापित किया- श्री जयदीप सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हये ये कहा- 





पक 0प्र) वि0स0 का0 खण्ड-422, पृष्ठ-280, 27 मार्च, 4953 
2- -तंदेैव-- खण्ड- 298, पृष्ठ- 840-44 कप 
3- -तंदैव- खण्ड- 328, पृष्ठ- 234-35 














३ के 


'उ0प्रा) में (क्टेयर भूमि ऐसी है जो बेकार, बंजर, बीहड तथा ऊसर पड़ी है, यह 
भूमि उत्पादन में कोई योगदान नहीं देती बल्कि इससे बाढ़ व दस्यु समस्या बढ़ती जा रही 
6 जिसके कारण प्रदेश को जनता एवं राज्य सरकार के साधन उत्पादन कार्यों के बजाय 
रगे समस्याओं के समाधान में व्यथ हो रहे हैं- इस अधिनियम से प्रदेश की बेकार भमि 

गकर एवं बनारोपण करके प्रदेश के उत्पादन श्रोतों का पूर्ण उपयोग तो होगा 








कृषि योग्य 
थे का जनता यंजगार पाकर खुशहाल होगी व प्रदेश प्रगतिशील समाज की ओर अग्रसर 
हागा '। इस पर कृषि मंत्री श्री यशपाल सिंह ने सरकार इस पर विचार करेगी विधेयक 
वापस लेने का अनुरोध किया- श्री बरार ने विधेयक वापस ले लिया | 


॥ 
















विपक्ष द्वारा प्रस्तुत तीन विधेयक अपास्त हुये ये अष्टम विधान सभा में प्रस्तुत 








हुय:- उ0प्र) हिमालय सुधार विधेयक 980, उ0प्र0 पर्यटन विधेयक 4980 एवं 
उ0प्र) शिक्षण माध्यम विधेयक 4980 थे | उ0प्र) पयर्टन विधेयक 4980 को अखिल भारतीय 


शोषित समाज दल के श्री रामस्वरूप वर्मा ने 49 सितम्बर, 4980 को पुर:स्थापित किया 


उक्त विधव्रक का अपास्त विधेयक के रूप में अष्टम विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य 





संचालन नियमातल्ली के नियम 475 के अन्तर्गत उ0प्र0 विधान सभा की विधायकों की पंजिका 
दिया गया । वहीं स्थिति उ0प्र0 शिक्षण माध्यम विधेयक 4980 भारसाधक सदस्य 
श्री ओम प्रकाश [सदस्य विधान परिषद[ं की हुई हालांकि यह विधेयक विधान परिषद द्वारा 
पारत हा गया था | 





ध्ययनाधीन काल में प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर महामहिम राज्यपाल ने 








अपनी श विधारित कर दी - उ0५प्र0 मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार विधेयक 
4974 तभा के सदस्य श्री रणधीर सिंह [शोषित समाजवादी दलोँ ने 34 जुलाई, 





4974 को पुरस्थापित किया । विधेयक के खण्ड 4 में सरकार के राजस्व में से एक करोड़ 
रूपया मानवतावादी साहित्य रचना के प्रोत्साहन हेतु एक निगम को दिये जाने का प्राविधान न 


हम 


था जिसकी स्वीकृति नियमानुसार श्री राज्यपाल से प्राप्त की जानी थी श्री राज्यपाल ने 
भारत के संविधान के अनुच्छेद- 7 के खण्ड-3, के अन्तर्गत अपनी सिफारिश विधारित 


दी 


कर दा | 





डॉ 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि गैर सरकारी विधेयक चाहे वह प्रतिपक्ष द्वाय 


हि 


७ 





रखे गये हों या सत्ता पक्ष द्वारा अस्वीकृत हों गये अथवा वपस ले लिये गये हों । वापस 
लेने की प्रवृत्ति का यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिपक्ष ने कल्पना की उड़ान 





4-- उ0प्र) वि0स0 का0 खण्ड- 364, 9 सितम्बर, 4983, पृष्ठ- अल यह 
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न भरकर सरकार की सीमाओं को समझा अर्थात हठवादिता का परिचय नहीं दिया किन्तु 

अस्वीकृत विधेयक सरकार की उदासीनता का शिकार हुये जबकि न ये हानिकर होते हैं 
ने ही इनमें सरकार की निन्दा हुई इसमें केवल उन विषयों पर कानून बनाने की बात कहीं 
गई जिसमें सरकार का ध्यान नहीं जा रहा था । गुण-दोष के आधार पर भी ये विधेयक 
विवाद रहित रहे । किन्तु गैर सरकारी विधेयकों की अनिवार्य रूप से यही दुर्गति होती है 
जबतक कि सरकार असाथाराण परिस्थितियों में इस प्रकार के विधेयकें को स्वीकार करने 
की बुद्धिमत्ता नहीं परन्तु ऐसे अवसर बहुत कम ही आते हैं अतः: लोकतांत्रिक 

प्रक्रिया के हित साधन के लिये इस कठिन स्थिति के बारे में पुर्विचार की आवश्यकता 


प्रतीत होती है । 





वि भू 


विधयका का नगण्य संख्या के बारे में स्पष्ट है कि सम्भवतः शासक दल के 
सदस्य विधायन को मंत्री मण्डल का ही कार्य समझकर उसके प्रति उदासीन रहे तथा प्रतिपक्षी 


व] 


सदस्या द्वारा सरकार की ओर से सहयोग न मिलने की आशंका से विधेयक प्रस्तुत नहीं 








जो विधेयक व्यपगत हुये वे सरकार की उदासीनता के कारण ही द्वितीय व तृतीय 
वाचन के स्तर तक न पहुँच सके क्‍योंकि सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण में सरकार का 


ही प्रमुख हाथ रहता है और यदि सरकार चाहती तो निश्चित रूप से सदन में विचार हेतु 
पर्याप्त समय दिया जा सकता था 


अन्ततः यह कहा जा सकता है कि गैरसरकारी व प्रतिपक्षी विधेयक प्रभावी भूमिका 


नहीं निभा सके और यह व्यवस्था व उपबन्ध संसदीय लोकतंत्र में निरर्थक॒ है क्योंकि 'संसद 





ध््क्र 


को एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ सामाजिक और आर्थिक कायाकल्प होता हो वहाँ पर 

अन्ततोगत्वा होने वाली प्रतिभा का शौकिया प्रयोग तो होना ही नहीं 
हि 

चाहए | 


है 





उपर्युक्त समस्त विवरण से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि विधायन में विपक्ष की 
शीलता मात्र विधेयक के पक्ष व विपक्ष में विचार व्यक्त करने तक सीमित रही तथा 
अपनी संख्यात्मक दुर्बलता के कारण विपक्ष किसी विधेयक को पारित होने से रोकने में 
विधायन के क्षेत्र में विपक्ष अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सके इसके लिये 


सुझाव रूप में कहा ज सकता है कि भारतीय संसद व विधान साभाओं की विधायी प्रक्रिया 











द्विजेन्द्र सेन गुप्ता, राज्य सभा सदस्य "गैरसरकारी सदस्यों के विधेयक एक 
गूढ़ पहेली" "राज्य सभा के 25 वर्ष" नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई-दिल्ली, 

















8 8 6 





में संशोधन करके को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए । इसके लिये हाउस 
तर कामन्स का भांति कुद्द स्थाई समितियों का गठन करने के स्थान पर वर्तमान प्रवर 


कक 


एवं संयुक्त प्रवर समिति पद्धति को जारी रखा जाना चाहिए । तथा यह भी आवश्यक 


है 0५, 


23. 0७6] ५. 


है कि इनमें विपक्ष का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय । इसे यह होगा कि प्रत्येक विधेयक को 
जआावन के बाद आवश्यक रूप से प्रवर/संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा 
कतांत्रिव को भांति प्रत्येक विधेयक पर समिति सृक्षमतापूर्ण विचार करे 
फलस्वरूप के क्षेत्र में सरकारी जल्दवाजी व उसकी स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित 
कगा तथा सच्चे अर्थों में लोक कल्याणकारी विधायत हो सकेगा और विपक्ष 


पाने में समर्थ हो सकेगा । 





48 आकी हक 
ताक अच्य 








किया जा 
जी ७ ८2 प्‌ ( का 
एक प्रभावकारी भमिः् 


दो 


कि 





कक 
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बजट व विपक्ष 








न 


9वी शताब्दा के प्रारम्भ में देश में सार्वजनिक वित्त की समुचित व्यवस्था 
उन चुक्रा था। इसका प्रमुख कारण यह था कि लोक कल्याणकारी 
कीं मान्यता देने के कारण विभिन्‍न क्षेत्रों में सरकार के कार्यों में अप्रत्याशित 
उलके उत्तरदायित्व का भी विस्तार हो गया । परिणाम स्वरूप 
र फिजुल खर्ची को रोकने के लिए हिसाब किताब की जॉच 
का आवश्यकता तथा सावजनिक कअन के सर्वोत्तम उपयोग आदि के कारणों के सार्वजनिक 


है! ह १8 (3०% कर 000३३ 00७ ७७७७७ 
शासन दी सम 


४३४४ अब के कक थीं का आः धार पर और ल्न्जन वैज्ञानिक (3 - की ; पूनर्गठन 
४ सम्पूण व्यवस्था को विस्तृत आधार पर और वैह्ष ढंग से पूनर्गठ 
को आब | पड़ा । सावजनिक वित्त के उपयोग से सम्बन्धित समस्याओं को समझने 


फ् 


की उद्देश्य से हीं अन्ततागत्वा बजट प्रणाली का विकास हुआ । 


उकलिनाक 





हम | (8/(७३४%॥४॥०५३७” १५५० 
महत्व, 


हूँ ४: 
५ 





का पएन 
न 








लक, श्र हे 
(0१०4 


आम 


॥ ४ | ४] 

































बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द "वोगेट' से लिया गया है। इसका अर्थ 


१08 “पु 











हे चमड़े का बेग या थैला । बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले इग्लैण्ड में 4733 ई0 
में किया गया था । इसका उपयोग बालपोल की उसी वर्ष बनायी गयी आर्थिक योजना 


वित्तमंत्री ने अपनी वित्तीय योजना को लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत 
॥$ 7 





के विरूद्ध जबकि 
किया तो पहली बार व्यंग के रूप में यह कहा गया कि "वित्त मंत्री ने बजट खोला 
तभी से सरकार के वार्षिक आब-व्यय के वित्तीय विवरण के लिये इस शब्द का प्रयोग 





ह.] 





कह. जे), 


हान लगा 





सरकार की अनुमानित आय व उसके व्यय के ब्योरे मात्र 
को ही । कुछ विद्वानों ने बजट को सरकार के राजस्व और विनियोजनों 


विधेयकों का पर्यायवाची बतलाया है |“ विद्वान लेखक - लेरोई बियुलिन के अनुसार, 
बज निश्चित अवधि में होने वाली अनुमानित प्रतियों एवं खर्चों का विवरण 
है । यह एक तुलनात्मक तालिका है जिनमें उगाही की जाने वाली आमदनियों तथा किये 











रु पता पे । 3 
जाने वाले खर्च की धनराशियाँ दी हुयी होगे८ंइसके भी अतिरिक्त प्राधिकारियों द्वारा किया 


कक 


अधिकार ह।" डब्ल्यू० एफ ०विलोवी के अनुसार, "बजट सरकार _ 
को आय तथा केवल एक अनुमान मात्र ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक कुछ 
है।वह बजट एक साथ ही रिपोर्ट अनुमान व प्रस्ताव है या उसे ऐसा होना चाहिये । 
यह एक ऐसा लेख-पत्र है या होना चाहिये जिसके द्वारा मुख्य कार्य पालिका धन प्राप्त 


और बजट व्यवस्था, द्वारा, अभय कुमार दुबे, विधायिनी , वर्ष 5 











हा वित्तीय प्रशासन 











205 2205: 


क्लयर 'कति 


करने तथा व्यय की स्वीकृति देने वाली सत्ता [व्यवस्थापिका के सामने इस बात का प्रतिवेदन 
उसने और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने गत वर्ष प्रशासन का संचालन 
प्रकार किया, लोक कोषागार की वर्तमान स्थिति क्या है, और इन सूचनाओं के 
बह आगागी वष के लिये अपने कार्यक्रमों की घोषणा करती है और वह बतलाती 

गर्यक्रम के निस्पादन के लिये धन की व्यवस्था किस प्रकार होगी"< पिसानेल 

के अनुसार, “बजट, राज्य की समस्त वित्तीय आवश्यकताओं और उनकी 
विश्यक्र संसाधनों के लेखा का एक प्राककलन है | यह एक निश्चिचत अवधि, 
सामान्यतया एक वर्ष, के प्रा्ललित सार्वजनिक व्यय और आभका तालिका विवरण है।” 














भारत में बजट व्यवस्था 4947 के इन्डिपेंडन्स आफ इण्डिया एक्ट के 


अनसार, “सहमति के बिना कोई कराधान नहीं" के आधार पर भारतीय संविधान में की 





गयी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यों में राज्यपाल अथवा उसके प्रतिनिधि #अधिकांशत: 
वित्त राज्य विधान मण्डल के सदन अथवा सदनों में जहाँ दो सदन हों वहाँ सर्व 





प्रथम विधान सभा में] के समक्ष वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियों व व्ययों का विवरण 
रखवायेगा ।> इसे संविधान में “वार्षिक वित्त विवरण” के नाम से निर्दिष्ट किया गया 





५ 


बजट निरूपण:- 

बजट रचना के मुख्य दो भाग होते हैं प्रथम अनुमानों की तैयारी और द्वितीयबजट 
का विघायीकरण: जिसमें अनुमानो' को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करना, व्यवस्थापिका द्वारा 
कृति प्रदान करना, व्यवस्थापन आदि सम्मिलित हैं 








कं 


नि 








देशोंमें बजट अनुमानों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रायः कार्य- 
पालिका का माना गया है । कार्य पालिका प्रशासव को संचालित करती है । सरकार का 
यही अंग इस बात का निर्णय कर सकता है कि उसे विभिन्‍न प्रशासकीय क्रियाओं के 


लिये अगले वर्ष कितने धन की आवश्यकता क्योंकि कार्य पालिका को विभिन्‍न विभागों 











4. बजट निर्माणत्र पारण, डा0पी0एल0 माथुर, विधायिनी वर्ष-5 अंक-4; मार्च -4988 
... पृष्ठ-2 क्‍ कक आह 

25 पिसानेल जी. कोडैसी, पार्लियामेंटस, पृष्ठ-204. द 

5. अनुच्छेद 202 भारतीयसंविधान । 





विधान सभा सचिवालय, अधिकारियों से प्राप्त विवरण के आधार पर । 















ह पी कक: ; मा 3.22 


20 # की 98 


का आवश्यकताआ का ज्ञान होता है, अतः: वही उसके सम्बन्धित आय-व्यय के अनुमानों को 
ढंग से तेयार कर सकती है । इस कार्य में वित्त मंत्रालय प्रशासकीय मंत्रालय तथा 














उसक अध्ानस्थ कायालय, योजना आयोग तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का सहयोग 
तथा योगदा | बजट अनुमान तैयार करने का कार्य अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ 
हाने के छ सात माह पृव हां शुरू हो जाता है। भारतीय वित्तीय वर्ष 4 अप्रैल से प्रारम्भ 


खत 


जुलाई या अगस्त से ही आय-व्यय के अनुमानों का कार्य प्रारम्भ हो 


होता है । 
जाता है । बजट का निर्माण विभाग की निम्नतम इकाई से प्रारम्भ होता है | सम्भवतः 


जुलाई अगस्त में वित्त मंत्रालय, प्रशासकीय मंत्रालय तथा विभागाध्यक्षों को उनके व्यय 


प्‌ 


का आवश्यकताओं के अनुमान तैयार करने के लिये प्रपत्र भेज देता है। विभाग अपने 


कह 

















स्थानीय कार्यलयों को यह प्रपत्र भेज देते हैं जिससे कि वे अनुमान तैयार कर उनको 


श् ५ 


वापिस निश्चित समय में भेज दें । अनुमान तैयार करते समय प्रपत्र में साधारणतया निम्न 











बाता का उल्‍लस न 

री गत वष की वास्तविक आय व व्यय । 

2. वर्तमान वर्ष के स्वीकृत अनुमान । 

3. वर्तमान वर्ष के संसोधित अनुमान । 

4. आगामी वर्ष के लिये बजट अनुमान । 

5. अनुमानों में प्रस्तावित वृद्धि अथवा कमी के स्पष्टीकरण । 


स्थानीय कार्यालय अपने प्रपत्रों को प्रशासकीय मंत्रालयों से सम्बन्धित विभागों 





को भेजते हैं । विभागाध्यक्ष इन अनुमानों का सूक्ष्म निरीक्षण व पुनतरावलोकन करते हैं 
तत्पश्चात प्रशासकीय मंत्रालय अपने अपने विभागों के सभी अनुमानों की एक प्रतिलिपि 
खापाल को प्रेषित कर दी जाती है | महालेखापाल विभिन्‍न मदों की जाँच 


0, 





भारत के महालं 
करता है और देखता है कि अनुमानों के सभी स्वीकृत प्रभार ही सम्मिलित किये गये 


॥27 


अनमानों के बारे में अपनी टिप्पणियाँ वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है । 


कत प्रभार सम्मिलित नहीं किये गये हैं । महालेखापाल इन प्रशासकीय मंत्रालयों 











वित्त मंत्रालय द्वार विभिन्‍न प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत अनुमानों का 
सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है । परीक्षण के समय वित्त मंत्रालय महालेखापाल की टिप्पणियों 


को ३ 
को मददे 





मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित 
योजनायें तथा नवीन योजनायें | ही कल 


गीर्यर्क अनमान:- 





व्यय क 
अनुमान तैयार करने, का कार्य 


के अनमानों का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात सरकारी आय का राजस्व 















दे नजर रखता है । प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों को 
| | गो में विभाजित किया जा सकता हे - अस्थायी प्रभार, प्रचलित 
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(3. 
|, 


विगत 
रे 





वर्ष में प्राप्त आय के आंकड़ों के आधार पर आगामी वित्त ह 
वष संभावित सरकारी आय का अनुमान तैयार करते हैं , वे विभाग हैं - आय 
#* विभाग, कन्द्राय उत्पादन कर विभाग तथा सीमा शुल्क विभाग आदि । आय का 


हक 














ता लगाने के बाद वित्त मंत्रालय व्यय को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये करों 


ब्श्‌ 


दा #षतताता 





य-व्यय का अनुमान तैयार हो जाने के बाद उन्हें संसद में प्रस्तुत 
ण पत्र तेयार किये जाते हैं । वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र, और 


कह, 







'श, 
अफ/ककुशकाा/कोरआ 92४ एजवीक्रकरू है; %ः कह 


|) के रे 8 हैः "| रे ' 


॒ 


फण, [ अटतात जा (##8 
अनदाता 5८ 











, 


कक बरण पत्र:- 


१७७७॥७॥७७॥७॥७७७७७७७७७७७ ० 


थे 





इसमें तोन खण्डों में शासन की प्रप्तियाँ और व्यय को 


:। प्रथम खण्ड में शासकीय लेखा जोखा रहता है - उदाहरणार्थ-/£.संचित 


हि 





हा] 





4#/कु॥७॥, ब॥ आफक आ ६ 


हे कप! | 


/)५ ३, 





हर ; ।2, आकस्मिक विधि 3,सार्वजनिक लेखा *.व्यय का आकलन 


जोकि शासन के की पूर्ति के लिये आवश्यक धनराशि का प्रथक- पृथ्क आंकलन 
रखता है | 5उन व्ययों का लेखा जोखा जोकि संचित निधि द्वारा निर्धारित है, और जिस 

















धनराशि करने का अधिकार संसद को है ।” क्‍ 
तत्पश्चात प्राप्तियाँ व व्ययों का आकलन लेखा के बड़े शीर्षकों द्वारा निर्धारित 


| ५.१ 


करण के अनुसार बजट विवरण में दर्शाया जाता है । बजट विवरण से शासन 
नोतियों एवं क्रिया कलापों के अनुरूप होने का विवरण मिलता हैसआकलन 
2 खण्डों में अथांत व्यय की राजस्व लेखा व पूँजी लेखा में विभाजित होती 

















एकाउन्ट या राजस्व 





एकाउन्ट या राजस्व लेखा में शासन की राजस्व प्रत्तियों और सेवाओं 


द्वारा प्रत्तियों तथा शासकीय विभागों के सामान्य संचालन के लिये व्यय 
द्वारा दिया जाने वाला ब्याज और शासन के द्वारा दिये जाने वाला अनुदान 











कैपिटल एकाउन्ट या पूँजी लेखा में पूँजी प्रतियोँ चाहे वह बाजार से कर्ज 
उधार लिये जाने वाला धन हो, रिजर्व बैंक के उधार तथा 








कौल एवं शकधर पुस्तक बजट तथा संसद, पृष्ठ-4-4.._.... 
कोल एवं शकधर “बजट व संसद”नेशनल पब्लिसिंग हाऊस, पेज-2 





है, 























न च्न्‍न ५ शत हु * ; ४ है ग तु ०; % 








॒ 5 ४ 5 हे पर ..' ा ः 2. 
गा 7 रा ः रा . रा रा ः . 2 ः 2 2 रा 
; (2 ; ः ..ः . .. .' ... 
रा * हे < रा _ 2 2. 
४ ०" ः .. ..... ....... ० .ः 5) 


हा 
| 
[-+ 
00 
दिल 
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तू 3 ।॒ 





कर्जों के पुन भुगतान तथा कर्ज की प्राप्ति में सरकार के द्वारा दिये जाने वाले एडवांसेज 
के ऊपर व्यय संनिद्ित रहता है ।? 





&*%, 


व्यय का आकलन भी अनुदान की मांगों में विभाजित रहता है और इसमें 
किसी भी मंत्रालय में उसके राजस्व पूँजी व्यय, सहायता के लिये अनुदान तथा 
बड़ी सेवाओं के लिये मांग रखी जाती है । 








डी 





तर एडवांसेज , तथा स 





व्यापार व लाइसेंतिंग नीतियों से सम्बन्धित स्थिति को भी बजट ड्स्टमेट 
रखत समय ध्यान में रखा जाता है जिससे कि वास्तविकता के संदर्भ में नजदीक से आंकलन < 
हां छक्क । 


, 00 हि 
कं अजीज जल अली व जी तर हक आई 


टेक्सीक्रण प्रस्तावों का प्रभाव विभिन्‍न मंत्रालयों से संबन्धित प्रकीर्ण प्राप्तियों 
माहत करते हये बजट प्राप्तियों के संदर्भ में विभिन्‍न मंत्रालयों द्वारा विचार किया 


| के | 


जाता ह€ तथा बनट मे उसका विवरण रहता है | 


क्या 
पक 4 











शासन के द्वारा ट्रेजी बिल्स के जारी ऋण, तथा कर्जो के भुगतान 
कर्जो के रूप में प्राप्त राजस्व का उल्लेख रहता हें! 


७ 


म॑ प्राप्त धनराशि 





हलक 


। सार्व 





लेखा:-- 
वह जमा धनराशि है जिसमें शासन के द्वारा प्राप्त राजस्व तथा शासन 


े, हक, किये 


के द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों से प्राप्त, प्रतिभूतियों से प्राप्त धन, ऋण 





से प्राप्त धन, ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त धन के अलावा सार्वजनिक धनराशि 








रहती है | 


3. आकस्मिक निधि:- 








धि में आवश्यक अज्ञात खर्चे जिनके लिये धनराशि संसद 


शासन के उत्तरदायित्व में सुरक्षित धनराशि रहती है 








है जो कि सदन में मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं 
४ आ 
लिये राज्याध्यक्ष के 








छठ ) 0३ & 


5 कौल एवं शकधर,बजट एवं संसद नेशनल पब्लिसिंग हाउस, पेज-3...र 
2 कौल एवं शकधर बजट एव संसद नशनल पब्लिशिग होऊसत, पज-4 की ह हा ः दे . 


हे कौल एवं शकधर बजट एवं संसद' नेशनल पब्लिसिंग हाऊस, पेज-2 











रा ' ः ः ' 
, 2 
5 . 2 रा 2 ः . रा रा 
५ ८2 हट 5 हर “ ४ | 





2 24907 


है. न 


सिंद में भेजन के पूव सभी विवरण पत्रों की ठीक प्रकार से जाँच पड़ताल 
। इस प्रकार बजट कार्य पालिका द्वारा तैयार किया जाता है। यह निश्चित 
करशाही द्वार बनाया जाता है तथा इसमें चुने हुये प्रतिनिधियों विपक्ष की 
तक की मंत्रि परिषद के सदस्यों तक का कोई योगदाव 











का 


अदला! 
"4९, 











।! हक | 
५ 
+ 


कत ॥एकूफा |] 


श्‌" & है 



























हीं होता, वस्लुतः: इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि संवैधानिक दृष्टि से जिस विधायिका 
| मंजूरी के बिना एक भी पैसा न तो खजाने से लिया जा सकता है, न खर्च किया 
जा सकता हैं उसके विपरीत बजट प्रस्तावों को तैयार करनें में, उनमें घट-बढ़ करने में, 
को खब करने र तरीकों को सुझाने में विधायिका अथवा उसके सदस्यों, जिसमें 


': भ्क् हर, 


दोनों शामिल हैं भूमिका नगण्य रहती है। 





हक 





अर प्त्जा हे ०, और क़ोणजूप 
88 है | 

5 कक के (0! 

३ # के ॥॥ 





उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमानुसार बजट राज्यपाल के द्वारा 








नियत को सदन में उपस्थित किया जाता है तथा जिस दिन आय-व्यय सदन के 
समक्ष रखा जाता है उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती है । 


॒र्घ में बजट प्रस्तावों का प्रकट होना सदन के विशेषाधिकार का हनन. 









हीं बनता सदन को बजट के प्रकट होने के कारण, परिस्थितियों तथा मंत्री के 


आचरण करने की विपुल शक्तियों हैं ।/ भारत वर्ष में बजट के प्रकट होने 
एक घटना 4948 में हो चुकी हैं किन्तु उस समय परिस्थितियाँ भिन्‍न थी यद्यपि 
फिर भी वित्त मंत्री श्री आर.के. सम्मुखम्‌ चेट्टी 





क 


५] 





५. औ#५ दोष “ही कि का 
पत्त मंत्री का दोष नाही था 





इसमे भा 


को अपना त्याग-पत्र देना पड़ा था 


बक आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने व उसके पारित 





उत्तर प्रदेश 








पी." ; कं] 


है हज ० मद, वजन पतला 
हान का ताकरसा 


बेवरण से स्पष्ट है कि उ0प्र0 विधान सभा में बजट रखे जाने 
में कोई परम्परा कायम नहीं की गयी जबकि लोक समा में फरवरी 
माह के अंतिम सायं-5 बजे बजट रखे जाने की परम्परा है | 4955 में जब यहाँ 
फरवरी माह में बजट रखा गया तो प्रजा. समाजवादी दल के श्री नारायण दत्त तिवारी 

ब्रिटिश परम्परा का अन्धानुकरण बताते हुये तर्क दिया कि फखरी में केन्द्र से. 
सहायता का पता नहीं चल पाता है । द हट 














है. 









६ 0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली नियम 483 व 484 





'लोक. सभा . वाद-विवाद 9.3:56-ऋकोौलगैं--72% 4350-37 


5338-44 
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हु 
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खरहाआम३ छूए, # है| 
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के ॥ कक के 5 हब 








#4 ।०7॥| 0 जब कक ।आ ७७४ अभा॑ काम कृम फपह २; 
है ॥;॒ | | है कि का की है (३ ध 
यग| न आवय-ध्ययव 








हा है हि शं हक 
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| 08 हक आआा। 
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हा 0७७७४ २४ ७ आओ है अं हा लत (४ | हज #/** ११७॥ श ९००)०/०३०8७॥॥४४००/नकह पयापण्त 
न पक्षन॑ बित्ताब प्राक्रसा में पया 









कै सम लप । आ बाय 60 
विशेष, | 2४ एई दल हात 
लजियाजला कि पे दल हात 
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टट ऋया में भाग लेते 
री का भेद 


शी नारायण 





में प्रतिपक्ष 
न होने पर कथनी ये 


ल्‍ हि 8035 ः 


*ः ५०) है 3 /४॥॥। ॥ह0॥१ (0४४०: न ॥, & 
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क्र सी 
क्र हम ला हे ०2 (फल ता । स्ण्ण्ट /अठ 
हा] है (7 ण 500) न ० ्‌ की ँ 
(० श्र 2008/१॥2॥९४७७॥४१३॥४८ खाता 


ता में सबस ज्यादा असफल रहा 





$, 
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पर दम ५५ 








में सबस ज्यादा प्राथमिकता उद्योग धन्धा 
जावगा हम इसका द हृ 
गयी है । 5 


2, 


बजट की 


द्वारा आय: 
का हीं विवरण दिया 
| के श्री 







परान॑ | 
|. | 


हां 


सामान: 


या घने ः 
४2 नगद 


ब्क 





निकम्मा 
काम करना चाहे, 





जो नयी 





जा बात चलता ले 
अंग नहीं करता है"> इसी दिन जनता पार्टी 








त्त मंत्री 


बजट भाषण के लिये जरूरी 


सामान्य रूप से चली आ रही है 
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में प्रस्तुत किये जाने के बाद सदन में उस पर 
साधारण चर्चा, 
या 
साधारण 


2. अनुदानों की मांग पर चर्चा व 
द्वारा आय-व्ययक पर अथवा उसमें 

चर्चा हेतु सामान्यतया 5 दिन की अवधि 
कि "इस प्रक्रम पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं 
न में मतदान के लिये रखा जायेगा | सामान्य 
चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाये गये 


नियम 487 


0प) विधान सभा में 4952--85 तक प्रस्तावित बजट सामान्य चर्चा के 


रूचि ली । संसदीय कार्य प्रणाली की यह एक 
हैं जिनका कार्य सत्ता दल, दल की नीतियों व 
उजागर करना होता है । उ0प्र) विधान सभा 


हुये, बजट को सरकार के घोषणा पत्र के अनुरूप 


॥7 


बताकर आलोचना की 26 अगस्त 4957 


दत्त तिवारी ने कहा - इस प्रदेश में जब हम औद्योगिक 
होता 


कि सरकार की औद्योगिक नीति विभागों 
है।जब हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार 


| था तो उस समय सरकार ने यह उद्देश्य घोषित किया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


[६ 
हा ं ] 


इन्डस्ट्रियल डबलपमेंट दी 
सरकार की यह घोषणा 





को जायेगी 
तो स्पष्ट होता हे कि 


3 


यह कहकर आलोचना की गयी कि बजट में 
गया है - वर्ष 4980-84 में आय-व्ययक पर 
राम स्वरूप वर्मा ने कहा (28 अगस्त 4980 को 

कि सरकार जो 


है 


[५ 


तियाँ लागू करना चाहे उनका उसमे उल्लेख करे, लेकिन 


उन्हें गिनना बजट भाषा का 
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने 








हर उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया 











उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-486, 26 अगस्त 4957 पेज. ड9 
3 उ0प्र) विधान सभा कार्यवाही खण्ड- 345 ,पैज 240, 26 अगस्त 980 2. 
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५. हर, 


"यह बजट तरीके से दिशाहीन है - बजट आमदनी व खर्च का व्योरा नहीं होता 


!ब्क 





बरन सरका नीतियों की ओर भी संकेत करता है इस बजट से किसी सही दिशा 


न 


| 
में काय हान का सवाल हा नहीं उठता |" 








य-व्ययक पर सामान्य चर्चा के समय सामान्यतयया आय-बव्यय की मदों 


$ कोई गली सो बहुत कुछ कहने का सस्‍्कोप हो लेकिन प्रतिपक्ष 












द्वारा सामान्य प्र ] अंगों पर प्रहार किया गया । विरोध पक्ष नें 





कृषि के मेहनतकश निधन किसनों, मजदूरों की दयनीय स्थिति, लक्ष्यहीन शिक्षा प्रणाली, 
| की प्रसार नीति, खाद्य नीति, महानिषेध नीति, श्रम नीति, पूर्वी जिलों की शोचनीय 
, मुल्य वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, पुलिस ज्मादती, 

कगी, आवश्यक वस्तुओं का अभाव, नौकरशाही, प्रशासनिक अकुशलता आदि 


जनसमस्याओं के आधार पर सरकार की कट्ट आलोचना की - पुलिस अत्याचार 









। 


कफ 





उत्ताद 





हर ये (957-58 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के श्री 
उग्रलेन ने कहा- सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर आज पुलिस के द्वारा भारी जुल्म कराया 


आज पुलिस को ऐसे अधिकार हैं कि वो जिसको चाहते हैं हथकड़ी डाल 
राजनैतिक व्यक्ति को भी वह नहीं छोड़ते" पूर्वी जिलों की समस्या पर 
हुये दिनांक 49 जुन 4974 को प्रतिपक्ष के श्री राम अधार ने यह कहते हुये कि 
ने पर्वी उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की है अत: मैं इस बजट से संतुष्ट 





कं 








नहीं हूँ इस ट की कापी फाड़ कर फेक रहा हूँ उन्होने बजट की कापी फाड़कर 
फंक दी | 


प्रतिपक्ष ने बजट की प्रायः यह कह कर आलोचना की कि यह घिसी पिटी 
सरकार का घिसापिटा माल है, इसमें नवीन समाज के निर्माण की आत्मा नहीं बोलती 


. हे है 


था उसने सामान्यतया बजट को निराश जनक बताया - 46 जुलआई 4980 को उ0प्र0 के 


बंध । 





मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रदेश के वाषिक बजट पर 








की प्रतिक्रिया आलोचनात्मक थी - विपक्षी दलों नें बजट को जन 
बताया | विपक्ष के नेता श्री राजेन्द्र सिंह ने बजट को किसान विरोधी 
बताते हये कहा कि इससे जनता की सभी आशायें धूमिल हो गयी हैं" लोकदल के महासचिव 
श्री राम आसरे दास ने कहा - यह बजट श्रम विरोधी है इससे व्यापारियों को विभिन्‍न 

मिलेगी । लोक दल के राज्य सचिव श्री बेनी प्रसाद 


बढ़ाने में मदद क्‍ 
बताया" श्री मोहन सिंह ने कहा- बजट में जीवन्तता का अभाव है 


















हे उ0प्र) वि0स0 का0 खण्ड- 345 पघज- 246 , 28 अगस्त 4960 


2. उ0प्र0 विएस0का0 खण्ड- 486 पेज- 229..“//“|| 
वि.स. का. खण्ड-307 पेज- 770, 49 जुन वक्ा4 
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और इससे जनता को, खासकर 







7र किसानों को, कोई राहत नहीं पहुँचेगी । कम्यूनिस्ट पार्टी 


नेता श्री भीखालाल ने कहा - यह पुराने तथा घिसेपिटे घररे पर आधारित बजट में 


प्रदेश के पिछड़ेपप को दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों 
करने के लिये कोई ठोस योजना नहीं है | ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिप 
दल का मान्य नीतियों व कार्यक्रमों की कसौटी पर बजट की विवेचना की 
अनुरूप न होने पर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की । 


२ 


विपक्ष ने जनहित को प्रभावित करने वाले कखृद्धि प्रस्तावों का सदैव विरोध किया - 
वर्ष 4974-75 के आय-व्ययक पर सामाजर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता श्री चौधरी 


चरण सिंह ने कहा - आप्स्टाम्म पर कर लगा रहे हैं. सड़कों पर भी टैक्स लगा रहे 
हैं, गुड़त के ऊपर भी आप कर लगा रहे हैं, यह सारामासेज पर पड़ने वाला है - गुड़स 


की कीमत बढ़ जायेगी और हर आदमी एफेक्टेड हो जायेगा इसलिये मैं इन टैक्सों का 
विरोध करता हूँ।“ यद्यपि प्रतिपक्ष सरकार से करों को समाप्त करने या कन कराने में 
सफल नहीं रहा तथापि प्रतिपक्ष के तीव्र विरोध व भारी दबाव के कारण सरकार द्वारा 
आश्वासन अवश्य दिये गये - उदाहरणार्थ - 4953 में अनाज के मूल्य कन होने 
शर्त पर बढ़ायी गयी सिंचाई दरों में कमी कर देने , जौनपुर तथा आजमगढ़ में वर्षाभाय 
तथा फसल को कीड़े लग जाने के फलस्वरूप 3 लाख 87 हजार रू0 की नाल गुजारी 


की आााकआयांभााांत 


छूट देने-“, 4964 में सिंचायी दरों में बुद्धि वापस ले लेने का सरकार ने आश्वासन 


दिया | इसी प्रकार 4956 में जब पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाने के लिये 
विपक्ष द्वारा बल दिया गया तो मंत्री महोदय ने घोषणा की कि न्याय पंचायतों ने जुमनि 


समसामयिक घटनाओं व समस्याओं से सदन को अवगत कराने के अतिरिक्त 


जि | | 


में जो रकम वसूल की है, सरकार उसकी आधी रकम न्याय पंचायतों के विकास के 


लिये उनको वापस कर देगी ।* 


कुछ अवसरों पर बजट के विरोध में प्रतिपक्ष द्वारा सदन त्याग का भी मार्ग 


जदादी 


अपनाया गया - वर्ष 4965 के बजट को जनविरोधी कहकर संयुक्त समाजवादी दल, 


साम्यवादी दल व निर्दलीय सदस्यों ने सदन त्याग 





ह अमृत प्रभात 47 जुलाई 4980 


24 उ0प्र/दितस0 का0 खण्ड 307 पेज- 678, 48 जून 4974. 
3 


उ0प्र0 वि. स0 का0 खण्ड- 425, पेज- 283. 
ह उ0प्र) वि0स0 का0 खण्ड-470 पेज 34075. 8 
उ0प्र0 वि!0स0 का0 खण्ड- 253, 42 फरवरी 4965, पृष्ठ- 568 


के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा 
कश्ष ने अपने 
तथा उसके 
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इसी प्रकार दिनांक 26 मार्च 4976 को मुख्य मंत्री द्वारा थोड़ा बजट भाषण 
द पढ़े जाने के उपरान्त चौधरी चरण सिंह नेता विरोधी दल नें कहा कि 4 सफे पढ़ दिये 
गये 2 सफे आखिर के पढ़ दिये जायें और शेष बजट पढ़ा हुआ मान लिया जाये । श्री 
अध्यक्ष द्वारा इसे पहले की परम्परा को तोड़ना बताया तो श्री चरण सिंह नें यह कहा 
कि तब हम सदन में नहीं रहेंगे कुछ सदस्यों के साथ बाहर चले गये ।/ 
लेकिन समय-समय पर बजट के उन प्रस्तावों का भी स्वागत किया जिन्हें 
वह [विपक्ष] जनहित में उचित मानता था जैसे-वर्ष 4939 में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों 
के मंहगाई भत्ते में बुद्धि, 25 हजार रू0 तक की बिक्री कर वाले खाद्य व्यापारी को 
बिक्रोकर से मुक्त करने, 496 में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों तथा कुछ अन्य वर्गों 
के 


कर ] 


राजकीय कर्मचारियों को कुछ राहत देने जैसे उपबन्धों का स्वागत किया । 4957 
फिजूल खर्च कम करने की अपनी नीति को क्रियान्वित करते हुये विपक्षी सदस्य व 
सदन के उपाध्यक्ष श्री राम नारायण त्रिपाठी ने अपने निवास स्थान की सज्जा के लिये 
पंच हजार रू0 में कटौती कर 2 हजार रू0 ही लेने की घोषणा की ।2 स्पष्ट है कि 
इसे अवसर पर प्रतिपक्ष ने प्रशासन की नीतियों का अवलोकन व तत्सम्बन्धित शिकायतों 
को अभिव्यक्ति की । इस विचार विमर्श का स्वरूप राजनैतिक अधिक रहा । 





बन 


ड् 





“साधारण चर्चा की समाप्ति के बाद सम्बन्धित मंत्री अपनी मांगे प्रस्तुत करते 
हैं और उनके प्रस्ताव का यह स्वरूप होता है कि इतनी धनराशि अनुदान की सम्पूर्ण 
धनराशि बताते हुये| अमुक अनुदान संख्या के अन्तर्गत स्वीकृत की जाये ।"3 नियम 488 
!| में कहा गया है कि "अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर 
विचार और मतदान के लिये अधिकतम 24 दिन नियत करेंगे”। अनुदानों का क्रम नेता 
सदन, तथा नेता विरोधी दल के परामर्श से निश्चित किया जायेगा ।* 


इस प्रक्रम में किसी अनुदान की मांग को कम करने या उसके किसी मद 
को निकाल देने के प्रस्ताव किये जा सकते हैं किन्तु अनुदान की मांग में बृद्धि या उसके हि. 
लक्ष्य में परिवर्तन करने के प्रस्ताव नहीं किये जा सकते तथा इसके अतिरिक्त किसी मांग क्‍ 
को कम करने के प्रस्ताव पर संशोधन करने की अनुज्ञा नहीं होती है।....ः क्‍ 
4. उ0प्र/ विएस0 का0 खण्ड-330 दिनोंक 26 मार्च 4976... 
4 उ0प्र/ विएस0 का0 खण्ड- 485, 4 अगस्त 4957 पेज- 75 
3. मुखर्जी ए0आर0' पार्लियामेंटरी प्रोष्ीनर इन इण्डिया पेज- 288. 
4. उ0प्र0 वि0स0 प्रक्रिया नियमावली नियम 48 ५०/१३ 
5 ४ दिलों ++ द है ःझ | हक हे 
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कटौती के प्रस्ताव की सूचना उस 


अनुदान पर विचार हेतु नियत दिन से 
होता है किन्तु अध्यक्ष अन्यथा भी निर्देश दे 


द 


< 


कम स॑ कम दो दिन पूर्व देना आवश्यक 

सकते हैं।” नियम 89 के अनुसार किसी अनुदान में कटौती हेतु "नीति 
_मितव्ययिता कटौती"तथा "प्रतीक कटौती" प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते 
कटौती का स्वरूप होता है 


है कि भांग की राशि घटाकर 
इसका उद्देश्य माँग में अन्तर्निहित नीति का अनुमोदन करना 
कटौती का उद्देश्य प्रशासन में मितव्ययिता 
की राशि में उल्लिखित 


अनुमोदन कठौती” 


है 


कते हैं । नीति अनुमोदन 
एक रू0 कर दिया जाये" त्था 


निफिनननन नल लननन++ 


रना होता है । जबकि मितव्ययिता 





व्ययिता लाना होता है | तथा यह इस रूप मेंकमांग 

गेखित राशि की कमी की जाये" ब्रस्तुत को जाती है | प्रतीक कटौती 

का प्रस्ताव शासन के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में किसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने 

के लिये किया जाता है तथा इसके प्रस्थापना का स्वरूप इस प्रकार होता है कि "मांग 
की राशि में 400 रू0 की कमी की जाये" 


कक 


कटौती प्रस्तावों का प्रयोग प्रायः: विरोध पक्ष 
के साधन 


हारा सरकार के विरोध [आलोचनाओं 
के रूप किया जाता है । 


उ0प्र/ विधान सभा सचिवालय द्वारा सूचना प्राप्त 
हुयी कि प्रत्येक बजट सत्र में प्रतिपक्ष द्वारा कापी संख्या में कटौती प्रस्ताव प्राप्त होते 
हैं । 
यह एक सामान्य नियम है कि प्रतर्क अनुमान व्यंगात्मकत पद, अभ्यारोप 
अथवा मान हानि कारक क/ 
होना चाहिये 


कथन रहित एक कठौती का प्रस्ताव का सम्बन्ध एक माँग से 
हुये तथा एक विशिष्ट विषय का निर्देश करना चाहिये | 


जर्तों 


उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियम 490 में कटौती प्रस्तावों की 
र्तों 


ग्राह्यता 
का विस्तार से उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर उच्यक्ष अपने ते 
कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता का विनिश्चय करते है । द 


ल्‍्क 


व्रितानी संसदीय परम्परा के अनुसार: अनुदानों की 


वाला समय विपक्ष के लिये समय 


मांगों के लिये दिये जाने 
कहलाता है | 
अनुदानों के लिये उपलब्ध समय के 


इसका अथ है कि यह विपक्ष है जिसे 
वितरण में अन्तिम बात कहने का अधिकार है 3 अं की अकबर कि लक कक 2057 20077 8 | 









नियम 89 [को [ख[ व |ग उ0प्र0 वि0स0 प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमावली 
माल्या एन0एन0: इन्डियन पार्लियामेंट प्रा)- 425. क्‍ 
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हक! 


अगर विपक्षी दल चाहते हैं तो वे छोटे अनुदानों के लिये गैर अनुपातिक तरीके से ज्यात्ष 
समय व्रात्त कर सकते हैं और बड़े अनुदानों के लिये थोड़ा समय ही दे सकते हैं अथवा 
बिना किसी बहस के कुछ अनुदानों को स्वीकार करने का सहमति मत दे सकते हैं जिससे 
अनुदानों के लिये स्वीकृत समय को महत्व पूर्ण अनुदानों की बहस में लगाया जा सके | 
इस लिये वास्तविक प्रक्रिया में अनुदानों की बहस के लिये प्रदत्त समय में विपक्ष की 
बात ही अन्तिम होती है | लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि केवल विरोधी दल के सदस्य 
ही अनुदान की मार्गों की बहस में हिस्सा ले सकते है जहाँ तक विधायिका में सदस्यों 
के बहस में हिस्सा लेने का अधिकार है, ये सभी के लिये समान है |? 


मि क 


(4 





फिर भी उ0प्र0 विधान सभा में अनुदान पर बहस के लिये पर्याप्त समय 


५. 


न मिल पाने के कारण तथा बजट को शीघ्र पारित कराने के उद्देश्य से शनिवार को 
भी सदन की बैठक करने के प्रस्तावों का विपक्ष ने विरोध प्रकट करते हुये संदन त्याग 
किया । 43 फरवरी 4958 को मुख्यमंत्री के ऐसे प्रस्ताव के विरोध में प्रजा समाजवादी 
दल को छोड़कर शेष विपक्ष ने सदन त्याग किया ।2 एवं 4॥ फखबरी 4960 में इसी प्रकार 

अल्ताव का समाजवादी संयुक्त दल के श्री टीकाराम पुजारी को छोड़कर सम्पूर्ण विपक्ष 


0 


विरोध किया।2 


विपक्ष ने कटौती प्रस्तावों को लिये बिना अनुदानों पर राय लेने पर भी आपत्ति 
अकट की - 'दिनांक 23 जून 4970 को श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री गोविन्द सिंह 
ने कठौती के प्रस्तावों को बिना लिये हुये अनुदानों पर राय लेने में आपत्ति की .... जब 
श्री लक्ष्मीरमण आचार्य भाषण के लिये खड़े हुये तो श्री अनन्तराम जायसवाल _निता संयुक्त 
सोशलिस्ट पार्टी अपन दल के सदस्यों सहित इस व्यवस्था के विरोध में सदन त्याग 
किया ।* ः 





उ0प्र0 विधान सभा में अनुदानों की मांग पर चर्चा के समय प्रतिपक्ष ने कटौती 
श्रस्ताव प्रस्तुत किये तथा अलग-अलग विभागों के लिये दिये गये कटौती प्रस्ताव पर क्रमशः 
विभिन्‍न विषयों पर चर्चा हुयी । प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों में सामान्यता नीति अनुमोदन 


कटौती प्रस्ताव ही अधिक प्रस्तुत किये गये जिनका उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना 





हितकारी 


व उसमें लोक हितकारी सुझाव प्रस्तुत करना रहा नकि अनुदान राशि में कमी - उदाहरणार्थ 


४ 


कि, 


दिनांक 22 मार्च 4984 को खाद्य व रसद विभाग के अनुदान पर बोलते हुये श्री भीखालाल 
कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा-- "मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या कर मा 44 खाद्य व 





/ 





हा पी.एस. पचौरी: सेक्रेटरी उ0प्र/ वि0 परिषद लेजिस्लेचर 
न्फारमेशन डिपार्टमेंट उ0प्र) पेज- 444 228 क्‍ 

है उ0प्र0 वि0स0 की कार्यवाही खण्ड-49, 43 फखरी 4958 पृ 320... 

3. उ0प्र0 वि0स0 की कार्यवाही खण्ड-208, 40 व 47 फखरी 4960 पेज. 





78-82 5 5 का 0 
हर /970 के प्रथम सन्न में कृत कार्यवाही 23 जून970 खण्ड- 3 
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व रसद विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 4 रू0 कर दी जाये. 
कमी का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना व सुझाव देना है । मिट्टी के तेल की 
समत्या का प्रश्न उठते हुये उन्होने कहा - "यह जो पुल्तिका मुझे मिली है उसमें लिखा 
है कि 75 हजार कि0ली0 तेल की आवश्यकता है किन्तु 48 महीनों में 55 हजार के 
आस-पास मिला । अतः: जितनी हमारी आवश्यकतायें हैं उतना भी नहीं मिला, मेरा निवेदन 
है कि मिट॒टी का तेल गरीबों को सस्ते दामों में दिलाने की व्यवस्था की जाये" 





प्रस्तावों में अधिकांश प्रस्ताव आलोचना व सुझाव के बाद वापस 


9 


प्रतिष 


तपक्ष के सुझावों को माना - वर्ष 4955-56 के आय- 
नुदान संख्या 47- लेखा शीर्षक 48 रुड़की इन्जीनियरिंग विश्व विद्यालय 
बस्ताव रखते हुये श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि "मैने यह 

कटातो प्रस्ताव इस लिये रखा है कि मैं यूनीवर्सिटी आटोनागी की . रक्षा के लिये सरकार 
का प्रारत कर सकूँ” वित्त मंत्री के यह कहने पर कि"जो भी मुनासिब तरसीम हो सकती 
हैं वह की जायेगी" नारायण दत्त तिवारी ने यह कहते हुये कि "मै माननीय मंत्री जी 
के आश्वासन पर होने की गुंजाइश है, अपना 
कटौती प्रस्ताव वापस लेता हूँ" प्रस्ताव वापस ले लिया ।> 











के 





प्रातपक्ष को रचनात्मक आलोचना का सत्तापक्ष के लोगों ने भी समर्थन किया 
4974 - 4975 के चिकित्सा अनुदानों पर कठौती प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री जीतेन्द्र अग्रवाल 
को आलोचना को सही कहते हुये कहा - "कि यह बजट लापसाइटेड है और श्री अग्रवाल 
को की जगह बढ़ोत्तरी प्रस्ताव रखना चाहिये”- श्री जितेन्द्र अग्रवाल ने सत्ता 
पक्ष को बात का समर्थन कहते हुये कहा - "जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संसदीय प्रणाली 
में बजट पर आलोचना अथवा सुझाव देने के लिये बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखने का प्राविधान 
वही है । कटौती का प्रस्ताव के माध्यम से आलोचनायें की जाती हैं और यदि किसी विभाग 
विशेष का बजट कम है तो यह भी विपक्ष का कर्तव्य हैं कि उस ओर इंगित करें - 
श्री राज मंगल पाण्डेय स्वस्थ्य मंत्री ने प्रतिपक्ष को इस बात का धन्यवाद देते हुये कहा 


कि आज़ बहस ज्यादा तर्बसंगत रही व अच्छे सुझाव आये हैं"“ 








हु 


अनुदानों की मांग पर चर्चा के अन्तर्गत मुख्यमंत्री के विभागों पर हुयी बहस 
अधिक प्रभावी रही । तथा विपक्ष अधिक मुखर रहा क्योंकि सामान्य प्रशासन व गृह विभाग 
का मांगों पर हुयी बहस द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से रूप्पूर्ण शासन के क्रिया कलापों पर विचार 


हा जाता है 








उ0प्र0 वि0स0 का0 खण्ड 366 पेज- 404- 405 

2 उ0प्र/ विएस0 का0 खण्ड-366 पेज- 05 

3. 0प्र0 विएस0 का0 खण्ड-454 पेज 427 क्‍ क्‍ 4 

4.उ0प्र) वितएस0 का0 खण्ड-304 पेज- 97, जुलाई 4974 है न क्‍ 








समय-समय पर सरकार 
4957 में नियोजन विभाग के 
सभी राज0 दलों से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश को सुखी व समृद्ध बनाने के लिये 
उड़ समय पच-सात वर्ष के लिये ही एक प्रकार की राजनीतिक सन्धि करलें" 





जनुदान पर भाषण करते समय प्रदेश के मुख्य मंत्री नें 


अनुदानों की मांग पर चर्चा के समय प्रयः विधायकों नें [जिसमे प्रतिपक्ष भी 
सम्मिलित था| अपने श्षेत्र 


कप, 


को समस्याओं को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया व अनुदान 
का मांग की - वर्ष 4984 


7 55 अनुदानों की मांग दर [सार्वजनिक निर्माण विभाग 
पर अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते हुये श्री कुर्वेर सिंह नेगी नें कहा - सभी क्षेत्रों में 
सजट द्वारा सड़कें दी गयी हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कोई भी योजना, कोई 
भी धन, सार्वजनिक निर्माण विभाग का , जिला सेक्टर में नहीं गया है, इसकी व्यवस्था की 
जाय । इसकी व्यवस्था न होने पर पर्वतीय क्षेत्र में प्रगति बिल्कुल शुन्य रही है । 
अम्मन सिंह गहलौत ने अपने क्षेत्र बिजनौर की समस्या उठाते हुये कहा यह जो वर्ष 2.3 
दिन डर 


है, मेरे जिले बिजनौर में इस पूरे वर्ष में एक कि.मी. सड़क 


श 














स्पष्ट है कि विपक्ष ने अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर व 
चर्चा में भाग लेकर न केवल अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन किया बल्कि विभिन्‍न 
जॉटल मुद॒दों पर शासन का ध्यान आकृष्ड कराया । किन्तु अनेक अवसरों पर विपक्षी 
सदस्यों के विरोध के बावजूद तत्कालीन सरकारें,भोवित्तीय प्रस्तावों पर अपनी इच्छा के 
अनुसार 


सदन की स्वीकृति पाने में सफल रहीं । सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्‍न अनुदानों . 
हा लगभग सभी मांगों पर विरोधी सदस्यों की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये 
क्योंकि सामान्यतः कठौती प्रस्ताव सरकार के विरूद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव माना जाता 
है किन्तु 4952 से 4985 के दौरान एक 

प्रस्तावित कोई 





क भी अवसर ऐसा नहीं आया जब विपक्ष द्वारा 
कटौती प्रस्ताव सदन की स्वीकृति प्राप्त कर सका हो । यद्यपि प्रदेश में 
गठित मिश्रित सरकारों के शासन काल में कटौती प्रस्तावों के सदन द्वारा पारित हो जाने 
*आ सम्भावनायें हो सकती थीं किन्तु विधान सभा कार्य वाहियों से स्पष्ट है कि उ0प्र0 
विधान सभा में विपक्ष अपने इस प्रयास में कभी सफलता प्राप्त कर सका | 





अतः यह कहा जा सकता है कि आय-व्ययक व अन्य वित्तीय प्रस्तावों पर 
विधान सभा पर सत्ता पक्ष का वर्चस्व रहा । 





“आज' 45 अगस्त 4957 


उ0प्र/ वि/स0का0 खण्ड-366 अंक-5 पेज- 80-8। 
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उध्याय - 8, विधान सभा की समितियों व विपक्ष 





हैं है. । 

















225 3 जज का, 


गैर विपक्ष: - 








हाउस आफ कामन्स के भूतपूर्व अधिकारी "सर एडवर्ड फैलोज" का निष्कर्ष 
नियंत्रण का अर्थ हैं कि संसद प्रभाव डाले, प्रत्यक्ष शक्ति का उपयोग करें. 
वह आलोचना करे, बाधा न डाले, वह परामर्श दे आदेश नहीं वह संवीक्षा करें पहल 


छ 
हल 


नहों, वह प्रचार करे, गोपनीयता न रखे 





यदि संसद भूमिका परामर्श देने, प्रभाव डालने, आलोचना करने, संवीक्षा करने 





और निय॑त्रण करने की है तो अब प्रश्न यह होता है कि ऐसी कौन सी युक्ति है जिसके 
माध्यम से संसद इस कार्य को अत्यन्त प्रभावकारी ढंग से कर सके। अनुभव से यह 
सिद्ध हो गया हे कि सभी युक्‍कतियों में समिति की युक्ति सर्वोत्तम है। 


वर्तमान युग में सरकार के बढ़ते हुये कार्यक्षेत्र के कारण विस्तृत संसदीय कार्य 
एवं विल्लाग्भ्न की सुक्ष्माओं ने व जटिलताओं ने विश्व के जनतांत्रिक देशों में संसदीय 
समितियों का तीब्रता से विकास किया है । संसदीय समितियाँ, जो सम्बन्धित सदन के 
सदस्यों से ही गठित होती है, का उद्देश्य प्रमुखतः ऐसे कार्यो का सम्पादन होता हे 


जिनके लिये विशेषज्ञों द्वारा या व्योरवार विचार करने की आवश्यकता हो। इन समितियों 





कीव्सवस्था विशेष रूप से उन विषयों को निपटाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होती 


जो विशेषतया तकनीकी स्वरूप के कारण सम्पूर्ण विधान मण्डल कीषजापकुछ तदह्म(निपाये 


्‌ 


ऐ 


जा सकते तुतः संसदीय समितियों की व्यवस्था महत्वपूर्ण मामलें पर चर्चा के लिये 
सदन का समय बचाती है और संसद को मामलों की बारीकियों में फंसकर नीति और 
विस्तृत सिद्धान्तों के विषयों से परे नहीं जाने देती हैं।” ; 








विधान मण्डल के सदस्य अलग अलमग क्षेत्रों में विशेष रूचि व योग्यता रखते 

अतः समितियों का निर्माण करते समय उनके कार्यों के अनुसार उनमें विशेष दक्षता 

रखने वाले सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। और इस प्रकार संसदीय समितियाँ कार्य 
और कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करती है 


83 
रे 





विभाजन 


रे 


समिति पद्धते की आवश्यकता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि किसी 
मामले के सक्ष्य अन्वेषण हेतु आवश्यक साक्षियों के साक्ष्य, सम्बन्धित अभिलेखों अबवा 


जाँच, सार्वजनिक सुनवाई व अध्ययन, श्रमण आदि कुछ कार्य ऐसेहोठर्डे 


समान भ+ आमजन. ७३७०+४मर :4५लभ०भपप #पभ॥३+वओ+ जहातमममबञक 4+५०४१५७५ कान अमनसांक अनेक ऋरधामनयभोलन ७३४+ाअकक। ओम» आयाम सभा -कमइभाकनो॥ 4९४४०» /काशमााननक 














दस्तावेजों 


अारआाक&0भ #ररलॉकल ।3ए०क#७0॥४०. ८५ पनमकरनाक' डोभगमारक: अनेक) हकमाममादको >अरभाकारतो ;म००मतग. विक्कम साफ: (कमा सामकमअथा :002:2॥+, आलम, >जर्रभभने अध्यकेअाााक अभभाअ५॥ा० अमाताकनमा हफभ्फााथ्क जांक्माआ ०0३, 


बी माल्याग्रन० यन० लोकतंत्र समीक्षा, 4969, वर्ष अंक 4 पृ037 
2 खोडिलकर, आर0के0-कमेटी स्ल्टिम इन पार्लियामेन्ट जर्नल आफ पार्लियान- 


4 --मेन्टरी इनाफारमेशन, अक्टूबर 4967 पृ0 463 








8०, 





श 


४४ 5509 :/ 


जो विशालकाय सम्पूर्ण सदन द्वारा समुचित रूप से सम्पादित नहीं हो सकते हैं। 
कार्यों के उचित निर्वहन हेतु सदस्यों के छोटे समूह अर्थात "समितियाँ" अपरिहार्य है। 


विधानमण्डल में विभिन्‍न 


आर. 


इसलिये विधानमण्डल में होने 


कह 





विषयों पर विचार प्रायः दलीय आधार पर होता है। 
वाले वाद विवाद में अपेक्षित निष्पक्षात का अभाव रहता 
बहुदलीय प्रतिनिधित्व के कारण लघु सदन कहा जाता है । 
समितियाँ संसदीय कार्यो का निर्वहन सरलाठा, दक्षता व शीघ्रता से करती है 









हि पट सर्मिः : तेयाँ पर महल 
है लेकिन समितियाँ, जिन्हें 


जग 








है संसदीय 
व्यवस्थापन में यह कुशलता का समावेश करती है, जनता की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति 
हेतु जो व्यवस्थापन प्रस्ताव संसद में शासन रखता है समितियाँ उसका मूल्यांकन करती 
है। यही 
हट। पद 





नहीं शासन के कार्यो में विरोधी दलों के सहयोग की भी ये सुन्दर माध्यम है"।“ 
ये साधारणतया निर्दिष्ट विष्य पर विचार दलीय आधार पर न कर उसके गुषावगुण के 
आधार पर करती है। 


संक्षेप में समितियाँ सदन का कार्य हल्का करती है और विभिन्‍न प्राविधिक 
व जटिल विषयों की सूक्ष्मता से जॉँच कर सदन को उनके सम्बन्ध में उचित, न्यायसंगत 
तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अवसर प्रदान करती है । 





समितियों के प्रमुख उद्देश्यों का भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय जी०वी0 
मावलंकर द्वारा 48 अप्रैल 4950 को प्राक्कलन समिति की प्रथम बैठक में भाषण देते 


हुये निम्नवतू विवेचन किया गया;- 


गा यथासंभव अधिक से अधिक सदस्यों को न केवल उन पद्वतियों से जिनसे प्रशासन 


का संचालन होता है, सम्बद्ध करना तथा प्रशिक्षित करना बल्कि उन विभिन्‍न 
समस्याओं से परिचित कराना, जिनका सरकार नित प्रति सामना करती है। 





, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना ताकि वह निरकुश व स्वेच्छाचारी न बन सके। 
3. सरकार की नीतियों को प्रभावित करना । छ् डे क्‍ 


4... सरकार व समान्य जनता के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना।” 


हक 


या 


पायली एम0वी0,-/दि कान्स्टीट्यूशनल गवनमेन्ट इन- इण्डिया एशिया पब्लिशिंग 


हाउस, बम्बई 4960 5 मे अप ० 
जेना वी0वी0-पार्लिमेन्टरी कमेटीज इन इण्डिया -में उद्धृत पू0७ 30-34 





























2 4 ही कक, 


विश्व के प्रमुख जनतांत्रिक देशों की संसदीय समितियों के स्वरूप के आधार 


पर समिति पद्धति को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । 
का आफ कामत्स की समिति पद्धति तथा [ख! अमेरिका की समिति पद्धति । 





संसद व राज्य विधान मण्डलों समिति पद्धति अमेरिका की समिति पद्धति के 
भन्‍न तथा इं की समिति पद्धति के निकट दिखाई देती है। हाउस आफ 


तमतियों को तीन श्रेणियों में बॉटा जा सकता है [का सम्पूर्ण सदन की 


जी४ 





हू 





कॉटकत: 


ख॥ स्टान्डग कमेटियाँ [स्थायी समितियाँ| |ग| सेलेक्ट कमेटियाँ प्रवर 





उ0प्र0 में समिति पद्धति का विकास 





उ0प्रा) में समितियाँ के इतिहास का प्रारम्भ 4887 से होता है । सर्वप्रथम 
49 फरवरी 4887 को तत्कालीन "लेजिस्लेटिव काउन्सिल" में श्री जे0 डब्ल्लू0 क्विन्टन 
द्वारा दि नार्थ वेस्टर्न प्राविन्‍्सेज एण्ड अवध जनरल क्लाजेज बिल" को सदन की एक चार 
सदस्यीय | 





प्रस्तावक संहिता प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 
इसके बाद प्राय: सदन की प्रवर समितियाँ गठित हुयी किन्तु यह समितियाँ पूर्णतया अस्थायी 


प्रकृति की थी और निर्दिष्ट विषयों पर विचार करने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो 
जाता था । 


स्थायी आधार पर समितियों का निर्माण 4924 से प्रारम्भ हुआ । सबसे पहले 
बारद सदस्वीय दो वित्तीय समितियाँ का वित्त समिति [खाँ लोक लेखा समिति एक 


गठित गयी । 4935 के अधिनियम द्वारा विधानसभा की स्थापना के बाद 





ते 








विधानपरिषद की वित्तीय शक्तियाँ विधानसभा को प्राप्त हो गयी परिणाम स्वरूप उर्पयुक्‍त 
वित्तीय समितियों को विधान परिषद से समाप्त कर उन्हें फिर से विधान सभा में गठित ु 
किया गया । द ह 





समिति 


मिति निर्माण की शक्ति का उ0प्र0 विधान सभा द्वारा प्रचुरता से प्रयोग किया हे 
गया । 4954 में स्वीकृत उ0प्रा) विधान सभा की प्रक्रिया नियमों में उर्पयुक्त वित्त समिति 
और लोक लेखा समिति के अतिरिक्त प्राक्कलन समिति, याचिका समिति तथा विशेधाधिकार 


समिति के गठन का प्रावधान किया गया । हे हा, 





ानमामार अमन अकनमारमकेके मा»ममकक #ाभाकाक पकमममभक, ममरम«ंप»॥! पेकनाा+) ताराकमभक' #रडआअ४७ ५. रमेश साधन्मपम ,१/५४)७७ जाानव+क। #220भन॥७ >3ऊानाने सा+४भमकाक ॥)नानगावकः 2४जरमन्कः 'नवनंअओे सअन परमलनोकन अमनक५॥ ॥रओामाा 3कसंभमका 


अमकाममअभोज पानमतसक ल्‍अमतमगाका। जाकर (अधभामभापक “मजाक >पकनतकेश #लारशललओ! #रतरपोतलाद॥ आकार/ओपिकं! 439४4! अभरनंसकलेकल मोशनकेरीतप कक सताासलॉल॥ ेलनीविलमीा जजकाटकरेआं अपर»: १०वाके/म कक तभारकामाण. कमाना, उरमाधरमार' असफामाभःक पमफन॥माक+ शलरंशमकन्‍्का 








जैनिंगस आइवर, पार्लियामेन्ट, पू0 268 कक कई 
ऐवस्ट्रैक्ट ल्‍ आफ दि प्रोसीडिर आफ फ लेजिल्लेटिव काउन्सिल /.. फार दि नार्थ 
2 वस्ट्रैकक आफ | डेग्स : व॒काउ र॒ दि नाथ 


वेस्टन प्राविन्‍्सेन एण्ड अवध, 49 फरवरी 887 पृ03 




















7 2200 00 3, 


कार्य मंत्रणा समिति तथा सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति क्रमश: 4954 
2 , हर प्र (0 विः हटा सभ धथ 5 
और 4955 “ से उ0प्र) विधान सभा की समिति पद्धति का आवश्यक अंग बन गये । 
निर्णय पुनर्निरीक्षण समिति की संस्तुति पर पहली प्रतिनिहित विधायन समिति का गठन अध्यक्ष 


द्वारा 4956 में किया गया _] 4958 में संशोधित प्रक्रिया नियमों द्वारा नियम समिति को विधान 


सभा की एक नियमित समिति के रूप में मान्यता प्राप्त हुयी 





हक 


पंचम विधान सभा के कायकाल 47 दिसम्बर 4974 को पारित एक प्रस्ताव 








के प्यक्ष द्वारा एक सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति का गठन किया गया। 
पष्ठम विधान सभा में 7 जून 4974 को पारित एक प्रस्ताव द्वारा इस समिति को दोनों 


सदनों की संयुक्त समिति का स्वरूप प्रदान किया गया । किन्तु पुनः अगस्त 4979 से 
इस समिति का संयकत स्वरूप समाप्त कर दिया गया 





उर्पयुक्त समितियों के अतिरिक्त पषष्ठम विधान सभा में एक अनुसूचित जातियों 
तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति [विधान सभा के 24 सदस्य तथा विधान 


भ् 


परिषद के 4 सदस्य तथा सप्तम विधान सभा में अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिश्चय संकलन 
गठन किया गया । इसके अतिरिक्त अष्टम विधान सभा में नियम समिति (4982- 
प्रतिवेदन में की गयी संस्तुति के आधार पर 28 फरवरी 4984 से एक 
समिति का गठन किया गया । 







| उ0प्र0 विधान सभा में समितियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियम 200 
में कहा गया है कि "प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने 
पर और तदपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय समय पर जब कभी अन्यथा 
अवसर उत्पन्न हो, विभिन्‍न समितियों, विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये, सदन द्वारा 
निर्वाचित या निर्मित की जायेगी या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होगी।" कु 


कु 





दे 


स्पष्ट है कि उ0प्र0 विधान सभा में समितियों का गठन आवश्यकतानुसार या. क्‍ 
तो स्वयं सदन द्वारा किया जाता है अथवा अध्यक्ष उन्हें नाम निर्देशित करता है । किन्तु 
इग्लैंणट व अमेरिका दोनों देशों में समितियों का गठन सदन के अनुमोदन द्वारा ही होता 
(है आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन, 4955 
2... प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन, 4956 |: 
है सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की फाइल से उद्धृत 
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वहाँ भारतवष॑ की 








उ0प्र0 
जा सकता है । 
क| स्थायी [सामान्य समितियाँ | 








अस्थायी 
स्थायी या सामान्य समितियॉ- का अर्थ उन समितियों से है जिनका निर्माण नियमित 








अं 


५ 
; 





के अन्तंगत किया जाता है और वह इन अर्थों में स्थायी 
कहीं जा सकती है कि उनकी नियुक्ति प्रत्येक वर्ष की जाती है । अध्ययनाधीन 
विधान सभा काल में ऐसी कई समितियाँ गठित की जाती रही हैं । 2 


हर 
हू 





|ख) अस्थायी समितियॉ- वे समितियों हैं जिनका गठन सदन के प्रस्ताव द्वारा अथवा 
अध्यक्ष द्वारा समव समय पर कार्य विशेष के सम्पादन के समय किया जाता 





स्थायी समितियों की सदस्य सख्या 40 से 25 के बीच प्राप्त होती है 
और उनमें से केवल लोकलेखा तथा प्राककलन समिति के अतिरिक्त सभी समितियों 
के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते है । लोकलेखा व प्राककलन समिति 
के सदस्यों का चुनाव सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है ।2 
समितियों में सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमों में यह व्यवस्था 
कि कोई सदस्य किसी समिति में तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता 
है जब तक वह उस समिति में कार्य करने के लिये सहमत न हो 4+ प्रत्येक 
समिति का कोई भी सदस्य किसी भी समय अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपना स्थान 
रिक्त कर सकता है ।* इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य समिति के लगातार 
दो या दो अधिक उपवेशनों में सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थिति रहें 

ऐसे सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के उपरान्त यदि आवश्यक 


से हटाने के लिये सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है; 
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समिति अक, 
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2) सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के प्रथम प्रतिवेदन पंचम विधानसभा,पर 


हे उ0प्रा) वि0स0 प्रक्रिया नियमावली तथा 
4... नियम 200 [उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया 


5 






आधारित । चतर्थ विधान सभा तक आठ 


पर आधारित 





| -तदैव- नियम 204 3 | जम 





















परन्त जब समिति के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित हो तो किसी सदस्य 


को स्पष्टीकरण का अवसर देने के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकता 





यद्यपि विधान सभा का कोई भी सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित तथा 
तदन द्वारा निर्वाचित किसी भी समिति की सदस्यता प्राप्त कर सकता है किन्तु 
कुछ समितियों में मंत्रियों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमों द्वारा वर्जित है। नियमों 
में स्पष्ट कहा गया है कि लोकलेखा समिति,प्राककलन समिति, सरकारी आश्वासन 


समिति, याचिका 





्‌ 








का समिति तथा प्रतिनिद्दित विधायन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम 
एवं निगम समिति में कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जोयगें और 
मंत्री सदस्य नियुक्त किये जायेगें तो ऐसी नियुक्त की तिथि से समिति 
नहीं रहेगें ।प्रक्रिया की इस व्यवस्था का उद्देश्य संभवत: समिति 
तथा समितियों के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने वाले अधिकारियों 


और अन्य व्यक्तियों को बिना भय के निष्पक्षता के साथ अपने विचारों को व्यक्त 








करने का अवसर देना है क्‍यों कि मंत्रियों की उपस्थिति से सदस्यों और अधिकारियों - 
का प्रभावित होना स्वाभाविक है। मे | 


अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होने वाली समितियों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय 
नियुक्ति के लिये अध्यक्ष पूर्णतया स्वतंत्र हैं क्यों कि 


७८ 


कि इनमें सदस्यों की 


४! 2! 
हि 





प्रक्रिया नियमो के अर्न्तगत उसकी इस शक्ति पर कोई नियंत्रणष नहीं लगाया 
गया है। वैधिक दृष्टि से उसे यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह चाहेवोरुक ही 


धर 


दल के सभी सदस्यों को किसी समिति में नियुक्त कर दे अथवा विभिन्‍न दलोंकोीा 
प्रतिनिधित्व प्रदान करें किन्तु अध्यक्ष द्वारा व्यवहार में दलों विभिन्‍न समितियों | 
निर्देशित करते समय सदन के सभी प्रमुख दलों के नेताओं 
परामर्श कर उन्हें उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का हे 
प्रयास किया जाता है क्‍यों कि सामान्यतया समितियों से यह अपेक्षा की जाती 

है कि वे दलीय भावना से विरत होकर उपस्थित मामलों का निष्पक्षता से समाधान 

करें। विधान सभा के सभी दलों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व 

प्रदान करने के उददेश्य से ही सदन की निर्वाचित समितियों तथा प्रवर संयुक्त 

समितियों के सदस्यों के चुनाव हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमपीय 

निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 
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थम वि0स0 


प्रथम वष 


प्रतितिनिधत्व का उल्लेख 


सदस्यता में दलीय 
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कां0, अन्य 


रा0दल 


निर्देलीय 2 
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द्वितीय वि0स0 





दलीय कां0 .अन्य रा0 , निर्दलीय 


द्ल 
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ह॥ है 


तृतीय वि0स0 


कां0. अन्य रा0. 


अनुपात के विश्लेषण हेतु अध्ययनाधीन 
वाली समितियों में सदन के विभिन्‍न 
निम्न तालिकाम्ते स्पष्ट है:- 
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तालिका से स्पष्ट है कि उ0प्र0 विधान सभा की समितियों 
सहित सदन के विभिन्‍न राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त 
द्वितीयकृषष्टम तथा अष्टम विधान सभाओं में समितियों के गठन 


के समय कांग्रेस का बहुमत था द्ूसीलिये इनकी समितियों में कांग्रेस का बहुमत 











| रहा तथा सातवी विधानसभा में जनतापर्टी का बहुमत रहा किन्तु चतुर्थ व 
पंचम विधानसभा में अन्य राजनीतिक दलों की संयुक्त शक्ति कांग्रेस से अधिक 


फ, 


के कारण कांग्रेस को समितियों में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिश्चित्व 





खाप्ता हुआ | 
ै 2 


अत: यह कहा जा सकता है उ0प्र) विधान सभा की समितियों 
का गठन यथासंभव सम्पूर्ण सदन की संस्था के रूप में किया गया। 





विभिन्‍न राजद्नलों के नेताओं तथा विधानसभा सचिवालयों के अधिकारियों 
से अनौपचारिक रूप से बात करने पर समितियों की सदस्यता के सम्बन्ध में 
तथ्य यह ज्ञात हुआ कि राजनीतिक दलों द्वारा इसे बहुधा अपने 
सदस्यों को दिये जाने वाले लाभ के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 
शासक दल तथा विरोधी दलों के नेताओं द्वारा समितिओं में नाम निर्देशन हेतु 
अध्यक्ष से अपने सदस्यों की संस्तुति तथा समितियों के निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों 
का चयन प्राय:आधार पर किया जाता है कि वे किस सदस्य को कितना अनुग्रहीत 
करना चाहते है; क्‍यों कि समितियों के कार्यों में रूचि होने के कारण कम, 
आर्थिक लाभ की दृष्टि से अधिक संदस्यगण ऐसी समितियों की सद्बस्थता पाने 








के लिये इच्छुक रहते है जिनकी अपेक्षाकृत अधिक बैठकें होती हैं और जो 
अक्सर परिभ्रमण करती हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समितियों की बैठकों द 


में भाग लेने के लिये सदस्यों को वहीं दैनिक भत्ता प्राप्त होता है जो उन्हें ई 
सदन के उपवेशनों के लिये प्राप्त होता है तथा प्ररिश्रमण के दौरान सदस्यों 
को यात्रा व दैनिक भत्ते की अतिरिक्त आय होती है । 





नियम 204 747 में कहा गया है कि "प्रत्यक समिति का सभापति अध्यक्ष 
द्वारा समिति के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जायेगा । परन्तु यदि उपाध्यक्ष 
समिति के सदस्य हों तो वे समिति के पदेन सभापति होगें" इस नियम का 
अपवाद केवल लोकलेखा समिति है जिसके सभापति का निवार्चन समिति द्वारा 
स्वयं अपने सदस्यों में से किया जाता है ।“. सभी मामलों में समितियों के अध्यक्ष 
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५ अनमन्‍नन स्‍ंणनमनना+ 
ँरमामना॥,.;>0%म०५% ्राकारमााक.आशापज अमधाम4८- ोषभरलपा ।फाशान्‍आअकः जरप्राजाक, 7४/३०भ१त। ७ +यकक मर वर ओकाभआ;४ १ :कनग०७4! अभकाफारपः पाइ्रावाकां +गम३3०३+ मनानका;4 १ल्‍मभणननओा क्रकध७७4७ फारवामंतोड अभाातकर अभाव अामबकमाकाए अमााववॉरओ 


8. उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली नियम 2293... 

















का नामात 


पीठासीन 


५, 


तर ५५ भा 


लोकता 


ट्ोती है, 
धार पर 











है छ ० आज कफ 


धिकारियों द्वारा किया जाता है, इसमें सन्देह नहीं कि 
ध्यक्ष के नामाकंन का अधिकार काफी सीमा तक 


धिकारियों को दिया गया अध्यक्ष 
गी है किन्तु उक्त व्यवस्था कार्य सार्थकता की दृष्टि से की गयी प्रतीत 





कु ५; 
द के पीठासीन आर्ध् 





क 


नल उंच् ्र्व 
सका एक प्रयोजन यह भी है कि अध्यक्ष का चुनाव 


। 


ही किया जा सकें 


योग्यता के 





असल्कन । ९ हूं 
। जे 





सभापति 


के 
मे 


अध्यक्ष कम से कम दस सदस्यों की एक 
नामिका तैयार करता . , जो अर्थोपाय समिति के निवेदन पर सारे सदन की 
समितियों का अस्थायी रूप से सभापतित्व करते हैं। अध्यक्ष अर्थोपाय समितियों 
उप सभापति तथा सभापतियों की उपरोक्त तालिका में से 
सभापति की नियुक्ति करता है इस प्रकार जिन व्यक्तियों 
उन्हें सभापति के कार्य का पूर्वानुभव 







नामिका 


की नामिक 










स्थायी समिति 
को स्थायी समिति में सभापति बनाया जाता 
अर्थोपाय समिति के सभापति और उप सभापति के अतिरिक्त, 
७ जसामिका के . 





हो जाता 
जो प्रायः सत्तारढ़ दल से सम्बन्धित होते | उपरोक्त . 
अनाजाता है इस प्रकार विरोधी दल का सदस्य भी सभापति 


दस्मोंको सत्नीदलो चुन 

चुना जा सकता है । जब अध्यक्ष पूर्वोक्त नामिका में से सभापति का चुनाव 

करता है तो उसका यह विचार होता है कि अमुक अस्थायी समिति के लिये 

कौन सदस्य सर्वाधिक उर्पयुक्त होगा । सभापति की नियुक्ति की पद्धति से 
कि उसे एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिये 


है यद्यपि इस बात का उसे ध्यान रखना चाहिये कि बहुमत के कार्य संचालन 
कोई रूकावट तो नहीं होगी, तथापित यह सुनिश्चित करना भी उसका कर्तव्य 


स्पष्ट 


ही 
( ध 


में कोई रूकावट तो नह 
है कि उल्पसंख्यकों को अपनी बात कहने का ठीक अवसर मिल रहा है और 
बहमत के निरंकश शासन से उनके हित सुरक्षित है। सभापति को जो स्थायी 

है उतने ही बड़े अधिकार प्राप्त है 


समिति में अध्यक्ष के ही पद का प्रतीक है 
वह संशोधनों का चयन कर सकता है, विवादान्त 


जितने अध्यक्ष को होते है । 
क्लोजर[ को अस्वीकार कर सकता है, असम्बद्धता पुनरावृत्ति आदि 


हो 








नामंजून कर सकता 











प्रस्ताव (क्लो 
के सदस्यों को रोक सकता है और उन प्रस्तावों 

विलम्बकारी हैं। ऐसे अधिकार उसी व्यक्ति को दिये 

हाउस आफ 





है जो उसकी दृष्टि में 

जा सकते है जिसकी निष्पक्षता सर्वमान्य हो । यही कारष है 
कामन्स नें स्थायी समिति का सभापतित्व किसी मंत्री को नहीं सौंपा और एक 
ऐसे व्यक्ति को उसके उपयुक्त समझा जिससे निष्पक्षता के साथ कार्य करने 

की उतनी ही अपेक्षा की जा सकती हो जितनी कि मानवीय दृष्टि से संभव 
है- इस सन्दर्भ में आइवर जैनिंग्स के विचार उल्लेखनीय है-"सभापति तालिका 





















है 0 ओ 





के सदस्य दल निरपेक्ष से चुने जाते है और विरोधी दल के सदस्य द्वारा 
ऐसी स्थायी समिति का सभापतित्व करता कोई आश्चर्य नहीं है जिसमें सरकार 
का बहुमत हों और जो मंत्री के प्रभार में किसी सरकारी विधेयक पर विचार 


कर रही हे साथ संसद अपनी कार्यवाही का संचालन करती 








हैस्‍] जिस भावना के 
6 ै, वह और भा महत्वपूर्ण हो जाती है, जब एक विरोधी सदस्य सभापति के 
4 मे मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन और उसके भाषष को नियमविरूद्द घोषित 


कर देता है ऐंली स्थिति में सभापति का निर्षय उसी प्रकार स्वीकार करना होगा। 
निर्षय को स्वीकार करता है। 











कार आकर, ॥#मव: कुह००५+ सुई हट 0. /७ ॥साथा। 
प्रकार वह अध्यक्ष 





सदन स्वयं से लेकर स्थायी समिति की अपनी कार्यवाही पर 


। 


अपने सदस्यों में व्यक्तियों को सभापति पद पर आसीन होने 


का अवसर प्रदान करता है । 





नेष्पक्षता, बद्धिमता आदि 
प्रधान दुर्लभ हो सकता है 
संगत व युक्‍्ति 


गुणों से मुक्त एक आदश एवं सवंगुष सम्पन्न 
किन्तु हमारा यह अनुभव रहा है कि अपनी तर्क 
युक्त कुशल व्यवहार से अधिकांश सभापति समितियों को उनके 





उद्देश्यों कराने में सफल रहे हैं। चाहे व्यक्तिगत रूप से उनका 
सम्बन्ध किसी राजनैतिक दल से क्यों न हो। 


जैसा कि पहले स्पष्ट है कि सभापति प्रायः नामांकित किये जाते है 
उक्त व्यवस्था यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गयी है कि कालोचितता 





का ध्यान रखते हुये सभापति का चयन केवल योग्यता पर आधारित हो। इस 
सम्बन्ध के सन्तुलन में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप यह देखने 
में आया समितियों के अध्यक्षता के लिये विरोधी सदस्य को प्राथमिकता 








जाये! आज संसद व विधानसभाओं में कुछ समितियों की अध्यक्षता प्रतिपक्षी 
सदस्य ही करते है जैसे-संसद में लोकलेखा समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, 
विधेयकों से सम्बन्धित 


शी 


कुछ समितियों के सभापति विपक्षी ही हैं।' 


इसी सन्दर्भ में सह तभू्सा उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 में लोकलेखा 
समिति व सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के सभापति का पद विपक्ष 








जैनिंग्स-पार्लियामेन्ट' द्धितीय संस्करण, 4957,पू0 72-73 
भालेराव एस0एस0, लोकतंत्र समीक्षा' जनवरी-मार्च 4970 ,वर्ष 2 अंक 2 


























किक 





कब 








को देने थ ही विधानसभा उपाध्यक्ष जो कि प्रायः प्रतिपक्ष 
का होत में शामिल है, तो वह उस समिति का पदेन 








सभापति होता है | उ0प्र0 में प्रक्रिया नियमों में उल्लिखित अन्य स्थायी समितियों 





में से याचिव न विशेषाधिकार समिति के उपाध्यक्ष पदेन सभापति होते 





हरि कु 


नेयमां में कहा गया है कि समिति के उपवेशन का दिन और समय 
थारित किया जाता है परन्तु यदि समिति का सभापति 


ऐ 


सुगमतथाउपलब्ध न हो तो समिति के उपवेशन का दिन व समय सचिव निर्धारित 


/॥ 0 की 


सामति के सभापति द्वारा नि 











कर सकते है।” समिति का उपवेशन गठित करने के लिये कोरम समिति 


के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य होते हैं।/ समितियों को 
अपनी प्रक्रिया के विषय में यदि आवश्यक हो नियमों के निर्माप की शक्ति प्राप्त 





दे परन्तु इस प्रकार के निर्मित नियमों का अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन आवश्यक 


है। अध्यक्ष समय समय पर समिति के सभापति को प्रक्रिया एवं कार्यो 'के 





तय आवश्यक निर्देश दे सकते हैं और समिति की प्रक्रिया के विषय में या 


उत्पन्त सन्‍्देह्ठ के सम्बन्ध में अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम 





प्रक्रिया नियम 244 द्वारा समितियों को निर्दिष्ट विषय की समुचित जाँच 





के लिये साक्ष्य तथा पत्र, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति प्रदान 
की गयी है। यह समिति के स्वविवेक में होता है कि वह अपने समक्ष दिये 








है सईद एस0एम0-दि कमेटीज आफ दि यू0पी0 लेजिस्लेचर' पृ030 

2. द्विवेदी एस0के0-उ0प्र0 विधान मण्डल का कार्य संचालन' [सुलभ प्रकाशन लखनऊ] 
पृ0 242 क्‍ 

3. नियम 208 

4. नियम 202] 

5... नियम 2/8 

6 














248 
| नियम 249 


4 
!॥ 














7, हल 


केसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय समझे अथवा नहीं। समिति के समक्ष रखा 
गया कोई दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापस लिया 
जा सकता है रूपात्तर किया जा सकता है।* शासन द्वारा किसी 
दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इन्कार किया जा सकता है कि 
न्‍का प्रकट किया जाना राज्य के हित तथा सुरक्षा के प्रतिकूल है।“ ऐसी 


अवस्था में सम्बन्धित मंत्री को उक्त आशय का प्रमाण पत्र देना होता है। 





कु 
सम 











उपवेशन मे समस्त प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित तथा 
मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। किसी विषय में मत साम्य 





होने की दशा में सभापति का दूसरा या निर्णयक मत होता है । 


ह्‌ः पक 


विषय पर विस्तार से विचार करने के पश्चात्‌ प्रत्येक समिति 
तैयार करती है । प्रतिवेदद पर समिति की ओर से उसके 


'% 


अपना 
सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जाते है परन्तु यदि सभापति अनुपस्थिति हों या 


ञ्क 


सुगमतया न मिल सकते हो तो समिति प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये 
कोई अन्य सदस्य चुनती है। “ 





2/१७, 


प्रक्रिया नियमों के अन्तंगृत केवल प्रवर समिति और विशेषाधिकार समिति 
के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि जब प्रतिवेदन उपस्थिति करने के लिये 





दर 
द कोई समय नियतनकिया गया हो तो वे निर्देशन के दिनांक से क्रमशः: तीन माह 
और एक माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।” अन्य समितियों के सम्बन्ध 


सीमा निर्धारित नही की गयी । द ४ 





कोई समय 


अरसामाश अकमाम+ सर++॥७. सा! सात] #2ाए॥0 ॥पननपकेक ॥ममथा#» >कलमापभ। ऋवरमेलफी: हरामम भसापममा) जप! 46५. कमाकल७-++ स्ताकन ममत्व दरकालीन काथानकता पनंक»क कमरा वेलकम आफयाड॥ १५०७७ अमान 


१8] नियम 244[2| या [3 


है. 








यम 244 
नियम 260 व 268... कक 5 आज 


छा 4 (०0 [2 














#/- 544 आज 


प्रतिवेदन उपस्थित करते समय उपस्थितकर्ता सदस्य तथ्यों के सम्बन्ध 
में अथवा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यन आकृष्ट 
करने के लिये संक्षिप्त वक्‍तव्य दे सकते है परन्तु उस वक्तव्य पर उस समय 
कोई चर्चा नही हो सकती है । 


श्र 


ई 


उ0प्र/ विधानसभा के वर्तमान प्रक्रिया नियमों के अनुसार नियम समिति, 
विशेषाधिकार समिति और प्रवर संयुक्त समिति के प्रतिवेदनोंकेअतिरिक्त अन्य समितियों 





के प्रतिवेदनों पर सदस्यों द्वारा उपस्थित की तिथि से 45 के भीतर ही मॉँग 


किये जाने पर अध्यक्ष द्वारा नियत समय पर सदन में विचार हो सकता है 
परन्तु इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
जाता है और न मत लिये जाते हैं । 


१३७ 








समितियों द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये नियमानुसार 
सरकार बाध्य नहीं है किन्तु समितियों के बहुदलीय स्वरूप के कारष सरकार 
उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर उन्हें यथासम्भव अपनाने का प्रयास करती 


ह] 


अपनी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्य वाहियों 
से सदन को अवगत कराने के लिये क्रियान्वयन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकती 





उ0प्रा) विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में विभिन्‍न समितियों के कार्यों 
उल्लेख है। ये निम्नवत्‌॒ हे: - 








क। तियाँ- 
में प्रमुख स्थायी समितियों निम्नवत्‌ है- ठ 
80 द 





सदन में जनता की ओर से उपस्थित याचिकाओं पर याचिका समिति विचार 
करती है। नियम 236 के अनुसार निम्नलिखित विषयों पर याचिका प्रस्तुत की 
जा सकती है-६.सदन में पुर: स्थापित अथवा नियम 444 के अर्न्तगत पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक; द 
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नियम 246 








४7228 // 


प्बत कार्य से सम्बन्धित विषय 








सदन के 
सामान्य लॉकहित का कोई ऐसा विषय जो किसी न्यायालय आदि के क्षेत्राधिकार 





लिये 


में न आता हो तथा जिसके लिये विधि के अर्न्तगत उपचार उपलब्ध न हो 





डक 


हर ##*५. 


याचिका समिति याचिका में 





गयी विशिष्ट 








में प्रतिकारक्त उपाय अथवा भविष्य में उस 
5 सुझाव सदन को प्रतिवेद्दित करती है। हे 





























हि | पा 
ः का मुख्य कार्य सदन में उठाये गये विशेषाधिकारों 
उल्लघंन अवमान के ऐसे मामलों, जो अध्यक्ष द्वारा उसे निर्दिष्ट 
किये जाये, की जॉच करना तथा उन मामलों नें क्‍या कार्यवाही की जाये इस 
सम्बन्ध में संस्तुति देना है ॥2 
3. पति-- 
यह समिति मंत्रियों द्वारा समय समय पर सदन में दिये गये आश्वासनों 
वचनों आदि की छानबीन करती है; सदन को यह सूचित करती 
ऐसे आश्वासनों प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि का सरकार द्वाय किस रूप 
4. हु 
पजिशध्यामा मंग्डल 
द्वारा काम पालिका व्लो दिया ग॒मा निस्मम निमाण व्हाअध्मिकारउसके द्वारा विधिपूर्ण 
ढंग से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं । इस बात की जॉच करने के लिये 
विधायन समिति का गठन किया जाता है। यह समिति विशेष रूप 
त॑ बातों पर विचार करती है क्‍ 
5 प्रतिनिहित विधान, संविधान अथवा उस अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल 
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८2 
रे 
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नियम 236 
नियम 243 
नियम 269 
नियम 233 


। 
| 
! 


उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली 
उ0प्र0 विधानसभा प्रक्रिया नियमावली 
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हि 
फल 





(प्‌ 





कक, में 


सके अनुसकरण मे व 


चि 


बनाया गया है। 





नि यान 
है या न 








उसमें ऐसा विषय अन्तंविष्ट है या नहीं जिसको समुचित ढ़ग से निपटाने के 
नये राय में विधान सभा मण्डल का अधिनियम होना चाहिये। 





है या नहीं । 


| 
कक 
हि कै हि 
की 


उसमें कोई करारोपण 





उसमें न्यायालय के में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूकावट होती हें 





बन्धों में सं देता है या नहीं जिनके 





82% कक उन ५ हो हो 
हक कर ५ ॥ त्व कह | 
न पु फ | कं 








सम्बन्ध में संविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं 
करता है। 


संचित निधि या लोकराजस्व में से व्यय अरन्तनिष्ट है या नहीं। 





उत्तन राष्ट्र का 


इसमें संविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा 
अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं जिसके अनुसरष में 


बह बनाया गया हू | 





उसके प्रकाशन में या विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब 





शो, 
हुआ प्रतीत होता है या नही 

यदि समिति की कोई राय हो कि ऐसा कोई विधान पूर्पतः या अंशतः 
रदृद कर दिया जाना चाहिये या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना 


चाहिये; वह उक्त राय अथवा उसका कारण सदन को प्रतिवेदित करती है। 








कार्य मंत्रण 





इस समिति का प्रमुख कार्य यह हें कि वह ऐसे सरकारी विधेयकों तथा 
अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिये समय नियत्त करने 
फारिश करें जिन्हें अध्यक्ष द्वाय नेता सदन के परामर्श से 


सर), ऋातनम०॥५क 2ककाममपक, >प»»कनलन्की #र3आमए3 3० ॥ककननकत ैकमकमन५+ अमक-पभक आकमवत 380७००७+जाअअआ #2४30/#पय स्‍+कानममान# 2)+भरमथ++ अवकपााथा+ +२)७#त नमन आपाम+पजथक आकककनवाणत काका कापामभम+क ५ कानआाम सकपामप+अको आकाबननाम, 


३ के 


के सम्बन्ध में 
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नियम 245 उ0प्र) विधान सभा प्रक्रिया नियमावली 
नियम 246 -तदैव- लक ल3 हि ३ पर आर के क्‍ 





































उसे निर्दिष्ट किया जाये।: सूची में दर्शनीकी शक्ति प्राप्त 
होती है कि विधयक या अन्य में कितना समय लगेगा।” 
इसके करत द्वारा सदन के कार्य से सम्बन्धित अन्य प्रश्नों पर भी 
समिति विचार करती है |“ 





नियम समिति 


2 





। प्‌ प्र्काए ल्‍ ट्रे क्र य | [ | 


ह#%, ॥+१९३, आफ, 
[ 0०१ ु#/ण६ु। 2५११8 ॥३३४७ 


८४ | +)॥ 








जिन्हें वह आवश्यक समझे। 


जज 





इसके अतिरिक्‍त स्थायी समितियों में लोकलेखा समिति, प्राककलन समिति 
नियम समिति भी आती है जिनाक विवरण वित्त समितियों 





कॉरिक्स, 
याद्यजान ८ "86० कधा। कम 
व॑जनिक उपक्र 





शोषः गया है | 








तियाँ- 








'रकापककपरध३ 28 3: वात पापा उमा 99+70 ९५४ 


का आशय उन समितियों से हैं जिनका गठन सदन 

के प्रस्ताव द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर किसी कार्य विशेष के सम्पादन 

जाता है। इन समितियों का अस्तित्व निर्दिष्ट कार्य की पूर्ति 

करे बाद स्वतः समाप्त हो जाता हें सामान्यतया इन्हें प्रवर समिति तथा यदि 

सदस्यों द्वारा गठित हो तो संयुक्त प्रवर समिति कहा जाताहै 

समितियों में से प्रवर समिति का गठन उस समय किया 

जाता है जब विधान समा द्वारा किसी विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट 

करने का प्रस्ताव पारित हो जाये। नियम 252|2| में कहा गया है कि प्रवर 
समिति में के 49 सदस्य होगें। 





्ट्ल 
जा 
रह 

















विधयेक भार साधक मंत्री 





ख विधयेक भार साधक सदस्य यदि कोड़ 
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हु सदस्य जिसके प्रस्ताव पर विधेयक प्रवर समितियों को निर्दिष्ट किया गया 


हा । 


यथास्थिति सभा के 46-77 या 48 सदस्य होगें जो कि अनुपाती प्रतिनिधित्व 
के सिद्धात्त के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेगें 


किसी विधेयक पर विचार करने के लिये संयुक्त प्रवर समिति का गठन 
उसी अवस्था में किया जाता है जब दोनों सदन विधान सभा और विधान परिषद 
इस आशय के प्रस्ताव से सहमत हो | संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों की संख्या 
25 होती है जिसमें विधेयक भार साधक मंत्री, विधेयक भार साधक सदस्य, 
यदि कोई हो, और वह सदस्य जिसके प्रस्ताव पर विधेयक संयुक्त प्रवर समिति 
को निर्दिष्ट किया गया हो, सम्मिलित रहते है तथा इसके शेष सदस्यों में से 
8 सदस्यविप्तरिषद के तथा यथास्थिति 44-45-46 सदस्य विधानसभा के होते 
हैं। अपने अपने सदस्णें। का चुनाव दोनों सदनों अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त 








५७ 


कहे 


के अनुसार एकल संक्रमपणीय मत द्वारा करते है। 


0 चर 


वास्तव में "प्रवर समितियों को विधेयक निर्दिष्ट किये जोने का उद्देश्य 
बन्धित तथ्यों का अन्वेषण व संकलन हें।"“ हरवर्ट मारीशन ने प्रवर समितियों 
की उपादेयता के बारे में कहा है "कि प्रवर समितियों में वातावरण प्राय: अच्छा 
रहता है, दल्लीय तनाव व विवाद नियम की अपेक्षा अपवाद के रूप में रहते 
है क्‍यों कि सदस्य जनहित में कार्य करने का प्रयास करते हें और अधिकांश 


है है 


मामलों में एकमत प्रतिवेदन प्रस्तुत करते है।““ 





वित्त 





विधान मण्डलों में वित्तीय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विधान 
मण्डलों में मुख्यरूप से तीन वित्तीय समितियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं- लोकलेखा 
समिति, सार्वजनिक उपक्रम व निगम समिति तथा प्राक्कलन । इनके महत्व 
का कारण यह तथ्य है कि धन के सभी अनुदान विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत 
किये जाते है और विधान मण्डल का मुख्य कर्तव्य केवल यह देखना नहीं 


है कि कायपालिका द्वारा कोई अनासइनक्क उस्मसाजन ल्लिसाआगः नल्क्कि व्यह्न आओ 
€सान मे रसरबना है. कि व्कार्म पालिका 


| ता व्यममा व्किआा रद बन्ज्‌ह उस्सा 
सिश्पि न्‍के अनफूय डे ओ लिशि पे न्निस हिल । रन समितिग्टा | 














ण नमन 


एस0एस0 समारे-प्रैक्टिस एन्‍्ड प्रोसोेजर आफ इन्डियन पार्लियामेन्ट 
हरबर्ट मारीशन उल्लर्ननेशएन्ड पार्लियामेन्ट'पू0 454. 



































वेत्तीव अनियमितताओं द्वारा प्रदेश को होने वाली वित्तीय 
ओर सदन का ध्यान आर्कषित किया जाता 





न 
5: 





राज्य के विनियोग लेखे तथा उन पर भारत 


के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 
दन, राज्य के वित्तीय विवरण या ऐसे अन्य लेखों या वित्तीय विषयों 
, जा उसके सामने रखे जाये या उसको निर्दिप्द किये जायें या समिति जिनकी 
करना आवश्यक समझे, जॉच करना लेखा जोखा समिति का मुख्य कार्यहें: 

















लोकलेखा समिति राज्य के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक 


लेखा के प्रतिवेदन का निरीक्षष करते समय प्रमुखत: निम्नलिखित 
बातों पर विचार करती है: 






मृह 


४0३ 





है 


जो धन लेखों में व्यय के रूप में प्रदर्शित किया गया है, क्या वह उस सेवा 


या प्रयोजन के लिये विधिवत उपलब्ध व लगाये जाने योग्य था, जिसमें वह लगाया 
गया ? 





ह क्या व्यय उस प्राधिकार के अनरूप है जिसके वह अधीन है? 


. क्या प्रत्येक विनियोग सक्षम प्राधिकारी 
गया है?” 


डर ) 


द्वारा बनाये गये नियमों के अनुकूल किया 


नियम 230 [2 के अनुसार राज्य व्यापार,निर्माण योजनाओं तथा स्वायत्तशासी 
अर्धस्वायत्तशासी निकायों के लेखा विवरपषों तथा उनके लाभ हानि के खातों 


सहित आय- व्यय आदि 


दि की जॉच करना भी लोक लेखा समिति के कार्य क्षेत्र 
में आता है। 


और 











प्रत्येक वष 


के बजट के ऐसे प्रावकलनों की परीक्षा करना, जो समिति 
ठीक प्रतीत हों या उसे सदन द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायें , 
प्राककलन समिति का प्रमुख कार्य है।” यह समिति विभिन्‍न विभग्ों द्वारा अपनायी 
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उ0प्र) विधान सभा नियमावली प्रक्रिया नियम 229 |] 
नियम 230]4| उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया * 
नियम 232, उ0प्र0 विधानसभा प्रक्रिया नियमावली 
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कै. ०० अड, 


तियों और उनके क्रियान्वयन के लिये बनायी गयी योजनाओं हेतु प्राक्कलित 
शशि का इस दृष्टिकोण से परीक्षण करती है कि वह नीतियाँ और योजनायें 








जार से दू 
कहाँ तक सदुपयेगी है ओर उन्हें किस प्रकार मितव्ययिता के साथ कार्यन्वित 








केया जा सकता । ऐसा करते समय प्राककलन समिति वैकल्पिक नीतियों 
को अपनाने का सुझाव और प्रशासन के विभिन्‍न विभागों को इस प्रकार पुर्नगठित 
करने का परामर्श देती है, जिससे प्रशासन में कार्य पटता लाई जा सके 
कम व्यय द्वाग अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। प्राककलन विधान सभा 


थत किये जाये इस सम्बन्ध में भी समिति सुझाव देती 











चमक ् 0, # 








में किस रूप में 
»|४ 





(+ 








इस समिति का कार्य राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों पर सदनका 
नियंत्रण रखने, उनकी कार्यप्रणाली की जाँच करने एवं उन्हें अधिक उपयोगी 
बनाने तथा उनमें मितव्ययता लाने के उद्देश्य से आवश्यक सुझाव देना है। 
समिति ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों के लेखा की जाँच करती है जो 
उसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिये सौंपे गये हो । महालेखाकार [उ0प्र0 
द्वारा सार्वननिक उपक्रमों एवं निगमों के सम्बन्ध में तैयार किये गये प्रतिवेदनों 


ह समिति जाँच करती है 


के 











समिति द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों की स्वायत्ता को ध्यान 
में रखते हुये उनकी दक्षता की जाँच इस दृषण्टिकोष से की जाती है कि क्‍या 
उनका प्रबन्ध ठोस व्यवसायिक सिद्धान्तों व व्यापारिक प्रणाली के अनुसार किया री. 
जा रहा है या नहीं 








अन्य- समितियाँ 





विधानसभा की कुछ समितियाँ ऐसी है जिनका गठन यद्यपि नियमित रूप 
से होता है किन्तु नियमों में उनका कोई उल्लेख नहीं 'मिलता, जैसे पुस्तकालय 
समिति, आवास समिति तथा संसदीय शोध एवं अध्ययन समिति आदि । यद्यपि 
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उ0प्र0 विधानसभा प्रक्रिया नियमावली नियम 2382 7. 


2. -तदैव- नियम 232[क| द 






































आओ भा बम आर ७॥४/७७४ 


है 















प्रक्रिया नियमों में उल्लेख न होने कारण इन समितियों का प्रतिवर्ष गठन अनिवार्य 
| है फिर भी सामान्यतः इनकी नियुक्ति बराबर की जाती है 


समितियों के अतिरिक्त विधान सभा में मंत्रियों का विभिन्‍न विधायी 


के 
हक 


सनिक मामलों में सलाह देने के लिये दोनों सदनों का प्रतिनिधितत्व करने 
कछ स्टरैन्डिंग कमेर्ट 








ज का 
से कोई सम्बन्ध नहीं रहता और यह सम्बन्धित मंत्रियों के अधोन 
मुख्यरूप से कार्य करती हैं। 











कफ. हाय, ७] 4, 


अभागाय झामातयां के रूप म॑ हा मद 








समितियाँ विधानमण्डल की समितियों से मुख्यतः इस दृष्टि से भिन्‍न 





> कि यह गठन के बाद न तो अध्यक्ष के निर्देश के अर्न्तगत कार्य करती 


हू भ 


१७ 





ध्यक्ष अथवा सदन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है जबकि 
विधान मण्डल की समितियों को ऐसा करना आवश्यक है ।* इन्हें सलाहकार 


कहा जाता है | यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की समितियों 
9 





90. ह/॥॥ नया | 


संमातिय 
विश्व के अन्य देशों में, जहाँ संसदीय प्रणाली है, नहीं है । 


की 








थाँ व विपक्ष- 








समितियों अर 





इन विभिन्‍न समितियों में प्रतिपक्ष की प्रभावशीलता का अध्ययन समि 
द्वारा निष्पादित कार्य, उनके प्रतिवेदन तथा उसमें प्रतिवेद्रेत तथ्यों एवं विभिन्‍न 
गयी संस्तुतियों के आधार पर संभव है, जिसका विवरण निम्नवत्‌ 


| रत्नों क्र के 











का. अध्ययनाथीन काल में स्थायी समितियों में से प्रथम याचिका समिति 
ने सदन के समक्ष लम्बित विधेयकों तथा प्रचलित अधिनियमों में संशोधन 
तथा उनकी वापसी के लिये प्रस्तुत याचिकाओं तथा लोकद्दित सम्बन्धी 
याचिकाओं पर विचार किया। समिति के द्वारा की गयी सिफारिशों 
अवलोकन से ज्ञात होता है कि समिति छारा अधिकोशत: सरकार 

के दष्टिकोप का ही समर्थन किया गया तथा सरकार के दृष्टिकोण 

का समर्थन करते हुये या तो उन्हें अस्वीकृत किया गया अथवा 


सता आारशामममरका» आा७७०+ाा+ उरवामीिककी कलामंकम५2४५ ;मेे लोक .धमआओमंबी ९४आ७मांनत अमवाहाभ०»क सफल! अमाा/»ांने +रणपालासब्भ 
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उ0प्र) विधान सभा प्रक्रिया नियमावली नियम [खा 
विधान सभा की संसदीय समिति का पाँचवा प्रतिवेदन सदन की समितियों 


का कार्य संचालन 4974 पूछ 2. ५ 77 7 





















गठन किया जाता है किन्तु इन समितियों 











'मफ, 


8 ५ 


उनके सदन में परिचालन की अनुशंसा की गयी । सरकार के दृष्टिकोप 
का इस प्रकार अन्धश्य सर्मथत विपक्ष की प्रभावहीनता को इंगित करता 
है। साथ ही ऐसी याचिकाओं पर विचार करने के बाद प्राय: तदु 


विषयक व्यापक महत्ववाली विशिष्ट संस्तुतियाँ प्रतिवेंदित नही की 
गयी । यातिका समिति की कतिपय सिफारिशों का उल्लेख निम्नवतु 





६3] 


2, 


अल के 
छः जि आ 


तृतीय विधान सभा के प्रारम्भिक वर्ष 4962 में सर्वश्री राधवेन्द्र 
प्रताप व ट्रम्बेश्वर प्रसाद द्वारा झोठ्कर विधेयक 4962 को न पारित 
करने के सम्बन्ध में दो याचिकायें सदन में उप स्थापित की गयी। 
समिति में जब इस याचिका पर विचार प्रारम्भ हुआ तो सदस्यों के 
एक वर्ग ने इसे जनता का मत जाने के लिये परिचालित किये जाने 
को माँग की जब कि दूसरे सदस्यों ने इसे वापस लेने की ऊरुंल्तुति 
किये जाने पर बल दिया । परन्तु समिति ने इस सम्बन्ध में कोई 






गम्भीर रूख न अपना कर अत्यन्त साधारण रूप में इसे सदन के . 
सदस्यों के मध्य परिचालित किये जाने की सिफारिश की ।“ 
पंचम विधान सभा में 40 सितम्बर 4970 को श्री त्रिवेदी 


सहाय ने उ0प्र) [निर्माण कार्यी अधिनियम 4958; तथा उ0प्र0 नगर 
महापालिका अधिनियम 4959 में कतिपय संशोधनों के लिये श्री राम 
सुन्दर शास्त्री द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को सदन में प्रस्तुत किया। 
शासन द्वारा इनके सम्बन्ध में यह मत व्यक्त कियागगंकि इन दोनों 
अधिनियमों के प्रावधान पर्याप्त है तथा उनमें किसी संशोधन की आवश्यकता 
नहीं है। समिति ने याचिका तथा शाप्षन के दृष्टिकोण पर विचार करने 
के बाद अपने प्रतिवेदन में कहा कि समिति शासन के इस उत्तर 
से संतुष्ट है कि सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता 


नहीं हैं।“ 


सामान्य लेक हित विषयक याचिकाओं के सम्बन्ध में भी 
कोई विशिष्ट संस्तुति करने की अपेक्षा शासन के दृष्टिकोण 





अधिकांशत: < 
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जेल अत तक 





४2 आज आह. 





से ही व्यक्त की गयी । उदाहपार्थ सरकारी स्कूलों के अध्यापकों तथा 
मान्यता प्राप्त व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम 


में समानता लाने लिये श्री विपिन बिहारी तिवारी द्वारा उपस्थित याचिका को 








ग़द्धान्तत छार करते हुये भी शासन के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण 





याचिका समिति ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष सिफारिशनकरके केवल याचिका 
को सदन में परिचालित करने की संस्तुति की |“ इसी प्रकार जिला शाहजहाँपुर 
के विकास तथा उसमें सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री 








परगना 
बादाम सिंह द्वारा हस्ताक्षरित तथा श्री बब्वन सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा 
सदन में प्रस्नत याचिका को अत्यधिक व्यय के कारण सरकार द्वारा स्वीकार 


2 


में असमर्थता व्यक्त की गयी है और याचिका समिति ने भी विचार 
इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया गया ।“ 








च् 


बमए के बाद शासन के 





याचिका समिति द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इसलिये की गर्या कि 
पन उनको कार्यान्वित करने में सहमत था उदाहरणार्थ इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के अधिकार क्षेत्र को कम करने तथा पश्चिमी जिलों, मुख्यतः शाहजहाँपुर, को 
न्याय प्राप्ति में सुविधा हेतु उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठिका से सम्बद्ध 
के लिये प्रस्तुत याचिका पर अपना मत व्यक्त करते हुये याचिका समिति ह 








५ 





न्‍थ 


ने कह्ठा कि वादकरण से सम्बन्धित लोगों को अधिक सुविधा हो सकती हैं । 
प्राय: सभी जिलों को लखनऊ पीठिका से है 
सम्बद्धकर | दशा में लखनऊ के पश्चिमी जिलों को इलाहाबाद 

बजाये लखनऊ तक आने के लिये 480 मील की दूरी कम तय करनी होगी। 

व्यवस्था सुविधाजनक होगी द 











उर्पयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि याचिका समिति में सरकार के दृष्टिकोण का 
ही वर्चस्व रहा तथा इस समिति द्वारा जनहित सम्बन्धी याचिकाओं में प्राय 
कोई विशिष्ट संस्तति न करके अपने दायित्व का समुचित निर्वहन नहीं किया 
विवादल्पद विधेयकों के सम्बन्ध में विशिष्ट. संस्तुति न कर याचिका 
उन्हें सदन के सदस्यों में परिचलित करने की सिफारिश के साथ 
अपने कार्य को समाप्त कर दिया । 


प-०2«७५॥ लकममंमॉकते 'सेन+कलागः अधावफआमीा परमस्‍नेग्न अमल ्यणा+म वाभममनाथ | आाउकं 
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बी द ठा जतिनेदन वितीय विधानसभा पृ07 (साशिका ना बट 5 के 
2: दूसरा प्रतिवेदन (१974-72) पू० ७५. स्माबिका झाजिलि लत) 


पृ04[यचिका समिति. 
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राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विभिन्‍न अधिनियमों के सम्बन्ध में कार्यपालिका 
द्वारा बनाये गये व उप नियम आदि सम्बन्धित मूल अधिनियम 











के विपरात तो नहीं है; इस बात की प्रमुखता जाँच करते हुये प्रतिनिहित विधान 


॥. पक, र्गा * औै६ 


समिति प्रतिनिह्ठित विधान की प्रक्रिया में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव भी सदन 
के समक्ष उपस्थित करती है । प्रतिनिहित विधायन समिति द्वारा की गयी ऐसी 
> उदाहरण निम्नवतृ है :- 





् 


सफारशा के 





के सम्बन्ध में जनता से आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिये जनरल 
क्लाजेज एक्ट में किसी समय सीमा का उल्लेख न होने के कारण शासन द्वारा 











कभी उक्त प्रयोजन हेतु केवल एक सप्ताह का ही समय दिया गया। 
इस पर आपत्ति करते हुये प्रतिनेहित विधायतन समिति द्वारा यह सुझाव दिया 


नियमों क्र 


गया कि “आएगीए आमंत्रित करने के लिये प्रारूप नि प्रकाशन के दिनांक 
से कम से कम एक मास की अवधि निर्धारित की जाय । इसके बिना पूर्व 
प्रकाशन की प्रक्रिया में जो सार्वजनिक व्यय होता है वह निरर्थक जाता है।“ 





वित्तीय मामलों से सम्बन्धित नियमों के सम्बन्ध में समिति ने यह मत 








व्यक्त किया है कि उनको उस समय तक लागू न किया जाना चाहिये जब * 
तक कि उन्हें विधान सभा का स्वीकारात्मकअनुमोदन न प्राप्त हो जाये ।” री 


सामान्यतया शासन द्वारा बनाये गये नियम व विनियम आदि सदन ह 





इस प्रक्रिया से असहमति व्यक्त करते हुये समिति ने सदन को यह प्रतिवेदन 


हि. 


किया कि शासन द्वारा निर्मित नियम विनियम, उपनियम व उपविधि आदि की 
प्रतियाँ विधान सभा सचिवालय भेज दी जाये “ 


हि 





समिति द्वारा कभी कभी कुछ आवश्यक संशोधन के भी सुझाव दिये 
गये उदाहरणार्थ - उ0प्र0 पालिका केन्‍्द्रीकृत सेवा नियमावली 4966 के नियम 
जिसमें यह उपबन्ध किया गया था कि पालिका केन्द्रीय सेवा के किसी 





25 जिस 
अधिकारी का स्थानान्तरण अपने सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित करके 





कर सकती है; में संशोधन की सिफारिश करते हुये समिति ने कहा-"पालिका 
के कार्य को दृष्टि में रखते हुये नियमों 


ऐसा प्रावधान कर दिया जाये कि 
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चतुर्थ विधान सभा| पृ03 
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के पटल पर प्रस्तुत होने के बाद समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट होते रहे हैं। हैः 





0 जज 


ेफ 


है है 


धारण बहुमत से स्थानान्तरण किया जा सकें। 


2, 


आधकाश 


धनियमों 


पु 





नियम निर्माण हेतु किसी समय का उल्लेख न 
कारण प्रशासकीय विभागों द्वारा उनके निर्माण में प्राय: विलम्ब 
सम्बन्ध में सदन का ध्यान आर्कषित करते हुये समिति द्वारा 
दिया गया कि शासन सब विभागों को यह आदेश प्रसारित करें 
अधिनियम के अरन्तंगत जिसमें शासन नियम निर्माण की शक्ति प्रतिनिष्ठित 
निर्माण 6 माह के भीतर अवश्य हो जाना चाहिये।” 








यह सुजझ्ञाव 








डों, नियमों 





प्रतिनिधि 


प्रतिनेद्ठित विधायन समिति की इन सिफारिशों का सरकार द्वार क्रियान्वयन 
सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध न हो सकी क्‍यों कि इस समिति 
द्वारा कोई क्रियान्वयन प्रतिवेदद सदन के समक्ष उपस्थित नहीं किये गये किनन्‍्त 
विधान सभा के सम्बन्धित समिति अधिकारी तथा प्रशासकीय विभागों के व्यक्तिगत 
सम्पर्क से यह ज्ञात हुआ कि शासन द्वारा इस समिति के सिफारिशों के प्रति 
| गम्भीर दृष्टिकोण अपनाया गया व यथाशक्ति उनके पालन का प्रयास किया गया 


इस प्रकार प्रतिनेहित विधायन समिति के माध्यम से विपक्ष ने सरकार पर अंकुश 
लगाने का यथासम्भव प्रयास किया । 


| 





पे 


[ग सरकारी आवश्वान समिति द्वारा सदन में मंत्रियों को दिये गये आवश्वानों की बा 
पूर्ति में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा बरती गयी शिथिलता की ओर आश्वासन 
समिति द्वार बार बार सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया। उदाहरण स्वरूप मा 
45 फरवरी 4966 को श्री दयाराम शाक्य द्वारा पूछे गये एक तारांक्ति प्रश्न ह 

उत्तर में सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि यक्ष्मा के रोगियों 
को राजकीय यातायात के किराये में छूट देने के प्रश्न पर विचार किया जा 
रहा है । किन्तु 4970 तक इस आश्वासन को पूर्ण न किये जाने पर आश्वासन 
समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा - ऐसे महत्वपूर्ण आश्वासन जिसकी पूर्ति 
अविलम्ब की जानी चाहिये थी, उनकी पूर्ति की ओर ध्यान नहीं दिया गया ऐसा 
आभास होता है कि यह विषय सरकारी कार्यालयों की लाल फीताशाही के 
चक्कर में आ गया, जिसके फलस्वरूप शासन आज तक इस सम्बन्ध में कोई 
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4... प्रतिनिहित विधायन समिति प्रथम प्रतिवेदन [चतुर्थ विधानसभा पृ04 
हा -तदैव- अष्टम प्रतिवदेन [पंचम विधान सभा| पृ04 
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अन्तिम निर्णय नहीं ले सका है।“ 


पं (की ९: 
इस आश्वासन की पूर्ति हेतु शासन द्वारादीगडअनत्तर्दायित्व पूर्ण कार्यवाही 





विभाग से समय समय पर जो भी सूचनायें समिति को प्राप्त 
विषय को विचाराधीन होना कहा गया है। समिति को वह कारष 
जिसमें फलस्वरूप आश्वासन के अभी तक पूर्ति नहीं हो पायी। 





“न मम 
है 77007 हा / सं । 
) ५ (पर कि! ४" 2 


टू “४ ५ मन 





है*)) 


ए' ४; क्ल- ३ 0"३०+ 2 
भा शीत नहीं 





सदन में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित जो सूचनाये 
सम्बन्धित विभागों को प्रशानिक अधिकारियों द्वारा समिति को प्रदान की जाती 





है उनकी सत्यता व यथार्थता संदिग्ध भी हो सकती हैं । ऐसी स्थिति में सत्य 


हा 


+0७ 


कम 


जानकारी के लिये समिति को सम्बन्धित क्षेत्रों व स्थानों का भ्रमण कर प्रत्यक्ष 
जाँच का अधिकार प्राप्त है जिसका प्रयोग कर समिति ने अक्सर शासन द्वारा 
दी गयी सूचनाओं की असत्यता को सदन के समक्ष प्रस्तुत "अपने प्रतिवेदनों 
में उदघाटित किया और शॉसन के विभिन्‍न विभागों के अनुत्तर दायित्वपूर्ण आचरण 
की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया - उदाहरणार्थ- 9 अप्रैल 4975 
नगर की कतिपय सरकारी भूमि पर मोदी परिवार द्वारा अवैध 
कब्जा किये जाने का प्रश्न उठाया गया । सरकार ने अवैध कब्जे की बात 
स्वीकार कर कानूनी कार्यवाही द्वारा उसे हटाये जाने का आश्वासन दिया । 
आश्वासन के अनुपालन हेतु विभाग को कई बार स्मरण कराया गया। 46 जून 
सिंचाई विभाग के सचिव को साक्ष्य हेतु बुलाया गया उन्होंने बताया 





कक 




















कर रखा था जिसकी जानकारी 4975 में हो पायी । समिति सचिव के इस 
उत्तर से सन्तष्ट नहीं थी । 22 जून 4978 को वहाँ पहुँचकर समिति ने 
पाया कि सचिव सिंचाई विभाग ने अपने साक्ष्य में जिस जमीन पर दयावती 
इप्टर कालेज बना हुआ बताया था, उस पर कालेज नहीं अपितु मोदी का बारात 
धर, दुकानें व श्रमिक क्वाटर्स बने हुये थे। द 
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तर? 





आएवासन समिति 33वां प्रतिवेदन [पंचम विधानसभा पूछ ग और घ 


-तंदेव- पृ गे 
-तदैव - नवां प्रतिवेदन 4979 पृ07 














रते हये समिति ने सदन को यह सूचित किया कि इस बारे में 
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किसी विभाग 





द्वारा ऐसी गलत सूचना नितान्त गैर जिम्मेदाराना 
किसी दोषी को दंडित नहीं किया गया । 








$ 
॥०७+ आ॥ (0 काश [ 
इसक लिये 





काीये था | 








रे. 


आश्वासन समिति द्वारा अपने प्रतिवेदनों में उन आश्वासनों का उल्लेख 


हैरएअ ह#०५,, भर, पूर्ववर्ती ही 
आह: लक 


प्राय: किया गया जिन्हें शासन ने पूर्ण नहीं किया था इस समिति ने प्रायः पूवव्तो 


शँ 




















सदनों में दिये गये अपूर्ण आश्वासनों की ओर भी सरकार और सदन का ध्यान 
आर्कपित किया क्यों कि सदन भंग हो जाने से उसमें सरकार द्वारा दिये गये 
आश्वासन व्यपगत नहीं होते ॥“ अध्ययनाधीन काल के कार्यकाल में प्रस्तुत 


3 


एएबासन समिति के प्रतिवदेनों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन विधनासभाओं 
के भंग होने के समय हजारों की 





संख्यामें आश्वासन पूर्ति हेतु लम्बित थे। इससे 
सा लगता है कि अपूर्ण आश्वासनों के सम्बन्ध में आश्वासन समिति द्वारा बार 











५ पल 


बार स्मरण कराये जाने के बाद भी उनको पूर्ण करने के लिये सम्बन्धित प्रशासनि 
भागों द्वार आवश्यक तत्परता नहीं बरती गयी । 





प्रकार आश्वासन समिति जिसका सभापति प्रतिपक्षी सदस्य होता 


हैं के नेतृत्व में कोई ठोस कार्यवाही नही कर सकी जिससे सरकार पर अकुंश 
लगाया जा सकता । 





सदन के प्रक्रिया नियमों से संशोधन के प्रस्तावों, के मामलों पर क्‍ 
है। नियम समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा संस्तुतियों के विवेचन 
पता चलता है कि नियम समिति मुख्यतः प्रक्रिया नियमों में किसी प्रकार 
के मौलिक परिवर्तन की अपेक्षा उनमें संशोधन व परिवर्धन तक ही सीमित रही 
तथा इसकी अधिकांश संस्तुतियाँ सदन द्वारा स्वीकृत हुयी जबकि इनपर प्रतिपक्ष 
का दृष्टिकोष नकारात्मक था -उदाहरणार्थ- तृतीय विधानसभा में नियम समिति 


और 


ने 4958 में स्वीकृत प्रक्रिया नियमों पर आद्योपान्त विचार प्रारम्भ किया और 


इस सम्बन्ध मे समिति द्वारा सदस्यों के सुझावों को भी आंमत्रित किया गया 
यह कार्य 4962-63 व 4963-64 की नियम समितियों द्वारा क्रमिक रूप 


किया गया, किन्तु वे इसे अपने कार्यकाल में पूर्ष नंकर सकी। 
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परयुक्त नियम समितियों द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्य को 4964-65 की 


नियम समिति नें पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन 7 अप्रैल 4965 को सदन के पटल 


पर उपस्थित किया ।/ 25 अगस्त 4965 को जब यह सदन में विचारर्थ प्रस्तुत 
हुआ तो कांग्रेस सदस्य बैजननाथ सिंह वैद्य ने बिना किसी कारण का उल्लेख 


किये उक्त नियम समिति के प्रतिवेदन को पुनः नियम समिति को विचारर्थ निर्दिष्ट 
किये जाने का प्रस्ताव किया जो विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सदन द्वारा 
स्वीकृत हो गया।” फलस्वरूप नियम समिति 4965-66 ने पुनः अपनी पूर्ववर्ती 
समिति की सिफारिशों पर नये सिरे से विचार कर अपना प्रतिवेदन 29 माच 


4966 को सदन में उपस्थित किया ।> किन्तु इस बार पुनः वह समिति को 
पर्न विचार हेतु निर्दिष्ट कर दिया गया और अन्त में, नियमों के पुर्व निरीक्षण 


/५५ 


का यह कार्य जो 4962 में प्रारम्भ हआ था 7 दिसम्बर 4966 को 4966- 
67 की नियम समिति के प्रतिवेदन के रूप में सदन की कतिपय संशोधनों के 
4 


साथ स्वीकृति पाकर समाप्त हुआ । 


कार्य मंत्रणा समिति सदन के उपस्थित कार्यो के लिये समय के बटवारे 
के मामलों पर विचार करती है । प्रक्रिया नियमों में की गयी व्यवस्था के अनुसार 
सदन के समक्ष उपस्थित सभी विधेयकों व कार्यो को उनकी समय सूची के 
निर्माण हेतु कार्य मंत्रणा समिति को निर्दिष्ट किया जानाआवश्यक नहीं है, किन्तु 
व्यवहार में प्रायः सभी सरकारी गैर सरकारी विधेयक अध्यक्ष द्वारा नेता, सदन 
के परामर्श से इस समिति को निर्दिष्ट किये जाते 





यद्यपि इस समिति की बैठकों, विषयों, कार्यवाहियों व प्रतिवेदनों आदि 
के सम्बन्ध में कोई अधिकृत सूचना उ0प्र) विधानसभा सचिवालय में उपलब्ध 
नहीं है किन्तु विधान सभा की कार्यवाहियों को देखने से ज्ञात होता है कि 


ज्क 
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उ0प्र) की विधान सभा की कार्यवाही, खण्ड 259, पृ0 239-40 
-तंदेव- खण्ड 259 पृ0 239-40 

>तंदेव- खण्ड 265 पृ0 942 

-तदैव- खण्ड 270 पृ0 755 
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अधिकांशत:ः समिति के प्रतिवेदनों को सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर 
लिया गया । इस सहमति का प्रमुख कारण इसका सर्वदलीय स्वरूप ही कहा 
जा सकता है। जिसके फलस्वरूप प्रायः सभी दलों का विश्वास इसके प्रतिवेदन 
को प्राप्त रहता है। 

कार्यमंत्रणा समितिकोसिफारिशों को सदन द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकार 
किये जाने के अतिरिक्त कभी कभी विपक्षी सदस्यों द्वारा उनका विरोध भी किया 


उदाहरण स्वरूप उ0प्र) गुण्डा विरोध विधयेक 4920 पर चर्चा हेतु मंत्रणा 

के विपक्षी सदस्य 2 दिन का समय चाहते थे जिसके लिये सरकार तैयार नहीं 
फलस्वरूप समिति में इस चर्चा के समय के सम्बन्ध में कोई निर्षय न हो 
सका। इसके बावजूद उसे सदन की कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया गया 
था। अत: सदन में इसकी प्रस्तुति पर विरोधी दलों द्वारा तीब्र प्रतिक्रिया व्यक्त 
इसी प्रकार 28 तारीख 4984 को कार्य मंत्रणा समिति में ओ हुकुम 
सिंह द्वारा दी गयी सूचना जो प्रदेश में सृखे व अवर्षण से सम्बन्धित थी, नियम 





की गयी । है 


५४ 
52 के अन्तंगत स्वीकृत हुयी थी को कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया 
इसके विरोध में विपक्ष के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया।“ 


सदन के समक्ष उपस्थित कार्यो के निष्पादन में कार्य मंत्रणा समिति प्रभावपूर्ण 
रही क्यों कि विभिन्‍न कार्यो के लिये उसके द्वारा प्रस्तावित समय सारणी को 
बिना किसी विरोध के प्रतिपक्ष सहित सम्पूर्ण सदन ने स्वीकार किया। इस पर 
उर्पलिखित मतभेद यदा कदा परिलक्षित हुये। जिनके विषय में कहा जा सकता 
है कि यदि विपक्ष की माँगों के प्रति सरकार कतिपय अधिक उदारता दिखाती 
या विपक्ष सदन के अधिक से अधिक कार्यो को निपटाने में सहयोग पूर्ण दृष्टिकोण 
रखता तो इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकी जा सकती 






सदन की गरिमा एवं महत्ता को अक्षुण्ण रखते हुये अपने कार्यो का निर्भीकता 
के साथ निर्वाधरूप से सम्पादन कर सकें , इसके लिये उसके सदस्यों को व्यक्तिगत 


उ0प्र) विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 283, पृ० 780, 8 


रे 
2228 





उ0प्र0 विधान सभा कार्यो का संक्षिप्त सिंहावलोकन 4984 पृ0 33. 



























(6 हक 
से तथा उसे व उसकी समितियों को सामृहिक रूप से प्राप्त विशेषधिकारों 
| अवहलना के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट मामलों की जॉच विशेषाधिका: समिति 


॥ 








द्वारा की जाती पराधिकार समिति ऐसे मामलों की जॉंच कर . यह 
अतवादत करती है कि सम्बन्धित मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा 
झ्दः का 52 


अवमान हुआ है या नहीं । तथा यह सिफारिश करती है कि उसमें 
क्या कार्यवाही की जाये, अर्थात्‌ मामले को समाप्त कर दिया जाये या दोषी व्यक्ति 








है 





विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन तथा उसमें निर्दिष्ट मामलों के विवेचन 
से चलता हे कि 





लता हे कि विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट अधिकांश मामले प्रतिपक्ष 


औ, ह 7 











विचार किया जिनमें केवल 28 मामलों पर दण्ड की संस्तुति 
तिरिक्त 49मामलें ऐसे थे जिसमें दोषी व्यक्तियों द्वारा खेद व्यक्त 
क्षमा याचना करने के कारण उनको समाप्त करने की सिफारिश 


_सव-ाज ५५२ +* कल व९ ०3७०५" कर 7२०२६ >+-«-६०- २४३०७ 


। 
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| दण्ड के लिये संस्तुत मामलों में केवल 40 मामलों मे समिति का . 





रहा । इनमें से केवल 5 मामलों के अभियुक्तों को सदन 
समक्ष शास्ति तथा मामलों में दोषी विधान सभा सदस्यों के सदन से निलम्बन 
की सिफारिश की गयी । शेष 5 मामलों में समिति की दण्ड ।शात्तों की संस्तुति 
साथ थी यदि अभियुक्तों द्वारा अपने कृत्यों पर खेद व्यक्त करते 

हुये माँग ली जाये तो उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न की जाये । 


















समिति के प्रतिवेदनों को यथावत्‌ स्वीकार कर उनमें है 
के अनुसार कार्यवाही करता है गत ॥अध्ययनाधीन काल 
कोई उदाहरण नहीं है जब सदन ने किसी प्रतिवेदन को 
को लौटाया हो या समिति की आवाप्तियों तथा संस्तुतियों 
सम्बन्ध में कोई संशोधन स्वीकार किया हो अथवा किसी मामले में दण्ड 
विषयक कोई सुझाव दिया हों [यहाँ तक कि शिकायतकर्ता ने भी इस तरह 





दण्ड की सिफारिश की गयी थी परन्तु इन पर सदन के 
भंग हो जाने तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्यों कि किसी सदस्य द्वारा क्‍ 
नियम 69 के अनुसार इन प्रतिवेदनों पर विचार हेत्लु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं 
: दोषी व्यक्ति दण्डितनकिये जा सकें। आश्चर्य की बात है 











| आज 
7? 
24 
रत 
जे 
गिर 
न्‍्य 
कर 
४3] 
न 
रख 
5। 
(8४ 
3 
] 
हर 
घ८| 
हो, 
हक, 
-4 
































#&-.<599- :// 







गकायतकता सदस्य ने भी सदन में इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं 


श् 


क्या मिससे कि इन प्रतिब्रेदनों पर विचार हो सकता। इससे स्पष्ट होता है 


$ ह्‌ 
8 कि फ 






गा से रच ली समिति द्वारा दोषी ठहराय गये व्यक्तियों को दण्डित 









की अवहेलना व सदन की अवमानना 
प्रतिष्ठा व सदन की गरिमा के प्रतिकूल 
समिति का प्रतिवेदन व्यप्ूगत नहीं होता किन्तु 


3 १5 ०5 
"की, ९ 
रत है| 
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हैं इरमनाकक ३" /ह( ४ ५ ०७ है: 00000७५६ ला] हा तथी 
१ | 7४ | श्‌ शव 
है | पल ॥४ ४“ ४5५ 


शक न 2 
कक, 
५४ ज १ 
;| 










दा || है है| ५ 


टै। यद्यपि सदन के भंग 



























थक समय बीत जान से इन पर [मुख्य रूप से दण्डित किये जाने 
ल प्रातवंदनों पर। कायवाही ही प्राय: अव्यवहारिक हो सकती है। 
0 च० सर्मिः अरे आम 2 द्वारा निर्दिष्ट न्‍ न में समिति 2 
पाधिकार समिति को सदन द्वारा निर्दिष्ट मामलों में समिति द्वारा दी 


०), १ 


गयी रुस्तुतियों के विवेचन से एक यह तथ्य भी प्रकट होता है कि सदन द्वारा 
ऐसे मामले निर्दिष्ट किये गये जिनमें सदन स्वयं कार्यवाही 
निष्पादित कर सकता था उदाहरण के लिये दिनांक 40 
अगस्त 4964 को श्री चन्द्रबली सिंह ने कुछ आपत्ति जनक शब्द कहें, इसके 
लिये उन्हें सदन से निलम्बित कर दिया गया । कुछ देर बाद श्री सिंह पुनः 


)0९७ 


सदन में आये तथा भाषण देने लगे उनके इस कृत्य को सदन का अवमान मानकर 


अध्यक्ष ने इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया- वास्तव में यह सदन का 
प्रत्यक्ष अवमान था । इसमें ऐसा कोई प्रश्न निहित नहीं था जिसके सम्बन्ध 


कण... कक, 
8४९१ 8७७६ ४ छान! कक्ष 
हा लाल शह] 
(3८६ हु 
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। नि 








में समिति द्वारा अनसंन्धान किया जाना आवश्यक हो। इस मामले में सदन का 
स्वयं कार्यवाही कर दोषी सदस्य को दण्डित किया जाना चाहिये था किन्तु सदन 
दीर्घकालीन विचार प्रक्रिया के लिये इसे छोड़ दिया तथा अन्त 











ने करके दे 
में समिति ने संस्तुति की कि जब भी ऐसे प्रश्न उपस्थिति हो उनका निर्षय 


सदन द्वारा स्वयं ही किया जाना चाहिये शायद यही कारण है कि प्रतिपक्ष 
की संसदीय पद्धतियों के प्रति आस्था इसलिये भी कम होती है क्‍यों कि ये समितियाँ 
किसी दण्डात्मक कार्यवाही के प्रति उदासीन है ओर अगर दण्ड दिया भो जाता 
है तो सदन के प्रतिवेदन कभी कभी व्यपंग्त हो जाते है या क्षमाचाचना से 
अपराध मुक्त हो जाते है। क्‍या ऐसी कार्यपद्धति से सदन के अवमान को प्रोत्साहन 


नहीं मिलता है । 





० 


विशेषाधिकार समिति में विशेषाधिकार के प्रश्नों को उपस्थित करने में 
प्रतिपक्ष बहुत अधिक सक्रिय रहा । और साथ ही विशेषाधिकार की अवमानना 
के दोषी विपक्षी सदस्य ही अधिकतर पाये गये। इन प्रश्नों को उठाने में प्रतिपक्ष 











ग़सन दल ने न तो विरोधी दलों के सदस्यें। ने विशेषाधिकार के मामलों 
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हल 
। 





हि 
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हि 


धरा] सबक) 20० शर्त कण दिक्लमर ऑसेसन्‍तअ३त३३ ००५ ४ | कम 
५ कक. हो पा रू । १8 ॥ है न्‍ डँ क्र 





कि वे अपने विशेषाधिकारों की रक्षा हेतु 
गरिमा के प्रति अधिक जागरूक थे वरन्‌ उनका उद्देश्य 











किस्म, है 33 ०, है| क्कः 
हू हम 
हे र ५ आओ 0 





की ग 




















राजनेतिय धिकथा। उन्होंने इस साधन का प्रयोग सरकार के विरोध 

| के लिये अधिक किया । प्रतिपक्ष को बहुधा सरकारी अधिकारियों 
के. प्रात ग़्र की अवहेलना का प्रश्न उपस्थिति करते समय सरकार 
की ये का अवसर प्रात्त हुआ साथ ही इसके साथ इनका उद्देश्य 





४. 
ही! 











प्रश्नों के माध्यम से सदन व प्रेस में चर्चित होना था ऐसे भी उदाहरण 


रॉ 
















; कि. अधिब् शकायतकर्ता सदस्यगण इन प्रश्नों की तरफ से प्रश्नों 
के समिति होने के बाद बेखवर हो गये क्‍यों कि ऐसे 
उदाहरण मौज जर्बा को जाँच इस कारण समाप्त कर देनी पड़ी 
के शिकायत करने वाले सदस्यों ने ही समिति के साथ सहयोग नहीं किया। 
इस उदासीनता से न केवल समिति का महत्व कम हुआ अपितु लथ साथ उसका 








की इस प्रकार 














हेतु 
जाती 


कहा जाता है । इन दोनों ही प्रकार का. समितियों 





रह 





अथवा 


भी निरर्थक गया व विशेषाधिकार की गरिमा को ठेस पहुँची। 


आवश्यक है कि विशेषाधिकार समिति छारा विशेषाधिकार 
ग्रह्यता की शर्तों को कुछ अधिक कठोर बनाया 
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०१ है] हलनां का ९ प्रश्नां हि, 








अत्यधिक प्रश्न उपस्थित करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित 





किया जा सकें क्‍यों कि यह एक प्रकार से समिति प्रथा का दुरूपयोग है । 
उददेश्यपेसलकी प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 74 का प्रयोग भी अत्यन्त 


श्ँ ्र 





जिसमें यह कहा गया है कि "ऐसी अवस्था में जबकि सदन को 
कि विशेषाधिकार की अवहेलना व अवमान का आरोप निराधार 
गदेश दे सकेगा कि शिकायत करने वाला उस पक्ष को जिसके 
गयी हो बाद व्यय के रूप में ऐसी धनराशि दे जो 5000 


पतियों है जो सभा के आन्तरिक विषयों पर विचार करने 
विचार के उद्देश्यों से सभा द्वारा नियुक्त की 
समितियों को कभी कभी तदर्थ समिति भी 
को कुछ देशों यथा अमेरिका 









है इन उद्देश्यों 








कहा जाता है 
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४. 
ञ्छ, ् 


ख्छ 
स्त 'ि लात ] “न अलमुक 80 म्प दया 
४०॥९ है | है | | शो ्ज क- ्‌ |; ९ हि हक | है 





ग्रान सभाओं में भी समय समय पर तदथ समितियों 





नियुक्त की आधार पर उ0फप्र) में भी एडहाक कमेटीज नियुक्त 
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अअन्‍्!भा(मलक लिया: 'कुल््ा 8 शहः 
हा। पिलजरा | १५ 
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] 


ट रो 0 सम्बन्धी सर्मित 
गज हा का खादी आआथ | अदालत का घापग थी समांत 












4० प कफ" वार प कर वि द्यः त्‌ कर 
एसी स्थित साहपरी विद्युत केन्द्र में अग्निकांड सम्बन्धी समिति 





उ0प्र0 विधानसभा क्री समितियों के सभापतियों के स्तर ,प्रोटोकाल और सुविधाओं 
वेधानसभा की संमेतियों और विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों और 
मंचारियों की आवश्यकता तथा उर्पयुक्त विषयक अन्य मामलों के सम्बन्ध में 


श्र १, 7५ 


राझाब देन सम्बन्धा समात 


कक 














राज्यपाल के अभिभाषण 7 मार्च 4978 में कतिपय सदस्यों द्वारा किये गये 


5 ट् )े भा 
व्यवहार की स्विस्तार जाँच हेतु । तथा 43 फरवरी 4984 को विधान मण्डल 


के एक साथ समयेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा अभिभाषण पर 
व्यवहार की जॉच हेतु गठित समिति 
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5 ४७ 
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के सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य उपलब्धियों 





उ0प्र) विधान मण्डल के दोनों सदनों < संचिवालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों 
सम्बन्ध में गठित समिति। 





| ज्ञातव्य हो कि विधानसभा्म उपध्यक्ष वपक्ष 
उपरोक्त समितियों के प्रतिवेदनों के विवरण व विधानसभा 


कि बहुसंख्यक प्रतिवेदन सदन में यथावत्‌ स्वीकार 


संस्तुतियों का शासन द्वारा पालन किया गया किन्तु 
हेतु गठित समिति अपनी प्रभावशीलता 








परम्परा है। 















भिभाषण पर बहस के दौरान असंसदीय व्यवहार पर गठित 
ग्रीन काल में उ0प्र0 विधानसभा में निम्नलिखित तदर्थ समितियों 
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न दिखा सकी उदाहरणार्थ -47 मार्च 4978 को संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव 


के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषष के दौरान अभद्र व्यवहार हेतु एक 44 
का गठन किया गया जिसे अपना प्रतिवेदन सदन को 45 दिन 
भीतर प्रस्तुत करना था किन्तु कतिपय कारणों से वह निर्धारित अवधि में 
अपना प्रतिवेदन तैयार न कर सकी अतः समय समय पर उसकी अवधि सदन 
द्वारा बढ़ाई गयी । अन्तिम बार उ0प्र) विधान सभा के 7 दिसम्बर 4978 
के उपवेशन में समिति के माननीय सभापति द्वारा समय बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव 
केये जाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राम नरेश यादव द्वारा यह प्रस्ताव किया 
कि अब इस जॉच समिति का कार्यकाल आगे न बढाया जाये और इसे 
समाप्त कर दिया जाये । तदनुसार उक्त समिति समाप्त हो गयी ओर वह 


तिद | 


अपना प्रतिवेदन सदन में नहीं प्रस्तुत कर सकी । 


























इग्लैग्ड व अमेरिका आदि देशों के विपरीत भारतीय संविधान में संसद तथा राज्य 

विधान मण्डलों के लिये निर्धारित विधायी प्रक्रिया में समिति प्रक्रम के ऐच्छिक . 
गने के कारण उन्हीं विधेयकों पर समिति द्वारा विचार किया जाता है जिन्हें 
सदन द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु समिति को निर्दिष्ट किया जाय । उ0प्र0 विधान 
सभा कि प्रक्रिया नियमों में यह उल्लिखित है कि विधेयक के पुरःस्थापन के 
बाद या किसी अनुवर्ती अवसरप्ररविधेयक भार साधक सदस्य उसे प्रवर समिति 
निदिष्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है “ इसके अतिरिक्त यदि भार 





किक करन 


साधक द्वारा विधेयक को विचारार्थ लेने अथवा जनमत जानने के लिये परिचालित 
करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये तो संशोधन के रूप में कोई सदस्य उसे 
प्रवर संयुक्दसमिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव कर सकता है। 





स्पष्ट है कि उर्पयुक्त प्रस्तावों के पारित होने पर ही किसी विधेयक 

विचार हेतु प्रवर संयुक्त समिति का गठन होता है और समान्यतः: ऐसा 
प्रस्ताव तभी पारित हो सकता है जब उसे सरकार का सर्मथन प्राप्त हो। अतः 
यह कहना अनुचित न होगा कि किसी विधेयक को प्रवर, संयुक्त प्रवर समिति 
को निर्दिष्ट किया जाना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। 





प्रवर/संयुक्त प्रवर समिति अपने सीमित कार्यक्षेत्र के अन्तंगत कार्य करते 
हुये केवल वहीं संस्तुतियाँ कर सकती है जो निर्दिष्ट विधेयक के मौलिक सिद्धान्तों 


| ८ 


ला भरममफ्ाभम५» अकतअकताा ॥+म8०ाा फलाशाररभा आा2ाापत ७४मात#भा+ +१0७०<+द पक :उरमममपा परमामफाकः अमपस्‍थ॥ आला: अरभमापपभा १तपमाधवामन कामभक अंोमहप के आ०ा० सा अवभाओपल! कामनातनवत उतमाओा पंकलमलमक पामाममाव आध्मम्ममक आओा+काक, २५५० शकनममनक सााइा्र$ अम्मकरमनक: रैमे+ामकके अमासांकम 'कामाककक माना 


है 
४ 
४ 


संसदीय अनुभाग उ0प्र0 से प्राप्त विवरण पर आधारित 
उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली नियम 428 


नियम 429 है 


























है 2096: 























उदय के 3 न्नु कल ठ वि धरयक के उपबस्धा का धिक स्पष्ट व बोधगम्य 
बनाने के यह उसमें शाब्दिक परिवर्तनों की सिफारिशें कर 
हक न नल इज 
सजी) £ । 
के क्र शी, श्र | 
मध्य कावता?ः के अवलाकन से पता चलता दे कि ल्न्यण 
हर ल्‍ के 4 # ४ हक किया 
१] काठ घधंबका का प्रबर एवं संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया 
गम 
हैँ की | थी ट्स ४ तक, ५ # लक पासक 
गया नन्न जारत का संख्या वः था । इसस एसा लगता हैं क् शाक्षक 





टारा रे 2 भ अक कक अचार किये हि जाने ५ की ० कोई मी श विशेष ' हि गवश्यकता डा न 
हारा खानात ट्वास विचार किये जाने की ).॥ई वर आवश्यकत' 





/०५% ख़ ही गे; हे बन भवत के का परिषाम हि: 2 जी कि दिः शान न 
नहीं समझा गया और सम्मवतः इसो क रेणाम है कि उ0प्र0 विधान मण्डल 








0० रा किक: नग' गगं जा विधय 5 कह 2:7१*० ४ ०३५ आह प्रवर समिति (५ अमल निर्दिष्ट कक न्‍रलअरकलकसन 
द्वारा पारत ज्गभगा 95७ विधवक बिना प्रवर-सम॒कक्‍त प्रवर सामात का नादण्ट 











(है दि बढ 0 के 

हुये ही पारित हो गये । प्रायः ऐसा कहा जाता है। कि सरकार केवल उन्हों 
पक सलीलताधकण नरक अर शा जे ऑल आह आम सह १३ समिति 4.० का -- निर्दिष्ट के ढ करती ! जिनमें यह ब्रा 
विधेयकों को प्रवर/संयुक्त प्रवर समिति ् बप्ट करती है जिनमें वह स्वयं 


ी.] 


बिलम्ब कराना चाहती हे । बहधायह देखने में आया कि प्रतिपक्ष जिन विधेयकों 
को प्रवर/संयक्त प्रवर समिति को भेजना चाहता था सत्तापक्ष के विरोध या 
आवश्यक सर्मथन न मिलने के कारण समिति को निर्दिष्ट नहीं किये गये यद्यपि 
रकार के इस मन्तव्य का कोई ठोस प्रमाषिक उल्लेख विधान सभा कार्यवाहिओं 


श्र (४) कि 
प्रतिपक्ष के आग्रह पर नकारात्मक रूख इस तथ्य की 





है 
ऋचा 








हद 





५५ 


आओ! 


मे नहा मलता 


फट >कान्‍मीनक ऋरता हा | 
प्टि स्तों ताएछ। 





प्रयर समिति व संयुक्त प्रवर समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का अध्ययन 
करने से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा अधिकाशः वि् में 


.. 


निर्दिष्ट विधेयकों में कतिपय 
जोड़ने निकालने अथवा रूपभेद की ही सिफारिशें की गयी । उदाहरण 


अंश जाड़न 
स्वरूप उ0प्र0 पणश परिक्षण एवं संरक्षण विधेयक 4965 पर विधान सभा को 


विचार करने के बाद यह संस्तुति की गयी कि विधेयक की 
अनावश्यक है, अतः उन्हें निकाल दिया जाये । 50 प्रदेश 


4964 पर विचार हेतु गठित संयुक्त प्रवर समिति 
में कतिपय संशोधन तथा धारा 68,82, 


किक... कश, 
आतारक्त गे है" ाबपसा५ 
3 


आंत 














जप 





प्रवर समिति द्वारा 

नारा तथा 4 
मी 

सहकारशा सामते विधयक 





फ 


ने इसकी धारा 7.74.27, 29 तथा 35 
तथा 35 में कुछ अंशों को जोड़ने की सिफारिश की | इसके आए 
ने विधेयक की भाषा  कहीं-कहीं कुछ परिर्वतत के चछुज्नाव दिये 
लगभग ऐसी ही संस्तुतियाँ अन्य विधेेयकों के सम्बन्ध में भी उन पर गठित 
प्रवर/संयक्षत प्रवर समितियों द्वारा की गयी 





्न्‍ 


पके 



































के 








/ 55४09+%./४ 





सामान्यतः: प्रवर एवं संयुक्त समिति की सिफारिशों को सदन द्वीशा यथावत्‌ 








कार कर गया अथवा उन्हें कुछ शाब्दिक संशोधन या मामूली रफेर 








/॥| शक्कनत किया गया । वास्तव में सरकार के साथ इन समितियों के 


तमेद का कोई प्रए्न ही नहीं उठता है क्यों कि इनका गठन सरकार के सर्हयात 











। संभव हे इनमे शासक पक्ष का ही बहमत रहता है तथ इसके 





संस्तुति को आसानी 





! | बहमत के कारण सरकार इनकी किसी 














हे शल्य हू७० 8 कलम हमूतन्‍्मनकन्‍न्‍;बक हि. का कक जा सकता ता 7० थी विष धायन 

से अस्वीकव कर सकती है अतः कहा जा सकता है कि विधाय के क्षेत्र 
पक नि 80 0464 कक र्श्रा ः धिक कि प्रभावी भूमिका 4 3. सका ही सिवाय वि 

में प्रचार समितियों अधिक प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका लिव 





कक 0. 0 णिटनन्‍्क ले पक समिति हक औपचारिक सा लक 0 (0 5 साथ 
टप्के कि वियद्नी सदस्य प्रवर समिति के औपचारिक प्रतिवंदन की है| विमृति 


बह के कं 


के 





3 हे ष च्क ऊ, लिये ल्‍ मच 7222 3020 
टिण्पिशी ध्यम से विरोध प्रकट करने के लिये स्वतंत्र हैं। उसे विन, 


# | /#"+.,,# १2। कै मुफक ! औत , 


2॥॥्ाक 


प्य्थी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ संलग्न होती है और वद संशोधित 











भ हु कह, दी जादी 
इसपमीुखक 2प्ताृकामुीँ (३४४१॥/९५४७)०५४॥ का ५ पेज न प्र | 
है 85 20 ६ ही, है ५5 हु ४ 
8 का 5 0 ) ४. पक 3 880 ५] 
हे 
| 0, #थ! 
3५ ३००७५३७॥॥ ४ 3कह्का/ओ १0%! (70४४४ 
हाई ८४७... है/*[ श' ली / 
हि ही] ३५, # 


हर श शाम अप जककिके क क क *  ००2५०० ०४४] ॥#00907/0क/0)काएते९/वररतताआर न लै४ध वास 


"कक कमी कप ककप कक स्‍क्‍ रे कक्‍* ेट प ैप 


लोकलेखा समिति तथा सार्वजनिक 
द्वारा प्रशासन की वित्तीय अनियमितताओं 
की ओर प्रायः सदन का ध्यान 


नी 


अकणक कं # ३३ ) 
30 


क्‍अ400/7%0लाकाहल्‍चका द्ं 


ह] भा 8 


है 
आय, /ाश आम है ह)। ४०४७ है ४ 
८: कारण पए्रछरा 


हा; 


आकाीपयित किया 
आवश्यक सुझाव भी इन समितियों द्वारा दिये गये । 











लोकलेखा समिति द्वारा लगभग अपने प्रतिवेदनों में शासन के विभिन्‍न 
गों में प्रान्‍्त अप्रयक्त व्यवस्था [बचत[ की आलोचना की गयी । सामान्य 
के मुख्यतः दो कारण होते है / व्यय हेतु आवश्यकता से अधिक 






से अधिक प्राक्कलन का दुष्परिणाम जनता पर अनावश्यक 
जनता को बचाने के लिये 4970-/+ की लोकलेखा समिति 
में कहा कि “बजट अनुभाग वास्तविकता से अधिक निकट 
विकासशील अर्थव्यवस्था में कर गौर से पीडित जनता पर और अधिक 
। समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गयी कि शासन इस 





>-->>क कक» अमामभा«+५ अमान ग+मन&ला- ससपरकमक कतलज अिरतमान»>क3 पन्‍मभामानकः १४2९-०0 पीनेमनंशअआ) ऋकााभ७७) असम याा४॥कभ७५ ग्रनलकलजा 


विनियोग लेखे 4967,68 व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन _969 पर आधारित लोक 


पु) 5: हद मा रे 














लिये दोषी पाये गये अधिकारियों पर उचित कार्यवाही करें: 














५७७७॥७७०७०/. के | 


# 7 अडटय ४४ 


कलेखा | द्वारा समय समय पर सदन को यह प्रतिवेदन किया 
कि कभी करनी दोषपूर्ण अनुमान के कारण जैचत से अधिक धनराशि सर्मपित 
हर दी गयी ।* हर साथ ही कुछ मामले ऐसे आये जिन पर बचत से काफी 
क्रम धनराशि का सर्मपण किया गया “ एक अन्य रोचक तथ्य समिति द्वारा 
के कुछ विभागों द्वारा पूरक्त अनुदान प्राप्त किये गये लेकिन 
की हों सम्पू्ण धनराशि व्यय करने में असफल 
अन्त में काफी अवशिष्ट राशि समंपित करनी 





रे धर 00078 | | कक अमन मर कट अल खी लक कक का है हक के व्यक्त ३४० फेक उनका क “ -४ 
कल अनियामनततओं पर क्षोम व्यक्त करते हये उनको ठहर करने के 
आ+ लक मिल काम मक »मनक- ना मान दारा य ध् ०० गयी 
लिये लोक लेगा नि द्वारा बह संस्तति की गयी कि "प्रशासकीय और वित्त 
कि 0" 0१४। 48०॥ का | आप 7: ###ाछुआ बज क; कऋलना (2003 कपतथ ० है ४ निः पारण 
वियाग का भव्य ने प्राककलना के निधारण में अधिक सतंकता बरतनी चाहिये ये। ' 


व्ययाधिक्य अथवा अप्राधिकृत व्यय के मामलों पर भी लोकलेखा समति 
रा प्रकाश डाला गया इस विषय में समिति की संस्तुति यह थी कि “अधिकांश 


व्ययाधित्रय त्रटिपूर्ण अनुमानों के कारण होते है, यदि पूर्व अनुभव के आधार पर 
अनुमान लगाये जाये तो आधिक्य का बहुत हद तक परिहार हो सकता है 


लॉकलेखा समिति ने प्रशासकीय अधिकारियों की लापरवाही के सम्बन्ध 
में सदन का ध्यान आर्कषित किया -'उद्धावाहन सिंचाई योजना की जोंच करते 
हये लोकलेखा समिति को यह ज्ञात हुआ कि कुल 4000 पम्पिंग सेट खरीदने 


न्क 
की स्वीकृति थी क्रिन्तु 4440 पम्पिंग सेट खरीदे गये। इस सम्बन्ध॑ में अत्यन्त 
गम्भीर रूख अपनाते हुये समिति ने कहा कि "समिति इस प्रकार की अनियमितताओं 


हि नल नकल निरलक दम मित्र कक जप लि जज रन दर रकम शक अर मी किम जम कल कक की सनक नमन कमल फल छल न जन जप जम नमन कम मा ००७ ७७४७४७७७७/७७४७७७/७७४/७७७४/॥४७४७४/४७७४४ निजी मी अल चला कक न मी 02४७७ आ७७४//७७७४ऑश/७ए/७/शएशआई 


विनियोग लेखे 4964-62 एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4963 पर आधारित 


लोकलेखा विनियोग प्रतिवदल | द 
विनियोंग लेखे 496०-6॥ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 962 पर आधारित लोक 





लेखा समिति का प्रतिवेदन पृ0 9 


-तंदेव- पृ0 9-40 द पक हे 
विनियोग लेखे 960-64 एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4962 पर आधारित लोकलेखा 


समिति का प्रतिवेदन पृ0 9 


भारत के नियंत्रक व महालेखा परिक्षक की रिपोर्ट 4969-70 पर आधारित 
लोकलेखा समिति का प्रतिवेदन पृ0 5 न 


समान, लक अनानाओनक आम अभनवम»क अभनमाथभ "ाममभललोल वेकाममाक+ 3०अरआआओ ;३७००+भक शममो338 ३०७७०१०७५ +आ्कामथ 40५, 
मना शारओपातात लसामसमे, शमकक्तमक फरमान तसकाभाप्रोव 3७०४७ 3०:44 %0%॥ भरा परजोलेअमाभते#० 2४४०,०५4 स्‍कओ॥४७ अंपमतरााक जपकलनककक ३७१३७ >+%७4७०: अालनरक५+ अध्मन्‍्मपाक कम 4४० * 


४. &9७/22/ 


की निन्‍दा किये बिना नहीं रह सकती । समिति समझती है कि सम्बन्धित 
अधिकारी गण ने शासकीय आज्ञा का उल्लघंन करके मनमाने ढ़ग से कार्य किव 
और उनकी अनियमितताओं के कारण 46.600 रू0 के राजस्व की हानि हुयी। 
इस प्रकार की अनियमित कार्यवाही को भविष्य में रोकने के लिये प्रभावकारी 
नियंत्र+ रखा जाना चाहिये। 





लोकलेखा समिति द्वारा प्रस्तुत क्रियान्वयन प्रतिवेदनों जिनमें इन समितियों 
की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्ववाहियों का प्रमुख उल्लेख होता 





डे 


है के सूक्ष्य अन्वेष+ से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि सरकार ने इनकी पुनः 
पुनः प्रतिवेदेत सिफारिशें को भी विशेष महत्व न देकर उनका क्रियान्वयन अपने 





दर 


हो 
| 
हि ३३ | 
! 
5.4] 
िंड 
| 
हर 
+ 


समिति की अधिकांश सिफारिशें जो शासन से भविष्य में किसी अनियमितता 
आदि से बचने की अपेक्षा करत्ञी थी को प्रशासकीय अधिकारियों का स्वीकारात्मक 
आश्वाजक्नन तो प्राप्त हुआ किन्तु उसके बाद अधिकतर मामलों में उन आश्वासनों 
की दूर्ति नहीं की गयी और समिति को पुनः उन्हीं सिफारिशों को दोहराधा 


(#०. 


खडे 


पड़ा। उदाहरण स्वरूप अप्रयुक्त व्यवस्था [बचत व अप्राधिकृत व्यय के बचने 


तथा अवशेष धनराशियों के सर्मपण के लिये शासन द्वारा समुचित कार्यवाही 
हेतु समिति को बार बार प्रतिवेदेत करना पड़ा जिसका प्रमाण अवशेष धनाशियों 


! 
5 


को सनपित करने के सम्बन्ध में समिति का यह कथन स्वतः प्रल्तुत करता 
है-“इस सम्बन्ध में समिति अपने पूर्व प्रतिवेदनों में भी सिफारिश कर चुकी 


हट 2, 7 


है। उन सिफारिशों की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट करते हुये समिति यह आशा 


ट कि 
करती है कि वित्त विभाग इनकी पुनरावृति न होने के लिये कारगर कदम 


उठायेगा |” 


की ऐसी सिफारिशों जिनमें शासन से किसी अधिकारी के विरूद्ध 


कील रन अगवा अन्य कोई "आवक : सक्रिय कदम उठाने को लिये कहो 


गया था , के सम्बन्ध में उत्तर काफी विलम्ब सेबहुआ इस तर्क के साथ मिला 
कि उच्त् विरीष् अधिकारी सेवानिवृत हो चुका है अतः उसके विरूद्ध कार्यवाही 





सम्भद नहीं है अथवा उत्तर मिला कि संघ्तुत कदम उठाने में शासन असमर्थ 


है। उदाहरणार्थ विनियोग लेखे 962-63 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4964 


प्‌ > 2 ह के के जंगली हि 
जो रन के पटल पर 20 अप्रैल 4965 को उपस्थिति किया गया था में ज॑ 





कक, 





विनियान ! भू 
बे फे 


लेखा नमिति का प्रतिवेदन पृ03 


विनिदोग लेखे 4967-68 एवं लेखा परीक्षा, प्रतिवेदन ॥969 पर आधारित लोक 
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गायों को पकड़ने तथा पालने की योजना की विफलता के लिये उत्तरदायी अधिकारियों 
को दण्डित करने की संस्तुति समिति ने की थी किन्तु इसके सम्बन्ध में 25/44/66 








को पशु पालन विभाग ने समिति को यह सूचित किया कि इस योजना का 
प्रारूप जित अधिकारियों ने तैयार किया था वे सरकारी सेवा सं निवृत्त हो चुके 





है अत: उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही करना अब सम्भव नहीं है। 


3हक 





वभाग के इस उत्तर पर गहरा रोष व्यक्त किया कि "प्रशासकीय 
विभाग इस प्रकार के मामलों में प्रारम्भ से ही शिथिलता बरतते है और फलस्वरूप 
समय निकल जाता है और किसी पर उत्तरदायित्व निश्चित करके कार्यवाही 
करना सम्भव नहीं होता जैसा कि इस मामलें में हुआ"। 











इसके अतिरिक्त समिति की अनेक सिफारिशों पर बहुत समय तक शासन 


| है 


द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और उनके विचाराधीन होने की सूचना ही 
बार बार प्रेषित की गयी । उदाहरण के लिये 7 मई, 4964 को प्रस्तुत अपने 
प्रतिवेदन में समिति ने राय दी थी कि अनुपूरक आय व्यय साधारणतया जनवरी 
के बाद न प्रस्तुत किया जाये जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो।इस संस्तुति 








हक हि 


के सम्बन्ध में 3 मार्च 4966 तक समिति को यही सूचना थी कि शासन इस 
प्रश्न पर विचार कर रहा है 





प्राककलन समिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य इस तथ्य की जाँच करना 
कि आय व्यय में प्राककलित धन का समुचित प्रयोग किया गया है अथवा नहीं, 
इस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देना है कि प्राककलन किस रूप में सदन 
उपस्थिति किये जाये । इसी उद्देश्य से समिति ने आय व्यय पर पृथक 
रूप से विचार कर उसके रूप में सुधार से सम्बन्धित अपनी सिफारिशों को सदन 


के समक्ष प्रस्तुत किया । 





वर्ष 4966-67 के आय व्यय का अध्ययन करते हुये प्रावकलन समिति 
ने कहा- कुछ ऐसे संस्थान भी है जो किसी अनुदान विशेष के अन्‍न्तंगत रखे 
किन्तु सम्बन्धित धनराशि का व्यय किसी ऐसे विभाग द्वारा किया जाता 


_मकमामम+भ 2अकमया॥ संजीव गम. .>शकबाफ3+५ परमार कै्ररमाल्क०» बिवामभााक अककाममनक, 





र॥ सलनभ» सनम ममममभाक लक» दिन सककमनक लमन्‍म। उमा करन “अन-+कमनक पक, 2>०न«««क समअमर के जसमनक समानक>न्‍के >अअमाशका १७५+॥५३+ 3लराममा वेनन4 0७33» पवन ;७७+७७+ 2मनामक 
अललन्‍कक 


कल्माकयभः: साले शसकतकक भध,रा सडमरपवली। पृ टलममीडं सं&फाकत किल्‍कलओ ;म4#अा समता ककम४ल+क पंगलपक+ अममोमक संकेत» भभभा+॑क िकासंजपए वधमरकाना आयालपका +नरनन सनक 


,.. विनियोग लेखे 4962-63 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4964 
समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के कार्यात्वयन के सम्बन्ध में की गयी 
पर लोकलेखा समिति प्रतिवेदत पृ02०3. . - 

ह सतत | मा 

ह -तदैव- क्‍ थक हक 
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जिसका उस अनुदान से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ -सैनिक स्कूल 
के लिये धनराशि का प्रावधान शिक्षा अनुदान के अर्न्तगत किया गया है परन्तु 
उक्त धनराशि का व्यय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है" इस 
उदाहरप को देने के बाद समिति ने यह मत व्यक्त किया कि "लेखा नियमों 
के अनुसार जो विभाग व्यय करते है उन्हीं के बजट में धन रखा जाये 


प्राककलन समिति द्वारा प्रस्तुत क्रियान्वयन प्रतिवेदनों के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि सरकार द्वारा समिति की केवल वही सिफारिशें स्वीकार की 
जो किसी भी प्रकार से शासन की नीतियों व निर्षयों को प्रभावित नही करती 
थी और उसकी अधिकांश महत्वपूर्ण सिफारिशों की शासन द्वारा उपेक्षा की गयी। 
उदाहरणाथ प्राककलन समिति का प्रमुख कार्य है - शासन में मितव्ययिता लाने 
लिये सुझाव देना , किन्तु ऐसी संस्तुतियाँ जिनमें समिति ने कुछ अनावश्यक 
पदों को समाप्त करने की सिफारिश की थी, सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया 
गया। जैसे तृतीय विधानसभा में प्रस्तुत अपने पंचम प्रतिवेदन में समिति ने यह 
मत व्यक्त किया कि राज्य विद्युत परिषद के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रोच में एक सहायक 
अधीक्षका का पद अनावश्यक प्रतीत होता हैं अतः उसे समाप्त कर दिया जाये 


किन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया । 





5 


|। 





प्रकार शासन में कार्य पटुता व तजझित्व्ययिता लाने के लिये प्रक्कलन 
समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की थी कि जैसा कि मद्रास तथा महाराष्ट्र 
में व्यवस्था है, नियोजन और वित्त विभाग को एक ही सचिव के अधीन रखा 


जाये जिससे कि ऐसे प्रस्तावों जिनकी नियोजन तथा वित्त विभागों द्वारा जो अलग 


अलग छानबीन की जाती और जिसमें पयाप्त समय लग जाता है, उसकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी और एक ही स्थान पर दोनों प्रकार की छानबीन हो 
सकेगी। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि वैकल्पि रूप से वित्त विभाग में 
नियोजन विभाग का एक सेल खोला जा सकता है जिसके द्वारा प्रस्तावों, की 
छानबीन अपने दृष्टिकोण से वित्त विभाग में रहते हुये की जा सकती है किन्तु 
सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया” अतः स्पष्ट हैं कि 


अमान उरमाकारायक्त ऑमभालम॥४७ ;रमभस१११म ओ्ामपननतन भामन्‍तरनपाा फकाब श्याम >रनकभा0७७०, #ाउमममल अंनशलपामलमक न्‍अललकानायन व ैनलनननान नॉन पल» लन«कननाण तमोननक नाते अनामध उंवणन-लसप अमान अलर-अममाम-..अअल्‍ानाथ आमन«न्‍वापनओ, बकेननानीनन पवन अवनननानण लक. 
| अमर सालाइक आराम साहथम३००७, ॥2७काापरप+ सकामभमकः जरअककाकाभ अ॥स0०१० ज-लल्‍॑ााक4+ सापरस्‍ाभकनक 8+भ+ल्‍कशकमान काया अनजओमिनकाए "आना, लपनकॉनकपाक- पम्भानाशिाम 3029/९१०) /्कआकअा जामजजजफका -3%0942498 “पवार :७०ामकक मम आ०) ॑अरफाअमक, " 


८. 





उन्‍नीसवां प्रतिवेदन वर्ष 4966-67 पृ0 5. 
-तदैव-....... कम क्‍ 
विनियोग लेखे 4964-62 तथा लेखा जोखा परीक्षा प्रतिवेदन 4963 पर लोक 
लेखा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के कार्यात्वयन के सम्बन्ध में की 
कार्यवाहियों पर लोक लेखा समिति की प्रतिक्रिया पृ0 62 

नवा प्रतिवेदन [सप्तम विधान सभा पृ0 22-23... द 


















// 268 // 


कि प्राककलन समिति अपनी संस्तुतियों के माध्यम से सरकार पर कोई प्रभावी 
नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकी 


ग सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा समय समय पर अपनी सिफारिशें की गयी जिनका 
उद्देश्य सार्वमननिक उपक्रमों की कार्यप्रणाहीं को अधिक उपक्षेगी बनाने तथा 
उनमें मितव्ययता लाने के उद्देश्य से आवश्यक सुझाव देना है- पंचम विधानसभा 
के कार्यकाल में केवल विधान सभा के सदस्यों द्वारा गठित सार्वजनिक उपक्रम 
समिति द्वारा उ0प्रा) राज कृषि औद्योगिक विकास निगम से सम्बन्धित अपने 





प्रतिवेद 


चाहिये तथा 


दन में यह मत व्यक्त किया कि निगम का अध्यक्ष 
वह एक ऐसा गैर सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जिसे 


पूर्णकालिक होना 


कृषि क्षेत्र में विशेष 


हो और कृषि सम्बन्धी विषयों का पर्याप्त ज्ञान हो। 


उ0प्र0 वित्तीय निगम की पूंजी वृद्धि हेतु सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम 
समिति द्वारा यह सिफारिश की गयी कि उ0प्र) शासन तथा वित्तीय निगम 
रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं अन्य अनुसूचित बैंकों से निवेदन 
करें कि उ0प्र0 वित्तीय निगम की चुकता पूंजी उनका पर्याप्त योगदान बढ़ाया 


जाये क्‍ 


सार्वजनिक उपक्रम व निगम समिति ने उ0प्र0 सहकारी संघ द्वारा मूल्य 
संरक्षण नीति के अर्न्तगत मार्केटिंग वर्ष 4972-73 में की जाने वाली गेंहू को 
खरीदारी के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया कि "किसानों को हानि से बचाने 
के लिये उन्हें गेहूँ के उत्पादन व्यय आदि को ध्यान में रखकर ऐसा मूल्य 
दिलाया जाये जो उचित हो और साथ ही उपभोक्ताओं को भी ऊँचा मूल्यन 


देना पड़े 


इन समस्त वित्तीय समितियों के समुचित विवेचन से पता चलता 
कि समिति की रिपोर्टों में महत्वपूर्ण प्रामाणिक जानकारी होने की वजह से जन 
साधारण और विद्वृतजन दोनों के लिये महत्वपूर्ष है। समाचार पत्र पत्रिकाओं 


सिमरम०8 0 पक ०३ ७००५७०॥०॥ +मा्ामलतका फ्रजनरनस्‍ाक ओ॥0भपाकाक भवाभमसपक अमल) :2कपशॉिआ 23० #काक व७३५७आ% आकार अललभाा 2४933 बा) कननीकनककनक न कल अ मी ४ ४४७७रंएआ लिशिकदी मिल मदन ज हज. भी ३४४४७४४७७४७४७४एएए 


तीसरा प्रतिवेदन |पंचम विधानसभा पू0 44........ ४ 
प्रथम प्रतिवेदन [पंचम विधान सभा पृ000 | ./_/_/|/_/यऑयऑय्य्रझ़ 
द्धितीय प्रतिवेदन [पंचम विधान सभा पृ0 3 द 
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ने इन रिपोर्टों का व्यापक प्रचार किया जिससे समिति ने सामान्य जनता का 
ध्यात अपनी ओर खीचा और सरकार की गतिविधियों में उनकी रूचि बढ़ायी 
है विविध दलों का प्रतिनिधित्व होने के कारष इनकी कार्यनिष्पक्षता पर किसी 
को आलोचना का अद्सर नहीं मिलता।ये समितियाँ सरकार को वाध्य करती 
है कि जहाँ तक सम्भव हो सरकारी कार्यक्रम को सुधारे व मितव्ययिता बरतें 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि समिति मात्र सरकार की त्रुटिशों की ओर 
संकेत करती है और मितव्ययिता व कुशलता के उपाय सुझा सकती है। तथापि 





समिति यह निगरानी रखती है कि उसके द्वारा की गयी सिफारिशों का शीघ्र 


उत्तर प्राप्त हो और उस पर सरकार कार्यवाही करें । पूरी तरह से विभिन्‍न 


सुझावों का कार्यान्वयन अन्ततः सरकार सी करती है। 


अन्य-- समितियाँ 


अल ससलयाननननललनमकनकीकक पा फनन्‍ब+ २५० 
3 0अातीफरानकाय४>पालफजपकण्णपामका+काकाममक, 








विधानसभा में अन्य समितियों नें भी समय समय पर अपने प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किये जिनमें समिति ने अपने नियम विहित दायित्वों का सर्येचित उपयोग 
करते हुये शासन के कृत्यों की जाँच की तथा व्यवहारिक सुझाव दिये 


जहाँ तक स्थायी सलाहकार समितियों का प्रश्न हे- विवेचन से ज्ञात 
हुआ कि इनमें क्रियाशीलता नहीं रही। कि ये समितियाँ सदन के प्रति 
उत्तरदायी नही है अतः इनका कोई प्रतिवदेन सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। 
इनका उद्देश्य विभागों में मंत्रियों उपमंत्रियों तथा सदस्यों द्वार आपस में चर्चा 
करना रहा तथा इनके सभापति मंत्री रहे। चूँकि ये सलाहकार समितियों होती 
है अतः: इनके सुझाव मानना शासन की बाध्यता नहीं रही । इन समितियों 
की कार्यवाही का अभिलख नहीं रखा जाता। यद्यपि कुछ चर्चाओं का सार संक्षेप 


में प्रेस को दिया जाता है। 


इन पर अध्यक्ष का कोई नियंत्रण नही रहता अतः इनकी बैठकें वर्ष 
में यदाकदा बुलायी गयी और इनसे शासन कहा तक लाभान्वित हुआ इसकी 
सदन को कोई सूचना नहीं रही। इन समितियों की निष्क्रियता सदस्यगण भी 
अनुभव करते हैं। अगर इनका स्वरूप बदलकर इन्हें संसदीय समितियाँ बना 


दिया जाये ।.. ... द । आओ 
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विधान सभा संसदीय अध्ययन समिति - के पॉँचवे प्रतिवेदन से उपलब्ध क्‍ विवरण 


पर आधारित |[4974 न मई जब 
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यद्यपि नियमानुसार सभी समितियों के प्रतिवेदग सदन के समश्न प्रस्तुत 
किये जाते है और प्रतिवेदनों की प्रतियाँ सदस्यों में वितरित की जाती है किन्तु 
कार्यमंत्रणा समिति नियम समिति विशेषधिकार समिति तथा प्रवर/संय॒क्त प्रवर 
समितियों के अतिरिक्त न तो सदन में चर्चा होती है न उसके लिये सदन 
औपचारिक स्वीकृति आवश्यक है। सामान्यतः उनके प्रतिवेदनों सदन के पटल 
पर उपस्थिति करने के बाद सदन द्वारा अनुमोदित मान लिया जाता है और 
उन्हें शासन से सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया जाता 


है । 








समितियों के पास ऐसा कोई प्रभावी साधन नहीं है जिसके द्वारा बे अपनी 
संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु सरकार पर दबाव डाल सकें । वे इस सम्बन्ध 
में केवल सदन को प्रतिवेदित कर सकती हे किन्तु प्रतिवेदनों पर आवश्यक 
रूप से चर्चा होने का प्रावधान न होने के कारण इस साधंन को अधिक प्रभाव 
कारी नहीं कहा जा सकता । चर्चा के प्रावध्न से प्रतिपक्ष को सरकार 
की गलतियों पर विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता जिससे निश्चय ही 
सदन के नैतिक दायित्व की पूर्ति होती हालाकि जिन प्रतिवेदनों पर सदन 
में चर्चा होती है और जिनके लिये सदन की औपचरिक स्वीकृति आवश्यक 
है उनके सम्बन्ध में भी सरकार अपने बहुमत के कारण लाभपूर्ष स्थिति में 
- है । इस प्रकार यह कहना अनुचित न होगा कि यद्यपि इन सिफारिशों 
द्वारा अपने नियम विंहित दायित्वों का समुचित रूप से निर्वाह करते हुये शासत 
के कृत्यों की जाँच की गयीषस्सरकार द्वारा समितियों की संस्तुतियों को गम्भीरताएूर्ष 
न लिये जाने के प्रयास नहीं किये गये । सरकार के इस उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोष 
के कारण समितियों जिन्हें बहुदलीय प्रतिनिधित्व के कारण लघु सदत की उपाधि 
के माध्यम से विपक्ष अपनी समितियों में अपनी उपयोगिता, महत्ता 
व सर्थकता को सही अर्थों में सिद्द नहीं कर रुका । ऐसा तभी होगा जब 
समिति की सिफारिशों को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित किया जाये 


गिए 


च्ट 


लि 











. फिर भी हमने जिस संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है उसमें तभी 
संसदीय मामलों का सूत्रपात मंत्रिमण्डल के हाथों होता है। प्रस्तावों को पेश 
करने . भेद खोलने, विरोध प्रकट करने तथा सरकार को पदृच्युत करने का उद्देश्य 
रखने वाले प्रभावी दल के अभाव में कोई प्रज्तंत्र जीवित नही रह सकता 
सदन ने स्वयं ही समितियों की व्यवस्था करके इस अभाव की पूर्ति की है। 
मण्डल को अपने अधिकार देकर विधानमण्डल ने जो खोया हे उसकी प्रतिपूरति 


समितियों द्वारा किये गये नियंत्रण से सफल हो पायी है। यह कार्य चुपचाप 
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हो रहा है तथा यह प्रक्रिया विरोधी दलों को अपने अस्तित्व का आभास न 
कराती हुयी निरन्तर व धीमी गति से चल रही है । विरोधी दलों के लिये 
जो कार्य असाध्य था समितियों के माध्यम से वह सुसाध्य हो गया है उदाहरप 
के लिये प्रतिपक्ष का कोई नेता चाहे कितना महत्वपूर्ण क्यों न हो सरकारी 
अभिलेखों की भनक तक नहीं पा सकता था, किन्तु समितियों, जिनकी पहुँच 
गोपनीय अभिलेखों के सिवाय अन्य अभिलेखों तक होती है एक भारी मात्रा 
में वह सूचना प्राप्त कर सकी है जिसे अनुमोदित कार्यविधि के माध्यम से प्राप्त 
करने में विरोधी दल को दशाब्दियों लग सकती थी 











प्रतिपक्ष की समितियों में भूमिका को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाये 
इस दृष्टि से निम्न सुझाव उपयोगी हो सकते है। 


उ0प्र) विधान सभा की समितियों के संगठन के सम्बन्ध में यह सुझाव 

दिया जा सकता है कि वित्तीय समितियों की भांति अन्य समितियोंकाभी सदन 
द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधत्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमषीय मत द्वारा 
निर्वाचन किया जाना उचित होगा क्‍यों कि अध्यक्ष द्वारा उनका नाम निर्देशन 
जहाँ कुछ अप्रजातांत्रिक प्रतीत होता है वही इससे अध्यक्ष की निष्पक्षत्रा में प्राय: 
सन्‍्देह भी उत्पन्न हो सकता है। जैसा कि वी0डब्ल्यू मुनरो ने भी लिखा 
-'उसको अध्यक्ष को यह शक्ति देता दलगत संघर्ष के मध्य उसके पद की 
निष्पक्षता की पवित्रता का निषेधकरना होगा” इसके साथ ही समितियों के सभापतियों 
के अध्यक्ष द्वारा मनोनयन की अपेक्षा उनका स्वयं समितियों के सदस्यों द्वारा 


चयन किया जाना अधिक प्रजातांत्रिक होगा । 


समितियों के प्रतिवेदनों पर सदन में आवश्यक रूप से चर्चा होनी चाहिये 
यद्यपि यह कहा जा सकता है कि इसका कोई विशेष लाभ न होगा क्योंकि 
सरकार बहुमत में होने के कारण ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकृत कर 
सकती है जिसे वह पसन्द न करती हो किन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया 
जा सकता कि चर्चा के दौरान संदन में सिफारिशों के पक्ष में व्यक्तमत सरकार 
को उनको अपनाने के लिये प्रेरित करने में सहायक होगे व सरकार के निरंकुश 
आचरण को नियंत्रित करेगे 


प्रक्रिया नियमों में संशोधन कर प्रत्येक विधेयक को पुनःस्थापत के उपरान्त 
आवश्यक रूप से प्रवर/संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाये जिससे प्रत्येक 





विधेयक पर सूक्ष्मता से विचार हो सकेगा तथा विधायन के क्षेत्रों में सरकार 
की स्लेचआत्यारिता पर लिमन्‍जगा किमा जा सकेगा ४ 0. 





“विधान तंत्र में समितियों की भूमिका' एस0एस0 मालेराव ,लोकतंत्र समीक्षा , जनवरी 


मार्च 4970,वर्ष 2, अंक283-84. 
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अध्यक्ष और विपक्ष 
उपाध्यक्ष और विपक्ष 
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2223 278 
पीठासीन अधिकारी और विपक्ष 


वा अंक पंपक प्रदक्. भ्रेता). पंदयक.. या. ताक पाप सदा पक ऋाक प्रफक. खाक धकाओे.. सम. कमा. व. पडाक.. दव 
काम... अंक 


जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में शात्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है 
इस व्यवस्था में यह आवश्यक है कि सदन की कार्यवाही निर्विष्न रूप से चले । सदन 
की कार्यवाही को सुचारू ढ़ंग से चलाने के लिए जहाँ सदस्यों की महत्वपर्ण भमिका 
होता है वहीं पीठासीन अधिकारी भी प्रमुख धुरी के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि कोई 
भी वेचारिक सभा किसी ऐसे प्राधिकारी .की अनुपस्थिति में जो उसकी बैठकों की अध्यक्षता 
करता हो, उचित मयदा के अच्तर्गत अपनी कार्यवाही का समचित संचालन नहीं कर 
सकती । इसी लिए प्रजातंत्र के विकास के फलस्वद्गप स्थापित प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं 
में प्रारम्भ से ही उनकी अध्यक्षता का प्राविधान रहा है । 


उ0 प्र0 में गवर्नमीट आफ इण्डिया एक्ट ।955 द्वारा द्विसदनीय व्यवस्थापिका 

गठन का प्राविधान किया गया है जिसमें निम्न सदन को लेजिसलेटिव असेम्बली का 

नाम दिया गया है | इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि लेजिसलेटिव असेम्बली 

के सदस्य अपने में से ही स्पीकर व डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेंगे । जिनका प्रमुख 

कार्य लेजिसलेटिव असेम्बली की बैठकों की अध्यक्षता (डिप्टी स्पीकर, स्पीकर की अनुपस्थिति 
करना तथा उसकी कार्यवाही का संचालन करना था ।“ 


इसो व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद ।78 

कहा गया है राज्य की प्रत्यक विधान सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों 
को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का 
पद रिक्त हो जाये तब सभा अन्य किसी सदस्य को यथा स्थिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 


चनेगी प्ले 
हट । | 
2 


क अध्यक्ष व विपक्ष 


अफकि.. भय... समक.. प्रकाक.. कक... साध. भपोी.. सके. सादा. 0. सांदी, 


अध्यक्ष का पद विधान सभा का सर्वाधिक प्रतिष्ठित व शक्तिमय पद होता 
। अध्यक्ष का प्रमुख कार्य विधान सभा की कार्यवाही को विनियमित 
करना तथा उसे इस योग्य बनाना है कि विचाराधीन विभिन्‍न विषयों पर 
सदन में स्वतंत्रतापूर्वकी विचार विनिमय किया जा सके । अध्यक्ष सभा 
के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उन्हें जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं वे सभी 
सत्ता से ही प्राप्त हैं । फिर भी स्वय॑ इन्हीं पीठासीन अधिकारियों की 
ऐसी मान्यता रही है कि अध्यक्ष अपने सदन का एक निरंकुश स्वामी 
नहीं अपितु उसका सच्चा वफादार सेवक है |“ सभा का प्रमुख प्रवक्ता 


गण 





के. चाप. लक. कक. पाप. फाक.. आा॥%. पक. सओ।. सगाई. दाओ.. जिमन.. जनक. काम... आम. का. ओम. पान... आमा#.. सा. साम.. सह... गया... दमा 


| -  गवर्नमैंट आफ इण्डिया एक्ट ।935, धारा 60 

क धारा -65, गवर्नमंट आफ इण्डिया एक्ट 935 « 
पीठासीन अधिकारियों के अक्तूबर ।॥968 में तिवेद्धम में हुए सम्मेलन के 
अवसर पर क्‍ महाराष्ट्र विधान परिषद हे के तत्कालीन अधिकारियों की समिति 


का नं0 20[।) न बम 


3- 








 बल्कको, ले » 

















द # 20-39: ८ 


होने के नाते वह उसकी सामूहिक आवाज है और बाहर की दुनिया के लिए सभा का एकमात्र 
प्रतिनिधि. ॥949 के पीठासीन अधिकारियों के अधिवेशन में अध्यक्ष श्री जी0वी0 मावलंकर 
ने सभा के अध्यक्ष को द्वितीय प्रधानमंत्री की संज्ञा दी । 


ध्यक्ष का निर्वाचन एवं विपक्ष :: 


पआा, पा पाया. गराड0.. कऊफ. ध्याा. जंग्रड. आफ... पाक. पडा. प्रा. बाप्रान्ष. वाक्य. थक. धाम सााक. पक धाझ3. पथ. मजाक 


विधान सभा सदस्यों के शपथ अथवा प्रतिज्ञान के बाद पहला कार्य अध्यक्ष 
का निर्वाचन होता है । इस प्रक्रिया में केवल शपथग्रहण किए हुए सदस्य 
ही भाग लेने के लिए अर होते हैं ।/ लोक सभा में ऐसा ही प्राविधान 

। किन्तु ब्रिटेन में हाउस आफ कामन्स के सदस्यगण पहले अध्यक्ष 


का चुनाव करते हैं तत्पश्चात शपथग्रहण करते हैं 


अध्यक्ष का निर्वाचन राज्यपाल द्वारा नियत तिथि को किया जाता है ॥5 
और सचिव विधान सभा इसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजते हैं । उ0प्र0 
विधान सभा प्रक्रिया नियमों में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष निर्वाचन के 

लिए नियत की गयी तिथि के पूर्व दिन के मध्यान्ह के पहले किसी 
समय कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य का नाम निर्देशन पत्र , सचिव , 
विधान सभा को प्रस्तुत कर सकता है परन्तु वह तभी स्वीकार होगा 
जब उस प्रस्थापक तथा समर्थक के रूप में दो सदस्यों के हस्ताक्षर हों 
और साथ ही उस सदस्य जिसका नाम प्रस्थापित किया गया हो, का यह 
कथन भो संलग्न हों कि वह निर्वाचित होने पर अध्यक्ष के ख्प में कार्य 
करने के लिए तैयार है 





इंग्लैण्ड में अध्यक्ष पद के लिए किसी सदस्य के नाम की प्रस्थापना व 
समर्थन प्रथागत रूप में गैर सरकारी सदस्यों द्वार, जो अधिकतर पीछे की 
पंक्ति के होते हैं, किया जाता है किन्तु भारत वर्ष में अभी तक ऐसी 
कोई प्रथा विकसित नहीं हो पाई हैं और लोक सभा एवं राज्य विधान 
सभाओं में प्रधानमंत्री अथवा मुख्य मंत्री या मंत्रिमण्डल के अथवा शात्षक- 
दल के वरिष्ठ सुदर्स्यों द्वारा प्रस्थायक व समर्थक का कार्य किया जाता 








है । 
| - कौल महेश्वरनाथ एवं शकधर श्यामलाल- संसदीय प्रणाली व व्यवहार, 
मध्यप्रदेश हिन्दीग्रन्थ एकादमी भोपाल, पृ0० ।04 
दा प्रोसीडिंंेस आफ दि कान्फ्रेन्‍्स आफ प्रिसाइडिंग्स आफीसर्स आफ लेजिसलेटिव 
बाडी इन इण्डिया , पु0 25, ॥949 हा 
“ उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियम 8 (4)... | कम 
4- मोर एस0एस0 'प्रेक्टिस एण्ड क्‍ प्रोसीजर . आफ इण्डियन पार्लियामेंट, बाम्बे, 
.... - थैकेर एण्ड कम्पनी ,960,प0- 73% / ५ "जा आय 
5-. 30 प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियम 8 (0) || 





की तदेव-- 7 नियम 8 (आम 
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उध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचित होना एवं उसका निर्दलीय स्वरूप समाज 
को उस राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक है जो कि लोकतंत्रीय व्यवस्था 
को प्रमुख आधारशिला है । निर्वाचित हो जाने के पश्चात वह किसी 
दल विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता , अपित सम्पर्ण सदन का प्रतिनिधित्व 
करता है । लेकिन उ0प्र0 विधान सभा में परम्परानसार अध्यक्ष का पद 
पूर्णतः दलीय राजनीति से प्रथक नहीं हो सका । ब्रिटेन में । 839 से 
अध्यक्ष पद का निर्वाचन विरोधी दल को विश्वास लेकर सर्वसम्मति 
से करने की प्रथा है । एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष हो जाता है प्रायः 
तब तक अपने पद पर बना रहता है , जब तक कि उसमें कार्य करने 
को क्षमता रहती है, भले ही सरकारें क्यों न बदलती रहें , वह अपनी 
इच्छानुतारा जब चाहे तब पद से अलग हो सकता है , पर किसी अन्य 
व्यक्ति को स्पीकर का पद तभी प्राप्त होता है जबकि पराना स्पीकर 
तैयार न हो ।॥॥2 किन्तु भारत में संसद से लेकर विधान मण्डलों तक 
ऐसी परम्परा का अभाव है । लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं 

अध्यक्ष का आचरण पक्षपातपूर्ण होता है उससे यह अपेक्षा की जाती है 
कि वह स्वयं को दलों व राजनीति से अलग रखेगा !> निष्पक्ष स्थिति 
के कारण ही अध्यक्ष को निर्वाचन के पश्चात सदन के नेता और विपक्षी 
नेता द्वारा अपने स्थान तक ले जाया जाता है । सरदार हुकुम सिंह के 
अनुसार यह इस बात का प्रतीक है कि वे सदन के सभी पक्षों की तरफ 
से अध्यक्ष को पूर्ण सहयोग का बचन देते हैं । 


उ0 प्र0० विधान सभा में अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रस्तुत नाम निर्देशन 


पत्रों के प्रस्थापक व समर्थक सदस्यों का विश्लेषण निम्नवत्‌ है :- 


ता... साफ. आकाक.. सभाभ.. न्‍कके.. परौधाओे. साथ. पाया. हाय. सफक।. धरषधक.. आग. फ्रत.. धाथक.. पाडप'. संभव. एथथा... पा. पथ. प्रा. राधा. काम... पपाये.... सोगाक. थक. भादक.. सा. पाक. शयाक.. पक. बात... बनाके... आमे.. पोदेक.. पपपंफ.. प्मओं,.. साय. जाने. गायक. धमक.. साया. आक. पदादो।.. सेककेते.. फिकने.. से. महा... सोम... लेके. हक... सैंधाओ... फॉसमे.. पॉफफ.. अंक). पकाक। 


विधानसभा 


>थिम 





द्वितीय व्यू 


प्रस्तुत नाम निर्देशित सदस्य प्रस्थापक व समर्थक सदस्यों के नाम 








नाम निर्देशन 
पत्रों कीसं0 
2 3 4 

3 | -कुवर बलबीर सिंह श्री रघुवीर सिंह 
2-श्री आत्माराम गोबिंदखेर गोबिन्द बल्‍लभ पन्‍्त क्‍ 
3-श्री निहालुददीन श्री राजनारायण 

3 | - श्रीआत्माराम गोबिन्दखेर श्रीमं गलाप्रसाद सम0मुजफ्फर हसन 
2- तदव | .. प्रस्था0 डा0सम्पूर्णानन्‍्द, सम0श्रीनारायणदत्ततिवारी 
3-तदैव... प्रस्था0श्रीकमलापतित्रिपाठी,सम0श्रीविचित्रनारायणशमा 


आासास.. साउथ. आय. जोक... ऑमएए.. धाम. दामफे.. गाउाकी.. आक.. जप. आधा. आाा#.. सोलक।... ंडक्‍.. सिंथम- 


| - पुनेट एम0बी0#ब्रिटिश अर 
2- फाइनर हरमन -थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस आफ मार्डन गवर्नमट,लन्दन मैथू 


3- मावलंकर जी0वी0 - 
4- तदव , 


दि जन॑ल आफ पार्लियामेंट्री इन्फारमशन खण्ड क्‍ : -8 


सकक. 2 पन्‍क। 2 फाथक.. मोधवाक. जोक... स्कोर... धाम... सादाक.. सोम... आथक.. जाधाक.. कप. सही वाके.. धावकी 
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2- श्रीमदनमोहन वर्मा 


तृतीय श्री नेकराम शर्मा 


चतर्थ श्रीगंगाराम 


2- श्रीराम नारायण 





प्रस्था) शिवदान सिंह , श्री अ0 बशीर 
समर्थक,श्रीबालाजी अग्रवाल,श्री भूपसिंह 
अस्था0 श्रोचद्धभानुगुप्त (मुख्यमंत्री! 
श्री कमलापति त्रिपाठी (मंत्री 
समर्थक - श्री जगदीशशरण अग्रवाल 
श्री हेमवरततीनन्दन बहुगुणा 
प्रस्था0 श्री रामचद्ध विकल, 
श्री झारखण्डे राय 
समर्थक - श्री उमग्रसेन,श्रीरामदत्त 
पस्था0 - श्री बनारसीदास, 
श्री रामचन्द्र आजाद 
समर्थक - श्री अवधेश प्रताप मल्‍्ल 


द -श्री जगदीशशरण अग्रवाल प्रस्था0- श्री नवल किशोर (उपमंत्री 


पंचम 4 श्रीआत्माराम गोबिन्द खेर 
ह तदैव हट 
- तदेव - 
| हा त्दैव ः 
षष्टम 4 श्री बासुदेव 
- तदैव - 
- तदेव - 
- तदेव - 


सप्तम है 


- तदेव - 


श्री बनारसीदास 


समर्थक - श्री मुजफर हसन (राज्यमंत्री 
प्रस्था0 श्री चद्धभानु ग्रप्त(मुख्यमंत्री 
समर्थक - श्रीकमलापतित्रिपाठी/मंत्री 
प्रस्था0 श्री चौधरी चरण सिंह मंत्री 
समर्थक - श्री लक्ष्मीरमण आचार्य मिंत्री 
प्रस्थाक - श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी 
समर्थक - श्री हरबंश प्रसाद 
प्रस्था0 श्री चतुर्भज शर्मा 
समर्थक - श्री हरबंश प्रसाद 
प्रस्था0- श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा 
समर्थक - श्रीमती सरस्वती टमटा 
: प्रस्था0 श्री चरण सिंह 
समर्थक - श्री लक्ष्मीशंकर यादव 
प्रस्था0 - श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी 
समर्थक - श्री चन्द्रशेखर सिंह 
प्रस्था) - श्री नारायण दत्त तिवारी 
समर्थक - श्री नियाज हसन खाँ 
प्रस्थापक - श्री रामप्रकाश 
समर्थक - श्री रेवती समण 
: प्रस्था0 - श्री सत्यप्रकाश मालवीय 
समर्थक- श्री हरीश चद्ध.... 








अंक. जो. आभारत .. प्यायके.. ऑंकोओी।.. अंकल... अत. अाधडे! -. चॉडइ. बारक.. क्रदा4. काका... आफ... अंग, 



































अष्टम 


श्री बनारसीदास प्रस्था0 श्री सत्यदेव तिपाठी ,समर्थक - 
श्री छोटलाल 

- तदेव - प्रस्था0 - श्री सत्यप्रकाश 
समर्थक - श्री गणेशदत्त बाजपेयी 

3 श्री श्रीपति मिश्र प्रस्था0 - श्री जगदीश प्रसाद 

समर्थक - श्री रामरतन सिंह 

- तदव - प्रस्था0 - श्री लोकपति त्रिपाठी 
समर्थक - श्रीमती स्वरूप कुमारीबक्शी 

-तदैव - प्रस्था0 - श्री अम्मार रिजवी 


| समर्थक - श्री प्रताप नारायण 


साथ. आपात... साहक.. सम. बता. पा. आदर. फरकाफ.. पाक. प्रफ्फ. दाता. डक. पाक 
कराए. पार. परव+  दबत.. सड.. बाद... दावक. चुका, . पक. बपाक पाए. ब्रा. पाक. सच. बडाफ. डक. या. या. दा. पाक. सक. ायक.. ापा+. सच... सम धाम. सडक. बता. वायक,.. आममी.. रााक. बडा. पक. लेक. ओके... काधदी.. फ्रीधात.. सडक... भी. काम... बबक.. पाक, 


राजनारायण ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री खेर के चुने 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन 
पत्र अधिकांशतः दलीय आधार पर ही प्रस्तुत हुए. । द्वितीय, पंचम, पष्टम, 
सप्तम तथा अष्टम विधान सभा में नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्थापन व समर्थन 
सम्मिलित रूप से शासक दल द्वारा व विपक्ष द्वारा किया गया । यह 
संभवत: शासन व विरोध पक्ष की पारस्परिक सहमति का परिणाम था 
तथा उ्रथम, तृतीय व चतुर्थ विधान सभा में विपक्ष के उम्मीदवार के नाम 
को प्रस्थापना व समर्थन विपक्षी सदस्यों द्वारा ही किया गया और तत्कालीन 
शासक दल कांग्रेस की ओर से प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र उसके वरिष्ठ 
सदस्यों! मुख्यमंत्री व मंत्रीगण भी) द्वारा प्रस्थापित व समर्थित थे , विवरण 
निम्नवत है :- 


प्रथथ विधान सभा में तीन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए इनमें 
से दो सत्ता पक्ष व एक विरोध पक्ष का था परन्तु सत्ता पक्ष के कुँवर 
बलबीर सिंह के नाम के प्रस्तावक श्री रधुवीर सिंह ने अपना नाम निर्देशन 
पत्र वापस ले लिया शेष दो उम्मीदवारों सत्ता पक्ष के श्री आत्माराम गरोबिन्द 
खेर तथा विरोध पक्ष के श्री निहालुददीन के नाम से क्रमशः चार व दो 
नामांकन पत्र भरे गये । सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री 
श्री गोबिन्द बल्‍लभ पन्‍्त ने भी प्रस्थापक्त के रूप में एक नामांकन पत्र 
दिया यद्यपि विरोध पक्ष ने सर्व सम्मति से अध्यक्ष को चुनने का काफी 
प्रयास किया तथापि यह पद निर्विरोध इस लिए न रह सका कि रुत्ता 
पक्ष विरोध पक्ष के किसी सदस्य के उपाध्यक्ष निर्वाचित करने के प्रश्न 
पर सहमत न हो सका । इस तरह के विचार विरोध पक्ष के नेता श्री 
द यक्ष श्री खे जाने पर उन्हें बधाई 
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चुनाव में श्री खेर को 366 तथा श्री निहालुददीन को 24 
मत श्राप्त हुए । हिन्दू महासभा, भारतीय जनसंध व किसान मजदूर प्रजा 
पार्टी के विधान सभा के संयुक्त मोर्चे में व ।0 निर्दलीय सदस्यों ने मतदान 
में भाग नहीं लिया । एक मत अवैध घोषित हुआ ।' 


द्वितीय विधान सभा में सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष की परस्पर 
सहमति से एक स्वस्थ परम्परा का सूत्रपात हुआ जिसमें उपाध्यक्ष पद 
प्रतिपक्ष को दे दिया गया । परिणाम स्वरूप ॥0 अप्रैल ॥957 को अध्यक्ष 
पद पर श्रो आत्माराम गोबिन्द खेर सर्व सम्मति से निर्वाचित हुए । 


तृतीय विधान सभा में अध्यक्ष पद के लिए सत्ता पक्ष के 
श्री मदन मोहन वर्मा के अतिरिक्त निर्दलीय सदस्य श्री नेकराम शर्मा का 
भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ किन्तु प्रतिपक्ष की सूसबूल के कारण 
अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ । क्योंकि निर्दलीय सदस्य श्री 
नेकराम शर्मा ने प्रतिपक्षी नेताओं के परामर्श से सदन की मान मर्यादा व 
महत्ता व गरिमा को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ परम्परा बनाये रखने 
के उद्देश्य से अपना नाम वापस ले लिया और श्री वर्मा निर्विरोध अध्यक्ष 


निर्वाचित हुए । 


चतुर्थ विधान सभा में अध्यक्ष पद के लिए मतदान आवश्यक 

गया था । क्योंकि श्री जगदीश शरण अग्रवाल के अतिरिक्त दो नाम 
निर्देशन पत्र श्री गंगाराम (जनसंघ) व श्री रामनारायण (कांग्रेस) प्राप्त हुए 
। जिनमें से श्री रामनायण ने कार्यकारी अध्यक्ष को लिखित सूचना 
देकर अपने दल के प्राधिकृत उम्मीदवार श्री जगदीश शरण अग्रवाल के 
पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया किन्तु प्रतिपक्ष के श्री गंगाराम ने अपना 
नाम वापस नहीं लिया । अतः ।7 मार्च ॥967 को श्री अग्रवाल व 
गंगाराम के मध्य चयन हेतु मतदान हुआ । पीठासीन अधिकारी श्री खूबसिंह 
ने निम्न परिणाम सदन में घोषित किया :- 'कुल 4॥7 मतपत्र जारी 
हुए और डाले गये. उनमें से 3 मतपत्र अवैध घोषित हुए शेष 4॥4 में. 





कि 


. 226 मत श्री जगदीश शरण अग्रवाल को तथा ।88 मत श्री गंगाराम को 
प्राप्त हुए** इस प्रकार श्री जगदीश शरण अग्रवाल (कांग्रेस) चतुर्थ विधान 


क्ाक कमाल. 8... भक.. उमफ्र > चिपक पाले. सकता" कामाफ... फेक... मे. सकी... शो... मकर 
चंकाम. बा. जाकीड.. अआआ जाला. आकार. फमयो!.. पापा. जा. पराधात. अफरधा भाय्का संस... धापाम.. सा. कोडशा,.. प्रंकी.. सॉयदी।... बाके.. अरडग्रे. काफओे।. सपा... संककक.. पघोंमझ. सझप्रीण.. फमपेशिं. ऑफ, का. अंग्राक. वाया... जफाती. विक्की. कस! धादा, मन. ससा.. वा... बमका. जा, 





उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड 0। पृ0 ॥6 
-तदव- खण्ड ।82 प0 ।॥। पु 
- तदव - खण्ड 228 , प0 6 

- तदैव - खण्ड 27, प्रु0 ॥2, ॥7 मार्च ॥967 


























// 278 // 


सभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए । स्पष्ट है कि इस निर्वाचन में विपक्षी दलों में मतैव्य न होने के 
कारण श्री जगदीश शरण अग्रवाल (कांग्रेस) को प्रतिपक्ष के भी मत प्राप्त हुए क्योंकि सदन में 
कांग्रेस के निवाचित सदस्यों की संख्या केवल ।99 थी और उसे सदन के सबसे बड़े व कुछ 


निर्दलीय सदस्यों के समर्थन के कारण ही मंत्रिमंडल बनाने को आमंत्रित किया गया था । 


श् 


पंचम विधान सभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा उपाध्यक्ष पद 
विपक्ष को देने के आश्वासन के कारण अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार श्री आत्माराम 
गोबिन्द खेर के लिए ही चार नाम निर्देशन पत्र सत्ता पक्ष व विरोध पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए 
अतः मतदान का कोई प्रश्न ही नहीं था और श्री खेर निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए।' 


षष्टम विधान सभा में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेसी उम्मीदवार श्री बासुदेव सिंह के 
लिए चार नाम निर्देशन पत्र सत्ता पक्ष व विपक्ष की ओर प्रस्तुत हुए अतः श्री बासुदेव 
सिंह निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए । 


सप्तम विधान सभा में ।2 जुलाई ॥977 को उ0 प्र0 विधान सभा अध्यक्ष 
पद का निवरचचिन हुआ इसमें चार नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए जिन सबमे श्री बनारसीदास 
का नाम प्रस्तावित किया गया अतः जी बनास्सीदास निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए 


अष्टम विधान सभा में भी अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ क्योंकि 
सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष श्री श्रीपति मिश्र के नाम पर पूर्ण सहमति थी इसमें 3 नाम 
निर्देशन पत्र प्राप्त हुए और सभी श्री श्रीपति मिश्र के नाम थे । अतः श्री मिश्र निर्विरोध 


उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए ।* 


अध्यक्ष के निर्वाचन सम्बन्धी उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि उ0प्र0 
विधान सभा अध्यक्ष पद अधिकांशतः विपक्ष की सहमति से सत्तारूढ़ दल को प्राप्त हुआ 
तथा चतुर्थ विधान सभा को छोंड़ कर किसी भी विधान सभा में प्रतिपक्ष ने मतदान द्वारा 
अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पर जोर नहीं दिया तथा विपक्षी दलों की ओर से प्रस्तुत 
ताम निर्देशन पत्रों को वापस लेकर प्रतिपक्ष ने एक स्वस्थ राजनीतिक परम्परा की स्थापना 
में योगदान किया । 


रब्, >्य आकर. गरकक. कराा+ 3. सा. धो... स्‍ाक. पाक. जाय... पाक... भयब.. धरा... सजग... कऐ.. गिर. अमर... आक.. धा... ाा खाद. पका. भंअ. रमाह.. आता... अडक .. चालक. कआ.. फोम. थक... भराक. कक... पका. पधाा॥+. आंओभा+. का. पाक. काम. जुसाह. पक. कक. आशा. जम... सबक 
सम जम! आककी; - आइक अप. जडक.. बापाफ्.. ऋाषत. गा: 


| - उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड 276 प्र06 

के - तदिव - खण्ड 306, पर05 

- तदैव - खण्ड 325, प्र0 6 ऐप 

छ - तदव - खण्ड उबब, परृ0 54. हक 


ने. एज (>> 
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अध्यक्ष व दलगत राजनीति :: 


आधा. पाा+. चतयाा. पा. धयादा. चमक. धान. सधक. यददक. चायका. पदकक.. याद. फेक चढथत. पापाऊ 


ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स का अध्यक्ष अपने पद पर निर्वाचित होने 
बाद विधान सभा के किसी भी दल का सदस्य नहीं रहता तथा इंलैण्ड के आम 


चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए सामान्यतया ग्रत्िहन्द्रिता नहीं रहती ।2 भारत में पीठासीन 
अधिकारियों को उच्च गरिमामय पद को दलीय राजनीति व विवादों से प्रथः रखने के 
लिए साधारणतया इंग्लैण्ड की परम्पराओं के अनुशरण का सुझाव दिया जाता है । पीठासीन 
अधिकारियों की पांगे समिति की यह स्पष्ट संस्तुति रही है - "कि अध्यक्ष के लिए 
न केवल निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित किया जाय वरन जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव या 
अनः चुनाव लड़ता है वहाँ से कोई अन्य व्यक्ति चुनाव न लड़े ।> सन 953 में ग्वालियर 
में तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री जीएवी० मावलंकर के सभापतित्व में हुये अध्यक्षों 
के सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया - 'कि ऐसी परिपाटी बनायी जाये कि 
जिस स्थान से अध्यक्ष पुनः चुनाव के लिए खड़ा हो, वहाँ उसके विरोध में कोई अन्य 
प्रत्याशी खड़ा न हो” इसे एक बार सिद्धान्ततः स्वीकार करते हुए उ0प्र0 विधान सभा 
के विपक्ष के नेता श्री गेंदा सिंह ने कहा - 'आज भी हमारे देश में यह दुर्भाग्य की 
बात है कि अध्यक्ष ओर चेयमैन भी किसी पार्टी के टिकट से चुनकर आते हैं । यह 
भरी महत्वाकांझ्षा है कि अध्यक्ष और चेयरमनन बिना किसी पार्टी के टिकट पर चुनकर 
ः यहाँ आयें"? लेकिन व्यवहार में इस प्रथा का अनुशरण नहीं किया जा सका है । दलीय 
सम्बन्ध बनाये रखने के विषय में ॥935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित 
उ0प्र0विधान सभा अध्यक्ष स्व0 पुरूषोत्तमदास टण्डन ने विचार व्यक्त करते हुए कहा 
मे कामनन्‍्स सभा के आचारों में विश्वास नहीं रखता , मे फ्रान्स, संयकक्‍त राज्य अमेरिका 
त्था उन अन्य राज्यों के आचारों में विश्वास करता हूँ जो अध्यक्ष को राजनीति में भाग 
लेने की अनुमति देते हैं , यदि वह ऐसा नहीं करता तो आप एक तृतीय कोटि के व्यक्ति 
या एक काम चलाऊ व्यक्ति या एक न्यायकर्ता को पा सकते हैं किन्तु एक सफल राजनीतिज्ञ 
को नहीं ।? ऐसे ही विचार लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जी0वी) मावलंकर ने व्यक्त 
|". हंखवर्ट मारीशन , गवर्नमंट एण्ड पार्लियामेंट, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस 
964, पृष्ठ - 203-204 द द द 
2- आइवर जैनिग्स, पार्लियामेंट, ॥970 पृ0 67 
- पीठासीन अधिकारियों के अक्तूबर 968 में त्रिवेन्द्रम में हुए सम्मेलन के 
अवसर पर महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति श्री वी0एस0 पॉँगे की 
अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिविदन का पैरा 34 
4- मावलंकर जी0वी0? , स्पीचिंग एण्ड राइटिंग्सय , नई दिल्‍ली 
सचिवालय, ।957, प्र0 39 





। 8- . उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही,खण्ड ॥80, ॥2 अक्तूबर ॥956 प्रु0 ।॥47 
65% मावलंकर जी0वी0, स्पीचिंग एण्ड राइटिं 
957 पर0 40 
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किये कि - “अध्यक्ष राजनीति से उतना अलग नहीं रह सकता जितना कि ब्रिठिश 
हाउस आफ कामन्‍्स का रहता है । परन्तु भारतीय अध्यक्ष , अध्यक्ष के नाते दलों से 
अलग रहेगा , इसका मतलब यह है कि वह दलों के विचार विमर्श और विवादों से 
अलग रहेगा परन्तु केवल इस कारण कि वह अध्यक्ष बन गया है राजनीतिज्ञ के रूप 


में उसको अस्लित्व समाप्त महीं हो जोतों 


फिर भी उ0प्र0 विधान सभा में अध्यक्ष पद सम्बन्धी इग्लैण्ड की परम्पराओं 
को अपनाने अथीात अपने को सक्रिय तथा दलगत राजनीति से ऊपर निष्पक्ष आचरण 
करने का आश्वासन व सुझाव अध्यक्ष चुने जाने के बाद दिया जाता रहा है - 


प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम दास टण्डन का विचार था- "राजनीति 
में हिस्सा लेना किसी व्यक्ति के न्याय के मार्ग में कोई रूकावट नहीं डालता यह न 
ही सही फैंसला देने से रोकता है और न ही उसमें कठिनाई पैदा करता है'“ श्री टण्डन 
का कथन था कि - मेरे जो भाई अपोजीशन में हैं, अगर यह समझते हैं कि राजनीति 
यानी सियासी मामलों में मेरा हिस्सा लेना ठीक नहीं है और साथ में यह भी समझते हैं 
कि मेरे राजनीति में हिस्सा लेने से मेरे ऊपर उनका भरोसा कम हो जयेगा तो मेरा 
उनसे यह कहना है कि मैं बहुमत के बल पर यहाँ नहीं रहँगा । अगर सिर्फ विपक्ष 
सदस्य मुझसे यह कहें कि हमारा आप पर भरोस्ता नहीं है तो मैं किसी से पूँछने 
नहीं जाऊँगा बल्कि आप ही मेरा त्यागपत्र चला जायेगा ।“ 





श्री टण्डन के उत्तराधिकारी श्री नफीसमुल हसन का यह विचार था -*मैं 
अपने लिए यह मुनासिब समझता हूँ कि मैं जब तक अध्यक्ष पद पर रहूँ राजनीति में 
कोई हिस्सा न लूँ ।** 


पड 


हि 


श्री आत्माराम गोबिन्द खेर ने अपने दोनों पूर्वाधिकारियों के मध्य का मार्ग 
स्वीकार किया उनके अनुसार - 'मुझे कोई बीच का रास्ता अपने लिए निश्चित करना 


और वह रास्ता है कि जिस समय कोई विवादास्पद राजनीतिक संघर्ष की बातें होंगी 
उन बातों में भाग न लेने का मेरा निश्चय है । समय-समय पर राजनीति के ऊपर 
जो विवादास्पद न हों , जिससे राजनीतिक संघर्ष न हो ऐसे प्रश्नों पर विचार-विनिमय 


अवश्य करूँगा ।2 


| -मावलंकर जी0वी0 , स्पीचिंग एण्ड राइटिंग के नई दिल्‍ली लोक सभा क्‍ सचि0 ॥957 
- उ0 प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड -30 प्र0 ।2-3. 

- - तंदव - खण्ड-30 प्र0 38. 

तदैव - खण्ड- 85 , पृ0 97 

- - तदैव - खण्ड ॥0।, पृ0 22 





फकआ.. बड७.. कक. आफ. चालक. अनक ड 
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तृतीय विधान सभा अध्यक्ष श्री मदन मोहन वर्मा की भी लगभग यही स्थिति 
रही और जब विपक्षी नेताओं ने उनसे हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष की भाँति 


होने की अपील की तो इसके प्रत्युत्तर 


त्तर में श्री वर्मा का कथन था कि - मैं उस परम्परा 


को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रचलित है , एक आदर्श परम्परा समझता हूँ , उस परम्परा 


का दूसरा अचल यह कि उसका चनाव 


व उसके निवरचचन क्षेत्र में सुरक्षित रहता है । - 


---“-आंशिक रूप से यह परम्परा व्यवहारिक नहीं है फिर भी मैं अतिशय निष्पक्षता 


से इस सदन में बैठ कर अपने निर्णय दूँगा'' 


श्री वर्मा के उत्तराधिकारी श्री जगदीश शरण अग्रवाल का कथन था कि 
मे इस पद पर बैठने के बाद कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरा सम्बन्ध 


किसी विशेष दल से है। *“ 


तुुपरान्त ग्रो0 बासुदेव सिंह ने भी अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने को 
दलगत राजनीति से परे रखने का आश्वासन दिया । 


जनता पार्टी के सदस्य के रूप में उ0प्र0 विधान सभा के निर्विरोध अध्यक्ष 


चुने जाने के बाद श्री बनारसीदास ने सदन को विश्वास दिलाया 


- मैं राजर्षि टण्डन 


व अपने अन्य पूर्व अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलूँगा |" 


ऐसा ही विचार अष्टम विधान सभा अध्यक्ष श्री श्रीपति मिश्र ने जुलाई 
[980 को सर्व सम्मति से अध्यक्ष चुने जाने के बाद व्यक्त किया था कि - 'मेरे एक 
माननीय सदस्य ने राजर्षि टण्डन जी का नाम लेकर जो कहा तब से मैं अपने को बहुत 
छोटा समझने लगा हूँ कि मैं ऐसे महान व्यक्ति की कुर्सी में बैठकर अपने कार्य का निर्वाह 
न कर सकूंगा ! उनके जो आदर्श थे वे उसी तरह हमारे सामने रहेंगे और उनके मार्गदर्शन 


को सामने रखकर ही सदन का कार्य करूँगा । ”* 


किन्तु इन सब आश्वासनों के बावजूद उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष 


पद निष्पक्षता व विश्वास की अभिवुद्धि करने में असफल रहा । 


पिछले 35 वर्ष के 


इतिहास से यह स्पष्ट है कि ॥962 के उपरान्त कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर ऐसा 
नहीं आया जो अध्यक्ष पद को मंत्रिपरिषद के पद से गौरवशाली समझता हो और हर 


एक अध्यक्ष का यह प्रयास रहा कि वह किसी न किसी प्रकार मंत्रिमण्डल में ले लिया 


प्रयाक. उपाओ आफ... मन कक. कक. आओ. कक. पकआ.. खा... आपका. कसर. पमक.. का... कक. साथ... कक 
सा... भा वकका... जाम 
आरा. साय. प्माओ. सामके.. पाक. पाक. पक. पा). सडक... खाक. धमक.. प्धाका पाक... सफर. कापफ.. फांध+.सा20. सपा... सपा9.. साख. स्‍भासत.. जाकर. ऋधक.. "पाक. चेन... सो... करे. काम. मा... पदक... धधा ; 


| - उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड 228, प0 ॥4-2. 


2- - तदैंव - खण्ड - 27॥ पु0 ॥3 
- तदैव - खण्ड - 325, परु0 ॥॥ 


4 - - तदैव - खण्ड - 34॥, 7 जुलाई ।980... 
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जाये और क्रमश: अध्यनाधीन विधान सभा अध्यक्ष मंत्रिमण्डल में लिये गये जिससे अध्यक्ष 
पद को गरिमा को समय-समय पर ठेस लगी तथा प्रतिपक्ष के प्रति निष्पक्ष रहने के 
उत्तरदायित्व का इन अध्यक्षों द्वार पालन नहीं किया गया जोकि समय-समय पर प्रतिपश् 
द्वारा अध्यक्ष पीठ के प्रति किये गये व्यवहार व रखे गये अविश्वास प्रस्तावों से परिलक्षित 

होता रहा है - उदाहरणार्थ- पॉँचवी विधान सभा के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष श्री 
आत्माराम गोबिन्द खेर, जोकि तीसरी बार विधान सभा अध्यक्ष चने गये थे तथा निर्वाचन 
के बाद श्री खेर ने अपने दल कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था के प्रति पंचम विधान 
सभा के बजट सुत्र में 26 अगस्त ।969 को विरोधी दलों के सदस्यों ने अत्यन्त अपमानपर्ण 
व्यवहार किया व्यॉंकि उन्होने जेल व नागरिक सुरक्षा विभाग के. अनुदान की माँगों 
पर विपक्ष द्वारा उपस्थित विभाजन की माँग को अस्वीकार कर दिया था एवं उनके त्याग्रपत्र 
की माँग की गयी । 


अध्यक्ष को पद से हटाने के संकल्प 


अाफ. प्रोधफ.. मप्र. कापाक.. अाकर.. अददके पक्ष, पोधाके.. पाओआ.. साधक. भोधाका.. आय अद्यक भ्रयास छाए. संसंक बढ... पका. पाठक... बस. पाप 


अध्यक्ष का पद गरिमा व विश्वास का पद है तथा सदन के विश्वास पर्यन्त ही 


अध्यक्ष का अस्तित्व है | सदन के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा वे अपने पद से हटा 
जा सकते हैं । दूसरे शब्दों में अध्यक्ष यदि अपने दायित्वों का पालन सही ढंग से नहीं 


रे 





कक 


करता है तो संविधान इस बात का अधिकार देता है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सदन 
अपने बहुमत के बल पर उसे पद्च्युत कर दे । 


0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में इसकी प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख 
- नियम 270 के अनुसार अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित 


करने के इच्छुक सदस्य को अपने अभिप्राय की लिखित सूचना सचिव, विधान सभा को 
।4 दिन पूर्व देनी होती है , इसके पूर्व ऐसा संकल्प सदन की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत नहीं 


किया जा सकता जिस सदस्य के नाम में संकल्प हो वह उसे वापस ले सकता है , परल्तु 


ऐसा न करने पर वह संकल्प को सदन की अनुज्ञा हेतु उपस्थित करता है और संकल्प 
लाने के कारणों का संक्षिप्त में उल्लेख करता है ।> यदि सदन में उपस्थित सदस्यों 
के पंचमाश या इससे अधिक सदस्य अनज्ञा के पक्ष में खड़े होते हैं तो प्रस्तुत संकल्प 
को सदन की अनन्ञा प्राप्त हो जाती है अन्यथा वह समाप्त समझा जाता है 

।-.... उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड 279 प्ृ0 605 

भारत का संविधान अनुच्छेद ।79 

3- उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियम 27 (। 
4- -तदैव - नियम 270 (2)...../.- 






































सदस्यगण ऐसे संकल्पों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार कर सकें इसके लिए 


संविधान में प्राविधान है कि -" विधान सभा की किसी बेठक में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 
को उनके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन 


ने हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित 
रहने पर भी पीठासीन न होंगे" ' 


र कि - "अध्यक्ष 
का यह धर्म कदापि नहीं है कि वह सदन की आवाज घोंट दे , उसे यह अधिकार 
नहीं कि जब सदन के लिए बैठक ऊरना आवश्यक हो तब उसकी बैठक नहीं होने 

/ उसके लिए यह भी उचित नहीं कि जब किसी मंत्रिपरिषद में सभा के बहुमत 
का विश्वास न रहा हो तब वह मंत्रिमण्डल की रक्षा करने के लिए सदन का स्थगन 


कर दे अथवा जब उसके विरूद्ध अविश्वास का अ्रस्ताव उ्रस्तुत किया जाये तब सभा को 
उस पर चर्चा करने का अवसर ही न दे'2 


न्तु उ0ग्र0 विधान सभा में दुर्भाग्यवश अध्यक्ष प्रतिपक्ष की दृष्टि में 
अपने निष्पक्ष आचरण में असमर्थ रहा तथा कई अवसरों पर उसके द्वारा दी गयी व्यवस्था 
दलीय सम्बद्धता तथा विपक्ष की भावनाओं का अनादर व माँगों को अस्वीकार करने 


का भाव व्यक्त किया गया । अतः प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिपक्ष द्वारा तीव्र असंतुष्टि व 
अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये विवरण निम्नवत है :- 


उ0 अ0 विधान सभा में सर्वप्रथथ ।9 मार्च ॥959 को समाज वादी दल 
के सदस्य श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा अध्यक्ष के विरूद्ध प्रथम अविश्वास प्रस्ताव रखा गया 


यह अ्रस्ताव श्री आत्माराम गोबिन्द खेर के विरूद्ध लाया गया जोकि सर्वसम्मति से अध्यक्ष 
चुने गये थे तथा प्रथम विधान सभा के कार्यकाल में पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने पद के 
दायित्वों का निर्वाह करने में सफल रहे । इस संकल्प को माननीय अध्यक्ष ने नियमानुकूल 
घोषित किया और एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करने हेतु सदन के बाहर चले गये तथा 
श्री उपाध्यक्ष ने आसन गृहण किया । इस संकल्प में प्रस्तावक श्री राम स्वरूप वर्मा ने 
तोन आरोप लगये कि माननीय अध्यक्ष ने श्री नेकराम शर्मा के विशेषाधिकार की अवहेलना 
के प्रश्न पर एकपक्षीय निर्ण दिया । माननीय अध्यक्ष ने प्राकृतिक न्याय के अनुसार 
श्री रामनारायण को व्यक्तिगत सफाई देने का अवसर नहीं दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय 
को व्यवस्था उक्त संदर्भ में सर्वथा अलोकतांत्रिक , अमयदित तथा सत्य पर पर्दा डालने 
वाली थी । लेकिन जब संकल्प को अनुज्ञा के लिए रखा गया तो मात्र 24 सदस्य समर्थन 
खड़े हुए । यह संख्या पंचमांश से कम थी अतः प्रस्ताव को अनुज्ञा न मिली व प्रस्ताव 
विवादार्थ स्वीकृत न हो सका ।2... 





| « भारत का संविधान , अनुच्छेद ।8। मल 
2-. काश्यप सुभाष, अध्यक्ष की भूमिका , लोकतंत्र समीक्षा, अंक तीन, वर्ष-। 
उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही, खण्ड 203, पृ0 62।. 
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तृतीय विधान सभा के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष श्री मदन मोहन वर्मा को सम्भवतः 
प्रतिपक्ष की आलोचना व विरोध का सर्वाधिक सामना करना पड़ा क्योंकि उनके 5 वर्षीय 
कार्यकाल में उनको पदच्युत करने के उद्देश्य से प्रतिपक्ष द्वारा चार संकल्प लाये गधे 
श्री वर्मा के विरूद्ध सर्व प्रथण 28 मई ॥962 को निर्दलीय सदस्य श्री दीप नारायण सिंह 
ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया :- 


'दिनॉक 4 मई ॥962 से ।7 मई ।॥962 तक माननीय जस्टिस मुल्ला 
व उनके सम्बन्धित निर्णय के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री श्री चन्द्रभानु गप्त के आक्षेपों 
के बारे में माननीय अध्यक्ष, उ0प्र0 विधान सभा द्वारा जो व्यवस्था , विनिश्चय व निर्णय 
दिये गये उनमें सदन के अवमान और विशेषाधिकार की अवहेलना तथा संविधान की उपेक्षा 
होती है , इसलिए सदन का निश्चय है कि माननीय श्री मदन मोहन वर्मा को अध्यक्ष 
पद से हटा दिया जाये" लेकिन जब उपाध्यक्ष ने संकल्प को सदन में अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत 
किया तो सदन का कोई भी सदस्य संकल्प के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ फलस्वरूप 
संकल्प बिना विवाद के समाप्त हो गया ।“ 


तृतीय विधान सभा में अध्यक्ष को पदच्युत करने का दूसरा संकल्प 22 
अक्तूबर सन ॥962 को निर्दलीय सदस्य श्री नेकराम शर्मा द्वारा सदन के पटल पर रखा 
गया । इस प्रस्ताव पर प्रजा शोसलिस्ट पार्टी, हिन्दू महासभा, निर्दलीय दल , रिपब्लिकन 
पार्टी व स्वतंत्र दल के सदस्यों के हस्ताक्षर थे । प्रस्ताव में किसी कारण का उल्लेख 

द न होकर केवल यह कहा गया था कि 'सदन का मत है कि अध्यक्ष मदन मोहन वर्मा 
को उनके पद से हटा दिया जाये ।” 23 व 24 अक्तूबर को सदन में चर्चा हुयी जिसमें 
विरोधी दलों के सदस्यों ने अध्यक्ष श्री वर्मा के कार्यों की कट॒ आलोचना करते हुए उनपर 
पक्षपात व दलीय सम्बद्धता के आरोप लगाये । अन्त में कांग्रेस के नेताओं स्वयं मुख्यमंत्री 
श्री चन्द्रभानु गुप्त व विपक्षी नेताओं के आग्रह पर प्रस्तावक ने अध्यक्ष के उच्च पद 

गरिमा तथा सदन में मर्यादा व सदभावना का वातावरण बनाये रखने की इच्छा से 
अपना संकल्प वापस ले लिया ।“ 


3। अगस्त सन ।965 को अध्यक्ष के विरूद्ध तीसरा प्रस्ताव विपक्षी सदस्य 
श्री राम सुन्दर पाण्डे (प्रसोपा) ने रखा जिसमें प्रस्तावक ने अध्यक्ष के विरूद्ध नियमों 
को सही व्याख्या करने की अक्षमता तथा सदन के कार्य संचालन में पक्षपात का आरोप 
लगाया । लेकिन प्रस्ताव को अनुज्ञा हेतु सदन में नहीं रखा जा सका क्योंकि कांग्रेसी 

... सदस्य श्री कल्पनाय राय ने वैधानिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि नियमानुसार अनुच्छेद 








|: संसदीय. दीपिका , उठ0प्र0. विधान सभा. सचिवालय, खण्ड-), अंक -।, 
[970 , पृ0 77. 

2- उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही, खण्ड 23।, 

3- -तदैव- खण्ड 236, पृ0 6ा। 
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।79(ग) के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित: 
करने के अभिप्राय की लिखित सूचना ।4 दिन पूर्व सचिव को देना आवश्यक है । 
लेकिन इस संकल्प कौ कोई लिखित सूचना नहीं दी गयी । अध्यक्ष श्री वर्मा ने इस 
आपत्ति को उचित बताते हुए संकल्प पेश करने की अनुमति नहीं दी इस निर्णय के 
फलस्वल्प यह संकल्प ।3 सितम्बर ।965 को सदन के विचार हेतु प्रस्तुत हुआ । 
इस संकल्प पर बोलते हुए प्रतिपक्ष के अधिकांश नेताओं ने अध्यक्ष पर पक्षपात पूर्ण 
आचरण का आरोप लगाया - "भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ सदस्य श्री माधों प्रसाद त्रिपाठी 
ने कहा - 'हम इतना कहने से अपने को नहीं रोक पाते कि जिस स्तर की हमने 


आशा की थी उस स्तर तक यह कुर्सी पहुँच ही नहीं पायी बल्कि उससे बहुत दर रही "* 


शा 


स्तंत्र पार्टी के श्री भानुप्रताप ने कहा -"जिस स्तर की उनको निष्पक्षता दिखानी चाहिए 
वह वे न दिखा सके |" इसी तरह के विचार भारतीय साम्यवादी दल के नेता 
श्री झारखण्डे राय ने कहा - 'भेरा यह निश्चित मत है कि सदन की कार्यवाही चलाने 


के लिए वह बिल्कुल क्षम्य ( शायद सक्षम) नहीं हैं |" 


किन्तु अन्त में पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न आपात स्थिति को ध्यान 
में रखते हुए शासक पक्ष की अपील पर तथा नेता जनसंघ श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के । 
विशेष अनुरोध पर प्रस्तावक श्री पाण्डेय ने प्रस्ताव वापस ले लिया । 


द तृतीय विधान सभा के अध्यक्ष के विरूद्च चौथा प्रस्ताव | दिसम्बर ॥966 
को पुनः संयुक्त शोसलिस्ट पार्टी के श्री श्यामसुन्दर पाण्डे द्वारा रखा गया । प्रस्ताव 
द्वारा अध्यक्ष पर पक्षपात पूर्ण व्यवहार , प्रक्रिया नियमों के क्रियान्वयन पर उत्पन्न विवाद 
की स्थिति में उचित व्यवस्था देने की अक्षमता तथा सदन में शांति व व्यवस्था बनाये 

रखने की असमर्थता का आरोप लगाया गया । इस संकल्प पर बोलते हुए सत्ता पक्ष 
व प्रतिपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर कट्ट आक्षेप किये और अन्त में! जब संकल्प सदन 
के मत हेतु उपस्थित हुआ , सदन ने ध्वनिमत से इसे अस्वीकृत कर दिया | यह 
उत्तर प्रदेश विधान सभा इतिहास में प्रथम अवसर था जब ' किसी ऐसे प्रस्ताव को सदन 
में मतदान हेतु प्रस्तुत किया गया हो । 


चतुर्थ व पंचम विधान सभा तथा सप्तम व अष्टम विधान सभा कें अध्यक्ष 


श्री जगदीश शरण अग्रवाल , श्री बनारसीदास व श्री श्रीपतिमिश्र व आत्माराम गोबिन्द 
खेर के विरूद्ध कोई प्रस्ताव उनके उपरलिखित कार्यकाल में नहीं प्रस्तुत हुआ। 


अना अब. अंश. आकाक .. आम... गेकमश.. ऋ्रतदाडी!.. फोकओ.. समा... लॉगाओ.. सकआओ.. पके. शक... अपेकक.. प्पकेओ.. करे 
सा. पाप्ज. भाछ.. पारा... पस0.. दा9.. पासी.. डक.. ओेजायँ.. सोने. फेल... पा. जाके... ऑडाक.. प्रा. सा. सोम. सके. डक... डक... कक... कापड... जाम. चकाक.. साया. ओके. काम... सा. आधा. सबब. सो... चार... पा... काने... पारी. याएक..पामक आगाके हि 


हक क्‍ उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड 256, प्रु0 000 











2- - तदैव - खण्ड - 260, पृ0 535 मा 
कह - तदैव - खण्ड - 260, परु0 536 
गे . - त्दैव - खण्ड - 260, प्ु0 536 क्‍ 


- तदैव - खण्ड - 270 , पृ0 264 
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छठी विधान सभा के अध्यक्ष श्री बासुदेव सिंह के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
को सूचना श्री चौधरी चरण सिंह , श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी व श्री दयाकिशन पाण्डे द्वारा 
गयी । इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा - कि यह सूचना 25 अप्रैल ॥975 को 


प्राप्त हुयी थी और नियमानुसार अपेक्षित कम से कम ।4 दिन की अवधि 9 मई ।975 
को पूरी होती है | चौधरी चरण सिंह ने ।2 तारीख को सदन बुलाने के लिए कहा 
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक प्रस्ताव नहीं इरादा है , अंतएव माननीय अध्यक्ष 
ने कोई तारीख नहीं रखी है | सदन उसी दिन स्थगित हो गया तथा 9 मई ॥975 
को विधान सभा के सत्रावलान के फलस्वरूप प्रस्ताव की सूचना नियमतः व्यपगत हो 
गयी । अध्यनाधीन विधान सभाओं में अध्यक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत संकल्पों से स्पष्ट है 

अच्यक्ष का आचरण दलीय हितों के ऊपर नहीं उठ पाया क्योंकि प्राय: ग्रतिपक्ष 
द्वारा उक्त संकल्पों पर चर्चा के दौरान उन पर शासक दल का पक्ष लेने का आरोप 
लगाया गया । इसके अतिरिक्त सत्ता पक्ष ने सदन में अपनी बहुसंडया के कारण अध्यक्ष 
के खिलाफ लगाये गये आरोपों की सत्यता व उनके औचित्य को जानने का कभी गम्भीरता 


से श्रयास नहीं किया क्योंकि चतुर्थ विधान सभा अध्यक्ष श्री मदन मोहन वर्मा के प्रति 








चार बार प्रतिपक्ष ने अपना अविश्वास व्यक्त किया किन्तु सरकार ने हमेशा अध्यक्ष का 
पक्ष लिया । यदि सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ थोड़ा सा सहयोग कर उनकी शिकायतों 
को समझने का प्रयास करता तो विपक्ष को बारम्बार ऐसे संकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता 
न पड़ती । इसके विपरीत विपक्षी दलों ने इस सम्बन्ध में सरकार के साथ अपेक्षाकृत 
सहयोग का दृष्टिकोण अपनाया क्योंकि अध्यक्ष के विरूद्ध संकल्पों में से 2 संकल्पों को 
' जब इन पदों की प्रतिष्ठा व गरिमा की दुहाई देकर सत्ता ख्ढ़ दल के नेताओं ने वापस 
लेने की अपील की तो प्रस्तावकों ने उन्हें मत के लिए उपस्थित न कर वापस लेकर 
एक स्वस्थ परम्परा के निर्माण व विकास में सहयोग दिया । 


आवश्यकता इस बात की है अध्यक्ष पद में निष्पक्षता व विश्वास 
को अभिवृद्धि हेतु किसी देश की परम्परा विशेष के अनुशरण को अपेक्षा अपनी राजनीतिक 
परिस्थितियों के अनुकूल परम्पराओं का विकास लाभ॒प्रद होगा तथा अध्यक्ष को पक्ष व 
विपक्ष दोनों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए एवं विपक्ष का दृष्टिकोण 
पीठासीन अधिकारियों के प्रति संदेहय॒क्त न होकर सम्मान व विश्वास की भावना से युक्त 
होना चाहिए । 


मा. वास. समा... पाक. पलक. सथक.. कधम.. क पाक. आधे... सयीक.. पाका).. भुरा।.. धाध+. इक... शक जद. धाथ3.. पकाक.. आल. धार... सावक मत... ऋाया+... आरा. प्रशाक. धान्‍क.. ऋामाक.. कक. पर असम. साथ... चधाक.. अरापन.. सालकर.. भमाकक.. क्‍यरा+. पदक... फामार.. संकक, कामक. खा. दएली.. था. पका. पक. सबक धा+. सा... सा... आयाक.. परध+.. धाम... पता 


|- संसदोय दीपिका (उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय) खण्ड-।, अंक-। 
।970, पृ0 78 का 






























ख उपाध्यक्ष व विपक्ष 


का गाए चाप दया दादी पका. गम. पथ, अाध0७.. ाओ पाए... धाम 


संसदीय लोक तंत्र की शासन प्रणाली में सदन के उपाध्यक्ष पद की उपादेयता 

एवं गरिमा का अत्यधिक महत्व रहा है । उननीसवी सदी के मध्य तक विधायी सदनों 
में इस पद का आविर्भाव नहीं हो पाया था । इंग्लैण्ड में आम सभा की अध्यक्षता का 
सम्यक भार उस समय केवल अध्यक्ष के ऊपर था और विशेष परिस्थितिवश अध्यक्ष की 
अनुपस्थिति में बैठक स्थगित कर दी जाती थी । अतः सन्‌ ।853 में गठित ब्रिटिश 
आम सभा को प्रवर समिति ने संस्तुति की कि "वेज एण्ड मीन्स कमेटी' के सभापति 
का संसदीय विषयों का अधिक ज्ञान होने के नाते अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आम सभा 
अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत किया जाये । सदन ने यह संस्तति स्वीकार कर 

2। जुलाई ॥855 को इस आशय का एक स्थाई आदेश जारी कर दिया तथा उसी वर्ष 
दि डिप्टी स्पीकर एक्ट ।॥855 पारित कर उपाध्यक्ष पद के सृजन की व्यवस्था की गयी। 


केन्द्रीय विधान सभा के भारत सरकार अधिनियम ॥99 के अन्तर्गत निर्वाचित 
सदस्यों में से एक डिप्टी श्रेसीडेंट चुने जाने की व्यवस्था की गयी ॥2 इसके पूर्व गवर्नर 
जनरल तथा क्रमशः केन्द्रीय व प्रान्तीय परिषदों में उनके द्वारा एक वाइसप्रेसीडिंट नियक्त 
किये जाने का प्राविधान था , चुनाव का नहीं । ।॥935 के भारत सरकार अधिनियम 
में संघ तथा प्रात्तीय विधान सभाओं के लिए उपाध्यक्ष निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था 
कर दो ।४ इसका चुनाव सदन के निर्वाचित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर किया 


जाने लगा । लोक सभा व राज्य विधान सभाओं के लिए इसी उपरोक्त व्यवस्था को भारतीय 
संविधान में स्थान दिया गया ॥£ 


उपाध्यक्ष का निर्वाचन 

उ0प्र0 विधान सभा में उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भी शासक व विरोधी दलों 
के बीच राजनीतिक विभेद स्पष्टतः परिलक्षित हुए तथा पारस्परिक सहमति के उच्च 
स्वस्थ परम्परा के अनुसार कभी भी केवल एक नाम इस पद के लिए प्रस्तावित न हो 


सका तथा शासन व विरोध पक्ष को ओर से कई नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हुए , विवरण 
निम्नवत है 


26 मई 952 को उपाध्यक्ष पद हेतु विरोध पक्ष ने श्री विष्णुदयाल 
निर्दलीय) को सत्ता पक्ष के नाम निर्देशित श्री हरगोबिन्द पन्‍त के विरूद्ध नामांकित 
किया । मतदान में कुल 308 मत पड़े 2 अवैध रहे तथा एक वापस रहा । एवं श्री 


ईँ ऋारका, आाभा.. आांगाक. आन. आफ... आना. वश... सामक.. सनक, 


[- लाण्ड्री एण्ड फिलिप दि आफिस आफ स्पीकर, कैसेल , लन्दन, ॥964 


घ 37 
2- भारत सरकार अधिनियम ।9।9 धारा 63(सी) 2 
3- भारत सरकार अधिनियम ॥935 धारा- क्रमशः 22(। ),66 


4: भारत का संविधान अनुच्छेद -93 तथा ॥78 
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हरगोबिन्द पन्‍त को 284 मत व श्री विष्णुदयाल को 2। मत प्राप्त हुए ॥। अतः 





हरगो 
पन्‍त उपाध्यक्ष निर्वाचनोंपरान्त निर्वाचित हुए । विरोधी दल द्वारा इस निर्वाचन पर विरोध 


व्यक्त किये जाने पर श्री पन्‍त ने कहा कि - 'यह विरोधी दलों का अधिकार है तथा 
वस्तुस्थिति के प्रकाशन में सहायक भी है" | 





द्वितीय. विधान सभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष की परस्पर सहमति से एक 
स्वस्थ परम्परा का सृत्रपात हुआ तथा मुख्यमंत्री श्री सम्पूर्णानन-द ने समाजवादी दल के 0 
सदस्य श्री रामनारायण त्रिपाठी के नाम पर सहमति व्यक्त की गयी । फलस्वरूप श्री रा. 
त्रिपाठी निर्विरोध चुने गये यद्यपि श्री त्रिपाठी के नाम पर समपूर्ण विपक्ष एकमत नहीं रे 
था इस पद हेतु प्रजाशोसलिस्ट पार्टी के श्री गँदा सिंह , श्री नारायणदत्त तिवारी तथा .....। 
स्वतंत्र प्रगतिशील दल के श्री कृष्णदत्त पालीवाल एवं सुल्तान आलम खाँ के नाम से मा 
भी नामांकन पत्र भरे गये थे । स्पष्ट है कि इस निर्वाचन को निर्विरोध कराने में मुख्यमंत्री 
ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । यदि सत्ता पक्ष चाहता तो संख्या बल पर उपाध्यक्ष 
पद को प्राप्त कर सकता था , लेकिन ऐसा न कर उसने ब्रिटिश व्यवस्था की भाँति हम 


इस पद को निर्विरोध बनाने में पहल की |“ 











८-४ * 














तृतीय विधान सभा में द्वितीय विधान सभा के मुख्यमंत्री श्री सम्पूर्णीनन्द 
द्वारा स्थापित परम्परा को भंग कर दिया गया । यद्यपि तृतीय विधान सभा में शासक 
दल कांग्रेस था किन्तु नेतृत्व परिवर्तित हो चुका था एवं श्री चन्द्रभानु गुप्त प्रदेश के 
। उन्होने श्री होतीलाल अग्रवाल को उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया 
शासक दल के इस निर्णय पर विपक्ष में रोषपूर्ण प्रतिक्रिया हुयी । 2मई ॥962 को .. 
मतदान हुआ व 352 सदस्यों ने भाग लिया । गणना के समय एक मतपत्र अवैध घोषित रा 
किया गया व शेष 35। मर्तों में 224 मत श्री होतवीलाल अग्रवाल व ॥27 मत उनके 
प्रतिदन्दी श्री भगवान सहाय (निर्दलीय) को श्राप्त हुए यहाँ उल्लेखनीय हैं कि तीसरी 
विधान सभा में कांग्रेस के कुल सदस्यों को संख्या 249 थी जबकि उसके उम्मीदवार पको 
केवल 224 मत मिले । मतदान के परिण्याम स्वरूप श्री अग्रवाल उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। विपक्ष 


ने बधाई भाषणों में अपने तीव्र आक्रोश को अभिव्यक्ति इस प्रकार की - 


मुख्यमंत्री थे 








नेता विरोधी दल श्री यादवेनद्र दत्त दुबे ने कहा - * मुख्यमंत्री जी ने 
यहाँ की पुरानी परम्परा को नष्ट कर दिया और जबकि पहले विरोधी दल के वोट 
से उपाध्यक्ष होता था , आज अपनी संख्या के बल पर उस परम्परा को खत्म कर दिया * 


कक. ऑध्0. संखक्ा भाभ.. आमम अबकी. धाकाझ.. कमा... औधाा! .. आगेदी अप... अजाओ.... अनार अकओ.. फेक. अत आया... सात, 


साथ. फेम. किशाके. मय. प्रहाफके.. भीसदी.. पत.. फॉओ,.. चंदा... सपा कक 


[-, उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही, खण्ड- ॥02 , ४0 262 
2- उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाहियों से प्राप्त विवरण पर आधारित 


3-. 30प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड - 28, प्र0.678: 
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तत्पश्चात सोशलिस्ट नेता श्री उग्रसेन ने कहा - माननीय मुख्यमंत्री ने जानबूझकर उस परम्परा का 
हनन किया है जिसे सम्पूर्णान्द जी ने यहाँ स्थापित किया था । मैं सोशलिस्ट पार्टी 
को पूरी ताकत से उसका विरोध करता हूँ" ततृपश्चात समस्त विपक्षी सदस्यों ने सदन 


से बहिर्गमन किया । 


चतुर्थ विधान सभा में यद्यपि श्री श्रीपति मिश्र बिना किसी चुनाव के निर्विरोध रूप 
में उपाध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हुए क्योंकि अन्य दोनों नाम वापस हो गये थे । किन्तु 
वह भी तत्कालीन सत्तारू घटक दल भारतीय क्रांति दल से ही सम्बन्धित थे क्योंकि 
चुनाव के समय संयुक्त विधायक दल का शासन था । इस निर्वाचन का प्रतिपक्ष ने विरोध 
किया तथा सदन में काफी शोरगल के बाद विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सदन का त्याग 
किया गया ।॥“ 


पंचम विधान सभा में उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने के लिए शासक व 
विपक्ष की सहमति अध्यक्ष के निर्वाचन] के समय हो गयी थी, फिर भी उपाध्यक्ष पद 
हेतु 4 नाम निर्देशन पत्र विपक्ष द्वारा प्रस्तुत हुए जिसमें श्री शिव कैलाश य भानुप्रताप 
सिंह ने मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं की अपील पर अपना नाम वापस ले लिया किन्तु तीसरे 
अभ्यर्थी श्री हलीमुददीन राहत मौलाई ने नाम वापस नहीं लिया किन्तु उनके नाम के 
अ्रस्तावक श्री नसीरूददीन के सदन में उपस्थितन होने के फलस्वरूप श्री मौलाई का नाम 
प्रत्तावित न हो सका व उपाध्यक्ष पद हेतु संसीपा के श्री वासुदेव सिंह का नाम ही 
शेष रह गया अतः वह निर्विरोध निर्वाचित हुए किन्तु उनके निर्वाचन के समय भी 
सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष में सौहाई का अभाव रहा चुनाव के पूर्व संसापा नेता श्री अनन्तराम 
जायसवाल ने अपने दल को निर्वाचन से तटस्थ रखने की घोषणा करते हुए कहा कि 
मुख्यमंत्री श्री चद्धभानु गुप्त ने सोशलिस्ट पार्टी में फूट डाली है तथा श्री वासुदेव सिंह 
ने दल के निर्देष का उल्लंघन करके उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा है" श्री जायसवाल ने 
श्री वासुदेव सिंह पर यह भी आरोप लगाया कि - ' गुप्ता जी के प्रति उनका आदर 
बहुत बढ़ गया है |" ज्ञातव्य हो कि श्री वासुदेव सिंह पॉचवी विधान सभा के विघटन 4 
के बाद कांग्रेस में शामिल हो गये अतः इनका निर्विरोध निर्वाचन भी दलीय भावना से या 
निर्देशित रहा । 


षष्टम विधान सभा में उपाध्यक्ष पद के लिए पाँच नाम निर्देशन प्राप्त 
हुए जो श्री मोए असरार अहमद , श्री शिव प्रसाद गुप्त, श्री हरीश कुमार गंगवार , कुँवर 
शिवनाथ सिंह कुशवाहा तथा श्री नजीर अहमद के थे । इनमें से श्री नजीर अहमद , 


| - उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही, खण्ड - 22, पृ0 678 -79 
2- - तंदव - खण्ड - 272, पेज ।40 - 56 
35 - तदव - खण्ड - 276, पु0 477-486 
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श्री शिव प्रसाद गुप्त तथा श्री हरीश कुमार गंगवार ने अपने नाम वापस ले लिये तथा 
सोशलिस्ट पार्टी के दो उम्मीदवार कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा व मोहम्मद असरार 
अहमद रह गये । इस निर्वाचन में सम्पूर्ण विपक्ष एक मत होकर काम नहीं कर सका 
तथा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा को स्वयं सोशलिस्ट पार्टी 
के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जार्जफर्नान्‍्डीज का समर्थन तक प्राप्त नहीं था | श्री अध्यक्ष ने 
निर्वाचन के समय बताया कि -'सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जार्ज फर्नान्डीज 
ने विधान भवन के प्रेस रूम में घोषणा की है कि उपाध्यक्ष पद के लिए अपने दल 

प्रत्याशी श्री शिवनाथ सिंह को वे अमान्य घोषित करते हैं । अतः यह नहीं कहा 
जा सकता कि श्री शिवनाय सिंह विपक्षी दल के प्रत्याशी हैं । तत्पश्चात विपक्षी दलों 

श्री कुशवाहा से नाम वापस लेने की अपील की किन्तु उन्होने नाम वापतस नहीं लिया 
इस पर चौधरी चरण सिंह नेता विरोधी दल ने यह कहते हुए कि यह सब छरूलिंग पार्टी 
का गेम है उनका यहाँ खिलौना है इस लिए हम इस मतदान में भाग नहीं लेंगे अपने 
दल लोकदल सहित सदन त्याग कर दिया ।' तत्पश्चात नेता जनसंघ श्री माधव प्रसाद 
त्रिपाठी तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन त्याग कर चले गये । प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति 
में मतदान हुआ कुल ॥99 मत पड़े जिसमें ॥0 अवैध थे तथा ।79 वैध मतों में 5 श्री 
मो? असरार अहमद तथा 84 श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा को प्राप्त हुए और श्री कुशवाहा 
जिन्हें अपने ही दल का समर्थन प्राप्त नहीं था , सत्ता पक्ष के समर्थन से उपाध्यक्ष चुने 


(२ 


गये । इन्होने निर्दलीय सदस्य के रूप में कार्य करने की घोषणा की ।2 





... सप्तम विधान सभा में ।2 नाम निर्देशन पत्र विभिन्‍न दलों से प्राप्त हुए 
किन्तु कुछ सदस्यों ने अपने नाम अभ्यर्थिता से वापस ले लिये तथा अन्य में से श्री जगन्नाथ 
प्रसाद (निर्दलीय) को छोंड़ कर या तो प्रस्तावक या अभ्यर्थी ही सदन में उपस्थित नहीं 

। इस श्रकार श्री जगन्नाथ प्रसाद ही उक्त पद के लिए एकमात्र अभ्यर्थी रह गये 
जो अधिष्ठाता द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए ।3 मई ।॥978 को निर्विरोध निर्वाचित घोषित 
किये गये ।” प्रतिपक्ष ने इसका घोर विरोध किया तथा नेता विरोधी दल श्री नारायण 
दत्त तिवारी ने यह कहते हुए कि मुझे दुख है कि संसदीय परम्परा का अनुपालन 
नहीं किया गया । सदन की परम्परा रही है कि मान्यता प्राप्त विरोधी दलों में से ही 
उपाध्यक्ष पद दिया जाता रहा है | यह विरोधी पक्ष की अवहेलना हुयी है । अतः 
मेरा निवेदन है कि बहिष्कार करें | तब कांग्रेस आई के सदस्यों ने सदन त्याग किया 
तथा प्रगतिशील दल के नेता श्री रियासत हुसेन ने सत्ता पक्ष पर अपने दल के आदमियों को 


| - उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही , खण्ड-3।3, पु0 278 


2- - तदेव - खण्ड - 33, पृ0 279. 
3- -तंदव- संक्षिप्त सिंघावलोकन ॥978, प्रथमसत्र 
4 - -तदिव- खण्ड - 333, प्र0 605 
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तोड़ने का आरोप लगाते हुए सदन त्याग कर दिया ।' इस प्रकार प्रतिपक्ष के अधिकांश सदस्यों 
की अनुपस्थिति में यह निर्वाचन हुआ । 


अष्टम विधान सभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध प्रतिपक्ष की सहमति 
से हुआ । उपाध्यक्ष पद के 8 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे जोकि क्रमशः गौरीशंकर 


एडवोकेट, श्री चेतराम गंगवार, श्री मोतीलाल देहलवी , श्री यादवेन्द्र सिंह लल्‍्लन (कांग्रेस 


अर्स) , श्री राजेद्ध कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा , श्री रियासत हुसेन व श्री सूबेदार 
सिंह के थे । श्री मोतीलाल देहलवी सहित अन्य ने पहले ही अपने नाम वापस ले लिये 
तथा श्री देहलवी ने यह कहते हुए- 'कि आज मैं अपने नेता के परामर्श और विरोधी 
पक्ष के एकता को बनाए रखने हेतु अपना नाम वापस लेता हूँ ।2 अतः चूँकि यादवेंन्द्र 
सिंह लल्‍लन के अतिरिक्त कोई नाम नहीं रह गया, श्री लल्‍्लन निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित 


हुए | 


उपरोकत विवरण से स्पष्ट है कि उ0प्र0 विधान सभा में यद्यपि उपाध्यक्ष 
पद विपक्ष को देने की एक आदर्श संसदीय परम्परा डाली गयी किन्तु इसका पालन हमेशा 
नहीं किया गया और उपाध्यक्ष का चयन दलीय भावना से निर्देशित रहा । वस्तुतः इसी 
का परिणाम है कि तृतीय, चतुर्थ विधान सभा में उपाध्यक्ष पद सत्ता रूढ़ दल को प्राप्त 
हुआ । यद्यपि पंचम तथा षष्टम विधान सभा में उपाध्यक्ष पद प्रतिपक्ष के प्रत्याशी को 
प्राप्त हुए किन्तु उन्हें शासक दल कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था । साथ ही सप्तम विधान 


सभा में निर्दलीय सदस्य को चुने जाने का मान्यता प्राप्त विरोधी दल कांग्रेस द्वारा विरोध 


किया गया अतः इसे भी निर्विरोध की बणी में रखना उचित न होगा । अतः निष्कर्षत: 
यह स्पष्ट है कि अध्यनाधीन विधान सभाओं में उपाध्यक्ष पद पर भी शासक दल प्रभावी 


रहा । 


उपाध्यक्ष व दलगत राजनीति :: 


बड़ गाद्र पा8 हा छ७8 काका पड़े. च जा छह कि) पड़ थादीा। पमत भामर. अ्क. या. ब्रदाक्षा पक. धाप. प्रा... गाथा 


$ 


क्‍ उपाध्यक्ष को अपने दल के राजनीतिक कार्यो में भाग लेने का अधिकार 
है परन्तु व्यवहार में वे यथासम्भव सक्रिय भाग नहीं लेते और न ही विवादास्पद विषयों 
में ही पड़ते हैं जिससे सभा में उनकी निष्पक्षता बनी रहे ।> यद्यपि उ0प्र0 विधान सभा 
में उपाध्यक्षों ने इस मर्यादा का भरसक अनुपालन किया तथापि उनके द्वारा सदन में व 
सदन के बाहर सक्रिय राजनीति में भाग लेने के अपवाद भी देखने को. मिलते हैं । 
24 दिसम्बर ॥959 को उ0प्र0गनन्‍्ना पूर्ति व खरीद विनियमन (संशोधन) विधेयक ॥959 
| - उ0प्र0विधान सभा कार्यवाही , खण्ड- 333, प्र -606 
8 - तदैव - खण्ड- 345, पु0 584 
3- . कौल एवं शकधर - संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार, पृ ॥॥5 
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पर विचार के समय उपाध्यक्ष श्री राम नारायण त्रिपाठी की पिछले दिनों गन्ना आन्दोलन 

सम्बन्ध में हुयी गिरफ्तारी की चर्चा पर तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री हेमवती नन्दन 
बहुगुणा द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि विधान सभा में उपाध्यक्ष 
को हैसियत से मेरी जिम्मेदारी अलग है । भेरा कर्तव्य है कि जब मैं यहाँ हूँ तो किसी 
राजनीति को अपने दिमाग में न आने दूँ लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो अपने दल 
का सदस्य हूँ और उसके एक वफादार सिपाही के नाते मेरा कर्तव्य है कि वह जो 
आदेश देगा उसका मुझे पालन करना पड़ेगा । उल्लेखनीय है कि श्री त्रिपाठी समाज 
वादीदल के विपक्षी सदस्य के रूप में उपाध्यक्ष चुने गये थे । 


इसके अतिरिक्त सदन में उपाध्यक्ष द्वारा दलीय गतिविधियों में भाग लिया गया , उदाहरणीर्थ - 
26 अगस्त ।॥969 को अध्यक्ष द्वारा कारागार व नागरिक सुरक्षा "वभाग के अनुदानों की 
माँगों को सदन में मतदान हेतु प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव स्थगित किये जाने के विरोध 
में विपक्षी दल के सदस्य अत्यधिक उत्तेजित हो गये तथा मतदान की माँग करते हुए 
अध्यक्ष की कट आलोचना की व सदन को कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया 
गया अध्यक्ष के आदिश पर मार्शल द्वारा प्रार्था किये जाने पर नेता विरोधी दल सहित 
कुछ विपक्षी सदस्य बाहर चले गये इसी समय काफी शोरगुल के बीच उपाध्यक्ष श्री बासुदेवसिंह 
अपने आसन से खड़े हो गये व उन्होंने पुलिस को सदन से बाहर चले जाने का आदेश 
दिया । एक पुलिस अधिकारी के यह कहने पर कि वे अध्यक्ष के आदेश से आये हैं 
उपाध्यक्ष ने अत्यन्त आवेश में आकर कहा कि - 'स्पीकर्स आर्डर इज इल्लीगल' 
जब अध्यक्ष को उपाध्यक्ष के कथन की सूचना दी गयी तो उन्होने आदेश दिया कि उपाध्यक्ष 
को भी सदन से बाहर जाने के लिए कहा जाये । मार्शल की प्रार्थना पर उपाध्यक्ष श्री 
बासुदेव सिंह ने सदन त्याग दिया 2 


उपाध्यक्ष व अविश्वास प्रस्ताव 


सा. पका. बात बाद. आग. पयाक्ी शाम. धयया.. तया#. जाए. पद्म. पदक. पान. ऋधाफ. पाक. धथाक बाद. भार 


समय - समय पर अध्यक्ष की भाँति उपाध्यक्ष की भी व्यवस्थाओं व निर्णयों 
के विरोध में विपक्ष द्वारा उन्हें पदच्युत करने के प्रस्ताव रख कर असन्तुष्टि व्यक्त 


को गयी । लेकिन इस पद्धति का श्रोगणेश तृतीय विधान सभा में हुआ । सम्भवतः 


ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द्वितीय विधान सभा में उपाध्यक्ष पद विपक्ष के श्री रामनारायणत्रिपाठी 
को दिया गया था उनके विरूद्ध प्रतिपक्ष ने अपनी असंतुष्टि नहीं व्यक्त की । प्रतिपक्ष 


व. बाक कक ७७ कक: कक आधा: कक ४० ऋफक. काम. आाए#. मप्र. बाइा+.. पाक. भमाकी.. लामार.. मय... पाक. सका. का. सा... पा... धरने... सात. भामा... पाक. दा... करके... ्रस्‍क... धादाथ.. सादे. पाक... पक. दा... फक.. पा... कफ. दर... साथन्‍$. पा. किका३.. फ्रोबक... पाक. कक... पाक. जाओ. कैधक. सदी. थमा... स्‍, 
्यग्क व्ब्बल 


| - उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही, खण्ड- 208, प्र0 305 -306 
2- - तदैव - खण्ड - 279, प्रु0 605 
3- - त्दैव - खण्ड- 279, प्रृ0 606 
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के इस कृत्य को श्री रामस्वरूप वर्मा के 9 सितम्बर ।959 के प्रस्ताव से तथा ।7 सितम्बर 
958 की घटना से बल मिलता है - ।7 सितम्बर ॥958 को मख्यमंत्री श्री सम्पूर्णानन्द 

ने उपाध्यक्ष श्रो रामनारायण त्रिपाठी को दलीय सम्बद्धता के कारण अनौपचारिक रूप 
से त्यागपत्र को माँग की गयी थी तथा 9 सितम्बर ।॥959 को श्री रामस्वरूप वर्मा ने 
उपाध्यक्ष के विरूद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव रखा जिसे अध्यक्ष ने अनज्ञा नहीं दी प्रस्ताव 


सूचना स्तर पर ही रह गया। 

उपाध्यक्ष के विरूद्ध प्रथम संकल्प ॥9अक्तूबर ।962 को विभिन्‍न विपक्षी 
दलों के सहयोग से रखा गया था लेकिन विपक्ष इस पर पनर्विचार का इच्छुक था अतः 
स्वतंत्र दल के सदस्य श्री राघवेन्द्र सिंह के मौखिक प्रस्ताव पर संकल्प स्थगित कर 
दिया गया । तत्पश्चात 22 अक्तूबर ।962 को श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय ने निम्नलिखित 
संकल्प प्रस्तुत किया 


यह सदन निश्चय करता है कि उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल को 
उपाध्यक्ष पद से हटा दिया जाये ।'“ इस संकल्प को सदन में पेश करते हुए अपने 
भाषण में प्रस्तावक श्री पाण्डे ने उपाध्यक्ष श्री अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा - 
उपाध्यक्ष महोदय ने पहले वाले उपाध्यक्ष जी की परम्पराओों को कायम नहीं रखा , 
पहले के उपाध्यक्ष ने विरोधी पार्टी के होने के बावजूद कभी किसी मत में भाग नहीं 
लिया लेकिन यह उपाध्यक्ष महोदय कांग्रेस के साथ मत में भाग लेते हैं और इतना ही 
नहीं यह जो व्यवस्था देते हैं उससे आदरणीय सदन की प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती 
।“ अनुज्ञा के समय सभी विपक्षी नेताओं सहित ।।4 सदस्यों ने संकल्प को विवादार्थ 
अनुमति दी । 24 अक्तूबर ॥962 को जब संकल्प विवादार्थ रखा गया तो सदन के 
नेत़ श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा नेता विपक्ष व समस्त दलों के नेताओं के आग्रह पर सदन 
में एक नया अध्याय जोड़ने व सदभावना का वातावरण बनाये रखने के उददेश्य से प्रस्तावक 
ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया ।* 


उपाध्यक्ष के विरूद्ध दूसरा अविश्वास प्रस्ताव 26 जुलाई ।966 को रखा 
ग्या इस संकल्प को श्रो रामसुन्दर पाण्डे (प्रसोपा) द्वारा रखा गया था । नियमानुसार 
संकल्प की ।4 दिन पूर्व सूचना न देने के कारण अध्यक्ष ने इसे ॥0 अगस्त को लेने 
की आज्ञा दी । फलस्वरूप ।। अग्स्त ।966 को विवादार्थ उपस्थित हुआ जिस पर 


कक. 


| - उ0प्र0 विध्यन सभा कार्यवाही , खण्ड 207, पृ0 669-70, 9 सितम्बर 


।959 
2- -तदैव- खण्ड 236, प्रु0 456 
3- -तदव- खण्ड - 236, पु0 456 


4- - त्दैव- खण्ड - 236, प्ु0 66 
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बोलते हुए अध्कांशत: विपक्षी सदस्यों ने उपाध्यक्ष पर निष्पक्ष आचरण न करने , सदस्यों 
को बोलने का समय न देने में पक्षपात करने तथ्ग मंत्रियों के इशारों पर कार्य करने आदि 
के आरोप लगाये तथा सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इसका समर्थन किया । कांग्रेस . के श्रो 
रामचन्द्र विकल ने उपाध्यक्ष से इस्तीफे की माँग की । सोशलिस्ट नेता श्री उग्रसेन ने 
उन पर संसदीय कार्यमेत्री श्री बनारसीदास के निर्देशानुसार सदस्यों को बोलने का मौका 
देते का आरोप लगाया । कम्युनिस्ट नेता श्री झारखण्ड राय ने भी अपने भाषण में कहा 
मानतीय श्री होतीलाल जी सरकार के किन्हीं मंत्रियों विशेषकर बनारसीदास जी के इशारे 
पर चलते हैं | जब हम यह देखते हैं तो यह सन्देह होने लगता है कि यहाँ प्रजातन्त्र 
कैसे जीवित रह पायेगा । तीव्र बहस के बाद जब इसे मतदान हेत सदन में रखा गया 
ते प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया । 


चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम एवं अष्टम विधान सभा में कोई भी प्रस्ताव 
उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए नहीं रखा गया । 


ग) अन्य पीठासीन अधिकारी और विपक्ष 


2७७७॥॥॥७॥७॥५७७४/७७७/७एशे,शाा आय हू जज दुआ मनन पीड जमकर मल मिली ७७ रा 


अ) अधिष्ठाता मण्डल व विपक्ष 


बीए. पाए पय.. पड़ा. आपका. अायफ्र.. बाप. धरायाक. बग्राणा.. धाक>.. बदड्क. ग्राद. भा... पदक, कादर. भ्रामक यदाका.. क्‍या... कक. बम 


ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की भाँति भारतीय व्यवस्थापिकाओं में भी अध्यक्ष 

व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सम्बन्धित सदन के अध्यक्ष द्वारा सदन की अध्यक्षता करने 
हेतु एक अधिष्ठाता मण्डल के नाम निर्देशन की व्यवस्था है । ब्रिटेन में प्रत्येक सत्र 
प्रारम्भ में अध्यक्ष द्वारा कम से कम ।॥0 सदस्यों का एक अस्थाई अध्यक्ष मण्डल नाम 
निर्देशित किया जाता है ।“ जिसका एक सदस्य अर्थोपाय समिति के सभापति , उपसभापति 
को अनुपस्थिति में अर्थापाय समिति के सभापति के निवेदन पर पीठासीन अधिकारी का 


पद अ्रहण करता कु द 


भारत वर्ष में लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 6 सदस्सीय अधिष्ठाता मण्डल के 
गठन का प्राविधान है ।॥ तदनुरूप राज्य विधान सभा में प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में अध्यक्ष 
हारा सभा के सदस्यों के मध्य ।॥0 सदस्सीय अधिष्ठाता मण्डल नाम निर्देशित करने का 
प्राविधान है, उसमें से कोई एक अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की अनपस्थिति में अध्यक्षासन 
ग्रहण करता है |” एक बार मनोनीत अधिष्ठाता मण्डल तब तक पदासीन रहता है 


सर धाा खाक. काली. सा. सम. कम... पाजाक.. पाप. ताक. भसोके.. सए0.. आवक. हम. सम... सन. धरा. आर. स्‍.धक. क.. सडथा.. आदर. तक. याद. खाक. कक. धाम. सम. आए. गये... आयाक.. डे... धाक.. बक.. कक.. पथ अमाए.. का. सादे. पथ. सका. सका... फरंयौक.. सका. धरयद.. अब. स्‍माक.. धडोक.. या ५. पका. सह... भाप. दरथए... पक 


2 उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही, खण्ड 269, प0 255 


2- मे, पार्लियामेंद्री प्रेविटस प्र0 23। 
3- कैम्पियन जी0, एन इन्ट्रोडकशन ट्र॒ दि प्रासीजर आफ दि हाउस आफ कामंन्‍्स 
22 क्‍ 5 अं थम वचत पा हु 
4- शकधर एवं कौल, संसदीय प्रणाली एवं व्यवहारम0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ एकादमी, 
भोपाल, पु0 ॥॥6. 5 


5- उ0प्र0 विधान सभा भ्रक्रिया नियमावली नियम ।0([। 
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जब तक कि अध्यक्ष द्वारा नया अधिष्ठाता मण्डल नाम निर्देशित न किया गया हो !' 
सिद्धान्ततः इनके गठन में अध्यक्ष पूर्णतः स्तंत्र होता है लेकिन व्यवहारत: वह इसके 
सदस्यों का मनोनयन सदन के प्रमुख दलों के नेताओं के परामर्श कर सम्बन्धित सदस्य 
की सहमति से करता है । अधिष्ठाता मण्डल में शासक पक्ष व विपक्ष दोनों के सदस्यों 


का प्रतिनिधित्व होता है । 


उक्त नियमान्तर्गत अध्यनाधीन विधान सभाओं में अध्यक्ष द्वारा समय-समय 
पर ।0 सदस्सोय अधिष्ठाता मण्डल में विरोध पक्ष के सदस्यों को भी स्थान दिया जाता 
रहा है । विवरण निम्नवत है :- 


प्रथथ विधान सभा में. विपक्षी खेमे के निर्दलीय सदस्य श्री सुदेश प्रकाश 
सिंह द्वारा सर्वप्रथथ 28 अगस्त 952 को सदन की अध्यक्षता की गयी ।2 लेकिन संख्यात्मक 
दृष्टि से प्रतिपक्ष के सदस्यों को मनोनीत करने में अध्यक्ष ने सदा एक सा कानन नहीं 
अपनाया । यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि प्रथम विध्यन सभा के प्रारम्भिक तीन 
वर्ण में विपक्षी खेमे के मात्र 2 सदस्यों को अधिष्ठाता मण्डल में लिया गया जबकि शेष 
2 वर्षो में विपक्ष के 4 सदस्यों को नाम निर्देशित किया गया । इनमें से केवल श्री सुदेश 
प्रकाश सिंह(निर्दलीय) ही ऐसे विपक्षी सदस्य थे जिन्हें हमेशा अधिष्ठाता बने रहने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । इनके अतिरिक्त श्री निहालददीन, श्री मलखान सिंह, श्री नारायण 
दत्त तिवारी तथा श्री तेजभानु सिंह को एक से अधिक बार अधिष्ठाता मण्डल में मनोनीति 
किया गया । 


द्वितीय विधान सभा में एक दो अवसरों को छोड़कर विपक्षी खेमे के चार 
सदस्यों को मनोनीत किया जाता रहा है । परन्तु इस मनोनयन में अध्यक्ष ने स्पष्टतः 
किसी सिद्धात्त का अनुशरण नहीं किया । भारतीय जन्संघ के प्रायः दो सदस्यों को 
अधिष्ठाता मण्डल में स्थान दिया गया जबकि राज्य के प्रमुख विपक्षी दल , प्रजासोशलिस्ट 
पार्टी का एक ही रूदस्य मनोनीत किया गया । भारतीय साम्यवादी दल को ।॥960 के 
अ्रथ्म सत्र में स्थन दिया गया | अध्यक्ष ने ऐसा शायद सदस्यों की सहमति से , उनकी 
योग्यता व अनुभव के आधार पर किया , जबकि दलीय शक्ति का भी दृष्टिकोण उसके 
सम्मुख था । इस विध्यन सभा में प्रजासोशलिस्ट पार्टी के श्री गेंदा सिंह को तथ्य भारतीय 
जन्संघ के श्री गया बक्श सिंह को अन्त तक अधिष्ठाता मण्डल में बने रहने का मौका 
मिला । अन्य विपक्षी सदस्य जो दो से अधिक बार अधिष्ठाता मण्डल में रहे वे 
हे सिंह , श्री परमेश्वरदीव वर्मा , श्री कुँवर श्रीपालसिंह त्था श्री चन्द्रजीत यादव 
| - उ0प्र0 विध्यन सभा प्रक्रिया नियमावली नियम ।0(2 
2 उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही, खण्ड- ॥07, पृ0 287... 
जन उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाहियों से प्राप्त विवरण पर आधारित । 








नस "हि >नकनमभणा नल न -- कसरत अे 
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ब्र्जर 


तूटीय विधान सभा में अध्यक्ष द्वारा प्राय: प्रत्पिक् व सत्ता पक्ष के ड जले 


का 


हा 


बराबर अर्थात पॉच- पॉच सदस्यों को मनोनीत किया जाता रहा । ऐसा शायद चिपक्ष 
की ब्ढ़ी हुयी शक्ति के कारण सम्भव हो सका । रूदस्यों के मनोनयन में अध्यक्ष ने 
यथासम्भव सभी प्रमुख विपक्षी दलों के रूदस्यों को लेने का प्रयाठ किया | इन स्व्स्यों 
में मात्र भारतीय राम्यवादी दल के श्री चअन्द्रजीत यादव ही ऐसे थे जो रुदैव अध्ण्ठाता 
मण्डल में बने रहे । अन्य रूदस्यों में कुँवर श्री पाल सिंह , श्री भान्प्रताप सिंह , श्रीब्रम्ह्दत्त 
मायर, श्री नेकराम शर्मा , श्री कमला सिंह , श्री विजय सिंह , श्री रामकिशोर त्याठी 
व श्रो काशीनाथ मिश्र प्रमुख थे । 


चतुर्थ विधान सभा में केवल एक ही बार अधिष्ठाता मण्डल का बठन 
हो सका क्योंकि विधान सभा लगभग ।3 महीने बाद विघटित कर दी ग्यी थी इसमें 
प्रतिपक्ष का योगदान इस प्रकार था । जनसंछ - 2, रिपब्लिकन - । , प्रसोपा - । 
व भारतीय क्रांतिदल -। , सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के 5 सदस्य थे । 


पंचम विधान: सभा में अध्यक्ष द्वारा बराबर-2 रदस्यों को दोनों पक्षों से 
लिया ग्या किन्तु निर्दलीय सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ जबकि इनकी रूख्या 
6 थी । जनसंघ के श्री हरिनाथ तिवारी ही ऐसे सदस्य थे जिन्हें सदैव अधिष्ठाता बने 
रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | इसके अतिरिक्त श्री जगबीर लिंह को 4 बार अधिष्नाता 
मण्डल में मनोनीत किया गया । अन्य विपक्षी सदस्य जो 2 से अधिक बार अधिष्टाता 
मण्डल में रहे - श्री रामधारी शास्त्री (संसोपा) श्री धर्म सिंह (सणक्राटदल), श्री शिवराज 
सिंह (भातक्र0दल), श्री नित्यानन्द स्वामी (जनसंघ), श्री रामचन्द्र विकल कि0म0पा0 
श्रो भ्गनुप्रताप (स्वतंत्र) तथ्य श्री उदित नारायण शर्मा (भातक्रा0दल) थे । 


पष्टम विध्न सभा में अधिष्ठाता मण्डल में सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष का 
बराबर रुंख्या में प्रतिनिध्त्वि प्राप्त हुआ तथा कुँवर श्रीपाल लिंह (जनसंघ) ऐसे स्वस्य 
थे , जो हमेशा अध्ष्ठाता बने रहे । अध्यक्ष महोदय ने प्राय: रुघी मान्यता प्राप्त डियक्षी 
दल के रूदस्याँ को अधिष्ठाता मण्डल में स्थन दिया । इनमें श्री मो0 असरार अह्नद 
भा0क्रा0 दल) , श्री शिव प्रसाद गुप्त (कांग्रेस संगठन), श्री बालकृ जग सनवाल (भाएठक्रा0दनन) 
श्री मधुकर दिघे (भा0क्रा0दल), श्री राममूर्ति (कां0संगठन) प्रमुख थे । 


सप्तम विधान सभा में अधिष्ठाता मण्डल में शासक दल की प्रधानता नही 
तथा दस में से तीन विपक्षी सदस्यों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका जिसमें कांगेस 


जो कि प्रमुख विपक्षी दल था, के श्री श्यामधर मिश्र व श्रीमती सनीता चौहान को हमेशा 


अधिष्ठाता बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस विधान सभा में निर्दलीय सदस्य ऊो 


भी अधिष्टाता मण्डल में शामिल किया गया । 
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अष्टम विधान सभा में भी विपक्षी सदस्यों का प्रतिनिधित्व तीन रहा तथा 
जनता दल (एस) के श्रो हुकुम सिंह व कम्यु0 पार्टी के श्री भीखा लाल को हमेशा 
अधिष्ठाता बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । अन्य प्रतिपक्षी सदस्य जिन्हें अधिष्ठाता 
बनाया गया जनता दल (एस) के श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी 


के श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त थे । सत्ता पक्ष की अपेक्षा प्रतिपक्ष का कम प्रतिनिधित्व 
सम्भवत: उनकी नगण्य संख्या के कारण रहा । 


स्पष्ट है कि विभिन्‍न राजनीतिक दलों के कुछ प्रमुख सदस्यों को अधिष्ठाता 
मण्डलों में सम्मिलित किया गया । ऐसा शायद इसलिए किया गया ताकि किसी सदस्य 
की अधिष्ठाता मण्डल में पुनर्नियुक्ति से उसके ज्ञान व कार्य क्षमता तथा अनुभव में निश्चित 


रूप से बृद्धि होगी और उस उद्देश्य की अधिक सार्थकता से पूर्ति हो सकेगी जिसके 
लिए इसका गठन किया जाता है । 





उपयुक्त सदस्यों ने अवसर मिलने पर सदन की अध्यक्षता करते समय दलीय 
हितों से उठकर सामान्यतयः निष्पक्षता से कार्य किया अत: यही कारण है कि अधिष्ठाता 
मण्डल के किसी सदस्य के प्रति कभी असन्तुष्टि नहीं व्यक्त की गयी । 


जब समितियों के सभापति :: 


बाद चकछा चाए७ प्रयाक वायक बकरी. पयबंक. धजत पदक. प॥.. बाधा. बरधाफी.. साधक अक्ाक्क थक... काका 


संसदीय समितियों के सभापति का नामांकन संसद या विधान सभाओं के 
पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया जाता है । इसमें संदेह नहीं है कि पीठासीन अधिकारियों 
को दिया गया समिति के सभापति के नामांकन का अधिकार काफी सीमा तक लोकतांत्रिक 
नहीं है | किन्तु उवत व्यवस्था कार्य सार्थता की दृष्टि से की गयी प्रतीत होती है 
किसी सदस्य को समिति का सभापति नियुक्त करते समय अध्यक्ष उसकी वरिष्ठता, सभापति 
तालिका के सदस्य या किसी अन्य संसदीय सभापति के रूप में उसके अनुभव और समिति 
के काम के विषय व स्वरूप का ध्यान रखता है । अतः इसका यह प्रयोजन है कि ल्‍ 
अध्यक्ष का चुनाव योग्यता के आधार पर हो । यदि अध्यक्ष स्वयं किसी समिति का . 
.. सदस्य हो तो वहीं अनिवार्य रूप से उस समिति का सभापति होता है ।2 जिस समिति 
का सदस्य अध्यक्ष न हो बल्कि उपाध्यक्ष हो उसका सभापति उपाध्यक्ष होता है ।2 
ड कौल एवं शकधर, संसदीय प्रणाली और व्यवहार, म0प्र0 हि0ग्रं)अका0भोपाल.प0। ।7 
>- 2 क्‍ द ही का कक! 
3- उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियम 20॥ (। 
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सभापति को, जो स्थाई समिति में अध्यक्ष पद का प्रतीक , उतने ही 

बड़े अधिकार प्राप्त हैं जितने अध्यक्ष को होते हैं । वह संशोधनों का चयन कर सकता 

/ विवादान प्रस्ताव (क्लोजर) को अस्वीकार कर सकता है, असम्बद्धता, पनराव्रत्ति 

आदि के लिए सदस्यों को रॉक सकता है और उन प्रस्तावों नामंजूर कर सकता है 
जो उसकी दृष्टि में विलम्बकारी हों । 


यद्यपि विधान सभा का कोई भी सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित व 
निर्वाचित समिति का सभा पति हो सकता है किन्तु किसी स्थाई समिति का सभापतित्व 
किसी मंत्री को नहीं सौंपा जा सकता । प्रक्रिया "नियमों में यह व्यवस्था सम्भवत: निष्पक्षत! 
प्रात्त करने के उद्देश्य से की गयी है । इस संदर्भ में सर आइवर जैनिंग्स का कथन 

"सभापति तालिका के सदस्य दल निरपेक्ष रूप से चुने जाते हैं और विरोधी दल 
के सदस्यों द्वारा ऐसी स्थाई समिति का सभापतित्व करना कोई आशएचर्य नहीं है जिसमें 
सरकार का बहुमत हो और जो मंत्री के प्रभार में किसी सरकारी विधेयक पर विचार 
कर रही हो , जिस भावना के साथ संसद अपनी कार्यवाही का संचालन करती है और 
वह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक विरोधी सदस्य सभापति के रूप में मंत्री 
द्वारा प्रस्तावित संशोधन और उसके भाषण को नियम विरूद्ध घोषित कर देता है ऐसी 
स्थिति में सभापति का निर्णय उसी प्रकार स्वीकार किया जायेगा जिस प्रकार वह अध्यक्ष 

निर्ण को स्वीकार करता है ।”*“ इस प्रकार यह जरूरी नहीं कि किसी समिति 
का सभापति सरकारी दल का ही सदस्य हो , विरोधी पक्ष के सदस्य भी संसदीय समितियों 

सभापति नियुक्त किये जाते हैं । उदाहरणार्थ - ॥955-56, ॥956 -57, तथा ॥967 - 
68 के वर्षों में अधीनस्थ विधायन समिति (लोक सभा) की अध्यक्षता प्रतिपक्ष द्वारा की 
गयी तथा स्टेट बैंक , सहायक बैंक विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति की अध्यक्षता विपक्ष 
द्वारा की गयी 


उ0प्र0 विधान सभा में भी समितियों की अध्यक्षता विपक्ष द्वारा किये जाने 
को परम्परा रही है तथ्य लोक लेखा समिति व सरकारी आश्वासन समिति के सभापति 
का पद विपक्ष को दिया जाता है ।* विवरण निम्नवत है 
| - विधान तन्‍त्र में समिल्यों की भूमिका, एंस0 भालेराव, लोकतंत्र समीक्षा 
970 वर्ण 2 अंक - 2 पेज-87 
2- जानिंग्स आइवर , पार्लियामेंट, द्वितीय संस्करण ।957, पृ0 72-73 
3- कौल एवं शकध्र, संसदीय प्रणाली व व्यवहार, म0प्र0हि0)्) अका0भोपाल.प्र0 
सईद एस0एम0, दि कमेटी आफ यू0पी0 लेजिस्लेचर,.प0 30 
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|- लोक लेखा समिति व विपक्ष :: 


सर. बेशक. अपकक.. मकशक.. पाकादो.. ध्लजरक.. डक भर. अधाय0. मंभाका. असाका.. भाप... जडकाक.. आपस... फ्रमंगाफ. कापएण.. प्रशक.. श्फाश 


उ0प्र0 विधान सभा भारत वर्ष में पहली विधान सभा है जिसने यह परम्परा 
डाली कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का हो । मो0 ईसाक खाँ जो मुस्लिम 
लीग के सदस्य थे, सर्वप्रथथ लोक लेखा समिति के सभापति निर्वाचित हुए । लोक लेखा 
समिति के अध्काधिक 2। रूदस्य होते हैं जिन्हें विधान सभा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों 
में से आनुपातिक प्रतिनिध्तिव के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुनती है । ॥959 
से पूर्व वित्त मंत्री समिति के पदेन सभापति होते थे लेकिन अब स्थापित परिपार्टी के 
अनुएशर लोक लेखा समिति का सभापति विपक्षी दल का होता है उ0प्र0 विधान सभा 
में लोक लेखा समिति के सभापति जो विपक्षी दलों के प्रतिनिधि थे , निम्नवत रहे :- 


बा. सा. रा. प्रत8.. आाक+. काकोक.. साय. आशक.. आशा. आक.. यह. दवा. पाक. कक. इमकी.. दाका३. भाव आपात... बाप. पवारेऋ. सुड़के.. ाए.. काम. कार. आया. पाक. की. परी... पका. साकक. सी. पाक. पदक. ताक. पायी. कक. साद+. गमद+. प्रकाक सपा... सात. उन्‍के.. कक. साथ; पानी. बक.. अकई. साफ. डा 9.. प़लेप्र. सके. कक... ऋकके,... शतक... सा 





वर्ष सभापति का नाम व दल सम्बद्ध दल | 
।952-53 श्री मदन मोहन उपाध्याय सोशलिस्ट पार्टी 
।953-57 श्री मदन मोहन उपाध्याय सोशलिस्ट पार्टी 
।957-60 श्री झारखण्डे राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
[960-6। श्री नारायण दत्त तिवारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
!96। -62 डा0 जेड0ए00 अहमद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
962-63. -त्देव- -तदैव- 

।964-65 श्री बलवान सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 
।965-66 श्री शारदा बक्श सिंह जनसंघ 

।966-67 श्री माध्व प्रसाद अिपाठी जनसंघ 

[967-68 नेकराम शर्मा कल निर्दलीय 

।968-69 राष्ट्रपति शासन ० 

।979-70 श्री शिवराज सिंह : संयकत सोशलिस्ट पार्टी 
[970-7। श्री राजनाथ कांग्रेस 

।97।-72 श्री भेहरवान सिंह कांग्रेस 

।972-73 नई समिति का गठन नहीं हुआ... - 

[973-74 - तदेव - है द 
974-75 श्री रामसेवक यादव भारतीय क्रांति दल 
।975-76 श्री मो? असरार अहमद... है कमी 


[97657 नह समिति को गठक नहीं हुआ. 882 ८7 
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|977-78 श्री श्यामधर मिश्र 


कांग्रेस 
|978-79 . -त्दैव- -त्दैव - 
।979-80 -तदैव- क्‍ - तदैव - 
।980-8। गौरी शंकर एडवोकेट जनता पार्टी 
[98।-82. -तदैव- -तदेव - 
[982-83 श्री हुकुम सिंह जनता एस0 
[983-84. -तदेव- -तदैव - 


7984-85 श्री ऊदल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 


इन प्रतिपक्षीदल के सदस्यों के सभापतित्व में 90 प्रत्विदन अध्यनाधीन विधान सभा 
के कार्यकाल में समिति द्वारा रखे गये | 


2- आश्वासन समिति :: 


आधा. प्रश फायक अरकराक: गम. अधाक.. साया... पदक चा. च0.. परदा0.. खाए. पक... फ्रज 


श्रायः यह देखने में आता है कि सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा पूँछे गये प्रश्नों का 
उत्तर देते समय अथ्वा विधेयकों , प्रस्तावों एवं संकल्पों पर विचार के समय शासन की 
ओर से मंत्रियों द्वारा आश्वासन या बचन दिये जाते हैं । इन आश्वासनों , बचनों या 
प्रतिज्ञां का उचित समय के भीतर अनुपालन हो सके तथा सम्बन्धित सदस्यों को इस 
समिति से अवगत कराया जा सके । इसके लिए सर्वप्रथथ लोक सभा में एक आश्वासन 
समिति बनी तथा इसी का अनुशरण राज्य विधान मण्डलों द्वारा किया ग्या | 2। अक्तूबर 
[955 को उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री ए0जी0 खेर ने नियम पुनरीक्षण समिति 
की संस्तुति पर विधान सभा में एक ।5 सदस्सीय आश्वासन समिति का गठन किया 
यह सभी सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये ग्ये तथा विरोधी दल के सदस्य महराज 


कुमार बलेन्द्ु शाह को इसका सभापति नियक्त किया गया तब से यह परम्परा बनी 





वर्ष ।955 में समिति के गठन से ॥984 तक विभिन्‍न विरोधी दल के 
सदस्य एकाधिक बार इस समति का सभापतित्व कर चुके हैं.। विवरण - निम्नवत 


फः 
कक 





असम, 
सपा... सदा... दि. ताक... धाम. दायर. पाया... पाक... साधक. परभाक. कक. पका उमक.. पन्‍थक. पाया... पाता. आओ. पके. पाक. सा. पड... कोपरके. सबक सा कमा. का. सानड़े!. .सॉकक.. गा ५. दमा. जोक. जा... ाक/. धकाके धाम, आआात.. आम. धयाके.. आए. दधाप्. कम... आरा. का... बम कक. ऋाकाक... अकक 


| - समिति वित्त अनुभाग , उ0 प्र0 विधान सभा सचिवालय से प्राप्त सूचनाओं 
आधार पर । 


















































रा । | 








सभापति का नाम: 


दम. धथा.. प्राम#.. फ्रयाय..- कक. प्रक0.. क्या. धर. पक... फडड.. कापक.. का कमा. कप... अब... काफफ.. पद... दौसा... पमकक अयक_ सककत समा. प्रा0.. धाम. ग्रकक. ब्रोाएकी.. पक. प््रकफ.. फ्फ धागा. प्शक पडता. पामाक॑ पैदा. सात... दबा. बाय धरम. पाया. काफ़ड. एड. पक्के. गाता. बाडआ.. काम... दायाक.. पदयाक. प्रकक.. गरपाक.. ऐडाफ.. प्राक. रफ्फ.. प्रथा. बनते 


7955-56 महाराज कुमार बालेन्द्रशाह 
।956-57. -त्दैव- 
957-58 श्रो राष्वेद्र प्रताप सिंह 
958-59.. -त्दैेव- 
959-60.. -तदेव- 
[960-6। श्री यादवेन्ध दत्त दबे ; 
96।-62 -त्दैव- 
।962-63 श्री कुँवर श्रीपाल सिंह 
।963-64. -त्दैव- & 
।964-65 श्री कृष्णपाल सिंह 
।965-66 . -त्देव- 
।966-67 श्री केशरी प्रसाद पाण्डे 
967-68 श्रो कालीचरण अग्रवाल 
।968-69 . विधान सभा भंग (राष्ट्रपति शासन 
।969-70 श्री हिम्मत सिंह 
।970-7। श्री रामचन्द्र विकल 
।97॥।-72 श्री माध्व प्रसाद तिपाठी 
972-73 -त्दैव- 
973-74 -तदैव- 
974-75  -तदैव- 
975-76 . -त्दैव- 


976-77  कँवर श्रीपाल सिंह 


ध्य् 


।977-78 श्रो रियासत हुसेन 
।978-79  -त्दैव- 

।979-80 श्री रामरतन सिंह 
।980-8। श्री रियासत हुसेन 
98। -82 -तदैव- 

।982-83 श्रो शिवानन्द नोटियाल 
[9983-84 श्री राजेचद्ध कुमार गृप्त 


अर. पायाक.. सकाक.. पक. संध्या. ऋधत.. पाप#.. साल. धाम धाम. पदक. सभा... बामाक. पे... साका. का0.. साध. धमाके. साध. आमने... पाक. प्रकफे. ाय+. कक ७. धाथ+ .. परम पाता. संदरक.. उपाक. उााा. पाक... चीफ... सका. सुरथा॥... आय ७. पोडाक. सका... धमकी... फमयक. सकी चम.. ओोकली. ग्रक काया .. काम... परमार, 


यह समिति विरोधी दल के सदस्य की अध्यक्षता में अपनी बैठकों आश्वासनों 
को पूर्ति के सम्बन्ध में सरकारी विभागों द्वारा भेजी गयी सूचनाओं 





























सम्बद्ध दल 


स्वतंत्र दल 

-तदिव - 

स्वतंत्र प्रगतिशील विधायकदल 
-तदव - जा 
लक 
जनसंघ ४ 
-तदैव - पर 
जनसंघ 
-तदिव- 
जनसंघ 
- तदैव - 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ः 
कांग्रेस । 

















जनसंछ 
किसान मजदूर पार्टी 


-तंदेव - 
जनसंघ 
-प्रज॑ सोशलिस्ट पार्टी 
-तदिव- 
कांग्रेस (आई 
जनता पार्टी 
-त्दैव- 
लोकतांत्रिक समाजवादीपार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 





आणा “अल 


ज्यया. पाक . पका)... हाय... प्रा. असम... आकाक.. सा... म+ 
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यह निर्णय लेती है कि आश्वासन पूर्ण होगा या नहीं । जिन विष्यों पर शासकीय विभागों 
से उत्तर विलम्ब से प्राप्त होते हैं उन विभागों के सचिवों को बुलाकर समिति में उनसे 
स्पष्टीकरण लिया जाता है । इस प्रकार यह कार्यपालिका पर न्यिंत्रण के साथ-2 जनहित 
के महत्वपूर्ण कार्यों का भी निर्वहन करती है । आश्वासन समिति ने अब तक 47 
साधारण तथ्य ।4 विशेष प्रत्विदन प्रस्तुत किये हैं । 


समितियाँ और उपाध्यक्ष :: 


कफ बाता पडा चाहा पा प्रथक प्रक्ाक गरग्0. चाह बाज. परत. चयाथा पछम० प्रा. वोडफ 


उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियम 20। (॥) में कहा गया है कि 

जिस समिति का सदस्य उपाध्यक्ष होग वह उपाध्यक्ष उसका पदेन सभापति होग । 
उत्तर प्रदेश विधान सभा में उपाध्यक्ष पद प्रतिपक्ष को देने की परम्परा द्वितीय विधान 
सभा में समाज वादी दल के श्री रामनारायण त्रिपाठी के निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने जाने 
से प्रारम्भ हुई । अतः उपाध्यक्ष पद प्रतिपक्ष को दिया जाता है । उत्तर प्रदेश विधान 
सभा में याचिका समिति व विशेशधिकार समिति की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती 
है तथा समय - समय पर गठित तदर्थ समितियों की भी अध्यक्षता उपाध्यक्ष महोदय 
द्वारा की गयी है । यथा - 28 फरवरी ॥984 को गठित प्रश्न समिति में माननीय उपाध्यक्ष 
इसके पदेन सभापति हुए तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियम 223 के अनुसार 
कार्यमंत्रणा समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे | इसके अतिरिकक्‍त 
आवास मंत्रणा समिति , विधान पुस्तकालय समिति , विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन 
एवं भत्ते और अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति , सामान्य प्रयोजन समिति के उपाध्यक्ष 
पदेन सभापति होते हैं । अतः स्पष्ट है कि विधान सभा के पीठासीन अधिकारियों 

में प्रतिपक्ष द्वारा समय-समय पर प्रतिनिधित्व कर संसदीय कार्यों में योग्दात किया ग्या 
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अध्याय -40, विपक्षी नेतृत्व और संसदीय प्रणाली में उनकी आस्था 








का विपक्ष की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व वैचारिक पृष्ठभूमि 
[ख[ सत्तापक्ष के सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि से तुलना ( 
!ग| सम्विद सरकारें व विपक्ष ट 
!घ दल बदल व विपक्ष 














'अल++ नमन मनन मनन लिन फसल न 





लिरिट न 
नील लाली न भि जन लत++++० 
नमकीन मनन नल न नननातानत लता ल० 44८ ' कफ कल लग कट 

निया + एक टलण ५ 
"मल उतनाध्यतमआ4न-नलटाह ननन-नननमननलकनागननल-काा कप ० 
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विपक्षी नेतृत्व एवं उसकी संसदीय प्रणाली में आस्था:- 





एवं उसको संसदीय प्रणाली में आस्था:- 





प्रत्येक विधायी निकाय अथवा सदन के कार्यो का समुचित सम्पादन मुख्यतः: 
उसके सदस्यों के आचरण व व्यवहार पर निर्भर करता है सदस्यगष अपने अधिकारों का 
प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन सदन में अनुशासन व व्यवस्था बनाये रखते हुये उचित 
रूप से कर सकें, इसके लिये संसदीय प्रक्रिया के अर्न्तगत सदस्यों द्वारा सदन में पालनीय 
आचरण के नियमों का निर्माण हुआ है। इन नियमों के उद्देश्य के सम्बन्ध में "मे" ने 
लिखा हैं कि ये सदन में वाद विवाद के दौरान व्यवस्था व संसदीय आचरण को बनाये 
रखने के लिये निर्मित किये गये है |: 


वस्तुत: व्यवस्थापिकायें विभिन्‍नताओं में सामाजिक सम्बद्धता की प्रतीक है। 
वे लोगों की भावनाओं उद्धिग्ततओं और उत्कंग्ओं के साथ उनकी सामूहिक बुद्धिमत्ता 
और न्याय के भाव प्रतिविम्बित करती है। “ आज के युग में वैज्ञानिक एंव औद्योगिक 
प्रगति के साथ साथ उत्तरोत्तर विकसित हो रहे विभिन्‍न वर्गीय हितों के कारण विपक्षी 
नेतृत्व तथा प्रतिपक्षी सदस्यों का कार्य अत्यन्त सूक्ष्म एवं जटिल हो गया है। वास्तव 
में संसदीय प्रणाली में विरोधी दल की मर्यादा स्वीकार कर लेने से उसके कर्तव्य व उसका 
अनुशासन भी निर्धारित होने लगा । अतः विपक्षी नेतृत्व की भ्रूमेका के निर्धारण हेतु अपने 
दलीय सिद्धान्तों के अर्न्तगत अपने निर्वाचन सम्बन्धी हितों को विविध राष्ट्रीय हितों के 
साथ समब्वित करना होता है। स्वर्गीय बिट्रिश प्रधानमंत्री विस्सटन चर्चिल का मानना था 
कि दल के सदस्यों को सर [मस्तिष्कों नहीं चाहिये । उनके पैरी की [वोटकी! आवश्यकता 
है।” किन्तु फ्रेंच विचारक टोक्यूविली का कहना है कि "मैं उन्ही राजनैतिक दलों तथा 
नेताओं को महान समझता हूँ जो अपने सिद्धान्तों से चिपके रहते है, परिषाम की परवाह 
नहीं करते । जो किसी एक मसले को लेकर नहीं .चलते अपितु आम मसले" सर्वकल्याण" 
को लेकर * चलते है ।इस्न व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमेजो कि जनतंत्र की एक आवश्यकता 
है, के कर्षधार प्रतिपक्षी नेताओं ने संसदीय प्रणाली में अपनी महत्वपूर्प भूमिका के वास्तविक 


७४७७७/७७७/७७७७७/७७॥४/७७,/७७७७७७७७७७७/७७७/७७४/७७॥४/७७७७४७७७४//७७७४७छएरा ७७७७ ७ आन भा ता आल आााआअा आम मसल आम इक आ इक हा 5 आम इक तह असल अल तल अमल भी आर कम 3 मी नरक जज कक जब फीड अक कल जन जी फल नव का अल कककीई 


गा में थामस इरस्किन, पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस, पृ0404 

2) सेमिनार मासिक का सम्पादकीय अंक [फरवरी 4955 दिल्‍ली, पृू0 5 

3. लोकतंत्र समीक्षा ,जनवरी मार्च 4974 ,संविधानिक व संसदीय अध्ययन संस्थान 
नई दिल्ली ,संसद एवं दलबन्दी ,परिपूर्णननद वर्मा, पृ0 43 अप पु 

2 लोकतंत्र समीक्षा जनवरी मार्च 4974 संविधानिक व संसदीय अध्ययन संस्थान 


नई दिल्‍ली संसद एवं दल बन्दी परिपूर्णानन्द वर्मा, पू0 44 





नस -जअक 





























/ 304 // 


कि 


मंच स्थल विधानसभा में संसदीय मान्यताओं व परम्पराओं के अनुकूल सैद्धान्तिक आचरण 
किया है अथवा नहीं इसका सम्यक विवेचन निम्नवत्‌ है:- 


सदस्यों की आचरण संहिता:- 





भारत में संसद तथा सभी राज्य विधान मण्डलों की प्रक्रिया नियमावली में सदस्यों 
द्वारा पालनोीय आचरण एवं वाद विवाद के नियमों का उल्लेख पाया जाता | इन नियमों 
को मुख्यरूप से दो वर्गों में बॉटा गया 


क वे नियम जिनका सदस्यों द्वारा उस समय पालन किया जाना चाहिए जब सदन 
का उपवेशन हो रहा हो और वे बोल न रहे हो 


ख वे नियम , जिनका बोलते समय सदस्यों द्वारा पालन होना चाहिये । प्रथम 
प्रकार के नियमों के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियम 286 में कहा गया है कि जब सदन का 
उपवेशन हो रहा हो तो सदस्य-[4| ऐसी पुस्तक समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगे और 
न उस कार्य के अतिरिक्त कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसका सदन की कार्यवाही सें सम्बन्ध 
न हो, ॥2| किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें उसमें अव्यवस्थित बात या शोर 
या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति के बाधा नहीं डालेगें । [3] सदन में प्रवेश करते समय 
या वहाँ से उठते समय अध्यक्ष पीठ के प्रति नमन करेगें।|4 अध्यक्ष पीठ और ऐसे सदस्यों 
के बीच में से जो भाषष दे रहा हो नहीं गुजरेंगे, (5 जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित 
कर रहें हो तो न सदन के बाहर जायेगें और न एक ओर से दूसरी ओर जायेगें ॥६ 

सदैव अध्यक्ष पीठ को ही सम्बोधित करेंगे ॥7 सदन को सम्बोधित करते समय अपने 
सामान्य स्थान पर ही रहेगें (8 जब सदन में नहीं बोल रहे हो तो शान्त ही रहेंगे 
97 कार्यवाही में रूकावट नहीं डालेंगे, चीत्कार नहीं करेंगे या बाधा नहीं डालेंगे ओर 
जब सदन में भाषण दिये जा रहे हो तो साथ साथ उनकी टीका नहीं करेंगे। [40] भाषष 
करते समय दीर्घा में किसी अजनबी की ओर संकेत नही करेंगे । 


्ज्पि 


च् 


नियम 289 के सदस्यों द्वारा भाषष करते समय पालनीय निम्नलिखत नियमों 
का उल्लेख किया गया है:- | क्‍ 
हू प्रत्येक भाषप का विषय चर्चाधीन विषय के सर्वथा सुसंगत होना चाहिये ॥2 
बोलते तथा प्रश्न का उत्तर देते समय कोई सदस्य-कि| किसी प्रश्न का वंचनात्मक 
उत्तर नहीं देंगे [ख!ँ किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय में विचाधधीन हो, 


ढ न 


कोई विचार प्रकट न करेंगे और न कोई आलोचना करेंगे। «+ “. क्‍ 








बटररयदापनावय काया पल कर सभर+-प पकदा करी रमक/-+ ५ - + २न>कन--नम-कजकसअक> उ० ०. 


<-५०---२---३ अमन: ०ा/क ३०७8० उमा न5दकथ० 
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!ग| किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप व लांछन नहीं लगायेंगे #घ संसद या किसी 
राज्य के मण्डल के व्यवहार या कार्य के विषय में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ड़ 
सदन के विनिश्चय की ऐसे अवसर को छोड़कर जब उसके निरसन का प्रस्ताव विचाराधीन 


हा] 


है। आलोचना नहीं करेंगे |चौ राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरप 
पर आक्षेप नहीं करेगें । [छ राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं 


करेंगे। किन्तु वह अध्यक्ष की अनुज्ञा से अपने तर्क के प्रयोजन के लिये उनको उद्धृत 
कर सकेंगे । [ज| ऐसी कोई बात नहीं कहेगे जो अध्यक्षासन अथवा सदन के लिये अनादर 


| 


सूचक हो । 


पल 


यदि चर्चा के दौरान कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य से विचाराधीन किसी विषय पर 
स्पष्टीकरण के लिये या किसी अन्य कारण से प्रश्न पूछना चाहे तो उसे अध्यक्ष के माध्यम 
से प्रश्न पूछना चाहिये “ अध्यक्ष ऐसे सदस्य के जो बार बार असंगत बातें करे या स्वयं 
अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा वाद विवाद में प्रयुक्त अरूचिकर पुनरावृत्ति करेंके व्यवहार 
की ओर सभा का ध्यान दिलाने के उपरान्त उस सदस्य को भाषण बन्द करने का निर्देश 
दे सकते है ।“ 


नियम 294 के अनुसार जब कभी अध्यक्ष बोले [सम्बोधन करें | तो सदस्यों 
द्वारा मौन पूर्वक उनके भाषण को सुनना चाहियें और यदि कोई सदस्य उस समय बोल 
रहा हां या बोलने के लिये खड़ा हुआ हो तो उसे तत्काल बैठ जाना चाहिये । इसके 
साथ यह भी आवश्यक है कि जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित कर रहे है। तो कोई 
अपने स्थान से न उठें ॥४ 


उर्पयुक्त पालनीय नियमों का उल्लेख करने वाले उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया 

व॒ कार्य संचालन नियमावाली तथा अन्य सम्बन्धित साहित्य प्रत्येक सदस्य को प्रारम्भ 

मेंही विधान सभा सचिवालय के संसदीय अनुभाग द्वारा प्रदान किया जाता है और सामान्य 

-तंथा सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसका समुचित रूप से अध्ययन कर 

सदन में उसके अनुसार आचरण करें । किन्तु विधान सभा कार्यवाहियों अध्ययन से ज्ञात 

होता है कि न केवल प्रतिपक्षी सदस्यों अपितु प्रतिपक्षी नेतृत्व द्वारा प्रायः सदन के कार्यो 
में भाग लेते समय इनकी 3पेक्षा की गयी :- 


हि जब 


४ उ0प्र) वि0स0 प्रक्रिया नियमावली नियम 200. 
3 नियम 294 द द 
जे . नियम 294 [2 

















/ 306 


विपक्षी नेतृत्व - संकल्पना और समस्या:- संकल्पना और समस्या:-- 





लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की कल्पना बिट्रिश संसदीय प्रणाली की विशेष देन हैं। 
प्रतिपक्ष के नेता के पद का उद्भव और विकास उननीसवी शताब्दी की एक उपलब्धि 
माना जा सकता है। विद्रेन में इस पद को वैधानिक मान्यता मिली है।! और तन्नी से 
प्रतिपक्ष के नेता को भी मंत्रियों की तरह ही वेतन मिलने लगा।2 कनाडा एवं आस्ट्रेलिया 
जैसे देशों में पहले से ही विधि द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है। इन दोनों देझ्ञों में 
प्रत्यकते सदन के लिये प्रतिपक्ष के नेता का प्रावधान है । आस्ट्रेलिया में प्रतिपक्ष के दोनों 
नेताओं के अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक सदन में अन्य मुख्य दलों 
के नेताओं को भी मान्यता व वेतन प्रदान किया जाये | 


हु 
राम समाप्त, शालबक सपकमनताक ॥नन॥»ााक साावा३७७७॥ 4 पमसतक ७६०७+म॥वक+ सक3०क #रजननम॥ाा हर2ा०3५९७ 'ककाननभाा ;803५॥;५॥५ #रथ५ा +भभ0॥ 0॥७०७4३७॥ सजमाथक 2.33 'र्यक कमा क्‍भनना४७ 420॥8#७ ७+७)०७७७ अमन राधा 4; का 2००१३ ७७७3०७७७ ९७२०० कमा, &0७७3४५७, :७७७3»५+० ++सााकाप, नानॉवमा 4. २०७० उभर्म्य॥ (शा अपार १रारका >ामथ७ आरएस सका» +॥भानशाः बक॑>कमरक २७०३मामक ॥थभकाक २५०००». शरकध0॥क, समातडजाक अामम्कसमगा ;५0स्‍नकपमना १ पका 'एसाफफफलभके १हकआाावक 


कर ब्रिटेन में न केवल संसदीय व्यवहार में उसकी स्थिति को सरकारी तौर पर 
स्वीकार किया गया है बल्कि उसे कानून द्वारा मान्यता दी गयी है। बिट्रेन के सरकारी 
मंत्री अधिनियम 4973 में विरोध पक्ष के नेता की परिभाषा यह की गयी है "हाउस आफ 
कामन्स का वह सदस्य जो उस समय सभा में सरकार का विरोध करने वाले उस दल 
का नेता हो जिसके सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है।" इस अधिनियम में यह भी 
उपलब्ध है कि जहाँ कोई सन्देह हो, इस प्रश्न का फैसला अध्यक्ष करता है। रेडलिक , 
विरोधी पक्ष का नेता, खण्ड 3, पृ025, 


कक 
जा 
ञ 


१ उस सदस्य के रूप में अपने 750 पौण्ड प्रतिवर्ष वेतन के अतिरिक्त विरोधी 
पक्ष के नेता के रूप में 3000 पौण्ड प्रतिवर्ष वेतन मिलता है उसका एक अपना 
निजी सचिव होता है अगर उसे एक अलग कमरा दिया जाता हे ।-मिनिस्टर्स 
आफ दि काउन एक्ट 4937 


3. काश्यप सुभाष- प्रतिपक्ष का नेता [नवभारत टाइम्स लखनऊ) 7 दिसम्बर | 
4990  पृ06 द 
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बिट्रिश हाउस आफ कामन्‍्स में वाद विवाद के सिलसिले में प्रतिपक्ष के नेता 
को विशेष वरीयता दी जाती है । प्रमुख प्रश्न पर वह बहस की मॉग कर सकता है 
और विदेशी नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मूलभूत मुद॒दों पर प्रायः उसकी राय ली जाती है। 
उसे अधिकार है कि किसी भी विभाग के बारे में पूरी सूचना मंगवा सके। सदन में प्रश्न 
पूछने के और बहस करने के लिये विषयों का चयन करे, के मामलों में भी प्रतिपक्ष के 
नेता को विशेष अधिकार दिये गये है । 


विरोधी दल का नेता अल्पसंख्यकों का अधिकृत प्रवक्‍ता होता है और इस बात 
का सदा ख्याल रखता हैं कि उनके अधिकारों पर कोई कुठाराघात न हो। यद्यपि उसका 
काम इतना कठिन नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री का लेकिन फिर भी उसके काम का 
समुचित लोक महत्व है क्‍यों कि उसे एक दल "सम्भाव्य मंत्रिमण्डल" बनाये रखना पड़ता 
है।” विरोधी पक्ष के नेता की स्थिति और जिम्मेदारियों को बिट्रेन के प्रधानमंत्री मि0 हेराल्ड 
मैकमिलन ने संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है- 





स्थिति 


“मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के नेता की स्थिति से अधिक कठिन तथो। 
तथा कम सनन्‍्तोषजनक स्थिति और किसी की नहीं होती । उसे आलोचना करनी पड़ती 
है दोष निकालना उसका काम है लेकिन साथ ही उसे अपनी प्रस्थापनायें और नीतियाँ 
स्पष्ट करनी है जबकि उन्हें कार्य रूप में परिषतत करने की शक्ति उसके पास नहीं है। 
यह इस अर्थ में असन्तोष जनक है कि जो भी व्यक्ति प्रशासन क्षमता को जानता है 
और अपनी योजनायें लागू करना चाहता है उसे इस स्थिति में पड़कर निराशा व कुण्ठा 
होती है।“ 


क्यों कि बिट्रेन में एक स्वस्थ द्वि-दलीय व्यवस्था सैकड़ों वर्षो से चल रही है 
वहाँ कोई अनिश्चितता नही है कि किस दल को अधिकृत विरोधी पक्ष कहलाने क! अधिकार 
है हाउस आफ कामनन्‍्स प्रक्रिया नियमों के अनुसार प्रतिपक्ष का नेता उस व्यक्ति को माना 
जाता है जो तत्कालीन सरकार के विरूद्ध आलोचना व आक्रमण का नेतृत्व कर सकें।* 


७०-33 32३३७ 3 नकजन फामभननंभभा, सा» अ्ोज3७ 2५>>3का लनाथलावात 'ननम«धकक अमका)+०० सडा-+3ा५» #रण+से >म०++मना “पमरावकमाश सहन» सलमान फकन+क २०७#ारमनत >पलनआथआ0, मम (५राआ+कान समभेभव०० लमज+पआक अपवामयाक ७७७५७ ७७/७७/७७७७ ७ॉ७७७/७७७/७७७७४/७७७७७७७७७७७७/७७७४थी ७७७ अली अकेली अहम मील क ० कीनिजजपरप अमन लक मनवीर अमन किक कलम 


शा रेडेलिक, विपक्ष का नेता खण्ड 3 पृ0 25 

2... मैक्स चोस्ेफ [विरोधी पक्ष का नेता पार्लियामेन्टी अफेयर्स ,बसन्‍्त ऋतु 958 
में छपे लेख से । द कक 20 

3. हाउस आफ कामन्स वाद विवाद 224 ॥4| 4963 का 44-42 48 जनवरी 


4963 को मैकमिलेन द्वारा विपक्षी नेता ह्यूज गैस्टिकल को दी गयी श्रद्धा भक्ति 
2 मे, पार्लियामेन्द्री प्रैक्टिस ,पू0 259 द क्‍ 
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आइवर जैनिग्स के अनुसार - प्रतिपक्ष का नेता सरकार का प्रमुख विरोधी होता है हा 
सरकार की आलोचना करने के लिये खजाने से पैसा दिया जाता है।+ रे 








छ्स्ा 


इस व्यवस्था में यह आवश्यक सा 
ओर जोड़े या सरकार 





हो जाता है कि प्रत्येक दल अपने को एक है 
के पक्ष में अथवा प्रतिपक्ष के साथ । इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हा 
दल सत्ताधारी दल का सर्मथक हो और साथ ही सरकारी प्रतिपक्ष होने का दावा करें। ह् 


किन्तु भारत में केन्द्र व राज्यों के स्तर पर स्थिति बिकट और उलझी हुयी 
क्‍ है क्‍यों कि यहाँ विट्रेन जैसी द्वि-दलीय व्यवस्था नही है। बहुत से छोटे दल उभर कर 
आते है। तथा हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल को कई दल बाहर से सर्मथन दें । सर्मथन 
देने वाले एक या अधिक दल ऐसे भी हो सकते है जिनके सदस्यों की संख्या सरकार 
बनाने वाले दल से अधिक हो । 





भारत की संसद ने 4977 में प्रतिपक्ष के नेताओं के लिये वेतन और भत्ते 
सम्बन्धित एक विधेयक पारित किया था ॥“ तथा" सेलरी एन्‍्ड एलाउन्सेन आफ लीडर 
आफ अपोजीशन इन पार्लियामेन्ट" द्वारा वेतत और अन्य सुविधायें देने की व्यवस्था की गयी 

भारत में बहुत समय तक कोई मान्यता प्राप्त सरकारी विरोधी पक्ष नहीं हुआ। 
क्यों कि विरोधी दल की मान्यता के लिये कोरम के बराबर सदस्य संख्या होनो चाहिये।> 
ञत्र नवम्बर 4969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस संगठन को मान्यता प्राप्त 
विरोधी दल का स्तर प्रदान किया गया । लोकसभा में इसके नेता डा0 राम सुभग सिंह 
नवम्बर 4969 से दिसम्बर 4970 लोकसभा भंग होने की तिथि तक रहे। तथा राज्य 
सभा में श्री श्याम नन्‍दन मिश्र हुये ।* 


32७ अर भक काआ०2गा 4७020» साक४0७,५७ /रलल-न॥ /मनाषावाक ०१३९०) गरामकसाक ##नजनाे 332२० हक जनकमामनत जरभाभ॥ान कक +++आमाभआत जभम्ममभ५भ ॥+॥॥॥७०४३ ,ला4++क पामममापकक। ७2७आ७७)) ७+्क॥७+ गा ७७33५, >स+पााकक 2े++3 यअमभ ६3380, 33४०७. - 490 नात 20+म माल 3७2माएक। ९७३) ७कगक अत 2033५५४३» +ालभ+8७३॥ नमगाााव/३० ७७+-आासा >नाकामाबन १७०००३७॥७ ७४७॥७॥४//४/७एा/भशआआ७७ार्न आल "३ नमन पलम न कल 


8 जैनिंग्स आइवर पार्लियामेन्ट पृ0 40... द 
8 कॉल एन्ड शंकधर, प्रैक्टिस एन्ड प्रोसीजर आफ पालियामेन्ट, नई दिल्ली 4978 
79, एप 7 द क्‍ 


; डायरेक्शन्स वाड् दि स्पीकर निर्देश संख्या 424 [4 
कॉल एवं शंकधर, प्रैक्टिस एन्ड प्रोसिजर पार्लियामेन्ट ,पृ0447 
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विरोधी दल के नेता के विषय में पांगे कमेटी ने सिफारिश की थी कि सबसे 
बड़े विरोधी दल को मान्यता देनी चाहिये। संसदीय प्रजातंत्र में यह स्वस्थ परम्परा होगी 
कि मुख्यमंत्री नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने से पूर्व विरोधी दल के नेता को बुलाकर उससे 
बात कर लें तथा उसको एक पूर्व प्रतिलिपि दे दें | 








 सेलरी एन्ड एलाउन्सेज आफ लीडर आफ आपोजीशन इन पालियामेन्ट एक्ट 
के अनुसार प्रतिपक्ष के नेता की परिभाषा यह थी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों 
में जो दल सरकार के विरोध में हो उनमें से सर्वाधिक सदस्यों वाले दल के नेता को 
प्रत्येक सदन अन्दर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जायेगी । निर्षय पीठासीन 
अधिकारियों - राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के हाथों होगा । इस 
प्रकार यदि कोई बहुसंख्यक दल सरकार सर्मथक हो तो वह प्रतिपक्ष में नहीं माना जा 
सकता है औरनउसका नेता प्रतिपक्ष का नेता ही माना जा सकता > अतः यह स्पष्ट 
है कि केवल संख्या के आधेश पर प्रतिपक्ष के नेता का निर्णय नहीं किया जा सकता 


यह भो आवश्यक है कि वह व्यक्ति किसी ऐसे दल का नेता हो जो सरकार के विपक्ष 
में ही न हो अपितु सरकार का विरोधी हो । 





अर 


१७४/॥७७॥७॥४७७/७७४७४/एएा ० नीम बज जप वीजकल न लक लक नममिल मिलन दमन 3803 >०-०+्म> >म्ाकाक 2५७७७0७ अपना श+कस/भक, भकालल+ मसमकपता भ्रा0आाआ॥। वधपमस+ #१2०१७)३% २३७३७, ५४०३५ संथा+म% तमभकामकक, सपना क्रम 2क आकअभाऊकः 33)9०भ90+ 2५00५; +0७॥३९५० :३४०४%)+३+ ऋा॥क००७७१० 'पससामादा> ;घकार+०4 +3१भया॥ 4०अआआ७५७ ७»4०७०-५॥० “नमी सलंमााकक सनकी) %७७७९००३ ऑरलससााम्र '2७20७++क )धकषकयकापक #3+॥ऋाक "पाभानभन्‍े३ बलधााकतका, 


4. रिपोर्ट आफ दि पोग कमेटी, आपासिट, पैरा 48 -50 
9" लोकसभा में विपक्षी लेता वेतत और भत्ता अधिनियम 497 7 को धारा-2 मेंलीडर 


आफ अपोजीशन की जो परिभाषा दी गयी है उसका आशय यह है कि संसद 
में नेता विरोधी दल की घोषणा के बावत निम्नांकित शर्तों का अनुपालन आवश्यक... 
है- (कस नेता विरोधी दल उस पार्टी का सदस्य हो, जिसके सदस्यों की संख्या 08 
सर्वाधिक हो, [खा नेता विरोधी दल विरोधी पार्टी का सदस्य हो गो ऐसे लि... 
व्यक्ति को अध्यक्ष मान्यता प्रदान करें । उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल के सदस्यों. # 
की वेतन उपलब्धियों और पेंशन अधिनियम की धारा -2 |आ के अनुसार नेता... 
विरोधी दल का तात्पर्य सभा या परिषद के उस सदस्य से है, जिसे यथास्थिति क्‍ 
अध्यक्ष या सभापति द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो । 
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प्रतिपक्ष के नेता को भारत में मंत्री स्तर प्रदान किया जाता है । तथा इस सुविधा 


28 


का उद्देश्य भी ऐसे लोगो के अधिकारों की रक्षा करना है जो सरकार के विरोध में है। 
उसे सरकार को आलोचना के लिये वैसा दिया जाता है न कि सरकार के पक्ष में एक 
और किला बनाने के लिये 





किन्तु भारतीय संसदीय प्रणाली में अनेक ऐसे अवसर आये है जिसमें सदन में 
विरोधी दलों ने सत्तापक्ष का सर्मबन किया है तथा न केवल उ0प्र0 में बल्कि अन्य प्रदेशों 
में विपक्ष की यह भूमिका औपचारिक रूप में स्वीकार की गयी है। उदाहरपार्थ - टद्रावनकोर 
कोचीन असेम्बली के अध्यक्ष श्री गंगाधरन ने 44 जुन 4954 को श्रीनगर में पीठासीन 
अधिकारियों के सम्मेलन में बताया कि उक्त विधानभा में सदस्यों की कुल संख्या 448 
थी जिसमें कांग्रेस पार्टी के 45, यूनाईटेड लेफ्टिस्ट फ्रंट के 40, निर्दलीय 2, तमिल कांग्रेस 
42, तथा शेष 9 सदस्य पी0एस0पी के थे। पी0एस0पी0 ने कांग्रेस पार्टी तथा कतिपय 
अन्य सदस्यों के समंथन से सरकार का गठन किया । सरकार के गठन के उपरान्त 
कांग्रेस पार्दी तथा यूनाईटेड लेफ्टिस्ट फ्रंट के नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान 
करने का अनुरोध किया । फ्रंट की ओर से दिया गया कि चूंकि कांग्रेस पार्टी सरकार 
को सर्मथन दे रही है अतः उसे नेता विरोधी दल की मान्यता नहीं दी जा सकती श्री 
गंगाधरन ने कांग्रेस पार्टी के नेता को ही नेता विरोधी दल की मान्यता प्रदान की । 


इस सन्दर्भ में जितने भी नियम देश या विदेश में है और मतव्यक्त हुये है 
उन सभी में स्पष्ट है कि नेता विरोधी दल वहीं व्यक्ति होगा जो पहली शर्त पूरी करें 
कि उसके दल की संख्या सत्तादल के वाद सदन में सर्वाधिक है एवं वह विरोधी पार्टी 
का सदस्य है। 


उ0प्र) विधान सभा में भी 3.42, 4990 को मुलायम सिंह यादव की सरकार 
को सर्मथन दे रहा भा0ज0पा0 ने अपना जनता दलॉसेसर्मथन वापस ले लिया तथा जनता 
दल का विभाजन केन्द्र में हो जाने के कारण उ0प्र) में भी हुआ । 20 नवम्बर 4990 
को मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत विश्वाम्॒भठपर कांग्रेस ने सर्मथन किया । अतः जनता 
दल के नेता रेबतीरमप ने दावा किया कि चूंकि कांग्रेस ने... सदन में प्रस्ताव 


का सर्मथन किया है तो इस परिस्थिति में कांग्रेस दल विपक्षी दल न होकर सत्तापक्ष 


सरल ससकलान्‍न कान» अमकमआमः रमनाम4कन 29४3+»3+ असम ;ऐ०न/ाआ०े 30३०३, १६०), सावनकजमे अमल 2+अजकानलीः -.७३3नाः आ४७3७०७; 2७५००४०० वह सवा ५५४००आा तापमान सलानमन»«थ >नमवान ग९क४०भम 43७७७ ना» #रमभनमम+ १कल++० २+9७+०७ +तापलाक 2७0१ 'ञअआापात १े०# १३७६५७७७ +७०४+भा अनतानमकक 
2 मकथ०कक अमतममानीत स्ाआ०७४७॥ ॥3+०भभम०३ः आरमालककता तकशममम अभनाजश्काक लक्षप्सपालक पक 4म५) अप) कफ 3७3५००५+७ ५७५ ामक असम पाए ऋधनकनाभ् आम. अभ्यकमराव असनका४+ आसााभ१७० ऋरकासकात ऋाररकान, 


॥ नवभारत टाइम्स ,॥0 जनवरी 4994 ,पृ0 4 
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का सहयोगी दल हो गया है और उसके नेता नारायण दत्त तिवारी सदन में नेता विरोधी 


दल के पद पर रहने योग्य नहीं है अतः जनता दल के रेवतीरमन सिंह को नेता विरोधी 
दल के रूप में मान्यता दी जाये । 































इस पर श्रों नारायण दत्त तिवारी का अभिमत था कि “सदन में किसी राजनैतिक । 
दल द्वारा किसी सरकार को एक बार दिये गये सर्मथन को उस दल द्वारा भविष्य में पूरे मे 
काल के लिये सर्मथन अनिवार्य है ऐसी बाद्यता नही मानी जानी चाहिये। “ पे 











"कांग्रेस का तर्क था कि अनेक अवसर संसदीय इतिहास में ऐसे आये है। जब 
मुख्य विरोधी दल ने सरकार का सर्मथत किया और विरोधी दल के रूप में मान्यता बनी । 
रही । कांग्रेस को सदस्य संख्या सत्तापक्ष के बाद द्वितीय स्थान पर है और विरोधी दल 
के सभी दायित्वों का निर्वहन विरोधी पक्ष के रूप में नही करेगा।” 








वैसे जब कुछ दल और व्यक्ति मिलकर किसी बड़े सत्तारूढ़ दल की सरकार हा 
को गिराते है और फिर अपनी नयी मिली-जुली सरकार बनाते है तो यह संभव है कि । 
उनमें से ही एक दल विपक्ष में बने रहने का और अपने नेता को प्रतिपक्ष के नेता के 
रूप मान्यता दिलाये रखने का दावा करें । सर्मथन और विरोधी दोनों साथ साथ तो नही 
हो सकते । । 


किन्तु इस समस्या का एक दूसरा पहलू भी यह परिकल्पना भी न्यायसंगत 
नहीं है कि सरकार का हर कार्य जनविरोधी होगा और विरोधी दलों का उसका विरोध 
करना अनिवार्य है। यह कहाँ तक उचित है कि सदन में सबसे अधिक सदस्य संख्या 
वाला दल केवल इसलिये कि वह सरकार का सर्मथन करता है सभी सुविधायों से वंचित 
हो जाये और उसका नेता एक साधारण सदस्य के रूप में सदन में बैठे जब कि एक 
ही छोटे दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता पद और प्रतिष्ठा मिलें केवल 
इसलिये कि वह सरकार के विरोध में है। वैकल्पिक सरकार बना सकने की क्षमता ओर 
संभावना की कसौटी पर बड़ा दल ही सही उतर सकता है । यद्यपि सरकार का सर्मथन 
होने के कारण उसे विपक्ष नहीं माना जाना चाहिये और न ही उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष। 





4. नवभारत टाइम्स 40 जनवरी 4994 पूृ0 सं0 4 [उ0प्र0 अध्यक्ष  श्रीहरि किशन 
श्रीवास्तव ने नेता विरोधी दल के बारे में दी गयी व्यवस्था, से उद्धृत । का 
2 -तदैव- 











(/ 9 000/ 


व्यवस्था 


ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष के नेता के मामले में हमारे यहॉ दल व्यवस्था अथवा 
अव्यवस्था|ं की जो स्थिति है, उसकी पृष्ठभूमि में आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में निम्न 


विचारणीय है- 


यह आवश्यक नहीं रहना चाहिये कि प्रधानमंत्री ही अपने सदन का 
नेता भी हो जैसा कि इस समय है । बिट्रेन में यह दोनों पद अलग अलग व्यक्ति के 


4, 


पास रहते है । हमारे यहाँ भी ऐसा करने से संभव हो सकता है कि यदि सबसे बड़ी 
संख्या वाला दल सरकार का सर्मथक हो पर सरकार में हिस्सा न ले रहा हो, तो उसके 


नेता को सदन का नेता माना जाये । 


द्वितीय विकल्प यह है कि हम आस्ट्रेलिया की भोति कोई संख्या निश्चित कर 


दें कि गणपूर्ति के लिये आवश्यक संख्या से अधिक सदस्य संख्या वाले सभी दलों 


नेताओं को प्रतिपक्ष की मान्यता दी जायेगी जो सरकार में नही है। चाहें वे सरकार के 


सर्मथक हो अथवा विरोधी । 


असर कं 
अगर इस तरह के प्रयास सफल रहे तो इसका वास्तविक» शरकार की स्थिरता 


व विपक्षी नेतृत्व की संसदीय आस्था परमी प्रभावी हो सकता है। 


विरोध पक्ष के नेता का दायित्व व्यवहारिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। वस्तुत: 
उसकी भूमिका विरोधी दल के विधायकों को व सांसदों से भी गुरुत्तर होती है। अपने 
दल के सांसदों को अनुशासित करना उन्हें सही नेतृत्व प्रदान करना और राष्ट्र हित 
के चल लक्ष्य की ओर सतत्‌ प्रेरित उसका दायित्व है वस्तुतः प्रजातंत्र की सफलता ही 
विरोध पक्ष व उसके नेता पर हीं टिकी रहती है । संसदीय प्रणाली व सदन की अपनी 
मर्यादायें है, और प्रतिपक्ष के नेतृतव का कर्तव्य है कि वह इनकी रक्षा करें- उ0प्र0 
विधान सभा में प्रतिपक्षी नेतृत्व का इस सन्दर्भ में विवेचन निम्नवत॒ है- 






शपथ ग्रहण के बाद सम्पूर्ण विधानसभा कार्यकाल में सदस्य अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 
व्यवस्थानुसार बैठते है।” अध्यक्ष निर्दलीय सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों को व्यक्तिगत 
स्थान आवंटित नही करता अपितु सदन में दलों अथवा समूहों को सदन के खण्ड में: बॉट 
देता है। इन दलों एवं समूहों के नेता अथवा सचेतक अपने निर्धारित खण्डों में अपने 
सदस्यों का स्थान नियत्त कर देते है। 


२७७ आशककके फिअलकलनात कलमममक पमप+तमतलन जसासमाभक फलमनकतन्‍० कंनतमापत 4४0 भण१कअमाा माजमनमन७ अऑामा+४५+) आमरफ+ 'जर)ना॥ 3+७७७४+त॥ कपकामन+ः «3>अमम उन आपका पाक नडप»मममक आरकामाा 2), अपना 2++04७७ लणभ+। 4५४-अफक (डरा 26420 :2204<<# 3 -तान अमन जलन सावन फं्नननन- लमनभमाभल का» अे++2»७ अनना«»+ सभा» आनलभभा माला 2>वकामम राजन अकाल: 
धार ; ५ ५ 


3... अनुच्छेद 493 भारतीय स्विधान, 
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सदन में शुरू में अध्यक्ष का मंच होता है, इसके साथ ही इसके ठीक नीचे... 
सदन की मेज होती है । अध्यक्ष के मंच के दायी ओर सत्तारूढ़ दल के सदस्य बैठते रे 
है तथा सदन का नेता जो कि मुख्यमंत्री होता है। दायी ओर मंच के निकटतम प्रथम पा. 
स्थान पर बैठता है । आगे के स्थानों पर मंत्रीगण, वरिष्ठता के उस क्रम में बैठते है पा, 
जिसकी सूचना मंत्रिमग्डल सचिवालय ने दी हो, मंच के बायी ओर प्रमुख विपक्षी दल बैठता | 
है तथा इसी तरफ विपक्षी दलों तथा समूहों को उनकी सदस्य संख्या के अवरोधी क्रम रा 
में बैठते है | मंच के बायी ओर ही प्रथम स्थान उपाध्यक्ष के लिये सुरक्षित रहता है।। | 
क्‍ और उसके बाद सबसे बड़े विरोधी दल का नेता बैठता है जो नेता विरोधी दल कहलाता ही 
है/विपक्षी नेता के इस स्थान पर समय समय पर आसीन महत्वपूर्ष व्यक्तित्व निम्नवत रहे। 
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तालिका. से स्पष्ट कि विपक्षी नेतां के इस. स्थान. पर. प्रथम विधान - सभा 
प्रारम्भिक महीनों में समाजवादी दल के नेता श्री रामनारायण बैठे, लेकिन 42 सि0 4952 
को जब किसान मजदूर पार्टी का इस दल में विलय होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 
हुआ तब श्री राजनारायण प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में इस पद पर प्रतिष्ठित 
बने रहें। दिसम्बर 4955 में इस दल का विघटन हो जाने के कारण इस प्रतिष्ठित स्थान 
पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री गेदा सिंह बैठे। 
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' प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के श्री त्रिलोकी सिंह को इस स्थान 
को सुशोभित करने का अवसर मिला। 





तृतीय विधानसभा में भारतीय जनसंध मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर 
आया तो इसके नेता श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे को इस स्थान पर बिठाया । तत्पश्चात नेतृत्व | 
बदल गया किन्तु पार्टी जनसंघ ही रही । जिसमें क्रमश: श्री शारदा भक्त सिंह तथा 5 
श्री माधव प्रसद्ध त्रिपाठी आसीन हुये । 











चतुर्थ विधान सभा में श्री रामचन्द्र विकल 44 मार्च 4967 से 4 अप्रैल 4967 
तक विपक्ष के नेता रहे। किन्तु श्री चन्द्रभानुगुण्त सरकार के गिरजाने के कारप कांग्रेस 
विपक्ष में आ गयी व संविद का शासन हो गया अतः कांग्रेस के श्री चन्दभानुगुप्त 3 
अप्रैल 4967 से 47 फरवरी 4968 तक नेतार्पंचम विधान सभा कार्यकाल ही राजनीतिक 
अस्थिरता का काल रहा और इस विधान सभा कार्यकाल में 4 बार विपक्षी नेतृत्व बदला। ता 
तथा चौधरी चरण सिंह [भा0क़ा0दल| श्री चन्द्रभानुगुप्त ॥कांग्रेली, कमलापति त्रिपाठी 0 
[कांग्रेस विभाजित], गिरधारी लाल, संगठन कांग्रेस, श्री जयराम वर्मा,भा0का0दलों ने 
इस स्थान को ग्रहण किया । इनमें से श्री चरण सिंह एवं श्री गिरधारी लाल ने क्रमशः 
3-3 बार स्थान को सुशोभित किया । | 

























षष्ठम विधान सभा में श्री चरण सिंह निता विरोधी दलों तथा तत्पश्चात श्री 
सत्यप्रकाश मालवीय [भा0का0दल| ने कार्य वाहक नेता विरोधी दल के रूप में स्थान 
ग्रहण किया। 

सप्तम विधान सभा के काल में श्री नारायण दत्त तिवारी [इ0कांग्रेसों तथा श्री 
राजमंगल पाण्डेय (जनता दल इस पद पर आसीन रहे। 








अष्टम विधान सभा में लोकदल के श्री राजेन्द्र सिंह सम्पूर्ण काल क्रम में नेता 
विपक्ष रहें। द द 


सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपने नियत स्थान पर ही बैठे। लेकिन 
कई अवसरों पर उन्होंने इसके प्रतिकूल कार्य कर सदन के अनुशासन को ठेस पहुचायी 
उदाहरपार्थ -प्रथम विधानसभा में 22 अगस्त 4952 को उस समय बडी आश्चर्यजनक 
स्थिति उत्पन्न हो गयी जब प्रतिपक्ष के लगभग दो दर्जन सदस्य कांग्रेस तथा कोग्रेससदस्य 
विपक्षी दल की सीटों की ओर बढ़े । समाजवादी दल के नेता श्री राजनारायण [नेता विपक्ष 
तो मुख्यमंत्री के लिये नियत स्थान पर जाकर बैठ गये ।“ प्रतिपक्ष के इस कृत्य में ऐसा 








3.... आज, 24 अग्स्त 4952, पू04 
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कर क्‍ ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके मत में सत्तारढ़ दल का स्थान प्राप्त करने की चाह 
| प्रथम विधान सभा में ही 4956 में उ0प्र) बिक्रीकर [द्वितीय संशोधनों विधेयक पर रा 
विचार के समय वित्त मंत्री श्री लफीज मुहम्मद इब्राहीम प्रतिपक्ष के साथ बैठे। यद्यपि | 
््ि इससे सदन का अनुशासन भंग हुआ किन्तु वित्त मंत्री के इस कृत्य से प्रतिपक्ष. का मनोबल... ह 
क्‍ बढ़ा लेकिन सत्तापक्ष द्वारा नियम भंग की स्थिति में प्रतिपक्ष ने उस सम्बन्ध में आपत्ति 
ह क्‍ की उदाहरणार्थ - अगस्त 4956 को . मुख्यमंत्री के स्थान पर गृह सचिव के बैठने पर 
विपक्षो दल संचेतक श्री जगन्नाथ मूल ने इस पर आपत्ति की ,बाद में गृह सचिव ने अध्यक्ष 
को पत्र लिख माफी मांगी |“ इस दृष्टि से प्रतिपक्ष ने सत्तापक्ष के अनुशासन भंग की 
ओर सदन का ध्यून आर्कषित कर अपनी जागरूकता का परिचय दिया । 


























सदस्यों की वकक्‍तृता सदन के समक्ष उपस्थित विषयों व इससे पूर्षतया सम्बद्ध हा 

होना चाहिये। लोकसभा के स्वर्गीय अध्यक्ष श्री मावलंकर का कहना था- संसद वक्तृता क्‍ 

हेतु है न कि अनुद्देश्यपूर्ण बोलने के लिये ॥> उ0प्र0 विधान सभा में अनेक अवसर 

| ऐसे आये जब पीठासीन अधिकारी ने सदस्यो से अनुद्देश्य पूर्ष बोलने से मना किया - 
उदाहरपार्थ 49 दिसम्बर को श्री राजनारायण नेता सोशलिस्ट पार्टी को अनुद्देश्यपूर्ण बोलने 

से मना किया किन्तु उन्होंने अध्यक्ष पीठ की अवज्ञा की और जोर जोर से बोलते रहे। 

अतः अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर जाने का आदेश दिया । श्री राजनारायण दिनांक 

9 सितम्बर 958 को कुछ सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी पा 

चाहते थे। अध्यक्ष ने कहा कि सदन से इन गिरफ्तारियों का कोई सम्बन्ध नहीं है फिर पल 

भी श्री राजनारायण निरन्तर बोलते रहे ।* 








प्राय: सदस्यों द्वारा पीठासोन अधिकारियों के प्रति भी अनादर व अपमान सूचक 
शब्दों का प्रयोग किया गया उदाहरणार्थ- 20 फरवरी 4958 को अपने अल्पसूचित तारांकित 
प्रश्न 3 के सम्बन्ध में श्री राजनारायण ने कहा कि उसे परिवर्तित कर दिया गया है। 
श्री अध्यक्ष ने सम्बन्धित पत्रावली देखकर बताया कि मैंने अभी आपके हाथ का जो लिखा 


33 ००३०७ द्रन्‍लकनक पापापाकात ७॥॥॥)०७७ 030९40५ ४सतन मना आरा 24॥03०॥0808 ॥७»७५७७०६५५ ३५१०० अभल+»«र अल;+न्‍भककक मधनानक शवाजबयाथका +8५)७३०३१ २%%३३३७ ९७५५७७०७७॥ +«०५७५५३३५॥: >कमाकओ आवक) जाथम+॥५३ 4५००2भान पदाामनभा॥ अन्य ५७३०५ #भमजमक विकार .आ८ाा८क संग 43७3३७७७ ३७७3 २+कमक भाथ»०५4 अमवात वकानम ॥भ८%३७७ करइकलकास५) 2०ेपथ॥ पभसभकामान प्रधामााक, अन्‍ााकाआभ- 34७०७००७७...३++वमफला शाधाअपाकक। :७+30७०)%०) फ्ल्‍थकरान कक .५५॥१००७७ ब्मम+धमाका 2हक+भासर १॥७ाका४. 2७ १७-अामकक, पैशलफाभपमन्‍्क प्रशााामक, 





आज ,6 दिसम्बर 4956, पृ0 2 

5) आज ,.44 अगस्त 4956, पूृ0 2... क्‍ की 

2 मोर ए0एस0, प्रैक्टिस एन्ड प्रोजिसर आफ इण्डियन पार्लियामेन्ट, पू0 349 
4 उ0प्र0 वि0स0 का सक्षिप्त सिंहावलोकन 4957 द्वितीय सत्र ,पृ0 4 
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उसे देखा-बिल्कुल एक एक अक्षर वही है । श्री राजनारायण ने कुछ आवेश में आकर 
कहा आप सरकार को नालायकी को छिपाने के लिये तीन बार से मेरे प्रश्न को बराबर 
टालते जा रहे है। श्री अध्यक्ष ने उक्त शब्दों के प्रयोग को अनुचित ठहराया ।॥4 


दिनांक 22 फरवरी 4984 को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिपक्षी सदस्यों 
के अनुचित आचरण की जॉच किये जाने हेतु समिति गठित किये जाने के प्रस्ताव का 
विरोध करते हुये विरोध पक्ष द्वारा यह कहा कि चूंकि अभिभाषण के समय सदन नहीं 
होता अत: सदन का अनादर किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता- अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार 
कर समिति गठित किये जाने के प्रस्ताव का सर्मथन किश्र)] तब नेता विपक्ष झी राजेन्द्र 
सिंह ने यह कहते हुये कि "सत्तापक्ष अपने बहुमत के आधार पर लोकतंत्र का हनन 
कर रहा है तथा उनका ॥श्रो अध्यक्ष। का सहयोग उन्हें मिल गया है। " सदन त्याग 
किया- श्री अध्यक्ष ने इस आक्षेप तथा आचरण को अनुचित बताया ।“ 


प्रतिपक्षी नेतृत्व द्वारा सदन में अध्यक्ष पीठ की अवज्ञा किये जाने पर उनके 
विरूद्ध भत्सना प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत हुआ - दि0 2 मई 4978 को विपक्षी नेता 
श्री नारायण दत्त तिवारी ने प्रश्नों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा । माननीय अध्यक्ष 
द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने के बावजूद भी श्री नारायष दत्त तिवारी बार 
बार माननीय अध्यक्ष को अवहेलना करते रहे जिससे सदन डेढ़ घण्टे के लिये स्थगित 
हो गया । और इस प्रकार प्रश्न तथा शून्य प्रहर की सूचनाओं का समय समाप्त हो 
गया । श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री मंजूर अहमद तथा श्री कृष्ण वीर सिंह कौशल ने 
माननीय अध्यक्ष की आज्ञाओं की अवहेलना की तथा उकने विरूद्ध आरोप व आनादर सूचक 
शब्दों का प्रयोग किया तथा मानानीय अध्यक्ष की व्यवस्था के विरोध में नारे लगाते हुये 
सदन त्याग किया । श्रो अध्यक्ष ने उक्त आचरण पर दिनांक 9 मई को व्यवस्था देते 
हुये कहा कि सदन में श्री मंजूर अहमद, श्री नारायण दत्त तिवारी के व्यवहार को सदन 
का अपमान मानते हुये भर्त्सना की ।“ क्‍ 


उस कनम जनकलक “अमंमभा पजनाकफापस+ जब नलज«मन ततनमपआमवे अलमकअमनामका अरवकमोकककम, ७-3३ ५>म>+3५वक अनजानी लनमद४-आ+आ अकसाक९भ+॥ “कपजन-पपस+ “>पााफमक उमनकमममते: अामान-मका “३>अमम -लनाक+ाभ "जोकमओ पायक्‍लमतिलण +जपस्‍#नओ "नमन जलवा -+>मककाओ+ओ अकमनममककभ जानना 3६५34. “अमनभनमकान, मनाया जा डफनरनकक "नममबजका उलनर-++पा &वम मनन "नमक मनकमनॉगऊआकन अननवभाननत "कनननन-++ अममप3+क अलननममवक (2++>+म>त िवमनासमनान लमन+3+मम >> नमक अमनकानमनोजन सोलककापमभा+ ८ नरमपकानाअ+ अनानसननमफाक, “+काजान+#>न "किम >वकारममानन तमकामकके >जरनममन्‍क कबम+अना+क पपकलजनाव 


4. उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही संक्षिप्त कार्ययूत दि0 20 फरवरी 4958 पृ0 
23 छ द 
2. -तदैव- अष्टम विधान सभा अष्टम सत्र पृ0 47 


ह -तदैव- सिंहावलोकन प्रथम सत्र 47 मार्च 4978 से 47 मई 4978 तक पृ036- 
डे 
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सदन में पालनीय नियमों की अवहेलना के अतिरिक्त कभी कभी सदस्यों द्वारा 
संसदीय आचरण की समस्त मान्यताओं के विरूद्ध पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवज्ञा 
कर उ0ग्र0 विधान सभा में घोर अनुशासनहीनता और अब्यवस्था के दृश्य उपस्थिति किये 
गये जिसके कारण सदन अनेकों बार स्थगित किया गया | कभी कश्ी तो सम्पूर्ण प्रतिपक्ष 


द्वारा सदन में अमर्यादित व्यवहार किया गया व प्रतिपक्षी नेतृत्व इसे रोकने में असफल 
रहा। 


चतुर्थ विधान सभा में 25 जुलाई 4967 को 4967-68 के आपव्यय करने 
में अनुदानों के लिये मॉगों पर सदन में चर्चा हो रही थी । विभाजन की प्रक्रियापरप्रशासक 
दल व विपक्ष में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी, फलतः सदन में अत्यन्त शोर 
होने लगा और दोनों ओर के अनेकों सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गये अतः अध्यक्ष 
ने सदस्यों से बेंठने की कहाअध्यक्ष की इस अपील का सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 
और मुख्यमंत्री चरण सिंह ने अत्यन्त तुब्ध होकर कहा जो वातावरण इस समय सदन 
में हैं मैं किस तरह अर्ज करू कि इससे मुझको कितनी तकलीफ हें। अगर यह सदन 
इसी तरह से चला तो भले आदिमियों की सभा नहीं रह जायेगी ...! सदन में शान्ति 


स्थापित होते देखकर अध्यक्ष ने पुनः सत्तापक्ष व प्रतिपक्षी नेतृत्व से निवदन किया ” 
लाबीज के पास जो माननीय सदस्य खड़े है,वे बैठ जायें । 


हो 


अध्यक्ष की इस कातर अभर्यथना का भी सदन पर कोई असर नहीं हुआ | 
तब एक बार फिर अध्यक्ष महोदय ने सद््यों को उनकी स्थिति का बोध कराते हुये उनसे 
सदन का कार्य चलने देने की प्रार्थाा की । अध्यक्ष ने कहा माननीय सदस्यों को यह 
नहीं भूलना चाहिये कि उनको सुनने व देखने बाते और भी हैं और वे सदन के कार्यो 
की विवेचना बाहर भी कर सकते हैं। 


उ0प्र0/ विधान सभा में विपक्षी सदस्यों व प्रतिपक्षी नेतृत्व द्वारा सदन में किये 
गये आचरण और व्यवहार से सम्बन्धित उर्पयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हैं कि सदन के 
गौरव, गरिमा, मर्यादा, व सम्मान की रक्षा के प्रति प्रायः वे सचेत नही रहे और उन्होने 
विधान सभा को सही अर्थों में एक आदर्श जनतांत्रेक संस्था बनाने का प्रयास नही किया। 


8 उ0प्र0 विधान सभाख़ण्ड 274 ,पृ0 695. 
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जनतंत्र वस्तुत: इसरों के अधिकारों व सम्मान की रक्षा करते हुये अनुशासित एवं व्यवस्थित 
आचरण की एक पदछति है। सदन में प्राय: अध्यक्ष के आदेशों की अवज्ञा असंबत व अमार्यादित 
में व्यवधान उपस्थिति करना जनतंत्र की भावना के 
दूषित प्रभाव डालने वाली तथा अपने सदन की प्रतिष्ठा को 


वक्‍तृता तथा दूसरे सदस्यों के भाषणों 
सर्वथा प्रतिकूल जनता पर दू 


2) 


क्षीण करने वाल आचरण ही कहा जायेगा । 





कट 


ध्ि ५: अर 


प्रधायी संस्थाओं प्रक्रिया नियमावलियों में सदस्यों द्वारा पालनीय नियमों के 
उल्लेख का मौलिक उद्देश्य सदन में व्यवस्था की स्थापना सदन की गरिमा की रक्षा 
और उसके अमूल्य समय के अपव्यय को बचाना है ।* किन्तु इस उद्देश्य की प्राण्ति 
सदस्यों के आचण व व्यवहार पर ही मुख्यरूप से निर्भर करती है। जब तक सदस्यगण 
स्वयं सदन में “समन्वय की भावना मैत्रीभाव और विधायी सहयोग” नही करते है, वाद 
विवाद का उच्च स्तर व सम्मान प्राप्त करना कठिन होगा" 








सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सदन में बोलते समय सदैव संयत 
व शिष्ट भाषा का प्रयोग करं। इस सम्बन्ध में सदस्यों के दायित्व का विवेचन करते 
हुये लोकसभा अध्यक्ष श्री मावलंकर ने कहा था - कि प्रत्येक सदस्य को अपने विचारों 
को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता यह स्मरण रखते हुये प्राप्त है कि दूसरे सदस्य को 
भी वही स्वतंत्रता है। इसलिये यह आवश्यक हो जाता हैं कि उनके विचारों के विषय 
व विस्तार पर तथा साथ ही भाषा पर नियत्रंण रखा जाये। वाद विवाद को उपयोगी, लाभपूर्ष 
व प्रभावकारी बनानें के लिये खिलाड़ी की भावना पारस्परिक सौहार्द और सम्मान का 
वातावरण एक आवश्यक दशा है |“ 


प्रायः क्रोध एवं आवेश की अवस्था में सदस्यगण असंयमित हो , संसदीय शिष्टाचार 
का विस्मरण कर अभद्र व अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर जाते है। सदस्यों की इस प्रवृत्ति 
को नियत्रित करने के लिये तथा सदन के गौरव एवं सम्मान की रक्षा हेतु सदस्यों द्वारा 
दृषित एवं अमर्यादित शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल देने का अधिकार भारतीय 
व्यवस्थापिकाओं के प्रक्रिया नियमों के अर्न्तंगत अध्यक्ष को प्रदान किया गया- कि यदि 
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मे मोर एस0एस0 प्रैक्टिस एण्ड आफ इन्डियन पालियामेन्ट ,पू0356 
2 -तंदैव- पृ0 350 
3. >तदैव- पृ0 350 
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अध्यक्ष की राय से सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये है जो मानहानिकारक 
या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र है तो वे स्वविवके से आदेश कर सकेगें कि ऐसा 
शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायेगें।। सदन की कार्यवाही 
में से दस प्रकार निकाले गये अंश छापे नहीं जायेगे अपितु उनके स्थान पर तांराक लगाया 
जायेगा” 


उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाहियों को देखने से ज्ञात होता है कि यदा कदा अध्यक्ष 
सदस्यों द्वारा प्रयुवत कुछ अवांच्छित व अशोभनीय शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल 
देने के आदेश दिये जिन्हें नियमानुसार ताराँक लगा कर प्रदर्शित किया गया- उदाहरणार्थ- 
चतुर्थ विधान सभा में 49 जून 4967 को आय व्ययक पर विचार के समय नेता विरोधी 
दल श्री चन्द्रभानु गुप्त ने निकम्मा शब्द का प्रयोग किया तो श्री ट्रम्बेश्वर प्रसाद ने उस 
पर आपत्ति की। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि निकम्मापन असंसदीय है। यदि किसी 
व्यक्ति का नाम लेकर कहा जाये वरना नही | _ 


पंचम विधान सभा में नेता संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी श्री अनन्त राम जायसवाल 
ने पुलिस द्वारा सदन से अपने निष्कासन व सदन की सेवा से निलम्बन के सम्बन्ध 
में 30 अगस्त 4069 को व्यवस्था के प्रश्न पर बोलते हुये कहा कि मैं आपको धमकी 
नहीं दे रहा हूँ बल्कि बड़े अदब से कह रहा हूँ कि जब एक दफे हिंसा का हाथ बढ़ाना 
शुरू हो जाता है तो वह खूनी पंजा हमारी गर्दन पर पहुँच कर ही नहीं रूकेगा बल्कि 
वक्‍त आने पर वह मुख्यमंत्री की गर्दन पर भी पहुँच सकता है। आगे उन्होंने छाती पर 
भी पहुँच सकता है का प्रयोग किया इस पर अध्यक्ष श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी द्वारा 
आपत्ति किये जाने पर कहा कि जहाँ तक छाती का सवाल है औरतों के लिये हिन्दी 
में जरा बुरा मालूम होता है।* 


26 जुलाई 967 को मंत्रिमण्डल में अविश्वास प्रस्ताव पर भाषष करते हुये 
नेता विपक्ष श्री चन्द्र भानु गुप्त के यह कहने पर कि "ऐसी परिस्थितियाँ शक पैदा करती 
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॥5 उ0प्र) विधान सभा प्रक्रिया नियम 304 3 
2. -तंदैव- नियम 3042 

3. उ0प्र) विधान सभागखण्ड 272 पृ0 467. 
4... उ0प्र0 विधान सभाबख़ण्ड 279 पृ0 932 
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है कि आदेश देने वाले की क्‍या सेहत या दिमाग ठीक है?" इस पर श्री गंगा यम तलवारके 
आपत्ति करने पर अध्यक्ष ने व्यवस्था दो कि "अगर किसी व्यक्ति को इंगित करके बताया 
जाये तो अन पार्लियामेन्टरी है लेकिन अगर एक प्रसंग में कहा जाये तो पार्लियामेन्टरी 
| ॥! 


विधान सभा सदस्यों के उर्पलिखित कथनों के विवेचन से यह तथ्य सुस्पष्ट 
होता है कि सामान्यतः सदन में वाद विवाद स्तरीय नही रहा । सदस्यों द्वारा अपने 
विरोधी सदस्यों की आलोचना या प्रशासन की निन्‍दा के लिये प्रायः ओछे और निम्न प्रकृति 
के शब्दों का प्रयोग किया । हमारे विधायक व विधायिनी में दलीय नेतृत्व करने वाले 
उंज्य तथा सामान्य सदस्य प्रदेश की जनता के भी नेतृत्व वर्ग के अर्न्तगत आते है उनसे 
नसाधारण द्वारा अनुकरपीय शिष्ट एवं संयतत कथनों व उच्च आचरष तथा व्यवहार की 
अपेक्षा होती है । अतः उन्हें संसदीय मान्यताओं य परम्पराओं के अनुकूल अपने वाद 
विवाद के स्तर को उच्च करते हुये स्वस्थ आलोचना पद्धति के अनुसरण का प्रयास करना 
चाहिये जिससे वे जनसाधारण का आदर्श बन सकें और देश तथा विदेश की संसदीय सर्याओं 
की दृष्टि में अपने सदन को गौरवान्वित कर सकें तभी जनतांत्रिक मूल्यों पर उनकी 
आस्था सिद्द हो सकेगी । 


सदन परित्याग:-- 


सदन में हो रहे कार्यो से अपनी असहमति अथवा विरोध अभिव्यक्त करने के 
साधन के रूप में सदस्यों द्वारा जहुधा सदन त्याग किया जाता है। अध्ययनाधीन विधान 
सभा कार्यकाल की कार्यवाहियों के अवलोकन से यह तथ्य ज्ञात होता हे कि इन विधान 
सभाओं के लगभग प्रत्येक सत्र में अधिकांशत: विरोधी पक्ष के सदस्यों ने व्यक्तिगत व 
सामूहिक रूप से सदन के परिसर का परित्याग किया । 


सदन त्याग की घटनाओं के कारणों को अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि 
विपक्षी सदस्यों को विरोध के प्रतीक रूप मे सदन से बहिंगमन करने की आदत सी विकसित 
हो गयी है । और प्रायः विभिन्‍न छोटी छोटी अमहत्वपूर्ण बातों पर सदस्यों द्वारा प्रतिपक्षी 
नेताओं सहित सदन का त्याग किया गया- विवरण निम्नवत्‌ है। [को 44 मई 4 962 
को मुख्यमंत्री के सभा सचिव श्री वंशीधर पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि सदन का समय 
5 मिनट के लिये बढ़ा दिया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ । समय बढ़ाये जाने के विरोध 
में विरोधी दलों के सभी सदस्यों ने सदन त्याग किया *: इसके विपरीत 4 सितम्बर 4962 
/.... उ0ग्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड 274 पू० 775 
2... उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 230 पृ० 700-70। 
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को जनसंघ दल के सदस्य श्री ट्रम्बेश्वर प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि सदन का समय एक 
घन्टे के लिये बढ़ा दिया जोय, प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ । समय न बढ़ाये जाने 
के विरोध में विरोधी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिंगमन किया ।7 







प्रतिपक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के गरिमामय अवसरपरसदन त्याग कर 
इस अवसर की सीम्यता को भंग किया उदाहरणार्थ प्रथम विधान सभा में सर्वप्रथम यह 
अवसर 4954 में आया, जब प्रतिपक्ष के 22 सदस्यों ने सामाजवादी दल के नेता श्री राजनारायण 
के नेतृत्व में 3 फरवरी 4954 को घटित कुम्भ की घटना के सम्बन्ध में सदन त्याग 
किया। इस में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अतिरिक्त भा0 साम्यवादी दल व स्वतंत्र दल के 
सदस्य भी शामिल थे । इस घटना के सम्बन्ध में विपक्ष का रूख इतना उग्र था । कि 
उनकी मांग पर सरकार को इस घटना की जाँच के लिये एक समिति गठित करनी पड़ी 
तथा इस का प्रभाव केवल विधान मण्डल परदी नही बल्कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण 
के समय भारतीय साम्यवादी दल व हिन्दू महासभा के सदस्यों ने इस घटना के विरोध 
में सदन त्याग किया ।“ 













और फिर तो सदन त्याग एक परम्परागत अस्त्र के रूप में प्रतिपक्ष द्वारा प्रयोग 
किया जाने लगा तथा उ0प्र) विधान सभा में क्रमश: 4958, 4959 एवं 4964 में राज्यपाल 
द्वारा अंग्रेजी में अभिभाषण किये जाने के विरोध में सदन त्याग किया गया । यद्यपि वर्ष 
4964 में 2 फरवरी 4964 को राज्यपाल श्री विश्वताथ दास ने विधान मण्डल के सभी मा, 
विरोओे। गुटों के नेताओं को बुलाकर हिन्दी में भाषष करने में असमर्थता व्यक्त कर चुके 
थे |” इस प्रकार अध्ययनाधीन विधान सभा कार्यकाल में राज्यपाल के अभिभाषण के 
समय लगभग बार-बार सदन त्याग की घटनायें हो चुकी है। 












वास्तव में प्रतिपक्षो दलों के इस आचरण से न केवल राज्यपाल की प्रतिष्ठा 
को धक्का लगा वरनु उनके अभिभाषण देने के संवैधानिक अधिकार के समक्ष प्रश्न चिन्ह 
लग गया। विपक्षी सदस्यों का ऐसा न तो वांछनीय था और नहीं संसदीय मर्यादाओं के 
अनुरूप क्‍यों कि राज्यपाल का अभिभाषण प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया जाता है।* 
4 उ0प्र) विधान सभा कार्यवाही खण्ड 233, पृ0 924-25 
हा “तदैव- द 
3. द टाईम्स आफ इन्डिया 46फरवरी 4954 
द हिन्दुस्तान टाइम्स 4 फरवरी 4964 
बैक ग्राउन्ड पेपर्स ,सेकेन्ड ओरिएन्टेशन सेमीनार फार लेजिस्लेचर्स,द इन्स्टीटूयट आफ 
कानस्टीटूयूशनल एन्‍्ड पालिय॑मेन्टरी स्टडीज, पू0944 क्‍ 


है. 


(॥. 
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प्राय: विधेयक को पुरास्थापन के विरोध में भी विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन का 
त्याग किया गया - उदाहरणार्थ तीसरी विधान सभा में 2 सितम्बर 4962 को राज्य मंत्री 
श्री हुकम सिंह विसेन द्वारा उ0प्र0 जौतकर विधेयक को पुनः:स्थापन हेतु पटल पर रखा 


गया- उस समय सम्पूर्ण विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा था। नेता विपक्ष श्री 
यादवेन्द्र दत्त दुबे ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के विरोध में 237 सदस्यों ने विरोध 


हे 


फ्र्प्त्त 
पत्र दिया हे। इस प्रकार यह सरकार अल्पमत में है परन्तु शासक दल के बहुमत के 


कारण विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी फलत: विरोध स्वरूप 
मुख्य विरोधी दल जनसंघ नेता विपक्ष श्री यादवेन्द्र दुबे के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष जिसमें 
क्रमश: समाजवादी, स्वतंत्र दल, साम्यवादी दल प्रजा समाजवादी दल तथा सारे निर्दलीय 


छ 


सदस्य सदनस बाहर अल ग्य 


प्रत्येक विधान सभा में ऐसे अनेकों अवसर प्राप्त होते है जब सदस्यों द्वारा 
अभि्सचित कार्य स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति मिलने पर सदन त्याग किया 
गया उदाहरणार्थ - 20 अप्रैल 4965 को नेता विपक्ष श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने राज्य 
कर्मचारियों द्वारा वरती गयी अदूरदर्शिता, असावधानी के कारण दिनांक 40 अप्रैल 4965 
को अयोध्या के पास सरयू नदी पर बने पीपे के पुल के अकस्मात्‌ तीन पीपे बैठ जाने 
के कारण हुयी लोगहर्षक दुर्घटना से 300 आबालवृद्ध नरनारियों के मर जाने से सम्बन्धित 
कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया । मुख्यमंत्री के भाषष के मध्य श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और 
श्री नेकराम शर्मा ने सम्पूर्ण प्रतिपक्ष सहित सदन त्याग दिया।” 





राजनीतिक दलों के पारस्परिक विरोध से सम्बन्धित सदन के बाहर घटित घटनायें 
और उनसे उत्पन्न रोष व क्षोम भी कभी कभी सदन परित्याग का कारष रहा- दिनांक 
26 अगस्त 4977 को नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी ने मुख्यमंत्री का ध्याव 
आर्कषित करते हुये कहा कि किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता तथा मजदूरों को जो आज 
प्रदर्श के लिये आने वाले है उनको यहाँ आने से रोका जा रहा है-उनके प्रश्न पर 
मुख्यमंत्री द्वारा कोई आश्वासन न होने पर वे कांग्रेस के सभ्स्त सदस्यों सहित सदन 
से बाहर चले गये ।> दिनांक 49 जनवरी 4982 प्रश्न काल में श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची 
में नत्थी तांराकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर देने के लिये शिक्षामंत्री को बुलाये जाने पर 


कमाल २॥५):२०७॥ कमा प्वशकार«, लामाप॥ कक आसकभअभक फमोनमीकी! 2७ +४४का उकांकपक, #म०भ2७) यड०७++३+ >ासाकाताक १५ अनकका #७७++७4:० >मम०क++ भ४१3५३०४ ;०००+५०७ %म७०का+ए० #ल्‍भारान भमअमपा अली अणनस आमनननथी पक्‍ण-लनमनम। अनननथ >रम८ालपर मनन “मजाक नमनलन्‍तकनक. 


० उ0प्र0 विधान सभा, खण्ड ,233,पू0 879-83 

94 उ0प्र0 विधान सभा संक्षिप्त सिंहावलोकन, तृतीय विधान सभा घष्ठम सत्र, पृ03 
दिनांक 20 अप्रै 4965..््््््््र्रःछ क्‍ 

3. उ0फ्र0 विधान सभा का संक्षिप्त कार्यवृत 26 अगस्त 4977, 
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नेता विपक्ष श्री राजेन्द्र सिंह ने यह कहते हुये कि उनके दल के सदस्यों द्वारा भारत बन्द के 
नाम पर इस सरकार ने दमनकारी नीति अपनायी है और उनके दल के सदस्यों सहित 
पद त्याग किया तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण प्रतिपक्ष ने सदन त्याग किया। 


ऐसे भी उदाहरण मिलते है जब पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश अथवा 
विनिश्चयों के विरोध में सदन त्याग किया ग्रया - उदाहरणार्थ - उ0प्र0 विश्वविद्यालय 
संशोधन अध्यादेश 4970 के अनुमोदन प्रस्ताव पर श्री अध्यक्ष ने श्री उदित नाराबण को 
उत्तर भाषण के लिये बुलाया । इस पर श्री कृष्ण चन्द्र ने कहा कि कुछ सदस्य बोलने 
से वंचित रह गये है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि आगे इसी पर विधेयक आने वाला है 
उस पर सदस्य बोल सकते है नेता विरोधी दल श्री गिरधारी लाल ने यह कहते हुये 


कि विरोधी दल के अधिकारों का हनन हुआ है और उन्होने अपने दल के सदस्यों सहित 
सदन त्याग दिया । 


सदस्यों के इस प्रकार के आचरण के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पीठासीन 
द्वारा दिये गये आदेश के प्रति विरोध प्रर्दशन झंसदीय आचरण के विरुद्ध है और सदस्यों 
से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका आदर करें। 


लोकसभा में 9 नवम्बर 4962 को पीठासीन अधिकारी के आदेश के विरूद्ध 
कुछ सदस्यों द्वारा किये गये सदन त्याग के सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था देते हुये लोक 
सभा अध्यक्ष ने कहा था-"सदस्यों को मेरे निर्णय का विरोध करने का अधिकार नही है. . .3: 
उ0प्र0 विधान सभा में भी 34 मार्च 4964 [तृतीय विधान सभा को अध्यक्ष ने तथा 25 
अप्रेल 4972 [पंचम विधान सभा| को उपाध्यक्ष ने इस विषय पर अपनी व्यवस्था देते 
हुये पीठासीन के निर्षय के विरूद्ध सदन त्याग को सदन का अवमान घोषित किया था। 
तथा अन्य भी अनेक अवसरों पर लोकसभा व राज्य विधान सभाओं में यह निर्षय दिये 
गये है फिर भी उर्पयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि सदस्यों ने इस पर समुचित ध्यान 
न देकर बार बार संसदीय मर्याद्‌ का उल्लंघन किया है।सदस ट्खागा की उपरोक्त स्मटत्रास 





जाप्र:सहत्वहीनपुददों, ऋपने विरोधन्म लिप विरोध ज़दर्शन करने; सस्ती यो कप्रियताक्के लिए का गई। 


4302 अतइशाराशरकत क्मकाउजातओक 2धमसा॥++»क 4#४कताकजक अम्मा सलमन्‍्ण्यापक' वरआाकरा१स७ ,४०३०/०मक, /५७७०- अलनलला आतल-भनत कनलनता “मना अ्रनकननभे ऋ्रम+क>क अननवतानाल ५५॥३आभ +७»»०॥७ ,्राम+का काम०नभ. 3अलमम पमममका+ ;ाथ+०+। कलम ।39७५७भ +कर कमान काका 3लममका कालमनमभ ७२०क»आेे २ नमन, १03७७ भरने अब केननअभ कक ॑नमालममाकत ॥७५३७५७७३ अरं+अलन« पावनकानवात अजलमत॥ अत आ)ााभा» अफानाा ।आ कामना» ४५९७० सहनरम्भकक |म७॥धाकाक क७४७४)५०म भषकमरकंकरक, 


4. उ0प्र0 विधान सभा संक्षिप्त कार्यवृत्त, 49 जनवरी 4982 
25 -तंदैव- पंचम विधान सभा चतुर्थ सत्र ,20 पृ0974 
3.मोर एस0एस०प्रैक्टिस एन्ड प्रोसीजर इन इन्डियन पार्लियामेन्ट, पृ० 448 
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सदन में शान्ति व व्यवस्था की स्थापना- निलम्बन, निष्कासन एवं 





दन को कायबाहियों के सुचारू संचालन तथा इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित शान्ति और 
व्यवस्था के सदन में स्थापन का प्रत्यक्ष दायित्व अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति 
का प्रयोग करने वाले पीठासीन अधिकारी का होता है. यद्यपि इस सम्बन्ध में अन्तिम सत्ता 
स्वय॑ सदन में निहित होती है ।/ इस उददेश्य की पूति के लिये भारतीय व्यवस्थापिकाओं 
के प्रॉक्रेया नियमों के अन्तर्गत सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले और सदन की कार्यवाही 
में व्यवधान उपस्थित करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित करने की या उन्हें इंगित 
करने की या सदन को स्थगित करने की या उपवेशन को निलम्बित करने की शक्ति अध्यक्ष 
को प्रदान की गई है। यह शक्तियोँ बहुत कुछ हाउस आफ कामनन्‍्स के अध्यक्ष की शक्तियों 
की भांति हैं । 


उ0प्र0 विधान सभा के प्रक्रिया नियम 299 |4| में कहा गया है कि "अध्यक्ष... 
किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति 
अवज्ञापूत हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निर्देश दे सकेंगे और जिस सदस्य को 
इस उ्रकार बाहर चले जाने का निर्देश दिया जाये वह तत्काल सभामण्डप से बाहर चले 
जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे" 


सदन द्वारा निलम्बित सदस्य इसके लिये बाध्य होते हैं कि वे सदन के परिसर 
का तुरन्त परित्याग करें किन्तु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस 
ओर आकृष्ट किये जाने पर कि बल प्रयोग अनिवार्य हो गया है, निलम्बित सदस्य बिना 
किसी अग्रेतर प्रस्ताव के सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिये निलम्बित हो जायेंगे । 


अध्यक्ष को अपने आदेश या सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पूर्ण 

शक्ति होती है और वे कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर आवश्यक बल का प्रयोग कर सकते 

हैं या ऐसा करने का अधिकार दे सकते हैं । सदन में घोर अव्यवस्था होने की दशा में अध्यक्ष 

किसी उपवेशन को ऐसे समय के लिये जिसे वह निर्धारित करे , निलम्बित कर सकते 
3 द द 





4- करेमिपिमसन जी० / सना डन्ट्रोडकडाना टू दि प्रोसीजर आप्क दि हाउस ,आप्क कासन्पत 


पू० ।9७ 
2- उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली नियम-299 3] [गा 
जि उ0प्र0 विधान सभा प्रक्रिया नियमावली नियम- 299 [5], [6!] 
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उ0प्र/ विधान सभा में विपक्ष द्वारा बहुधा अव्यवस्था व अनुशासनहीनता के 
दृश्य उत्पन्न हुये और अध्यक्ष व अन्य पीठासीन अधिकारियों द्वारा नियम-299 के अधीन 
प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उसके लिये उत्तरदायी सदस्यों को सदन छोड़ने के आदेश 
दिये गये तथा उन्हें इंगित किया गया । पीठासीन अधिकारियों द्वारा ऐसे सदस्यों के विरूद्ध 


कभी-कभी बल प्रयोग के भी आदेश दिये गये जिन्होंने सदन से बाहर जाने के आदेश व 
सदन द्वारा किये गये निलम्बन के विनिश्चय की अवज्ञा की | 


उ0प्र) विधान सभा कार्यवाहियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाशित होता है 
कि अध्यक्ष व अन्य पीठासीन अधिकारियों को अधिकांशतः प्रतिपक्षी सदस्यों के ही विरूद्ध 
निलम्बन व निष्कासन तथा बल प्रयोग के आदेश देने पड़े । विपक्ष के सदस्यों द्वारा असंसदीय 
आचरण को सदन में अपने विरोध प्रदर्शन का एक साधन बना लिया गया था । अतः पीठासीन 
अधिकारियों को विवशतः सदस्यों के विरूद्ध उपर्युक्त प्रक्रिया के लिये बाध्य होना पड़ा । 
सम्भवतः सदस्यों ने जनता की दृष्टि में अपने को सरकार का सशक्त विरोधी तथा एक 
सशक्त दलीय नेता व अग्रिम पंक्ति का राजनीतिज्ञ सिद्ध करने अथवा अन्य किसी उद्देश्य 
से ऐसे आचरण को अपनाया गया हो परन्तु एक विवेकशील तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण इसे 
निन्‍्दनीय ही कहेगा- इस संदर्भ में प्रतिपक्षी आचरण का विवेचन निम्नवत॒ है:- 


प्रथम विधान सभा में समाजवादी नेता श्री राजनारायण निलम्बन व निष्कासन 
क्षेत्र में अग्रणीय रहे तथा उनके विरूद्ध अध्यक्ष को पुलिस सहायता तक लेनी पड़ी - 49 
सितम्बर, 4957 को श्री राजनारायण नेता सोशलिस्ट पार्टी को सदन से तीन दिन के लिये 
निलम्बित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर सदन त्याग से इंकार 
किया था ।: 


दिनांक 8 सितम्बर, 4958 को सदन में कुछ सदस्यों की गिरफ्तारियों की सूचना 


देने के सम्बन्ध में श्री राजनारायण नेता सोशलिस्ट पार्टी ने उसके विरोध में खड़े होकर उन 
गिरफ्तारियों के कारणों की जानकारी चाही | मुख्य मंत्री ने सदन को बताया कि ये गिरफ्तारियोँ 
सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा नियमों के उल्लंघन करने के सम्बन्ध में की गई थी और 
सरकार का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था । इसके विरोध में श्री राजनारायण गर्म होकर सदन 
में जोरों से बोलने लगे । अध्यक्ष महोदय ने उनको रोका और उनसे आसन ग्रहण करने 
को बार-बार कहा पर श्री राजनारायण बोलते रहे तब अध्यक्ष महोदय ने. उनसे कहा कि 
वे उनको इस बात की इजाजत नहीं देते कि सदन को प्रोपोगण्डा का स्थान बनायें । द श्री 





4- उ0प्र/ विधान सभा कार्यवाही संक्षिप्त सिंहावलोकन 4957, द्वितीय सत्र 


49 सितम्बर ,957. 
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अध्यक्ष के आदेशानुसार जब श्री राजनारायण ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया और जोरों 
से बोलते रहे तब श्री अध्यक्ष ने उन्हें सदन छोड़ने का आदेश दिया श्री राजनारायण ने श्री 
अध्यक्ष की इस आज्ञा का उल्लंघन किया । इस पर श्री अध्यक्ष ने उन्हें तुरन्त इंगित किया 
नेता सदन डा0 सम्पूर्णानन्द ने तत्काल प्रस्ताव किया कि श्री राजनारायण को 45 दिन के 
लिये सदन की सेवा से निलम्बित. किया जाये प्रश्त उपस्थित किया गया व प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ । श्री राजनारायण उक्त प्रस्ताव में एक संशोधन का प्रस्ताव करना चाहते थे कि बजाय 
उनके नेता सदन डा0 सम्पूर्णनन्द जी को एक महीने के लिये निल्मम्बित किया जाये चूँकि 
नेता सदन के प्रस्ताव पर कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता था, श्री राजनारायण 
के प्रस्ताव को अध्यक्ष पीठ ने अस्वीकार कर दिया और नेता सदन का मूल प्रस्ताव मतदान 
के लिये उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । श्री राजनारायण ने विभाजन की मांग की 
किन्तु चूँकि श्री राजनारायण को उससे पूर्व सदन छोड़ने के आदेश दिये जा चुके थे इसलिये 
उनके द्वारा विभाजन की मांग स्वीकार नहीं की जा सकी । 


श्री अध्यक्ष ने मार्शल को आदेश दिया कि वे श्री राजनारायण को नग्नतापूर्वक 
सदन से बाहर जाने को कहें । मार्शल उनके पास गये और श्री राजनारायण से नम्नतापूर्वक 
सदन छोड़ने की प्रार्थना की जिसके लिये उन्होंने ने इंकार किया और मार्शल से जोरों से 
कहा कि वह श्री सम्पूर्णा नन्द से कहें कि वह सदन से बाहर चले जायें । मार्शल ने 
श्री अध्यक्ष को सूचित किया कि श्री राजनारायण सदन छोड़ने के लिये राजी नहीं हैं 
समय सदन में श्री राजनारायण ॥ व उनके दल द्वारा बहुत शोर किया गया । सदन में व्यवस्था 
कायम करने के लिये श्री अध्यक्ष ने बैठक को 40 मिनट के लिये स्थगित कर दिया जिससे 
सदन में शान्ति स्थापित हो जाये व उसका कार्य हो सके तथा निलम्बित सदस्य बाहर जा 
सकें । श्री राजनारायण । अपनी जगह बेहिचक जमे रहे । सभा की बैठक 30 मिनट के 
लिये स्थगित करने के उपरान्त जैसे ही श्री अध्यक्ष सदन के बाहर गये श्री राजनारायण अध्यक्ष 
मंच पर जाकर सदन को सम्बोधित करने लगे | मार्शल ने तब श्री अध्यक्ष को सूचित किया 
कि श्री राजनारायण सदन से बाहर जाने के लिये तैयार नहीं हैं तब श्री अध्यक्ष ने यह आदेश 
दिया कि श्री राजनारायण को उतनी पुलिस की सहायता से जितनी कि आवश्यक हो जबरदस्ती 
सदन से बाहर निकाला जाय चूँकि मार्शल ने अपने को उस कार्य के लिये असमर्थ पाया 
उन्होंने वहाँ उपस्थित चार सिपाहियों को अपने साथ लेकर अध्यक्ष मंच पर श्री राजनारायण 
से सदन छोड़ने को कहा । श्री राजनारायण ने बाहर जाने से इंकार कर दिया और अध्यक्ष 
मंच की भूमि पर बैठ गये । मार्शल ने जब यह देखा कि वह उपलब्ध सिपाहियों की सहायता 
से भी श्री राजनारायण को वाहर निकालने में असमर्थ हैं क्योंकि दूसरे सोशलिस्ट सदस्य 
उनके कार्य में बाधक बन रहे थे तो उन्होंने श्री अध्यक्ष को स्थिति से अवगत करा दिया 
श्री अध्यक्ष ने तब यह आदेश दिया कि श्री राजनारायय को उन सब सदस्यों के साथ जो 
सदन की आज्ञा के पालन में बाधक बन रहे थे, आवश्यक पुलिस फोर्स की सहायता से 


जो जहां तक हो सके कम से कम इस्तेमाल किया जाय, सदन से हटा दिया जाये । 
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उस समय विधान भवन के निकट कुछ पी0ए0सी0 के सिपाही उपलब्ध थे इसलिये 
मार्शल ने पी0ए0सी0 की सहायता ली और जब वह सदन में दाखिल हुये तो उन्होंने देखा 
कि श्री राजनारायय और उनके दल के सदस्यों ने , यह विश्वास करके कि 40 मिनट बाद 
सदन फिर बैठेगा, अपना स्थान ग्रहण कर लिया था किन्तु चूँकि सदन में 40 मिनट के 
बाद भी घोर अशान्ति थी इसलिये श्री अध्यक्ष की आज्ञा से सचिव विधान मंण्डल ने यह 
घोषणा को कि सदन की बैठक लंच के बाद तक के लिये स्थगित कर दी गई है । इसके 
उपरान्त दीर्षाओं में बैठे हुये दर्शकों ने भी जो श्री राजनारायण के दल का व्यवह्यार देख 
रहे थे-- एक अशान्ति की भावना उत्पन्न हुई । श्री अध्यक्ष ने यह सूचना पाते ही यह आदेश 
दिया कि दीर्घाओं को खाली करा दिया जाय । 


उसके बाद मार्शल ने पी0ए0सी0 की सहायता से श्री राजनारायण तथा उन सब 
के सहित जिन्होंने उनके [भश्री राजनारायण के! चारों तरफ घेरा डालकर उनको बाहर निकालने 
में बाधा डाल रहे थे, सदन के बाहर निकाल दिया | मार्शल की रिपोर्ट से यह स्पष्ट 


ई 


था कि श्री राजनारायण और उनके दल ने अपना स्थान मजबूती से ग्रहण कर लिया था और 





मार्शल तथा दूसरे पुलिस के सिपाहियों के कार्य में बाधा डाल रहे थे और पी0ए0सी0 के 
सिपाही श्री राजनारायण तथा अन्य 42 सदस्यों को बड़ी कठिनाई से बाहर निकाल सके । 
श्री राजनारायण एक बार सदन के बाहर निकाले जाने के उपरान्त पुनः सदन में दाखिल 
हुये और सदन में अपना स्थान ग्रहण किया इसलिये दूसरी बार पी0ए0स्ी0 के सिपाहियों 
ने श्री राजनारायण और उनके साथियों को सदन के परिसर के बाहर निकाल दिया जिससे 


सदन शान्तिपूर्ण बातावरण में कार्य कर सके ।7 


... तृतीय विधान सभा में 27 सितम्बर,4962 को उ0प्र)/ जोत कर विधेयक 4962 
पर विचार करने के प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल श्री यादवेन्द्र दत्त ने विरोध व्यक्त किया 
और कहा कि सरकार को सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के बाद विधेयक प्रस्तुत करना 
चाहिए । राजस्वमंत्री द्वारा पुनः विचार का प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने पर प्रतिपक्ष द्वारा 
मेजे थप-थपाने तथा सदन में शोरगुल किया जाने लगा, इस पर उपाध्यक्ष ने कई प्रतियश्षी 
सदस्यों को निलम्बित कर दिया तथा सदन में पुलिस बुला ली । नेता विरोधी दल श्री यादवेन्द्र 
दत्त दुबे ने सदन के चलते पुलिस बुलाये जाने पर आपत्ति की । इस पर श्री अध्यक्ष ने 
कहा- " यदि सदन के अधिकांश सदस्य बैठने के पक्ष में हों तो उनमें अव्यवस्था का अधिकार 
किसी को नहीं है | अत्यधिक शोर होने पर अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि दलों के नेता 
अपने सदस्यों को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि उन दलों की 
मान्यता जारी रखी जाये या वापस ले ली जाये" ।2 








हनन उ0प्र0 विधान सभा कार्यकही संक्षिप्त सिंहावलोकन,।१57 द्वितीयसन्न , 8 ससितम्बर ॥457. 
2. उ0प्र)/ विधान सभा की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवृत्त, तृतीय विधान सभा प्रथम 


सत्र, पृ0- 7 


2 सकल जि 7०-2० मल अगर ०/- तक ज ल-ल कप >> ० का 
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दिनांक 39 अगस्त, 4964 को श्री शारदा भक्त सिंह नेता विरोधी दल तथा 
श्रो चन्द्रजीत यादव ने सहकारिता मंत्री द्वारा 47 अगस्त, 4964 की घटना के विषय में 
कही गई बातों पर असन्‍्तोष व्यक्त किया । इस समय स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों को छोड़कर 
विरोधी दलों के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये । श्री अध्यक्ष के आदेश पर 


माननीय सदस्यों ने स्थान नहीं ग्रहण किया । 


श्री अध्यक्ष ने तब नेता विपक्ष श्री शारदाभकत सिंह से अपील की कि सदन 
की कार्यवाही चलने में सहयोग दें, किन्तु विरोधी दलों के सदस्य खड़े रहे । श्री अध्यक्ष 


ज्क 


ने तब उन्हें सदन से बाहर चले जाने की आज्ञा दी । श्री शारदाभकत सिंह के सदन न 


छोड़ने पर श्री अध्यक्ष ने मार्शल को आज्ञा दी कि उन्हें सम्मानपूर्वक बाहर जाने में सहायता 
की जाये माशल की प्रार्थना पर श्री शारदाभक्त सिंह सदन से बाहर चले गये ।: 


दिनांक 28 सितम्बर, 4965 को जब श्री अध्यक्ष ने राजस्व मंत्री को उ0प्र0 
मालगुजारी तथा लगान पर अधिभार विधेयक 4965 से सम्बन्धित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने 
के लिये बुलाया तो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी नेता विपक्ष ने खड़े होकर इसका विरोध करा 
आरम्भ कर दिया और विधेयक को वापस लिये जाने की मांग की । राजस्व मंत्री ने इस 
मांग को स्वीकार नहीं किया । श्री अध्यक्ष ने माननीय सदस्य को स्थान ग्रहण करने की 
आज्ञा दी किन्तु वे नहीं बैठे विरोधी दलों के अन्य सदस्यों ने भी अपने नेता का अनुसरण 
किया और सदन में शोर होने लगा । श्री अध्यक्ष ने माधव प्रसाद त्रिपाठी को सदन से बाहर 
जाने की आज्ञा दी किन्तु उन्होंने ने आज्ञा का पालन नहीं किया तदुपरान्त श्री अध्यक्ष की 
आज्ञा से मार्शल की सहायता से माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये ।“ 


है) 5 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हुये छात्र पुलिस संघर्ष के सम्बन्ध में 4 फरवरी 4966 
को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने विरोधी दलों की ओर से तीन मांगे रखी जिन्हें मुख्य मंत्री 
द्वारा स्वीकार नहीं किया गया । इस पर विपक्ष के सभी सदस्य खड़े हो गये और अध्यक्ष 
की बिना अनुमति के बोलने लगे । अध्यक्ष ने कहा कि अपनी बातों को मनवाने के लिये 
नियमानुसार जो भी अधिकार माननीय सदस्यों को प्राप्त हैं वे उनका प्रयोग कर सकते 
हैं किन्तु जो व्यवहार इस समय विरोधी दल के सदस्य कर कर रहे हैं वह नियम विरूद्ध 
हैं इस पर भी विपक्षी सदस्य खड़े रहे । 
मम नम मकिक अर नर गरम नह मद 73 मिल कीट जी तल हल मल मल पट पलक 77 कह कल 


4- उ0प्र0 ठृतीय विधान सभा 4964 के तृतीय सत्र में कृत कार्य खण्ड-5, पृ0- 
46 द जब हे आल 
2- उ0प्र/ विधान सभा 4965 के द्वितीय सत्र के कृतकार्य- 28 सितम्बर,4965, 


पृ0-3 
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श्री अध्यक्ष ने श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से अपना स्थान ग्रहण करने के लिये 
कहा किन्तु उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया इस पर अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर 
चले जाने की आज्ञा दी किन्तु वह बाहर नहीं गये । अध्यक्ष ने मार्शल को आज्ञा दी कि 
माननीय सदस्य को सदन से बाहर जाने में सहायता दें । मार्शल की प्रार्थना पर श्री त्रिपाठी 
सदन से बाहर चले गये । इसके पश्चात श्री अध्यक्ष ने अन्य सदस्यों को बाहर जाने के 
लिये मार्शल से कहा, अन्त में धीरे-धीरे सम्पूर्ण विपक्ष सदन से बाहर हो गया ॥7 


पंचम विधान सभा में 26 अगस्त, 4969 को विपक्षी नेतृत्व सहित विरोधी 
दलों के सदस्यों ने अध्यक्ष श्री ए0जी0 खेर के प्रति अत्यन्त अपमानपूर्ण व्यवहार कर संसदीय 
गरिमा को पैरों तले कुचलने का प्रयास किया । विवाद का प्रारम्भ 25 अगस्त, 4969 को 


उस समय हुआ जब अध्यक्ष ने कारागार व नागरिक सुरक्षा विभागों के अनुदानों की मांगों 


को सदन में मतदान हेतु प्रस्तुत किया । विभाजन की मांग होने पर घण्टी बजाई गई इसी 
बीच उप मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करते हुये 

“जो आपका एजेण्डा है उसके अनुसार 5 बजे मतदान होना चाहिए...... श्रीमान इस आइटम 
पर विवाद होना नहीं था और आगे के अनुदान पर दिन भर विचार होने के बाद शाम को 
मतदान होना था...।” घण्टी बन्द होने पर अध्यक्ष ने अपना निर्णय देते हुये कहा कि अगर 
सदन के एजेण्डा के सम्बन्ध में पार्टियों में कोई प्रसस्परिक सहमति है तो फिर इसके ऊपर 
इस समय वोटिंग व विभाजन का प्रश्न नहीं उठता । अध्यक्ष के इस निर्णय पर विपक्षी सदस्य 
काफी उत्तेजित हो गये बहुत अधिक शोरगुल होने पर अध्यक्ष ने 45 मिनट के लिये सदन 
स्थगित कर दिया । स्थगनकाल के समाप्त होते ही उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण; 
किया और मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने की सदन में घोषणा कर दी इसी बीच अध्यक्ष 
सदन में आ गये और उनके आते ही सदन में पूर्ण अव्यवस्था व्याप्त हो गई विपक्षी सदस्यों 
ने अध्यक्ष के विरूद्ध मानहानिकारक व असंसदीय नारे लगायें, मेजें लगातार थप-थपाई जाने 
लगी और सदन में कोलाहल व शोरगुल का वातावरण उत्पन्न हो गया । अन्त में सदन की 


कार्याही चलना असम्भव देखकर अध्यक्ष ने विवश होकर शेष दिन के लिये सदन स्थगित 


कर दिया । 


26 अगस्त को पुनः सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर गत दिवश की घटना 
को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में शोर मचाना व व्यवधान उपस्थित करना शुरू कर 





4- उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही खण्ड-262, पृ0-244-49 
2- उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही, खण्ड- 279, पृ0-567: 
3 उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही, खण्ड- 270, पृ0-567. 





अथ.. 22८८ यहुपअक म्खः+- 


+ 55 अकक 
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दिया कई विपक्षी सदस्य. अपने स्थान पर खड़े हो गये । इसी समय राजस्व मंत्री ने के 
खड़े होने पर अध्यक्ष ने उनसे बोलन को कहा परन्तु प्रतिपक्षी सदस्य श्री रामधारी हा 
शास्त्री बिना अनुमति के खड़े हो गये और बोलने लगे- अध्यक्ष द्वारा मार्शल को आदेश 
दिये जाने पर कि माननीय सदस्य को गार्डस की सहायता से सदन के बाहर ले जाया हे 
जाये विपक्षी सदस्य उग्र हो उठे और गाईस के कार्यों में बाधा डाली । इसी समय नेता . 
विरोधी दल तथा विरोधी दल के अन्य सदस्य अपने स्थानों पर माननीय सदस्य को ह 
बाहर नहीं ले जा सके | प्रमुख प्रतिपक्षी दल भा0क्रा० दल की ओर से अव्यवस्था 








हू का 


का तांडव शुरू हो गया एवं अध्यक्ष पीठ पर किताबें व कागज फैंके गये । उन्हीं बेंचों 
की ओर सेअध्यक्ष आसन की ओर जूते भी फेंके गये । मार्शल ने माननीय सदस्यों को हे 


है 
डॉ 


बाहर करने में अपनी असमर्थता प्रकट की ओर सहायता के लिये पुलिस बुलाने की 
आशा चाही इस पर अध्यक्ष ने पुलिस बुलाने की आशा दे दी । | क्‍ 

... पुलिस के आने पर भी शोर मचता रहा और अध्यक्ष रा 
के विख्छदअपमानजनक नारे लगते रहे । विरोधी दल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष तथा सरकारी का 
पक्ष की ओर कुर्सियों की गदिदयों भी फेंकी गयी । अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल द्वारा 
प्रार्थना किये जाने पर नेता विरोधी दल सहित विरोध पक्ष के कुछ सदस्य सदन से हिल 
बाहर चले गये । इसी समय सदन में काफी शोरगुल के बीच उपाध्यक्ष श्री वासुदेव 
सिंह अपने आसन पर खड़े हो गये और उन्होंने पुलिस को सदन से बाहर चले जाने हा, 
का आदेश दिया एक पुलिस अधिकारी के यह कहने पर कि हम लोग अध्यक्ष की आज्ञा था 
से आये हैं । उपाध्यक्ष ने अत्यन्त आवेश में कहा "स्पीकर्स आर्डर इज इल्लीगल" | | 
जब अध्यक्ष को उपाध्यक्ष के कथन की सूचना दी गयी तो उन्होंने आदेश दिया कि 
उपाध्यक्ष को भी सदन से बाहर जाने के लिये कहा जाये । मार्शल की प्रार्थना पर उपाध्यक्ष 
श्री वासुदेव सिंह सदन से बाहर चले गये । पूर्णतया अराजकता व अव्यवस्था की स्थिति 
में विपक्षी सदस्य "ए0जी0 खेर अध्यक्ष मुर्दाबाद व उपाध्यक्ष जिन्दाबाद के नारे 
सदन में लगा रहे थे और पुलिस उन्हें पकड़ -पकड़ कर बाहर कर रही थी । तत्पश्चात॒ 0 
पुन: सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर सदन के अवमान के लिये उत्तरदायी 25 | 
सदस्यों को सदन से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।2 हाफ 











०2 











4- उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही, खण्ड- 279, पृ0- 605 
2- उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड-279, पृ0- 606 
3-.. 3उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही खण्ड- 279, पृ0- 602-48 
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ः 


दिनांक 5 मई, 4970 को श्री अध्यक्ष ने ग्राम परसरामपुर थाना हाफिजगंज, 
जिला बरेली की श्रीमती मुल्नी देवी के अपहरण के सम्बन्ध में श्री भानुप्रताप सिंह तथा 
श्री सुरेन्द्र विक्रम द्वारा नियम-5 के अनतर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री को बुलाया 
उप मंत्री श्री ओमप्रकाश सिंह ने वक्तव्य पढ़ना प्रारम्भ किया । श्री अनन्त राम जायसवाल 
नेता संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी] ने जॉच की मांग की । अध्यक्ष ने उनसे कमरे में आकर 
बात कर लेने को कहा इस पर प्रतिपक्षी सदस्यों ने व्यवधान शुरू कर दिया । उप 
मंत्री ने अपना वक्‍ृतव्य व्यवधान के मध्य पूरा किया । श्री अनन्त राम जाबलवाल ने 
पुनः खड़े होकर मांग करना शुरू कर दिया श्री अध्यक्ष ने कहा वे इसकी इजाजत नहीं 
दे रहे हैं फिर भी माननीय सदस्य ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया तब श्री अध्यक्ष 
ने कहा कि यदि माननीय सदस्य नहीं बैठे तो वे सदन स्थगित कर देंगे । फिर भी 
माननीय सदस्य नहीं बैठे । मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त प्रस्ताव किया कि आप के बाकी 
समय के लिये श्री अनन्त राम जायसवाल को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये 


प्रस्ताव 83 के मुकाबले 409 से स्वीकृत हुआ ।7 


सदस्यों के आचरण के उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि सदस्यों द्वारा 
सदन में प्रायः संसदीय मर्यादाओं, मान्यताओं, नियमों एवं परम्पराओं की पूर्णतया अपेक्षा 
की गयी । इस अनुशासनहीन आचरण से सदन में अव्यवस्था व अराजकता की स्थिति 
पैदा हुई | प्रश्न यह है कि न केवल प्रतिपक्षी सदस्य अपितु प्रतिपक्षी नेतृत्व द्वारा ऐसा 
अमर्यादित आचरण क्‍यों किया गया । इसके मूल में निश्चिततः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
सदन में अल्पसंख्यक होने के कारण प्राप्त होने वाली विफलताओं से उत्पन्न क्षोभ 
व निराशा थी । इसके अतिरिक्त शासकदल से राजनीतिक विरोध होने के कारण उसके 
द्वारा प्रस्तावित नीतियों व कार्यों की पूर्ति में यथासंभव व्यवधान उपस्थित करना भी 
विरोध की मंशा रही है। कारण कुछ भी हो किन्तु जनप्रतिनिधि प्रतिपक्षी नेतृत्व जो 
सत्ता के विकल्प माने जाते हैं, द्वारा ऐसा अमर्यादित आचरण सर्वथा निन्‍्दनीय है क्योंकि 
केवल संसदीय परम्पराओं के सम्मान के लिये अपितु प्रजातंत्र में जनता का विश्वास 
दृढ़ करने के लिये उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य व्यवहार द्वारा जनता 
के समक्ष उच्च आदर्श उपस्थित करें । 


सदन में सदस्यों के अमर्यादित आचरण का प्रमुख कारण संसदीय आचरण 
के नियमों का समुचित ज्ञान न होना भी रहा । अतः यह आवश्यक है कि सदस्यों 





4- उ0प्र) विधान सभा कार्यवाही संक्षिप्त सिंहावलोकन 4970 के प्रथम सत्र 
कृत कार्य खण्ड-2, पृ0- 
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नियमों का सम्यक बोध हो तभी वे ज़्दनुसार आचरण कर सकते हैं । इसके लिये 
समस्त राजनीतिक दलों का प्रमुख दायित्व भी है । प्रत्येक राजनीतिक दल को चाहिए 
कि वह स्वस्थ विरोध की परम्परा के विकास हेतु अपने सदस्यों को संसदीय अनुशासन 
में समुचित रूप से प्रशिक्षित करें व उसकी अवहेलना करने वाले सदस्य के विरूद्ध 
अनुशासनात्मक कार्यवाही करें । प्रतिपक्षी नेतृत्व को इस विषय पर अधिक जागरूक 
रे है क्योंकि जब नेतृत्व स्वयं नैतिक दृष्टि से उन आदर्शों की प्राप्ति 








होने को आवश्यकता ह 
हेतु दृढ़ संकल्प होगा तभी संसदीय आचरण के उच्च आदर्शों की स्थापना हो 


इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सदन में सत्ता पक्ष 
का वर्चस्व होता है और प्रतिपक्ष अपनी न्यूनता के कारण विरोध व व्यवधान के अतिरिक्त 
सरकार के विरूद्ध कुछ भी करने में असमर्थ होता है किन्तु विरोध का तात्पर्य पीठासीन 
अधिकारी की अवज्ञा, नियमों की अवहेलना और अनुशासन का उल्लंघन कदापि नहीं 
है जिससे सदस्यों को सदन में मर्यादा एवं अनुशासन की सीमाओं के अन्दर सरकार 
का यथासंभव विरोध करना चाहिये और साथ ही सदन के बाहर उसके विरूद्ध जनमत 
जाग्रत कर विपक्ष की स्वस्थ एवं जनतांत्रिक भूमिका का निर्वाह करना चाहिये । विरोधीं 
दल द्वारा संसदीय आचरण हेतु बहुमत दल व पीठासीन अधिकारियों के दायित्व से भी 
इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि सदन की गरिमा की रक्षा के लिये सरकारी विपक्ष 
और पीठासीन तीनों समान रूप से उत्तरदायी हैं और इसके लिये इनमें समुचित सहयोग 
व सामंजस्य होना नितानन्‍त अपेक्षित है । शासन का विरोध पक्ष के प्रति कुछ अधिक 
उदार दृष्टिकोण और उन्हें आलोचना का ज्यादा अवसर प्रदान कर अपनी गुरूता का 
परिचय देना तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा अपने आचरण में किसी प्रकार का पक्ष- 


पात न प्रकट होने देना विपक्ष को संमत व अनुशासित रखने में निश्चित रूप से सहायक 


सिद्ध होगा । 








। 






































निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिप्रश्नी विधायक जनतंत्र के मेरूदण्ड, प्रशासन 
के द्रीब दृष्टा, लोकतंत्र के सजग प्रहरी एवं जनता के सबल अधिवक्ता होते है। सदनों 
से समितियों तक, निर्वाचन क्षेत्र ले समग्र राष्ट्रक़्रअनका कार्यक्षेत्र नि: संदेह बड़ा ही व्यापक 
व दायित्वपूर्ण होता है।इन गुरुत्तर कार्यो के सम्पादन में जहाँ एक ओर सख्वात्मक 
धण्टकाष से सुदृढ़ विपक्ष अनिवार्य है, वही दूसरी ओर विपक्षी सदस्यों की व्यक्तिगत 
आत्मकता संसदीय संगठन को बल देती है । £ विपक्षी सदस्य जिस सीमा तक योग्य 
एवं व्यवहार कुशल होगें उसी हद तक वह शासक पक्ष को प्रभावित करने में सफल 














हो सकते हैं । 


विपक्ष की प्रभावोत्पादकता जिससे कि वह अपनी भूमिका अदा करता है, उन 
लोगों से है जिनसे मिलकर वह बनता है, उनकी प्रतिभा पर निर्भ' करता है। क्‍यों कि 
कर्मी की प्रतिभा के बिना कला का कोई भी सिद्धान्त सफल नाटक नही प्रस्तुत कर 
सकता है। नायक व सेना की प्रतिभा व युद्ध शक्ति के बिना कोई युद्ध सिद्धान्त युद्ध 
में विजय नहीं दिला सकता अतः सदस्यों की व्यक्तिगत गुषात्मकता आवश्यक है। 


विभिन्‍न समाज शाउ्जिदों के मध्य, सदस्यों की सामाजिक पृष्ठ भूमि के सन्दर्भ 
में, दो विपरीत विचार धारायें प्रचलित है। एक विचार धारा के अनुसार विधायकों की गुषात्मकता 
एवं व्यवहार उनकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठ भूमि पर निर्भर करती है। वास्तव में उनकी 
समाजिक पृष्ठभूमि व राजनैतिक मनोवृतियों उन्हें कार्य करने की एक दिशा प्रदान करती 
हैं।? और फिर राजनीतिक समाज शास्त्रियों की यह बहुप्रचलित मान्यता कि नीति निर्माताओं 
को स्प्माजिक पृष्ठभूमि का उनके दृष्टिकोष एवं नीतियों पर प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी 
है।” इन विचारकों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं 
धार्मिक अवधारणों से पृथक नहीं रह सकता । बाल्यावस्था में माता-पिता, शिक्षक एवं 
मित्र मण्डली के मध्य रह कर जो विचार उसके मन में समाहित हो जाते है, प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप में उनका प्रभाव उसके परवर्ती आचरण में पड़ना अवश्यम्भावी है।* 


4... लक्ष्मीमल सिद्यवी, [भारतीय संसद, नयी _ दृष्टि] लोकतंत्र समीक्षा, नई दिल्ली 
वर्ष 3, 4974 ,पृ0 46. 


2... चौधरी बलवीर बहादुर, जनसंघ एज एन अपोजिनशन पार्टी इन दि फोर्थ लोकसभा 
इलेक्सन , पृ0 62 . जम हे क्‍ 
हे पैरी जी0 ,पालिटिकल इलिट्साएलिन एण्ड अनविन 4969, पृ 96 ... 


टी -तंदेव- पृ0 97 .. 
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उक्त विचार धारा के विपरीत दूसरे वर्ग के समाजशास्त्रियों की यह मान्यता लो 
है कि व्यक्ति के विचार परिस्थितियों की उपज हैं और समय के थपेडों के साथ सतत कै । 
परिवतेशील है । बाल्यावस्था के संस्कारों में, वातारण के प्रभाव से तथा आत्मचितंन द्वारा 
मूलभूत परिरवतन सम्भव है। महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा ऋषि बाल्मीकी को इसी सन्दर्भ 
में देखा जा सकता है । तत्कालीन स्माजिक वातारण, शिक्षा सम्मति तथा महापुरुषों की 
प्रेरणायें व्यक्तित में अप्रत्याशित परिवर्तन कर सकती है । अतः विधायकों की सपम्माजिक 
पृष्ठभूमि पर उनके क्रियाकलापों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। 


, 30] 





नल अल 





हे 





है 











इस प्रकार दो विपरीत धारणायें कि विधायकों का व्यवहार, उनकी सामाजिक 
पृष्ठभूमि से अभिन्‍नरूप से सम्बन्धित है तथा दूसरे वर्ग के अनुसार परिस्थितियों के गर्भ 2 
में विधायकों के व्यवहार का जन्म होता है और चूँकि परिस्थितियों का स्वरूप सदैव परिवर्तन ३ 
शील है और इसलिये व्यवहार भी हमेशा बदलता रहता है। इतनी मत भिन्‍नता के होते । 





ये भी इस अध्याय में विपक्षी सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व वैचारिक पृष्ठभूमि कह 
पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गयी है ताकि इस तथ्य का ज्ञान हो सकें कि विधान । 
सभा में उनक आचरण किस सीमा तक उनकी पृष्ठभूमि से प्रभावित है । अतः अध्ययनाधीन पा 
विधानसभा काल में विपक्षी सदस्यों की पृष्ठभूमि को ज्ञात करने के लिये उनकी आयु, हा 
शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय, सामान्य निवास स्थान, .जन्म स्थान, विधायी व स्थानीय स्व शासन का 
का अनुभव, स्वतंत्रता आन्दोलन व व्यक्तिगत आन्दोलन में भागीदारी के परीप्रेक्ष्य में किया ल्‍ 





पक्ष की सामाजिक 








[क] जन्म स्थान:- हा 




















विपक्षी सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि के अध्ययन के सन्दर्भ में उनके जन्म 
स्थान का अध्ययन अपरिह्ार्य है । क्‍यों कि मनुष्य के चतुर्दिक भौतिक व सामाजिक परिस्थितियाँ का, 
उसके जीवन को एक विशेष दिशा प्रदान करती हैं तथा व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्ध... जा 
मनोवृत्तियाँ एवं सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करती है । इसी दृष्टि से विपक्षी 
सदस्यों का अध्ययनाधीन विधान सभा में विवरण निम्नवत्‌ है:- 
45! उ0प्र0 विधानस्माप्तचिवालय द्वारा प्रकाशित विधान सभा सदस्य परिचय 4952- 
4986 तक तथा अन्जेला एस0 वर्मर की पुस्तक 'अपोजिशन इन ए डोमिनेन्ट 
पार्टी सिस्टम' एवं “उ0प्र) विधान सभा में विपक्ष की भूमिका-लेखकअ.विनोद विजय 
द्वारा प्राप्त विवरण पर आधारित पट 

















॥॥ 
॥॥ 





























जन्म स्थान | 
3! 
जन्म स्थान वि0स0 वि0स0. वि0स0 वि0स0 चतुर्थ हे 
प्रथम द्धितीय तृतीय संविद कांग्रेस | 
गाँव 68 ॥॥ 54 47 ३ 
प्रतिशत? 27 .50 47:22 60-38 24.00 5722 
ई। 2 37 25 29 
2.50 7.64. 20.44 ॥0/2% 8 44.44 
अनुपलब्ध 28 65 33 446 388 क्‍ 
(ज्रतिज्ञात) 70.00 45.44. 48.22 64. 88 /7 2026 
विपक्षी सदस्यों 40 444 484 225 498 
52.» मल अभी मकर कलम न कमल कक मिनरिल न ममिमिशिीमिि निीलिनि कि एम 
जन्म स्थान वि0स0 पंचम. वि0स0 विएस वि0स0 सरुप्पूर्ष योग 
संविद काग्रेस बष्टम सप्तम अष्ट 
गाँव 94 400 98 47 45 645 
एज़तिशत) . 44.43. 47.46 46. 66 65.87 43.04 40.06 
शहर 43 50 44 25 49. 284 
(ज़तिशत) 20.48 23.58 9.5.2 34.72 46.52. 47. 45 | 
अनुपलब्ध 76 62 63 - 84. 684... गा 
(फ्रोलिश्ात) 35.68 29.24... 33.80 हे, आओ आज आ | 
योग 243 2॥9 ४ 72 -..: 445 - -4640 कप 
सारपी संख्या जन्म स्थान के देखने से स्पष्ट होता है कि | 
अध्ययनाधीन काल [4952 से 4986] तक सम्पूर्ण विपक्ष में से 645 [कुल विपक्ष के ः 
4006प्रतिशत[ सदस्यों का जन्म स्थान गॉव था। तथा मात्र 284 [कुल विपक्ष के 47.45 | 
प्रतिशत सदस्यों का जन्म स्थान शहर था । 684 [कुल विपक्ष के 42.48 प्रतिशत । 
सदस्यों की इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध न हो सकी। इस प्रकार विरोध पक्ष | 


में गाँव में जन्म लेने वाले विपक्षी सदस्यों का बाहुलय रहा । द 


की 
४ 0 














सामाजिक पृष्ठभूमि के निर्माण में निवास स्थान का महत्वपूर्ण पा 
। स्थान होता है जहाँ एक ओर ग्रमीष जीवन औपचारिक, प्राथमिक, सरल व परम्परावादी 
सम्बन्धों के द्वारा समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, वहीं 
नगरीय जीवन शिक्षापद व विवेक वर्धक होता है, क्‍यों कि वहाँ अन्ध विश्वास व ख्ढ़ियों 
का प्रभाव न्यूनतम होता है। गाँव में प्रथा, परम्परा तथा धर्म और विश्वासों तथा सांस्कृतिक 
आदर्शों के कारण जीवन सरल व शुद्धता से परिपूर्ण है वही नगरीय जीवन पर्यावरण व 
परम्पराओं के प्रति उदासीन किन्तु सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से जागरूक व कुछ 8 
अर्थों में प्रगतिशील भी है। इसी दृष्टि से अध्ययनाधीन विधान सभा काल में सदस्यों | 
निवास स्थान का विवरण निम्नवत्‌ है:- 





;। 
+ 
॥ 
| 
॥ 
|] 





























निवास वि0स0.. वि0स0 वि0स0 ४ 
प्रथम द्वितीय तृतीय संविद काग्रेस है 
गॉव ह 45 80 34 04 १] 
हु 47.50 34.25. 44.20 58 . 22 50:0 हा 
शहर 5 34 2, 68 93 ः 
५ 42.50. 23.64 40.33. 44.33 46 . 96 
अनुपलब्ध 28 65 28 26 4 
० 70.00 45-44 45 . 47 44 .55 2.02 
योग 40 444 484 . 225 498 











निवास वि0स0 पंचम  वि0एस0. विएस0.. वि0स0 योग लिन 
संविद काग्रेस षष्टम सप्तम अष्टम _ कक 
गॉव 420 436. 434 बे गे 50 2! 
कर 56 - 33 63.67 62.38. 65.27 + 66.95 -- 54-28 
शहर 83 "76 79 2 2 । 
हि ... 38.96 35:88 5४» 37 647, 34:79 5 अब 5868 
अनुपलब्ध. १३ आह 8 कम पाक 462 है| 
हा 4.69 0.64 थ ० हा ड़ मा मन है हे न द । 40. ()6 ह | 
| योग... 5 आम मी 4640 पा 

















// 338 





सलग्न तालिका में विपक्षी सदस्यों की सामान्य निवास स्थान की 
जानकार का अध्ययन स्वय॑ उनके द्वारा उल्लेखित गॉव या शहर द्वारा किया गया है उपरोक्त 
कि सारण #० ए ] ; हलक... सका | तह न्‍ााबक.. हि | को श्र कल का बाह लय जिनका हे निवास स्थान ५३ 
पारणी से स्पष्ट है उस सदस्यों का बाहुल्‍य रहा जिनका निवास स्थान गॉव था । 


मध्य विरोधी दल के सर्वाधिक 874 [कुल विपक्ष के 54.28 




















सदस्यों का सामान्य निवास स्थान गाँव था जब कि 574 कुल विपक्ष के 35.65 
सदण्या का निवास स्थान शहर स सम्बद्ध था | 2297 |! कुल विपक्ष के 40. 06 
सदस्यों के सामान्य निवास स्थान की जानकारी प्राप्त नही हो सकी 








किन्तु जब हम उक्त सारिणी की तुलना विपक्षी सदस्यों की जन्म 
स्थान का सारणी करते है तो हम पाते है कि कालान्तर में उनमें से कुछ ने शहर को 
अपना सामान्य निवास स्थान बना लिया । ऐसा ध्वनित होता है कि गॉव का पर्यावरण 
सम्भवत: उन्हें अपने विकास में उन्नति में बाधक प्रतीत हुआ होगा। 





हू 





भारतीय स्विधान के अनुच्छेद 473भबी] द्वारा विधान सभा की सदस्यता 
इैतु न्‍्यूनत्तम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गयी है। विधायकों का अनुभव एवं बुद्धि की 





अनुभवी, गम्भीर, कर्तव्यशील, घैयवान एवं चिंतनशील होता है । उसमें सोचने 
समझने की शक्ति अधिक होती है, जबकि कम आयु का व्यक्ति चंचल व उच्छश्रृखल 
व भावनाओं से प्रेरित होता है । इसी दृष्टि से विपक्षी सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि 
के अध्ययन में उनकी आयु की जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यंक है। अध्ययनाधीन 
विधान सभा काल में विपक्षी सदस्यों का आयु वर्ग निम्नवत्‌ रहा 











आयु विएस0 वि0स0... वि0स0 चतुर्थ वि0स0 
____ प्रथम द्वितीय तृतीय संविद कांग्रे 
25-32 हक आय 49 49 3 
2 2.50 9.34 40.50 20 4 ०४ ८ 5 पड 
33-42 8 34 आह है 22 29 
#« 20.00 2552 अप 5 2 ७2200) 5 204 664 
श अ-50- 44.58 ८ 27-07. 55. 7 27:58 5 “शक 74 
53 या उससे न कक जा आए आय 270 70058 
अधिक ९ - 3.47. 74:60: 7 40.66:..::- 28. 28 
अनुपलब्ध आज आम ० हज %06॥ 
%. 5700 58.38 . 38-78. 5८7 ८7 22:33". - जै0 है0 
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आयु वि0स0 पंचम “5. वि0स0.. वि0स0 वि0स0 . सम्पूर्प्प योग । 
सं0 कांग्रेस षष्टम सप्तम अष्टम.... | 


25-32 42 9 44 2 5 97 ग 
2,.. 5.63 4.24 आओ 6 .02 
33-42 54 34 55 44 34 389 | 
८... 25. 35 46 . 03 26.49. 49.44.. 29.56 24 . 46 
3:58 46 59 60 48 30 22 
४... 24.59 27 . 83 28.57 25.00 26.08 24 . 55 | 

53 या उससे 35 49 4 7 24 269 के 
/... 46.43 23.44 49.52. 23.64 48.26 46 . 70 | 

«| 

अनुपलब्ध. 66 64 40 24 25 460 कप 
',. 30.98 28.77 49.04 29.46... 24.73 28 . 57 ' क्‍ 








योग 243 242 240. 72 475 4640 


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अध्ययनाधीन काल के मध्य सर्वाधिक 395 
[सम्पूर्ण विपक्ष के 24.53 प्रतिशत] सदस्य 43 से 52 वर्ष की आयु के थे तथा 389 


सम्पूर्ण विपक्ष के 24.46 प्रतिशत] सदस्य 33 से 42 वर्ष की आयु वर्ग के थे इस 5०० | 
प्रकार विधान सभा में विपक्षी सदस्यों ने मध्यम आयु वर्ग का प्राधान्य रहा। तीसरा स्थान  । 
53 या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का था । इनकी सदस्य संख्या 269 [सम्पूर्ण . 
विपक्ष का 46.70 प्रतिशत है । सबसे कम 97 [कुल विपक्ष का 6.02 प्रतिशतों सदस्य अर... 
25 से 32 वर्ष के उम्र के थे। 460 कुल विपक्ष के 28.57 प्रतिशत] सदस्यों का आय. ह « 
विवरण प्राप्त नही हो सका । है 














शैश्नेषिक स्तर:- 





सदन की सम्पूर्ण कार्य क्षमता सदस्यों की शिक्षा-दिक्षा से प्रभावित होती है। क्‍ 
। विधान सभा सदस्यता के लिये यद्यपि संविधान में कोई शैक्षिणीक अर्हता निर्धारित नहीं 
2 की गयी है तथापि विपक्षों सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि को अभिनिश्चित करने के लिये 
शिक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व 
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का विकास होता है । शिक्षा का उद्देश्य केवल वकील या डाक्टर, सैनिक या अध्यापक 
नहीं वरन्‌ एक प्रतिष्ठत मानव बनाना है । मिल्टन ने कहा था "कि मैं आदर्श एवं 
शिक्षा उसे कहता हूँ जो मानव को न्याय संगत, कुशल, नीति व सार्वजनिक पदों पर 
शान्ति व युद्ध में कार्य करने के लिये उर्पयुक्त बनाती है" शिक्षा शासकों व शासितों के 
मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस दृष्टि से अध्ययनाधीन विधानसभा में विपक्षी सदस्यों 
का शैक्षिक स्तर निम्नवत्‌ है :- 












































शिक्षा वि0स0 वि0स0 वि0स0. वि0स0 चतुर्थ 
। प्रथम द्वितीय तृतीय संविद कांग्रेस 
प्राइमरी न 2 45 4 ४ क्‍ 
है - 4.39 8.29 .77 0.50 
मिडिल | 6 25 4 - 
॒ / 2.50 4077 438%66 लाए ्ा क्‍ 
हाईस्कूल हे 2 48 45 44 हा 
५ - 4.39 9.94. 6.66 70 पर 
इन्टर क 9 4 5 
है - 4:39 छः * 833 3.53. ० 
स्नातक 4 44 47 22 22 हा 
है 40 . 00 9.72 9.39. 9.77 ४5 28 8 रा 
| स्नातकोत्तर -- 9 # मुह 5 32 
क्‍ है कल 6.25 9.39. 44.74 46.46 
तकनीकी क हज ब् ८ 5  फ्ज 
3 १88 258. 38 ४५28 





है 7-5 7.64 .. 43-84 :8-00-. ।434 








अशिक्षित/... 32 आप न आह बा 
अनुपलब्ध४ 80.00... 68-06 





योग 








शिक्षा क्‍0स0 पंचम वि0एस0 वि0स0.. वि0स0 सम्पूर्ण योग 
संविद कांग्रे। पषष्ठम सप्तम अष्टम 


कल, सा्भक पतकालक, वादा वा ८लाताह, ताक आातताहआ- ध०एरमादत ातशाकते ततकगढ़र: ॥धतक परपारेंककउदाममत (सदा4॥# आनाएपेका आलफाशारं ककया अकमंडारल 3 अतप्ाका8त ्रगपफल+ केताााथ वकालत अकाधातथा॥ (पका०३: अभवमपातात अानमॉली व्यक्षयाथर बसानकर अ्पयानाल उमलापंआ५ अध्रनत, अर्यमवपक जद +५पाजका वर्क ऋजसंभाक) पवार जवकामकमी॥ पकयबकक कपास 40 अममा। आल्‍नैताव+ #मममाकाक इसमापस्‍का अलराऊकात ऋभानजाओ) लफमारभनो। 3५00७050 अापभाक १४०४४वा॥ शतक. ताभाओ काना 
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43 रु 3 4 6 48 
6.40 न 4.42.. 5.55 5.24 2.98 
4 9 4 न 60 
3.28 4.88 4.28. 5.55 न 00) 
हाईस्कः 45 25 28 9 46 442 
/* 7.04 44.79 43.33 42.05 43.94 8.82 
इण्टर 9 43 43 8 43 84 
है 4:29 6.43 6.49 ॥4.74 44.30 जम कक, 
स्नातक 46 26 24 9 44 465 
है 7.54 42.26 40.00 42.05. 42.47 40.25 
स्तातकोत्तर 40 33 28 । 34 222 
१ 48.77 45.56 ॥3.33 9.72 26.95 43.79 
तकनीकी 5 5 6 4 2 24 
है 2.34 2.35 2.85 4.38 8 4.49 
20 23 47 १, 43 497 
4 जब अल ओ वध दी वर वी) 42 . 24 
अशिक्षित/ 80 83 64 98 20 668 
अनुपलब्ध४. 37.56. 39.45 29.04 3.94 . 47-39 44 . 49 
योग 949 07% «०07 ४2१. 445 4640 





मरा ।सशदमकीक शलछाकमामर कम्पनी १ं+॥॥ पम+माकाका अममपरमतक गेंक(.४#३५8३ पकआतकामक खभप+रानेके शभाअ तभरलॉपल आकर कपाभ४मा»+ आसन ससावाभथथा अजब ५ा4ाउन ;भमना तरल ५७७३४७७७७ का 


उपरोक्त सारिणी पी को देखने से पता चलता है कि अध्ययनाधीन काल 
में विपक्षी सदस्यों के अधिकांश सदस्य 


जिनका कि 


विवरण प्राप्त है 


लिन नमन नल जवक न कक के अभी भा ाआाा॥ आरा ३४४७७७७७४/७७४/७७७४७७७७७//७७/७७४/७/७४७ररश/आ/॥श७श/श शरण 


किसी न किसी 








आर के पी कहे हम... सीकि | के की. मत मा. जा का डक मी सा पक के काम सन कह की. डी आदी क के के न मम 3 


ले बन अनाज. का. अडे.  ह 
आय मी आज मी 3 मम 8 ४ ४०. 02:28 6५6 है 


# इस संख्या में समातकोत्तर शिक्षा के पश्चात्‌ विश्नि शिक्षा आप्त' सूद सस्मों 
की संेर्मा भी सम्मिलित डै। क्‍ द 
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स्तर तक शिक्षित शथे। दूसरे, शिक्षित सदस्यों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त अर्थात स्नातक 

उच्च का प्राधान्य रहा । इनमें सर्वाधिक संख्या स्नाकोत्तर पश्चात कानूनी शिक्षा प्राप्त 
सदस्यों को थी । शायद इसी लिये विधान सभा में प्रायः उनके उच्च तार्किक स्तर की 
अभिव्यंजना परिलक्षित होतीरही | प्रतिपक्ष के अग्रिम श्रेपी के सदस्य जैसे श्री झारखण्डे राय, श्री 
त्रिलोकी सिंह, श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री चन्द्र भानु गुप्त, चरण सिंह तथा श्री नारायण दत्त 
तिवारी के वाद विवाद का स्तर संसद के विपक्षीय नेताओं अथवा विश्व में लोकतंत्रात्मक प्रणामी 
का अनुसरण करने वाले देशों के प्रमुख विपक्षी नेताओं के वाद विवाद के स्तर से कमोवेश 
काफी मेल खाता है, अतः तार्किक स्तर श्रेष्ठ कोटि का रहा । 





व्यवसाय व्यक्ति के जीवन में उसके स्वभाव तथा चरित्र के निर्माण में मुख्य भूमिका 
निभाता है । इसी के आधार पर व्यक्ति अपना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक जीवन क्षेत्र 
निश्चित करता है और उसी प्रकार के वातावरण में विचरता है । तथा वैसे ही संस्थाओं व 
संगठनों की सदस्यता ग्रहण करता है। वैसे तो कोई व्यक्ति बहुधन्धी हो सकता है, लेकिन 
अन्ततोगत्वा कोई एक व्यवसाय उसके जीवकोपार्जन का प्रमुख आधार होता है। सदस्यों के 
व्यवयाय का सदन के विधायी एवं अविधायी क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव 
पड़ता है इस दृष्टि से व्यवसायिक विश्लेषण की उपेक्षा नही की जा सकती है। अध्ययनाधीन 
विधान सभा मेंनेयक्षी सदस्यों के चुनाव के पूर्व व्यवसाय का विवरण निम्नवत्‌ है। 


ड़ 


व्यसाय वि0स0.. वि0स0 वि0स0 चतुर्थ वि0स0 
प्रथम द्वितीय तृतीय संविद कांग्रेस 
कृषि 5 25 75 80 58 
ह 42.50 47.36 44.44 35.55 ... 79.39 
वकालत ६ 2 ... 42 49. द 36 
है 2.50 & 83 6.63 8.44 48.48 
है न्‍ “-... - 48. 
॒ मा ५ कक 80 के 4७ हो 3 कक ये बा पड 
समाजसेवा ... 2. 4. . जय 5 पक: दर, 


रा] ऐ 
7 


४5 5.00 / 2:78. 9.39 5: “56-99, “7. 52502 



















































अन्य (यथा 


खिलाड़ी गा, | 6 5 
जरत्रकार | 
आदि ॥, 5.00. 4.47... 2.7 5. 33 7.07 


अनुपलब्ध 30 90 49 /4 हक 



































अन्य[यथा 202 5) 40 2 





4 98 
खिलाड़ी ५, 40.32. 9.90 4.76. 2.77 3.47 6.08 
० अं 28 | - | 
अनुपलब्ध 39 56 5 6 49 449 
& 48.30 26.44 2.38 22.22 86.52... 26.02 
योग: + 


से समबन्द्ध थे । सम्भवतः यही कारण है कि उ0प्र0 विधान सभा में कृषि के व्यवसाय 
से सम्बद्ध सदस्य एकहित अथवा दबाव सयूह के रूप में संगठित हो सकें। द्वितीय स्थान 
वकालत करने वाले सदस्यों का था । किन्तु यदि उक्त सारणी की तुलना विधायकों की 
शैक्षिणिक योग्यता की सारणी से की जाये तो यह उल्लेखनीय तथ्य प्रकाश में आता हे 
कि कानूनी शिक्षा प्राप्त 497 | कुल विपक्ष के 42.24 प्रतिशत! सदस्यों में से 484 
सदस्य (कुल विपक्ष का 44.43 प्रतिशत सदस्यों ने इसे अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया। 
सदस्यों के कानून विज्ञ होने के कारण सदन में वाद विवाद का स्तर तार्किक व अच्छा 
रहा ।सासणीसेस्पण्ट है कि ऐसे सदस्यों की संख्या भी कम नहीं थी कि जिन्होंने राजनीति 


को एक पेशा बना लिया और सम्भत: इसी कारण राज्य में विपक्षी खेमे में दलीय विघटन 
को राजनीति परिलक्षित होती रही । 


योग # कुछ सदस्य ऐसे थे जिनके कई व्यवसायथेअत: प्रत्येक में उनकी संख्या जुड़ी होने 
: के कारण योग नहीं दिया गया । 





2230:९८-२४(॥कर-७-क-बन्‍न्‍टै२++-००५७७०.३... 





सार्वजनिक आन्दोलनों, प्रदशनों व सत्याग्रहों में भाग लेने तथा राजनीतिक कारपों 
से जेल यात्रा करने से जहाँ एक ओर व्यक्ति की राजनीतिक उत्तेजना एवं चेतना परिलक्षित 
होती है वही दूसरी ओर इससे संसदीय शासन प्रपाली अनास्था अभिव्यक्त होती है । 




















4044 विएःस0.. वि0स0.. वि0स०0 चतुर्थ वि0स0 
जानन्‍्दालन; कांग्रेस 
जेल-पाजा प्रथम द्वितीय तृतीय संविद काग्रेस 
स्वतंत्रता 9 2 20 47 35 
आन्दोलन ८ 22.5 48.75.. 44.05 7. 55 7.67 | 
कृषक 3 40 9. # है तर 
आन्दोलन %& 7.50 6.94. 4.97 - हु 
द खाद्य न“ 6 8 - के 
आन्दोलन ५» का 4.47. कक. दे शा 
श्रमिंक - 2 । - ८ 
आन्दोलन * - 4.39. 0.55 ण द 
विद्यार्थी न 4 गा न - 
आन्दोलन ४ -- ही. 22० हि हयि 
। य्थ, आरके 44 7 6 44 
छ लागल #**५।० है. रेल हर द | क्‍ 
सत्याग्रहआदि)? 7.50 0 6 7 5 
जेल यात्रा हक 48 गा आह । जुबर्व 575 वह 
नही की & 2.50. 42.50  - 66.00... 58.58 
 जअनुपलब्ध :. 58 “5 ह5: 8 7 
गत तिल 5 25-47. 48.48 





सार“जाडो/ वि0स0 पंचम वि0स/ 
नेलप्राजा स॒विद काग्रेस षष्टम 
स्वतंत्रता 45 38 9 
आन्दोलन“, हे 47.92 4.28 
कृषक । | 5 
आन्दोलन ९ 0868 0.47 2.38 
खाद्य के हैः 3 
आन्दोलन %. -- ज- की, 
श्रमिक सके ु 4 
आन्दोलन £ कला. यह "अल 4:95 
विद्यार्थी ष्ट म र्ज नल 
आन्दोलन £ न - - 
मम (दूलीआ' 46 2 43 
शी गत्दा, ४] 
आन्दी+ आदि) 7.54 0.94. 6.49 
जेलयात्रा 467 -- 463 
नहींक्री ५, 78.40 स् 232, 
अनुपलब्ध 55 468 43 
ब85 ,.. 25288 5 06% 








“2 52, 
4. 73 4.98 
“2 42. 
4. 73 4.30 
हे 44 
ध्डं () . 87 
3 अर 
2-60 (2.43 
60 446 
52.47 9.07 
बा 0/4 
44.86 
96 647 


उपरोक्त सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है क्‍ कि अध्ययनाधीन काल के विपक्षी 


भाग लेने के कारण जेल गये 








कुल विपक्ष के 44.43% [सदस्य राष्ट्रीय . स्वतंत्रता सग्राम में 
| 32 (कुल विपक्ष के 4.98 प्रतिशत] सदस्य स्वतंत्रतोत्तर 


योग# कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने कई आन्दोलनों में 


१७७र्ऑीएएर्भाणभाार आया आम जलन अभय मकर 22७४ वासास्‍थ+ वध, 


५ 
ह] 
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राज्य में कृषक आन्दोलन के सन्दर्भ में जेल गये। 
सदस्य खाद्य आन्दोलन में भाग लेकर जेल गये | 
सदस्य श्रमिक आन्दोलन में भाग लेकर जेल गये न 
सदस्यों ने विद्यार्थी आन्दोलन के सन्दर्भ जेल यात्रा की | 446 (सम्पूर्ण विपक्ष के 9.07 | 
प्रतिशत] सदस्य ऐसे थे जिन्होंने सम्बद्ध दल द्वारा चलाये गये विभिन्‍न आन्दोलनों, सत्याग्रहों | 
में भाग लेकर जेल यात्रा कर अपनी राजनीतिक सक्रियता का परिचय दिया। 674 सम्पूर्ण ५ 
विपक्ष के 44.46 प्रतिशत! सदस्य किसी भी रून्दर्भ में जेल नहीं गये । तथा 644 


विपक्षके 39.84 प्रतिशत] सदस्य ऐसे थे जिनकी इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं हो ॥ 
सकी। 


24 कुल विपक्ष के 4.30 प्रतिशत क्‍ 
84 [कुल विपक्ष के 0.87 प्रतिशतों 
| 7 कुल विपक्ष के 0.43 प्रतिशत 











शा 





उर्पयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि किशेक्मपक्ष में 
कम थी , जिन्होंने स्वतन्‍्त्रोत्तर (स्वतंत्रवापूर्न विभिन्‍न आन्दोलनों 
मेंभाग लियाही। सम्भनत:डसी कारण ठे संयमित एवं संसदीय 
रहे। 


ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत 
, विशेषकर स्वतंतत्रा संग्राम 
प्रणाली के प्रति आस्थावान नहीं 








विधायकों का विधायी पूर्वीनुभव उनकी योग्यता को अभिनिश्चित करते हैं । वास्तव में अनुभव 
प्राप्त विधायक नवआगन्तुक विधायकों का मार्म दर्शन करने में काफी सहयोग देते हैं। 


सदन को मर्यादा व प्रतिष्ठा को बनाये रखना तथा विधायिनी पेची-दगियों को सुलझाने 
आदि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें अनुभवी विधायक ही सम्पादित कर सकते है। 








विधायी अनुभव प्रथम विधान सभा. द्वितीय तृतीय वि0स0 चतुर्थ 
विएस0 वि0स0 . संविद कांग्रेस 
स्वतंत्रता न 4्‌ | ण 2( 
पूर्व निर्वाचित ६ - 2:78 0.55. - 40.60 
स्वतंत्रता के बाद - ४5% जी 5 9 37 
प्रथम वि0स0 % - 9.03 2.76 400 8. 68 
पट ++ ० 8“ हक 
तृतोय वि0स0 - द् गा 48 42 
०५ हल क् शक 8.00 24.2. 
कन । " पे न _- _- - 
अनुभव ह्दीन ४8 ५ 2 98 55 486 50 78 
जम ० हक हे अत. 5405 50 00 के दे 
अनुपलब्ध 3 आल 5 


० 0, मत कह 2008, । 26 “52 : 38 :-बंब « 48-48 














पूर्व »% 4.87 0.37 4.42 6.94 0.8 





८ 
सनतन्जता के नाद- 
प्रश्नमम विब्स० 4८ डक, 40 6 । 433 
है 7.04 47.45 44.76. 8.33 40.86 8.26 
द्वितीय विग्सए. 45 37 48 9 6 474 
हर 7.04 ४.45 8:97 ॥ ॥250 5.9 १0, ८१ 
तृतीय 23... 53 39 42 9 204 
#/ 40.79 24.05 48.57 46.66  #?. 9 , औह 
चतुर्थ टह। 43 42 43 43 448 
# 47.73 20.28 20.0 48.05 44.30 9.49 
पंचम -- >+ 46 46 ॥ 24 
4० कर के 47.64 22.22 43.94 7.54 
षष्टम -- न हे 29 22 54 
/४ पर क कर 40.27 49.43 3.46 
सप्तम सह कि के कर 36 986 
*०/, _ ही व की 34 .30 । “कक 
अनुमबहीनी |26 70. वश 25. 56: 698 
० 89:85 33504 < 8760 «34.29 6 607 0 5. «5 0८ 
अनुपलब्ध 34 24 हद के 5 . 245 
है 44.55... 9.90 - बे हि. 27542 /2 
योग # 


योग # कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होन॑ कई विधान सभाओं में अपना योगदान किया अत: 
सभी में उनकी संख्या जुड़ी होने के कारण योग नहीं दिया गया । 
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उपयुक्त सारपी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्ष के सर्वाधिक 20१ 
सदस्यों [कुल विपक्ष के 42.48 प्रतिशत] सदस्यों को तृतीय विधान सभा का अनुभव 
प्राप्त था । 474 सदस्यों [कुल विपक्ष के 40.62 प्रतिशतों सदस्यों को द्वितीय विधान 
सभा का विधायी अनुभव प्राप्त हुआ, 448 सदस्यें। /कुल विपक्ष के 9.49 प्रतिशत| विधायकों 





को चतुथ विधान सभा का विधायी अनुभव प्राप्त था। तथा 433 [सम्पूर्ण विपक्ष के 8.26 
प्रतिशत सदस्यों को प्रथम विधान सभा का विधायी अनुभव प्राप्त था। 424 को पंचम वि 


का विधायी अनुभव प्राप्त था । 64 [सम्पूर्ण विपक्ष के 3.78 प्रतिशता सदस्य ऐसे थे। 
जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व विधायिनी बनाने में योगदान किया था। तथा 534 सम्पूर्ण विपक्ष के 
3.46 प्रतिशत] सदस्यों को षष्ठम विधानसभा का विधायी अनुभव प्राप्त था। तथा अष्टम 
विधान सभा के 36 सदस्य [सम्पूर्ण विपक्ष के 2.23 प्रतिशत सदस्य ऐसे थे जिन्हें सप्तम 
विधान सभा का विधायी अनुभव प्राप्त था। तथा 698 [सम्पूर्ष विपक्ष के 43.35 प्रतिशत सदस्य 
ऐसे थे जिन्हें कोई विधायी अनुभव प्राप्त नही था। 245 [सम्पूर्ष विपक्ष के 45.22 प्रतिशतों 
सदस्यों का विवरण प्राप्त नही हो सका । 


दल का संगठनात्मक अनुभव:- संगठनात्मक अनभव:-- 





संसदीय प्रणाली का अनुसरण करने वाले प्रजातंत्रिक देशों में राजनीतिक दलों 
के संगठनों का विशेष महत्व होता है । ये संगठन अपने सदस्यों पर नियन्त्रण रखने, 
भावी राजनीति की रूपरेखा निर्धारित करने, सदन में उनके आचरण को अभिनिश्चित करने 
तथा अनुशासनात्मक प्रशिक्षप देने जैसे महत्व पूर्ण कार्यो का सम्पादन करते है।इस दृष्टि 
से विपक्षी सदस्यों का किसी राजनीतिक दल के संगठन में पद धारण करना एक महत्वपूर्ण 
बात है। इसी उद्देश्य से सारणी में प्रथम, द्वितीय,तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम 
सप्तम व अष्टम विधान सभा के विपक्षी सदस्यों के दलीय संगठनातमक अनुभव का विवरण 
निम्नवत्‌ हैं 


पदीय अनुभव प्रथण वि!/स0.. द्वितीय वि0स0 तृतीय वि0स0 चतुर्थ 
संविद कांग्रेस 
जिला स्तर - हे 6 2 है 6 
से निम्न ८. 2 4.40 05 703 
जिला स्तर 2 44 49 उ5 62 
१ 5.00 9.72 40.50 45.55.. 34.34 
राज्य स्तर 4 कप 46 45 59 
2.50 2526: 8:84 6.66. 29.79 








#अप्रक के अल लत कक 
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पल 29 68 46 403 


० 
(6 रु 5 हल, || 
३३ ४ कक हे 


हि न - 47 . 55 2.52 


हि कालत्रकत 


योग 40 . 444 484 225 498 


हि जन कल मय 5. 9. «300७७ अपर आपात ह00806 ओडिशा तकोकपयेक! 3४जेसपार सतकरकके- 408४४8३ -48%#रक जे /7744- 6७8४४ अपेशरनतीक, यतेड्श॑क प्रशरिला# वसपसतका शपनाशर अमामकरना, उसलपसंसंजोर अविलरिप्रक लररैक्लकंश अयद्ारकतर प्रसमअफ+ बेक॑आम<क्ना ऋधमममात, अरस्‍भाम अमामेक्यरका वपंरोकतंभाकत /ोकेकरसपेक ९०-अ+४मनकेके 'एटान+लमवरों: भेअक+अमदा। परन्ासबीकते समकेनलभिक "या भाता पिकलत लेनी वमकफेककी: अमममानत्मक, उमरवमशाकी हमकमपतनरे पफालतश्रनाके। मे#धममायमक के आरिकीकक, अदालत 0+/रंपधआा पाकपतआाककी' धररेशदवपोओ! “वऑममेफओत "मकान, 
उयातअत .. पक्का: इकरा३ का किशक॥ 0 शििप्शाशक ओकाडकतक २;गकीओ ३ ३१/॥भह- +/क्ो॥॥: आक्रद्ामेशा जजीआसो कीरीशलए6०५ कालापन खकतोशाका। पशाहकित कश९(॥/॥३४ आतयसतका,. ांगेशतिति डेमरामंथा जन हु ७७७आ अमान वोषआमेधादरक ऑलेकमकालि,. असकापेसमत मृफगलताकोओं उफ्करनातओ अलामकामा असव्माओर >फनकमाका ससेआमतत' संतकामाजतोकक, अलग अलंवम्ाए&॥ रातातभॉशीतीनरी सिलीेअआज0 यामी सकल्‍तयारक कंपां+॥क पपानरकक सिं&तकाका! +#फआमेकत पिलेनेललि+४0 अउरररमलीकि निमेआमाकका। /मेडकअमोती त्रशपसकोको, अरकलाकपक, पपमनजममे, ७५३ ाआकक ताफनजरकीी, 





परदीय अनुभव पंचम वि0स0 षष्टम सप्तम अष्टम सम्पूर्ण योग 
संविद कांग्रेस वि0स0. वि0स0 वि0स0 | 
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उपयुक्त सारिषी को देखने से स्पष्ट होता है कि अध्ययनाधीन काल में विपक्षी 
सदस्यों में सर्वाधिक 287 [सिम्पूर्ण विपक्ष के 47.82 प्रतिशता सदस्यों को जिला स्तर 


संगठनों में पद प्राप्त करने का अवसर मिला । 240 [सम्पूर्ण विपक्ष के 44.90 प्रतिशत 
सदस्यों को राज्य स्तर के संगठन में पद धारण करने का मौका मिला। 92 [सम्पूर्ण विपक्ष 
के 5.74 प्रतिशतों को अखिल भारतीय स्तर के संगठनों में पद धारण करने का मौका 
आप्त हुआ तथा मात्र 40 [सम्पूर्ण विपक्ष के 2.48 प्रतिशत| सदस्यों को जिला स्तर तक 
के संगठनों में पद धारण करने का अवसर मिला । सर्वाधिक 554 सम्पूर्ष प्रतिपक्ष में 
34.40 प्रतिशत] सदस्यों को राजनीतिक दलों के संगठन में किसी स्तर पर पद धारण 
करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । 397 कुल विपक्ष के 24.65 प्रतिशत ! सदस्यों 
की इस सन्दर्भ में 





में जानकारी प्राप्त नही हो सकी। 


उपरोक्त विवरण के विश्लेषण से स्पष्ट हे कि विपक्ष के अधिकांश सदस्य दलीय 
संगठन में पद धारणकर्ता के रूप में अनुभहीन थे। सभवतः इसी कारण विपक्षी खेमा संयुक्त 
रूप से अनुशासन बद्ध नहीं रह सका। फलस्वरूप समय समय पर सदन में कुछ विषयों 
पर एक ही दल के सदस्य ने अलग अलग मत व्यक्त किये । 


स्थानीय स्व शासन का अनुभव:- स्व शासन का 





शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये सत्ता का विकेन्द्रीकरण स्थानीय 
निकायों जैसे - जिला बोर्ड, जिला परिषद्‌ टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिका, 
पंचायत समिति व ग्राम पचायतों के रूप में किया गया है। इन निकायों के माध्यम से 
नागरिकों को लोकतांत्रिक पद्धते व परम्पराओं का ज्ञान होता है। और इसी कारण इन्हें 
राजनीतिज्ञों का प्रशिक्षण केन्द्र कहा जाता हें। इतनी प्रभावी उपयोगिता होने के कारण विपक्षी 
सदस्यों की इन संस्थाओं से सम्बद्धता की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। 
इसी उद्देश्य से अध्ययनाधीन विधान सभाओं में विपक्षी सदस्यों का स्थानीय स्वशासन संस्थाओं 


का पूर्वानुभव दर्शाया गया है - है 
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उपरोक्त सारणी से विश्लेषप से स्पष्ट है कि अध्ययनाधीन काल में 
पक्ष के 46.39 प्रतिशत] सदस्यों को जिला बोर्डी] जिला परिषद 
थरा । 748 कुल विपक्ष के 7.52 प्रतिशत सदस्यों को नगर पालिका नगर 
एरिया या नोटीफाइड एरिया का अनुभव प्राप्त तथा 75 कुल विपक्ष के 4.65 
दस्यों को ग्राम पंचायत का अनुभव प्राप्त था; 69 सम्पूर्ण विपक्ष के 4.28 
शत सदस्यों को पंचायत समिति का अनुभव प्राप्त था । 978 [सम्पूर्ण प्रतिपक्ष के 
सदस्य अनुभवहीन थे। तथा 408 [सम्पूर्ण विपक्ष के . 67! प्रतिशत 


हा] 


इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नही हो सकती 
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के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययनाधीन काल में विरोधी 





दल में स्थायी स्वशासन संस्थाओं का अनुभव प्राप्त सदस्यों की संख्या अल्प थी। 
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परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। एक सीमिति दायरे में रहने से०्यक्ति की भावनायें, व्यवहार 
के ढंग, भाषा, नैतिकता 4नी, परम्परा, सामाजिक मूल्य, लोकाचार व मनोवृत्तियों का स्वरूप 


का 
उसे विभिन्‍न सम्भयताओं आदर्शों, व्यवहार, संस्कृति, खानपान, वेशभूषा, 
सामाजिक विश्वासों अथवा मनोवृत्तियों का बोध होने लगता है; परिषाम स्वरूप उसकी मानसिकता 


का विकास होने लगता है और प्रत्येक समस्या को प्रगतिशील दृष्टिकोष से देखने लगता 
| 





उपरोक्त सारणी के विवेचन से स्पष्ट है कि अध्ययनाधीन काल में प्रतिपक्ष 
के 68 [सम्पूर्ष विपक्ष के 4.22 प्रतिशत] सदस्यों ने एक या दो देशों की यात्रा की । 
36[सम्पूर्ष विपक्ष के 2.23 प्रतिशत/सदस्यों ने 4 से अधिक देशों की यात्रा की। 794|सम्पूर्ण 


उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विपक्ष के कुछेक सदस्यों को ही विदेश यात्रा 
| अनुभव प्राप्त था । तथा ऐसे सदस्यों का बाहुल्‍य था जिन्होंने किसी भी देश का द 
श्रमण नहीं किया । शायद यही कारष है कि सदस्यों ने किसी समस्या का समाधान भारतीय 
परिप्रेक्ष्य में करने का ही सुझाव दिया । 


विशेष खचि-- 





यह एक सर्वमान्य सत्य हे कि जिस कार्य को करने में मन का अधिक लगाव 
होता है । उस कार्य को अच्छे ढंग से सम्पादित किया जा सकता हैं तथा उसके परिणाम 
भी लाभकारी सिद्ध होते हैं । ऐसे कार्यो की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त कर कुछ सीमा 
तक व्यक्ति के दृष्टिकोण उसकी भावनाओं एवं मनोवृत्तियों का सहज आभास होने लगता 
है। अतः विपक्ष की वैधानिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में विशेष रूचि का विवरण दिया गया 

























































चतुथ 
अध्ययन ( 40 72 33 37 है 
४ 20.00. 27.78. 39.78 7822 58% 48.68 
संगीत 2 26 2 26 
कप ई#// पु हैँ है । है. 4 3 
£ 7.50 8.33. १4.36 5.33 43:03 
राजनीति ] 0 0 2 5 ही 


और कषको 


५ 2.50 6.94 5.52 0.88 2. 02 | 


(६) 

2 

(१ 
+ 
रे 





सुधार ५ रे । 
घुधार ,, 7.50 5.55 46.2 2-22 5.05 


है 





है 





० रल 2. 08 ८. 





बागवानी 8 40 8 (६ हा 
है: 5.00 5.56 5.52 लकी की; 8.08 गम 





खेलकूद/ 2 49 48 49 6 
शिकार » 85.00... 43.49 9:84 . . 8.44 3-03 
















फोटोग्राफी... 4 3 3 6 8 
५५ 2.50 2.08 4.66 2.67. 4.04 


अन्य - 46 32 हक जप ज + 0) 
८ दी आम ली 2 की 02 72 40-40 


अनुपलब्ध आम 22 
है 75.00: “52-78: 29-28 -. हारा 7 2475 


8 


खचियों में दर्शाया गया 


योग # . | 


अरमान अन्त) वराजामगमन जमाकांगेर ध्ाफककाा, 
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में दर्शाया गया है अतः सारणी का योग नही लिखा । 
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उर्पयुक्त सारणी को देखने से पता चलता हे कि अध्ययनाधीन काल में विपक्ष 
के सर्वाधिक 409 [सम्पूर्ण विपक्ष का 25.40 प्रतिशतुं सदस्य ऐसे थे जिन्होंने अध्ययन 
में अपनी विशेष रूचि व्यक्त की। 202, कुल विपक्ष के 42. 54 प्रतिशत, सदस्य ऐसे थे 
जिन्हें कृषि या बागवानी में लगाव था। 466 | सम्पूर्ण विपक्ष के 40.34 प्रतिशत सदस्य 
को समाज सुधार में रूचि थी । यही प्रशिशत खेलकूद व शिकार में रूचि रखने वालों 
का रहा । 452 [सम्पूर्ण विपक्ष के 9.44 प्रतिशत [सदस्य ऐसे थे जिन्हें संगीत में रूचि 
थे। 70 [सम्पूर्ण विपक्ष के 4.34 प्रशित | सदस्यों ने भ्रमण में अपनी रूचि व्यक्त की। 
54 [सम्पूर्ण विपक्ष के 3.35 प्रतिशत | सदस्यों ने राजयीति में अपनी रूचि व्यक्त की! 
50 [सम्पूर्ण विपक्ष के 3.40 प्रतिशत] सदस्यों की रूचि फोटोग्राफी करना था। )24 [सम्पूर्ण 
विपक्ष के 7.70 प्रतिशत सदस्य ऐसे थे , जिन्हें अन्य रूचियों जैसे- सत्संग, एकान्तवास, द 
तेश्ना, चर्खा चलाना, दस्तकारी, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह, घुड़सवारी इत्यादि में सूचि थी। 
480 [सम्पूर्ष विपक्ष के 29.84 प्रतिशत|ं सदस्य ऐसे थे जिनकी इस सम्बन्ध में जानकारी 


प्राप्त नही हो सकी । 


हर 









उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विपक्ष में ऐसे सदस्यों का बाहुल्‍व था जिनकी 
विशेष रूचि अध्ययन में थी,जो उनके उच्च्चस्तरीमतर्क - वितर्क करने एवं अपने मत के 
सर्मथन में ठोस तथ्यों को उजागर करने की नीति, वाद विवाद , में झलकती रही। 


हर प्ठ्भ हा, लत  .... 





पर के सदस्यों की सामाजिक 





(रख) 





लोकतंत्र जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुआयामीय होती है। वे एक साथ ही 
दल के सदस्य, जनता के प्रतिनिधि, संसद के सदस्य एवं सरकार के अधिकर्ता होते है, 
संसदीय सरकारों को वे तभी महत्व प्रदान कर सकते है जब दल के सदस्य के रूप 
में दल के कार्यक्रमों एवं नीतियों से आम जनता को अवगत कराकर उसमें दल के प्रति 
रूझान उत्पन्न करने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखते हो। दलीय सिद्धातों एवं नियमों के 
प्रति सर्मपित हो, जनप्रतिनिधियों के रूप में राष्ट्रीय समस्याओं के साथ ही अपने निर्वाचन 
क्षेत्र की समस्याओं का पूर्ण ज्ञान रखते हो तथा उन समस्याओं के समाधान हेतु पहल 
करने की उनमें व्यग्रता हो। विकास कार्यक्रमों में मतदाताओं के बीच अपने को पथ प्रर्दशक 
के रूप में प्रस्तुत करते हों, संसद सदस्य के रूप में संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान रखते 
हो तथा अपने आचरण एवं वाषी से संसद के बाहर एवं भीतर संसदीय मर्यादा को प्रतिबिम्बित 
करते हों! डा0 फाइनर के अनुसार इन सब कार्यों के लिये विधायक के पास विशेष 
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आवश्यकता है सामान्य बुद्धिमत्त। पैनी बुद्धि 
सामान्य शक्ि और मानव स्वभाव में 
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करने 
घेराव, 
सदस्यों की 









्र्य का रहा । अतः इस सन्दर्भ में सत्तापक्ष के सदस 












खर लक... #ह आवब श्र यक श् थ्रति हक के चलते गा 
पृष्ठभूमि से तु वश्यक है कि तियों के चलते प्रतिपक्ष 
का व्यवहार सत्तापक्ष की तुलना में संस विवेचन निम्नवत्‌ है:- 


ह्क 


दि 






0७७५७ ७७ ७७७८ ॥/(४३/३५७७/ह#क 
कुशिशात ना हैः हि हु है हल 
४. कं 


लक" #भा 8४2 १७% ं है शा 8 'भ! *१| ;. #े। 
जन्म स्थान प्रथम द्वितीय 
पे ता 






हो 


(मु हुँ हक आह हक 
|) 
का 8 $ 

ऐ है 





करमकाकशक: ॥भाल, सार तमअआर +मकधयतक तलफोप्रपममक #र॥/रकाक;र तमाम: अभंाफपैका ॥्राजमामरध्यनी! #क2-पामककः दैशसअकगे तमशिफिलेक: नेक कीाबभ७+ ।तॉपकानत,.पैसेनारवतर >#कपभणकात 'कमवाभॉतिता+ +कंसा/अ॥। (पाआधकामभाता 'फाजजााधंका 


ड 63 449 47 54 400 94 
22.05 49.83 23.73 24-00 47.46 44-43 





५ न 


हक 5्व 400) 29 हे, हे, 43 
/ ध्ध 48.88 40.46 44.64 444.44 23.58 20-48 





389 69 धा  / 446.. 02 #0 
64.64 64.88 29.24 35:68 


अनुपलब्ध 
हे / हु 5७] 5 9. () 9 5६25४ 





सत्तापक्ष 
सदस्मो का साग 


शा 8 5588० 3, 25४ औम अं ॥.४४७७७४७४७७॥४७ 


389 286 249 986 225 हक, 243 


ह। 
आलिरंकतस तफाललॉपंक भ+/अर्ाक पालशाकरपे) अतरसतीकोर ऐकलशांसकबालः ऑट्रकां/ का भाक्‍काशमर 'मभअमासंत्र। अतनकनआरकान काशब्माकेक! दैनेसंपआनर्ककी अशफप+मारी ीपताकामतनी (रतेकरकंरक आकर, अपत +पकामतपेंकी लक ३ाा ०५ कलेकरामी नरम ऑसतालेभुकमत #मे/+ंस+सत कलंदर विक्का पकेलेकामिक॥ अमेरमकेंपालकः आपमकॉलग४॥ से#म/वमकोकः ललिता! गैलरंलेशपात! अा्रमपशभां, प्रधाप्रमोगपंशआ करना, 


अष्टम योग योग 
वि0स0.. सत्ता प्रतिपक्ष 


लिन मक कल मनन जप न मम 2 /अंआ2४ममबंन मम बमां४॥७४७७७७७७४४७७४/७७७७७४ सनसनी अमयमममजाार अभाव :्ोफासफाभकधक पध्माकअऊत वर आधवीकी)ी,. अधलाभा+ा ०कराशाकके, 


वि0स0 सप्तम 
षष्टम वि0स0 


>लरमोसतंकः अ.कामंग मे#मि/३३३०३ ररमफेनत+ फतभभा+३ टाकानअः फरपंतक सिफॉफरता+, वतलाका३)९ 2302#७७ ॥उ+भाजज+ अकाल _सककक सास उंभाकरत«भभ" ,रकमकिकाश उतना, 


जन्म स्थान 
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गाँव 84 63 ... 548 ... 702 645 . 
39.06 +. 47-94 45.68 . 26-55 40 . 06 


शहर आम कि काठ 5 287 
26 - 82 3250 24.:56 -47:86 47.45 


89... _ 244 ५. 5 4987 “4469: 7 684 
32.09.  -69.54- 7 62-74 ८  कंक27.. 42-48 
28 7 384 7 80677 2644." 4640 


उयहा/»भकः आरंभविशााका ऋ१ा७०७०ाता आकासाभभभमाक द्रमदाभ्शॉक धारा आंगराधपाबक पगव७ ७७ पारा अमल कमा “मरमभाा2+- जमा प्रशक+ममम॥ अरमाभंन्याउज +उ्रााहत शी ॥ाकक अप्रावाअकक- वालतामकाके वाम॑ा++थ, पाना, 


अनुपलब्ध 





सत्ता पक्षके 
सदस्म्शेक्का सोग 
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उपयुक्त सारपी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सत्तापक्ष की तुलना में प्रतिपक्ष 

के अधिक सदस्यों का जन्म स्थान गॉव था । सत्तापक्ष के मात्र 26.55 प्रतिशत सदस्य 

ग्रामीण जन्मभूमि के थे जब कि प्रतिपक्ष के 40.06 प्रतिशत सदस्यों का जन्म स्थान गाँव 

था। जब कि शहर में जन्म लेने वाले सत्ता व प्रतिपक्षी सदस्यों का प्रतिशत अपेक्षाकृत 

एक समान था। सत्तापक्ष के 47.88 प्रतिशत सदस्य शहर के थे तथा प्रतिपक्ष के 47.45 

प्रतिशत सदस्यों का जन्म स्थान शहर था । 

कुल सत्तापक्ष के १६69 |55.57 प्रतिशत] सदस्यों की 

तथा प्रतिपक्ष के 684 [सम्पूर्ण प्रतिपक्ष के 42.48 प्रतिशतों सदस्यों की इस सम्बन्ध 
में जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। 





उर्पयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विरोधापक्ष में गॉव में जन्म लेने वाले विपक्षी क्‍ 
सदस्यों का बाहुल्‍य था । 


सामान्य निवास स्थान:- ' 








निवास प्रथणथ द्वितीय. तृतीय चतुर्थ वि0स0 पंचम वि0स0 
विए/स0 वि0स0 वि0स0. कंग्रेखा संबिद क्रांग्रेस संबिद 
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' परवकतेअ++कपरफरपमम 

















ग्राम - 445.. 249 70॥ 5. जेठव.. जउ5 820 ल्‍ 
हे |. हक अप हैंड. डेली तई 58.22 46.36.. 56.33 
शहर | 400 93 68 76 83 
५, ४ ७-० ज), आज आ862986 44.33 35.84. 38.96 ल्‍ 
अनुपलब्ध 389 - रा 4 2655 “| 40 
न का क “ ४ - 2.02. 42.55 - 0-46 4. 69 
योग 399 + 3286 - : 3249 “5 ज08 75... 2386 5242. 5 
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। वास टन सप्तम अष्टम योग-सत्ता योग-विपक्ष 


वि0स0. वि0स/ वि0स0 


ग्राम 424.. 499 476 42.70 874 
५, 53.02 56.69 58.46 48 . 03 384 . 28 
शहर 404 452 430 944 574 
५ 46.97 43.30 42.48 35.70 39968: , 
अनुपलब्ध _- ल्‍- >+ 430 462 
९५ का >- -- 46 .26 40. 06 
योग 2 354 306 2644 4640 


उर्पयुक्त सारपी को देखने से ज्ञात होता है कि अध्ययनाधीन काल 
में विपक्षी दल के सर्वाधिक 874 [सम्पूर्ष विपक्ष के 54.28 प्रतिशत सदस्यों का सामान्य 
निवास स्थान गाव था । जबकि इसकी तुलना में सत्तापक्ष के सर्वाधिक 4270 [सम्पूर्ण 
सत्तापक्ष के 48.03 प्रतिशत] सदस्यों का सामान्य निवास स्थान गाव था जो कि विपक्ष की तुलाना 


में कम था । जबकि 574 सम्पूर्ष विपक्ष के 35.65 प्रतिशत सदस्यों का निवास शहर 





। पक्ष# 944 (३5.70 प्रतिशत | सदस्यों का निवास स्थान शहर था । 430 
सम्पूर्ण सत्तापक्ष 46.26 प्रतिशत! सदस्यों के निवास स्थान को जानकारी प्राप्त नहीं 
| हो सकी। 
आयुनग :- क्‍ 
आयुवर्ग वि0स0 वि0स0. वि0स0 चतुर्थ पंचम 
प्रथम द्वितीय तृतीय का0 सं0 का0 सं0 
25-32 - 49 १५० कक 2 49.9 42 
£ - 6.64. 40-04  ज.54 8.44 4.24: ६ ८३ 
33-42 है; 43 6 ५ मल जल 54 
८ 7. 75.03. 33.73 44.64 32.00 46.08 25 . 35 
43-52... - 32 5 5 64 7: 49 5 562: 89 46 
८ है 


8.78 .. 25:70: 24747 27.55: 27.83. 543 55 
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के 2-44 प्रतिशत] सदस्य. 43 से 52 वर्ष की आयु के थे। इसी 


; विस... पंचमावि:सः 
क व्हड .. स्का कट 28 
53-से अधिक सु 22 53 56 24 49 . 35 
5 -- 44 .53 24.28 -28 40.66 23.44 46 . 43 
अनुपलब्ध 459 £02, 64 48 64 66 
4 जे 55. 59 2.23 30.88 24.33 28. 77 30 . 98 
योग 389 286 249 498 225 242 243 


आयु वि0स0 वि/स0?. वि0स0 योग- सत्ता योग-(वि 








25-32 44 24 20 442 97 
हु 5- 6.83 6.53 357 6. 02 
33-42 55 82 535 389 
&#/ 25 .58 259 36 20.25 70024: 
43-52 हक। 92 84 559 395 
७ 33 . 02 26 . 24 27.45 24.44 4.5 
53 से अधिक 48 68 66 432 
१5 29 389 49.37. 24.56 46.33 
अनुपलब्ध 30 85... 54 97६6 .. 460 
है 43. 95 24 24 47.64 36.94 »57 
योग 245 ... 35 .. 30 26वव4 464 


सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 


559 [सम्पर्णी सत्तापक्ष 
सी प्रकार 395 [सम्पूर् 











! 











प्रतिपक्ष के 24-53 प्रतिशत] सदस्य 43-52 वर्ष तक की आयु के थे। स्पष्ट है कि 
सत्तापक्ष व प्रतिपक्ष दोनों से ही मध्यम आयु वर्ग के लोगों का प्राधान्य रहा । द्वितीय 
स्थान 33 आयु समूह - कग्रश:. सत्तापक्ष 535 [सम्पूर्ष सत्तापक्ष 
का 20.23 व विपक्ष 389 [सम्पूर्ण विपक्ष का 24.46 प्रतिशत] का था। जो 
सत्तापक्ष की तुलना में अधिक थे। तीसरा स्थान 53 वा उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों 
का रहा जो क्रमश: सत्तापक्ष 432 [सम्पूर्ण सत्ता पक्ष का 46.33] तथा विपक्ष 269सम्पूर् 
प्रतिपक्ष का 6.70प्रतिशत[ खा। सत्तायक्षके 976विपक्ष के 460 [सम्पूर्ष विपक्ष के 28.57 
शत| सदस्यों की आयु का विवरण ज्ञात नही हो सका। 


४] 0] 











उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सत्तापक्ष व प्रतिपक्ष में मध्यम आयु वर्ग के 
लोगों का प्राधान्य होने के कारण ही सदन का स्तर व सदस्यों का आचरण अपेक्षाकृत 
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अनुपलब्ध 44 72 60 4470 668 
है 2 20.46 20.54 49.60 44 . 25 44.49 
योग 245 354 306 2644 4640 
सारणी . के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययनाधीन काल में सत्ता 


व प्रतिपक्ष के अधिकांश सदस्य किसी न किसी स्तर तक शिक्षित थे, तथा शिक्षित सदस्यों 


में भी उच्च शिक्षा, अर्थात स्नातक . से उच्च, का प्राधान्य रहा। इनमें सर्वाधिक संख्या 
स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त सदस्यों की थी, जो कि सत्तापक्ष व विपक्ष की क्रमश: 44 . 56 
प्रतिशत व 43.79 प्रतिशत रही। द्वितीय स्थान स्नातक शिक्षा प्राप्त सदस्यों का रहा 
। सत्ता पक्ष के 40.09 प्रतिशत सदस्य स्नातक थे तथा विपक्ष के 40-25 प्रतिशत 
सदस्य स्नातक शिक्षा प्राप्त थे। कानून की शिक्षा प्राप्त सदस्यों में विपक्ष के सदस्यों का 


प्रतिशत अधिक रहा । जो समय समय पर उनके उच्च तार्किक स्तर की अभिव्यंजना 


करता रहा । यह इस तथ्य का भी परिचायक हें कि निर्वाचन राजनीति में उच्च शिक्षित 
वर्ग की सक्रियता निरन्तर बढ़ रही है । जो कि सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों के लिये एक 
स्वल्थ राजनीतिक लक्षण कहा जा सकता है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में विपक्ष 
को तुलना में सत्ता पक्ष के सदस्यों का प्रतिशत अधिक रहा । सत्ता पक्ष की संख्या 
!04 [सम्पूर्ण सदस्यों का 3.84 प्रतिशत! रही । तथा विपक्ष की संख्या 24[सम्पूर्प 
विपक्ष का 4.49 प्रतिशत] थी । प्राइमरी, मिंडिल, हाईस्कूल एवं इण्टर पास सदस्यों का 
प्रतिशत सत्तापक्ष व प्रतिपक्ष में सामान्यतया समान स्तर का रहा । सत्तापक्ष के 4470 
[सम्पूर्ष सत्ता पक्ष का 44.25 प्रतिशत] सदस्य या तो अनुपलब्ध थे, अन्यथा अशिक्षित 
थे। तथा विपक्ष के 668 [सम्पूर्ष विपक्ष का 44.49 प्रतिशत| सदस्य अनुपलब्ध थे 
अन्यथा अशिक्षित थे। 


आशिक पृष्ठभूमि क्‍ 
आर्थिक पृष्ठभूमि के सारणी . के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिपक्ष 

के ऐसे सदस्य जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, की संख्या सत्तापक्ष के तुलना में अधिक 
रही। द्वितीय स्थान वकालत करने वाले सदस्यों का रहा; इससे ऐसा ध्वनित होता है कि 
वकालत या कानूनी शिक्षा प्राप्त लोगों का राजनीति में अच्छा योगदान रहा । सत्तापक्ष 
व विपक्ष में यह प्रतिशत क्रमशः 298 [सम्पूर्ष सत्तापक्ष का 44.27 प्रतिशत तथा विपक्ष 
के 484 सम्पूर्ण विपक्ष के 44.43 प्रतिशत] सदस्यों का व्यवसाय वकालत था| विपक्ष 


की तुलना में सत्तापक्ष में व्यापरी वर्ग की अधिकता रही । सत्तापक्ष में व्यापार करने 


वाले सदस्यों की संख्या 230 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष का 8.69 प्रतिशत रही। राजनीति एवं 
अध्यापन व्यवसाय वर्ग के लोग प्रतिपक्ष में अधिक पाये गये । सत्तापक्ष की तुलना में 
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यह प्रतिशत क्रमशः सत्तापक्ष 432 4.99 प्रतिशत तथा 4 29 4.87 प्रतिशत एवं 
विपक्ष क्रमशः 85 5.28 प्रतिशतोँ तथा 90 75-59 प्रतिशत रहा। औषधि व चिकित्स 
व्यवसाय में यह प्रतिशत सत्तापक्ष व विपक्ष में समान स्तर का रहा | समाज सेवा को 
व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले वर्ग में विपक्ष का प्रतिशत अधिकरहा। यह सत्तापक्ष 
59 [223 प्रतिशत! तथा विपक्ष 6॥ [3.79 प्रतिशतों रहा। अन्य व्यवसाय अपनाने वालों 
में सत्ता पार्टी के सदस्य प्रतिपक्षी सदस्यों की तुलना में अधिक थे। सत्तापक्ष में 835 
[सम्पूर्ण सत्तापक्ष के 34.58 प्रतिशत सदस्यों का तथा विपक्ष के 449 [सम्पूर्ण विपक्ष 
के 26.02 प्रतिशत] सदस्यों का विवरण प्राप्त नहीं हो सका । 


राजनीतिक पृष्ठभुमि- 











जेलयात्रा/ विःस? वि0स0... तृतीय चतुर्थ पंचम 
सान्दीलता. प्रपम “ द्वितीय. विएस0 का0... सं0० कां0 सं0 
स्वतंत्रता - 40 67 395 47 38 45 
आन्दोलन ४... - 43 .98 26.90 47.67 7.55 ॥7.92 7.04 
कृषक - 4 कै हि ० कं 
आन्दोलन #. - 0.34 - - ++ 0.47 0.46 
खाद्य -- - - हे ब् हे हे 
आन्दोलन £ -- ल्‍् ध्ह ल्प नह कि है 
श्रमिक का 2 हे के हल 3 कु 
आन्दोलन #.. - 0.69 -- - न - 
आन्दोलन % -- -- - कह 85 लक हे हर 
अन्यदलीस. - 8. 3 44 6 7 46 
आन्दोलन; £ 3५ 022 एक शत वीक ० 5 अक अ  2 7.54 


सत्मग्ह आंद) -. 
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उर्पयुक्त सारषी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययनाधीन काल के 
मध्य प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सत्तारूढ़ दल की तुलना में विभिन्‍न आन्दोलनों में अपना 
सक्रेय सहयोग अधिक किया । स्वतंत्रता आन्दोलनमें विपक्षके१8% 8॥.43 %४,सत्तापक्ष में 
भाग लेने वालों की संख्या 277 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष 40,47 प्रतिशत] रही। अन्य आन्दोलनों 
में भाग लेने वाले सदस्यों में भी प्रतिपक्ष का योगदान ज्यादा रहा। वर्ष 4974 से 77 तक 
मीसा के अर्न्तगत तथा ड्ी0आई0आर0 के अर्न्ठगत बन्दी होने वाले प्रतिपक्षी सदस्यों की 
संख्या सदस्यों की संख्या बहुत रही । इसके अतिरिक्त श्रीमती गॉधी सत्ताच्युत होकर 
प्रतिपक्ष में आ जाने के पश्चात्‌ उनके सर्मयन में हुये कांग्रेस आन्दोलनों में जेलयात्रा 
करने वाले सदस्यों की विवरण प्राप्त होता है। खाद्य एवं विद्यार्थी आन्दोलन में सदस्यों 
ढारा भाग लेने की प्रवृत्ति नगण्य रूप से पाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि न केवल 
सत्तापक्ष अपितु विपक्षी सदस्य भी इस विषयों पर अधिक जागरूक नहीं रहे। सत्तापक्ष 
में इसका प्रतिशत क्रमशः 6 | सम्पूर्ण सत्तापक्ष का 0.22 प्रतिशत] व 35सम्पूर्प सत्तापश्न 
का 0.48प्रतिशत रहा | तथा विपक्ष में इसका 24 सम्पूर्ष विपक्ष का 4.30 प्रतिशत] 
तथा 7 सम्पूर्ण विपक्ष का [0.43 प्रतिशत | रहा । . यही स्थिति श्रमिक आन्दोलन 
में भाग लेने वाले सदस्यों की रही विपक्ष में इसकी संख्या।# सम्पूर्ण विपक्ष का 0.87प्रतिशत 
रही तथा रुत्तापक्ष में इसकी संख्या 42 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष का 0.45 प्रतिशत] रही। 
ः ः सत्तापक्षके4478 [सम्पूर्प 
सत्तापक्ष के 44.55 प्रतिशत) सदस्यों को जेल यात्रा का कोई अनुभव नहीं था तथा विपक्ष 
के 674 [सम्पूर्ण विपक्ष के 44.86 प्रतिशत] सदस्यों को जेल यात्रा का अनुभव प्राप्त 
नहीं था ।सत्तापक्ष के 982 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष के 37.44 प्रतिशत | सदस्यों का विवरण 
जनुपतब्ध रहा । तथा विपक्ष के 64! [सम्पूर्ण विपक्ष के 59. 84 
प्रतिशत] सदस्यों का विवरष अनुपलब्ध रहा । 








विधायी अनुभव वि0स0. विएस0.. वि0स0 चतुर्थ विःस). पंचम वि0स0 
ब्रथम द्वितीय तृतीय कॉा0..... से का? सं0 


स्वतंत्रता - 25 मम 3 2 
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तृतीय वि-सः -- - 
चतुर्थ नि: सः ही हि 
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न्‍/ न्‍ 28.67 
अनुपलब्ध 9 ॥995 
+# हा 45 .40 








स्वतंत्रता द 24 42 

बाद प्रथमनिसः 44.46 3.44 

द्वितीय वि-सः 34 49 
६ 44 . 44 5.44 

तृतीय कि: स. 30 34 
है 3.96 8.83 

चतुर्थ लि:झ्म- 39 बा, 
ण्ू्‌ 8.43 
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छरश्ठल साप्तमा अिष्टम भोग-- सतना -> 
कल मिन्स:: जिस, साग-सत्ता सकोग-किपक्षी 
पंचम म+स, 40 38 446 424 
० 48.60 40.82 22.22 ४ “हो । 
षष्टम हक क्ड 440 74 484 54 
हु -- 34.33 23.20 6.84 3.46 
सप्तम लि-स. के डर 34 34 36 
/ न के 44.44 4.28 १2 2 
अष्टम की को कक ++ - 
अनुभवहीन 402 92 54 429 698 
4० 47 . 44 04" अदा हहे 46-22 485 35 
अनुपलब्ध 43 के 44 949 245 
20.00 हे 4.57 34. 7६ 45:253 
योग # 





उर्पयुक्त सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्ष की अपेक्षा सत्तापक्ष के सदस्यों 
द्वारा स्वतंत्रता पूर्व विधायी अनुभव अधिक था । इसका प्रमुख कारण देश में कांग्रेस के 
नेतृत्व में स्वतंत्रता आन्दोलनों का लड़ा जाना रहा व बाद में कांग्रेस द्वारा विभिन्‍न प्रान्तों 


में सरकारें बायी गयी । फिर भी यह विपक्ष की तुलना में बहत अधिक नहीं रहा । 


स्वतंत्रता बाद प्रथम विधानसभा में सत्तापक्ष का वर्चस्व. था व विपक्ष की संख्या नगण्य 


थी अत अध्ययनाधीन काल मेंप्रथम किसभा का अनुभव सत्तापक्ष को विपक्ष की तुलना 
में अधिक प्राप्त हुआ। द्वितीय विधानसभा का विधायी अनुभव प्राप्त सदस्यों की संख्या 
व प्रतिशत प्रतिपक्ष का अधिक था । जबकि विधान सभा में सत्तापक्ष का वर्चस्व व विपक्षियों 
की कम संख्या थी । किन्तु यह सम्पूर्ण सत्तापक्ष की तुलना में 4.85 प्रतिशत अधिक 
रहा ।तृतीय विधान सभा का अनुभव सत्तापक्ष की अपेक्षा विपक्षियों को अधिक था। यह 
सम्पूर्ण सत्तापक्ष की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार चतुर्थ विधानसभा 
का अनुभव प्राप्त सदस्यों का प्रतिशत सत्तापक्ष की तुलना में विपक्ष का अधिक रहा। 
यह सम्पूर्ण सत्तापक्ष की तुलना में 4.9 प्रतिशत अधिक रहा । यही स्थिति पंचम विधानसभा 
के सदस्यों की रही । इसमें विपक्ष में सत्तापक्ष की तुलना में 4.99 प्रतिशत सदस्यों 
को संख्या अधिक थी । छठी विधान सभा के सन्दर्भ में सत्तापक्ष के सदस्यों को अधिक 


विधायी अनुभव था । यह विपक्ष की तुलना में 3.68 प्रतिशत अधिक था । 
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जबकि सप्तम विधान सभा का विधायी अनुभव प्रतिपक्ष को अधिक था । यह सत्तापक्ष 
को तुलना में |0.95 प्रतिशतों अधिक था । सम्पूर्ण सत्तापक्षके 42946.22 प्रतिशत] 
सदस्य अनुभवहीन थे तथा सम्पूर्ण विपक्ष के 6598 43.25 प्रतिशत] सदस्य अनुभवहीन 
थे। सत्तापक्ष के 949 |3%75 प्रतिशत] तथा विपक्ष के 245 ]45.22 प्रतिशत] सदस्यों 
का विवरष अनुपलब्ध रहा । सत्तापक्ष के सदस्यों का निधायी अनुभव कम होने का 
एक प्रमुख कारण युवावर्ग की सत्तापक्ष के प्रति अधिक रूझान होना था जबकि प्रतिपक्ष 
का नेतृत्व निर्माण प्रायः सत्तापक्ष से किसी कारणवश निकले लोगों से हुआ।- इसका 
हक अन्य कारण यह भी था कि विपक्ष में प्राय:उन्‍्ही व्यक्तियों को निर्वाचन हेतु टिकट 
प्राप्तु हुये जिनकी एक ठोस राजनैतिक पृष्ठभूमि थी2 जब कि सत्तापक्ष में बहुससंख्यक 
होने के कारण किसी भी अच्छे राजनैतिक कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना दिया गया । साथ 
ही चुनाव परिणामों के विवेचन से पता चलता है कि प्राय: प्रतिपक्ष ने सत्तापक्ष की अपेक्षा 
अधिक मत प्राप्त किये । किन्तु राजनीतिक दलों को अधिकता होने के कारण वह एक 
जुट नहीं हो सकें । सभवतः इसी कारण सामूहिक रूप से विपक्ष का प्रतिशत सत्तापक्ष 
से अधिक रहा । 
दल का संगठनातव्मक अनुभन : - 
दल का संगठनात्मक अनुभव-सारपी को देखने से स्पष्ट होता है कि अध्ययनाधीन काल में 
सत्ता पक्ष के सर्वाधिक 434 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष के 46.30 प्रतिशत] सदस्यों को तथा 
विपक्ष के 237 [सम्पूर्ण विपक्ष के 47.82 प्रतिशत] सदस्यों को जिला स्तर के संगठनों 
में पद प्राप्त करने का अवसर मिला । सत्तापक्ष के 373 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष के 44.4 
प्रतिशत | सदस्यों को राज्य स्तर तथा 240 [सम्पूर्ण विपक्ष के 44.90 प्रतिशत] सदस्यों 
को राज्य स्तर का अनुभव प्राप्त था । सत्तापक्ष के ॥ 63 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष के 6.46 
प्रतिशत सदस्यों तथा विपक्ष में 92 | सम्पूर्ण विपक्ष के 5.74 प्रतिशत सदस्यों| को 
अखिलभारतीय स्तर तक के सगठनों में पद धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ यह 
सम्पूर्ण विपक्ष की तुलना में 0.45 प्रतिशत अधिक था। सत्तापक्ष के 404 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष 
के 3.84 प्रतिशत] सदस्यों को जिला के निम्नस्तर तक के संगठनों में पद धारण करने 
का मौका मिला। तथा विपक्ष के 40 [सम्पूर्ण विपक्ष के | 2.48 प्रतिशत सदस्यों को 
जिला से निम्न स्तर तक के सगठनों में पद धारण करने का मौका मिला। यह सम्पूर्ष 
सत्तापक्ष की तुलना में 4.33 प्रतिशत कम था । सत्तापक्ष 900 [सम्पूर्प सत्तापक्षके 
34.03 प्रतिशत] तथा विपक्ष के 55% [सम्पूर्ण विपक्ष के 34.40 प्रतिशत सदस्यों 
को राजीतिक दलों के संगठन में किसी भी स्तर परफधारण करने का अवसर प्राप्त नहीं 
० वीनर मायरन, एडिटेड स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया पृ० 88... 2 
2... शिवलाल, इलेक्शन टू इण्डियाज लेजिस्लेचर्स सिन्स 4952, उ0प्र0 असम्बेली, 


दिल्ली, दि इन्स्ट्रीट्यूट फार इलेक्टोरल स्टडीज हक 
(कक), अखिलभारतीय व राज्य स्तर की श्रेणी में उन सदस्यों का भी शामिल किया 
गया है जो उक्त स्तर पर दल की कार्यकारिपी के यम बा 

















| नहीं हुआ । 676 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष का 25, 56 प्रतिशत] तथा 397 [सम्पूर्ण ल्‍ 
। के 24-65 प्रतिशत सदस्यों की इस सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त न हो सकी। 




















जला से निम्न “- 45 24 6 7 4 ह 

स्तर #.. - 53-24 7.26 3.03 3.44 4.88 3.28 
स्तर “ 63 83. 62 35 585. 4३ 
द “2-02. 33.33 34.34 45.55 25.94 49.24 
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4० हे 44-68 30.52 29.79 6.66 49.33 23.47 
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अनुभवहीन - 450 37 40 52 24 74 क्‍ 
ढ के 32-44 44.85 20.20 23.44 44.32 33.33 
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/् हर 2-09 पड 2-52 47.55 32.07 45.49 

योग 389 286 249... 498 . 225. . 242 243 
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जनभन जठ्ठमा समा अणष्टम 
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(६ 57.67 #2-064 48 . 03 
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34 . 03 82 





अनुपलब्ध 22 4 45 676 397 


है 48 ०८ 7.33. अंक 39 7 90: है 
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उक्त विश्लेषष से स्पष्ट है कि सत्तापक्षय विपक्ष के अधिकांश सदस्य दलीय 
संगठन में पद धारणकर्ता के रूप में अनुभवहीन थे । यही कारण है कि समय - समय 


पर भारतीय राजनीति में अस्थिरता का वातारण दृष्टिगत हुआ । क्‍यों कि पूर्वानुभवन होने 
उत्तेजित हो 





के कारण सदस्य प्राय: परम्परागत व व्यवस्था सम्बन्धी जटिलताओं पर 
जाते थे। 
धथानीयस सुवशासन का अनुभव: -- 


स्थानीय स्वशासन वि0स0. वि0स0.. वि0स0 चतुर्थ विए8स0... पंचम वि0स0 
६० 828५४ है प्रथम द्वितीय तृतीय. कां0 सं0 का0 सं0 
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परो र बे; णी्‌ 
उपरोक्त सार 


स पता चलता है कि उ0प्र) विधान सभा में अध्ययनाधीन काल 
साधक सत्ता पक्ष के 369 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष के 43.95 प्रतिशत 
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बोड/जिला परिषद का अनुभव था यह विपक्ष की तुलना में 2.44 प्रतिशत कम था । 
सम्पूर्ण । 
यह 0.39 प्रतिशत कम था। सत्तापक्ष के 90 [सम्पूर्ष सत्तापक्ष 
सदस्यों को ग्राम पंचायत का अनुभव प्राप्त था यह विपक्ष की तुलना 
में 4.25 प्रतिशत कम था । सत्तापक्ष के 77 [सम्पूर्ष सत्तापक्ष के 2.94 प्रतिशत सदस्यों 
को नोटीफाइड एरिया का अनुभव प्राप्त था। यह विपक्ष की तुलना में 4.44 प्रतिशत 
कम रहा । सत्तापक्ष के ॥| सदस्यों को [सम्पूर्ण सत्तापक्ष के 0.44 प्रतिशत | सदस्यों 
को टाउन एरिया का अनुभव प्राप्त था । विपक्ष का इस सम्बन्ध में तुलनात्मक प्रतिशत 
उपलब्ध नहीं हुआ। सन्तायक्ष के 7&८4]28-8%नबकि विपक्ष के मात्र 408 [ सम्पूर् 
विपक्ष का 6.73 प्रतिशत] सदस्यों का विवरण अनुपलब्ध रहा जो कि सत्तापक्ष से 22.48 
प्रतिशत कम था । सत्तापक्ष के 4456 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष के 43.72 प्रतिशत 9 सदस्य 
अनुभवहीन थे। तथा विपक्ष के 976 [सम्पूर्ष विपक्ष के 60.62 प्रतिशतों सदस्यों को 
प्रदीयअनुभव नहीं था | 
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स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष की अपेक्षा विपक्ष के सदस्यों को स्थानीय स्वशासन 
का अनुभव अधिक था । 
लिदेशयाजा अनुभव :- 
विदेश यात्रा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 
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योग हम 


विदेश यात्रा अनुभव के सन्दर्भ में उपरोक्त सारपी के विश्लेषण से मत 
कि अध्ययनाधीन काल में सत्तापक्ष 97 [सम्पूर्ण विपक्ष के 3.66 प्रतिशत] सदस्यों तथा 
विपक्ष के 68 [सम्पूर्ष विपक्ष के 4.22 प्रतिशत] सदस्यों ने 4 या 2 देझ्ों की यात्र 


। .सत्तापक्ष का प्रतिशत 
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गत] 
त्पक्ष की तुलना 
तथा 36 ईसम्पूण 
की यात्रा की। इर 
सत्तापक्ष के 45 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष के 53.5॥] तथा विपक्ष के 774 ऑसम्पूर्ष विपक्ष 
के 49.34 प्रतिशतों सदस्य ऐसे थे जिन्होंने किसी देश का भ्रमण नहीं किया। सत्तापक्ष 
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[कुल विपक्ष के 4.64 
! इसमें सत्तापक्ष का प्रतिशत 
सत्तापक्ष का 2.53 प्रतिशत] 


जिन्होंने चार से अधिक देशों 
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में सत्तापक्ष का प्रतिशत विपक्ष की तुलना में 0.3 प्रतिशत अधि रहा। 
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की!039 [सम्पूर्ण सत्तापक्ष के 39.22 प्रतिशत] तथा विपक्ष के 560 (सम्पूर्ण विपक्ष के 
34.78 प्रतिशत: सदस्यों की जानकारी अनुपलब्ध रही । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है 
कि न केवल विपक्ष अपितु सत्तापक्ष के अधिकांश सदस्य विदेश यात्रा में अनभवहीन थे 
अतः भारतीय राजनीति में समस्याओं के समाधान के प्रति व्यापक दृष्टिकोष का अभाव 
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८ रव्पि के सता 
बध्ठमा सप्तभा अ्रष्टमा शोग: सत्ता 
खेलकुद 36 40 35 236 466 
१८ 46.74 ले अ0) पं  आ 8.92 40. 34 
फोटोग्राफी 5 -- 4 53 50 
५५ 2.32 न 4.30 2.00 3.40 
अन्य 44 35 35 458 424 
4/५ 6.54 9.97 । 2, 8.97 हक 8 
अनुपलब्ध बडे 70 - 944 480 
4५ त : ज0507% हु 34 56 29 .84 
योग # 
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उपरोक्त सारणी के विवेचन से स्पष्ट है कि अध्ययनाधीन काल में सत्तापक्ष 
[सम्पूर्ण सत्तापक्ष का 27.24 प्रतिशत] सदस्यों ने तथा विपक्ष के 


के सर्वाधिक 564 
409 [सम्पूर्ण विपक्ष के 25.40 प्रतिशत] सदस्यों को अध्ययन में विशेष रूचि थी। सत्तापक्ष 
का प्रतिशत विपक्ष की तुलना में 4.49 प्रतिशत कम था । 342 सम्पूर्ण सत्तापक्ष का 
44.80 प्रतिशत] तथा 202 [सम्पूर्ण विपक्ष का 42.54 प्रतिशत] सदस्यों ने कृषि में 
अपनी सर्वाधिक रूचि व्यक्त की । 279 7सत्तापक्ष का 40.55 प्रतिशत] तथा 466 [सम्पूर्ण 
विपक्ष का 40.34 प्रतिशत | सदस्यों की रूचि समाज सेवा में थी। इसमें सत्तापक्ष का 
प्रतिशत विपक्ष की तुलना में 0.24 प्रतिशत अधिक रहा । सत्तापक्ष के 236 [सिम्पूर् 
सत्तापक्ष के 8.92४सदस्यों की रूचि आखेट एवं खेलकूद में थी। तथा विपक्ष के 466 
सम्पूर्ण विपक्ष के 40.34 प्रतिशत सदस्यों की रूचि .आखेट एवं खेलकूद में थी। इसमें 
सत्तापक्ष का प्रतिशत विपक्ष की तुलना में 4.39 प्रतिशत कम रहा । सत्तापक्ष के 458 
सम्पूर्ण सत्तापक्ष का 5.97 प्रतिशत] सदस्यों ने अन्य तथा विपक्ष के 424 [सम्पूर्ण 








विपक्ष के 7.70 प्रतिशत सदस्यों ने अन्य जैसे-सत्संग , रूकान्तनास, तेरना' , उरस्वायलाना, 





में अपनी रूचि व्यकत्त की । तथा सत्तापक्ष के 944 [सम्पूर्ण सत्ता 
पक्ष के 34.56 प्रतिशतों तथा विपक्ष के 480 [सम्पूर्ण विपक्ष के 29.84 प्रतिशत] सदस्यों 
की इस सम्बन्ध में जानकारी अनुपलब्ध थी । हु व 

उपरोक्त विवेचन में कृषि समूह में रूचि व इसे व्यवसाय के रूप में अपनाने 
वाले सदस्यों की संख्या सदैव ज्यादा रही इससे इस बात का संकेत मिलता हे कि ग्रामीण 
विशिष्ट वर्ग उच्च स्तरीय राजनीति में [चाहे वह सत्तापक्ष की या विपक्ष की | तेजी 
से प्रवेश कर रहा है। अतः कृषि के प्रति अपना रुझान व्यक्त करने की संख्या अधिक 


रही है। 
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संविद सरकारें व विपक्ष- 
>> परकार वे विपक्ष- 


कांग्रेस के जन्म के थोड़े समय बाद ही भारतीय राजनीति में विभिन्‍न प्रकार के 
अर्द्ध राजनीतिक संगठनों का विकास हो चला था । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीयता 
गलक स्वतत्रता संग्राम के संचालन का दायित्व स्वीकारते ही [अर्थात एक सामाजिक, सांस्कृतिक 
त सुधाखादी संगठन के स्थान पर राजनीतिक दल का स्वरूप ग्रहण करते ही| भारतीय 
राजनीति में विभिन्‍न प्रकार के राजनीतिक दलों के जन्म तथा विकास की प्रक्रिया भी 
शुरू हो गई जो आज भी जारी है। तभी से इस प्रकार का प्रयास भी समानान्तर रूप 
से क्रियाशील देखा जा सकता है कि किस अ्रकार ये दल एक दूसरे के साथ मिलकर 
या एक मंच पर इकटठे होकर सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य कर सकते हैं किन्तु पहले यह 
प्रयास स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्य हेतु सफल संचालन से जुड़ थे बाद में वही प्रयास विभिन्‍न 
प्रान्तों की प्रतिनिधिमूलक सरकारों को बनाने व चलाने के प्रयोजन से चलने लगे । 


हल 


डॉ 


अपने इतिहास के विकासक्रम में भारतीय राजनीति ने सन 4979 के बाद विशेषतय। 
/935-36 से दलों की पारस्परिक निकटता एवं सहयोग हेतु अनेक मार्ग समय-समय पर 
अपनाये । कहीं कांग्रेस ने दूसरे राजनीतिक संगठनों एवं दलों द्वारा चलाये जा रहे संघर्ष 
के बुनियादी मुद॒दों ब कार्यक्रमों को स्वीकार करते हुये अपना सहयोग उपस्थित किया तो 
कभी दूसरों को यथासम्भव अपनी बुनियादी नीति एवं कार्यक्रमों से सहमत करने व साथ 
लेकर चलने की कोशिश की इस प्रकार संयुक्त मोर्चे की भारतीय पद्धति का आधार प्रस्तुत 


हुआ । 


नीत्त का प्रथम आम निर्वाचन विभिन्‍न दलों द्वारा मुख्य रूप से अकेले चलो 
की नीति पर लड़ा गया क्योंकि प्रथम आम चुनाव में जिन 44 दलों को निर्वाचन आयोग 
हार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली उनमें कांग्रेल को छोड़कर कोई भी राजनीतिक 
दल ऐसा नहीं था जिसका संगठन सार्वदेशिक हो या जिसके कार्यकर्ता प्रत्येक जगह 
विद्यमान हों ।* किन्तु प्रथम आम चुनाव में बुरी तरह पराजय के बाद विपक्षी दलों ने अपनी 
स्थिति सुदृढ़ करने के लिये समान सिद्धान्तों के आधार पर गठबन्धन करना प्रारम्भ 


किये । परिणामतः समाजवादी दल ने किसान मजदूर पार्टी तथा फरवर्ड ब्लाक के साय 
श्राप के साथ गठबन्धन कर प्रजासमाजवादी दल का निर्माण किया तथा इस गठबन्धन ने 
>गा समाजवादी दल को द्वितीय प्रभावशाली दल के रूप में खड़ा कर दिया 2 हालांकि 


उठ एक विपक्ष के लिये शुभ संकेत था किन्तु सरकार निर्माण की स्थिति कहीं भी 





4- फर्टियाल एच0एस0,' दि-अपोजिशन इन एन इंडियन पार्लियामेन्ट” पृ0-37 
हा “तदैव- पृ0-37-38 अं 
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उत्पन्त नहीं हुई । 4955 में डा0 राममनोहर लोहिया ने इस पार्टी से निकलकर पुनः 


समाजवादी दल का निर्माण कर लिया इसी अवधि में उमग्रवामपंथी साम्यवादी दल ने प्रणा 
पार्टी तथा कामगार पार्टी के साथ एक्य स्थापित किया । दक्षिण पन्‍्थी दलों ने भी इसी 
तरह गठबन्धन का अक्सर प्रयास किया । 


962 के तृतीय आम चुनाव में महत्वपूर्ण विपक्षी दलों ने यह महसस किया 
कि दलों के बिखराब को नियंत्रित किये बिना सत्तापक्ष का मुकाबला करना बहत कठिन 
है अतः विषश्ि कांग्रेस के विरूद्ध बहुआयामी संघर्ष की जगह सीधे संघर्ण की व्यवस्था 


को । बंगाल में साम्यवादी दल ने वाम मोर्चा बनाया तथा स्वतंत्र पार्टी ने साम्यवादी दल 
एवं कांग्रेस को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचबीम समायोजन किया । हिन्व 
महासभा एवं रामराज्य परिषद ने संयुक्‍त मोर्चा बनाया तथा क्षेत्रीय स्तर पर जनसंघ ने 
उनके साथ निर्वाचकीय समायोजन किया किन्तु तृतीय आम चुनाव के ये प्रयास क्षेत्रीय स्तर 
तक ही सीमित रहे । दलीय गठबन्धन में सिद्धान्त साम्यता को महत्व दिया गया तथा दलीय 
संगठन पर सिद्धान्त प्रतिबद्धता एवं दलीय निष्ठा का वर्चस्व रहा तथा इस निर्वाचन में 
विपक्ष की स्थिति कुछ और दृढ़ हुई । 


चौथे आम चुनाव में इस प्रवृत्ति को डा0 लोहिया के "गैर कांग्रेसवाद" से 
सम्बन्धित दृष्टिकोण द्वारा पर्याप्त सैद्धान्तिक व व्यवहारिक पोषण प्राप्त हुआ और भिन्‍्न- 
भिन्‍न क्षेत्रों के लिये न केवल विभिन्‍न दलों के बीच व्यापक चुनावी समझौता हुआ बल्कि 
राज्यस्तर पर स्थानीय दलों के साथ गठबन्धन एवं क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर भिन्‍न-भिन्‍न 
विचारधाराओं वाले दलों के मोर्चा का भी गठन सम्भव हुआ तथा निर्वाचन के पश्चात 


प्रथम बार भिन्‍न-भिन्‍न और सर्वथा विरोधी विचारधाराओं वाले दल न्यूनतम सहमति के 


मुद्दों व कार्यक्रमों के माध्यम से एक दूसरे के साथ सरकार बनाने व चलाने के लिये 
परस्पर सहमत हो सके |“ क्‍ 


संविद निर्माण घटनाक्रम- 4967 के आम चुनाव के आस-पास चुनाव के दिनों 
में, उसके नतीजों में और बाद के कुद, महीनों में यह साफ दिखाई देने लगा कि देश को 
परिवर्तन की भूख लगी है | आम चुनाव के पहले देश में कांग्रेस के प्रति व्यापक असन्‍्तोष 
था लेकिन यह नेतृत्वहीन, विभाजित व दिशाहीन था । यह असन्‍्तोष कितना व्यापक 
व सम्भावनाओं से युक्त हो सकता था इसका अन्दाज राजनेताओं में केवल डा0 लोहिया 











4- टियाल एच0एस0- दि-अपोजिशन इन एन इण्डियन पार्लियामेन्ट, पृ0-38- 
2- -तंदैव- द द 


3- एस0सी0 कश्यप- दि-पालिटिक्स आफ पावर, पृ0- 40-44 


ही 
रा 
हो] 
$ 
है 
॥$ 
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को था । अतः उन्होंने एक गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की कोशिश की तथा कांग्रेस की पराजय 
के बाद उसके अन्तराल को भरने के लिये उन्होंने संविद की कल्पना की । चुनाव से 
बहुत पहले डा0 लोहिया ने सब गैर कांग्रेसी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी किन्तु 
विरोधी दल के नेता यद्यपि सिद्धान्ततः लोहिया से सहमत हुये पर व्यवहारिक तौर पर कोई 
ठोस नतीजा नहीं मिला, न साम्यवादी जनसंघ के साथ बैठने को तैयार थे न जनरूंघ 
साम्यवादियों के साथ । अन्ततः उ0प्र0 में साम्यवादी दल दोनों] प्रजा समाजवादी पार्दी 
तथा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में चुनावी समझौता हुआ । लोहिया ने इस गैर कांग्रेसवाद व 
संविद को अन्ततः केन्द्र से कांग्रेसी कुशासन समाप्ति का हथियार माना था अतः उन्होंने 
चुनाव के पहले एवं बाद में इसे एक नीति के रूप में चलाया तथा अन्य दलों ने जनमत 
के दबाव में इसे किसी हद तक स्वीकार किया किन्तु वास्तव में इन समस्त विपक्षी दलों 
ने इसे तब स्वीकार किया जब सरकार बनाने की स्थिति पैदा हों गई तथा जनसंघ व 
साम्यवादी भी एक साथ बैठने को तैयार हो गये । यह वास्तव में लोहिया के गैर कांग्रेलबाद 
की नहीं अपितु अवसरवाद की विजय थी |7 





प्रथम संविद सरकार- इसके फलस्वरूप उ0प्र) में 4967 के आम चुनाव में 
425 सदस्यों वाली उ0प्र0 विधान सभा में कांग्रेस को 499 स्थान मिले , पूर्ण बहुमत प्राप्त 
करने के लिये 43 सीटों की कमी रह गई अतः कुछ निर्देलियों के सहयोग से कांग्रेस 
श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल हुई ।2 किन्तु कांग्रेस में अन्तर्कलह 
रंग लाया और श्री चरण सिंह ने स्वयं को कांग्रेस पार्टी का नेता पद के लिये प्रस्तुत किया 
किन्तु केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री, श्री दिनेश सिंह के हस्तक्षेप से उन्होंने ने अपना नाम 
वापस ले लिया । 


इधर 5 मार्च, 4967 को सब विपक्षी दलों के नेताओं तथा प्रतिनिधियों की 
बैठक हुई तथा घोषणा की गई कि संविद सरकार बनाने की स्थिति में वे लोग हैं तथा 
निश्चित किये गये । श्री रामचन्द्र विकल संविद के नेता चुने गये । 


कार्यद्र 
नेता व न्यूनतम/ नि| 
संविद में जनसंघ, संसोपा, प्रसोपा, रिपब्लिकन पार्टी, साम्यवादी पार्टी के दोनों दल 
स्वतत्र दल व निर्दलीय शामिल थे, 49 मार्च, 4967 को संविद ने एक न्यूनतम कार्यक्रम 
स्वीकार किया जिसमें अन्य विषयों के साथ निम्न विषय भी शामिल थे- !] भूमि राजस्व, 
व्यवसाय कर, नागरिक भूमि, ईमारती कर, एक ही वस्तु पर अनेक व्यवस्थाओं में बिक्रीकर 
और फौजदारी के मामलों में अदालती हिस्सों का अन्त [2] सारे राजनीतिक कैदियों व 
छात्रों की रिहाई [3] पुलिस काण्ड में सभी मामलों की अदालती जॉच कराने के लिये आयोग 


को व ३ पक मल 
'मलिक सत्यपाल- लोकतंत्र समीक्षा, 





4- उ0प्र/ में संविद राजनीति” द्वारा 
अक्टूबर,- दिसम्बर, 4974, पृ0-484 क्‍ 
2- निर्वाचन निदेशालय, उ0प्र0, चतुर्थ आम चुनाव परिणाम _ 
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लिये 


की स्थापना ।[4| मंत्रियों व अफसरों की सम्पत्ति की जॉच कराने के लिये आयोग की 
स्थापना । [5] सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग पर पाबन्दी । ]6| संविद सरकार 


बनने पर मंत्रियों के वतन तथा उपलब्धियों दोनों को पॉच-पॉँच सौ रूपये प्रति माह 
तक सीमित करना ॥4 


के 
की 


54 


चौधरी चरण सिंह द्वारा कांग्रेस दल का नेता न बनाये जाने पर असन्तोष तीब्रतर 
ही गया । श्री राजनारायण ने उसी समय श्री चरण सिंह में निहित संभावनाओं को नखूय। 
समझ लिया तथा चौधरी चरण सिंह ने दल-बदल के सम्बन्ध में बात-चीत की । चौधरी 
साहब एक अरस से मुख्य मंत्री बनने का स्वप्न देख रहे थे अतः उन्होंने सहमति दी तथा 
अप्रैल, 4967 को श्री चरण सिंह ने अपने 46 साथियों समेत जन0 कांग्रेस बनाकर कांग्रेस 
मंत्रिमण्डल के विरूद्ध बोट कर दिया जिससे कांग्रेस सरकार गिर गई तथा श्री चन्द्रभानु 
गुए ने तत्काल त्यागपत्र दे दिया | संविद ने सर्वसम्मति से श्री चरण सिंह को अपना नेता 
चुन लिया तथा श्री चन्द्रभानु गुप्त ने नेता विपक्ष का पक्ष सुशोभित किया क्‍ 


इस संबविद के न्यूनतम कार्यक्रम से श्री चरण सिंह ने सहमति व्यक्त की किन्तु 

शीघ्र ही संविद में मतभेद होने लगे । विभिन्‍न दल जैसे जनसंघ के लोग अनाज की 
लाजगी वसूली के निर्णय से अप्रसन्‍न थे । 4 मई,4967 को साम्यवादी दल ने अपने एकमात्र 
सदस्य श्री शराफत हुसैन को संविद से हटा लिया तथा आरोप लगाया कि न 6. 25 एकड़ 
की जमीन से संविद सरकार ने लगान माफ किया और न उसने राजनीतिक कैदियों को 
रिहा किया, इस प्रकार राज्य में अंग्रेजी विरोधी आन्दोलन को संसोपा द्वारा हवा दिये जाने 
के मतभेद खुलकर सामने आये और नये वर्ष 4968 में अंग्रेजी विरोध प्रदर्शन व गोली काण्ड 
के कारण 47 फरवरी,4968 को श्री चरण सिंह ने त्याग-पत्र दे दिया । संविद में दल- 
बदल भी व्यापक हुआ जिसके परिणामस्वरूप संविद सरकार लड़-खड़ा गई ।2 तथा संविद 
के घटकों में मतभेद इस स्तर तक पहुँच गये कि संविद के प्रत्याशी विधान परिषद और 
राज्यसभा के उप चुनावों में काफी मतों के अन्तर से हार गये ।* श्री चरण सिंह के त्याग 
पत्र दे देने से राज्य में गहरा राजनीतिक गत्यावरोध आ गया तथा विपक्ष जिसे संसदीय 


(- दैनिक आज, 9 मार्च 4967, पृ0-३ क्‍ 
2- उ0प्र0 विधान सभा कार्यवाही, 4 अप्रैल, 4967, पृ0-490 
3- काश्यप सुभाष, दल बदल व राज्यों की राजनीति, पृू0-479 


4- “तेंदेव- पृ0- 479-80. 
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लोकतंत्र में विकल्प बनाने के लिये सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए, पृणतया असफल रहा । 
राज्यपाल ने राज्य में उत्पन्न राजनीतिक गत्यावरोध की सूचना केन्द्र को दी तथा कट 


राह 


समय बाद विधान सभा निलम्बित हो गई व राज्य में 25 फरवरी, 4968 को राष्ट्रपति शास 
लागू हो गया ।: 





#७, 
ह्वराश ६ ॥ 


संविद के घटकों नें श्री चरण सिंह के स्थान पर श्री हरीशचन्द्र सिंह को 
सर्वसम्मति से दूसरा नया नेता चुना और राज्यपाल से अनुरोध किया कि संविद सरकाः 
बनाने के लिये आमंत्रित करें दूसरी ओर श्री चन्द्रभानु गुप्त ने भी सरकार कांग्रेस की! 
बनाने का दावा प्रस्तुत किया । 40 अप्रैल, 4968 तक राज्य की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट 
नहीं हो सकी और राजनीतिक अस्थिरता बरकरार रही । अन्ततोगत्वा राज्यपाल ने राष्ट्रपति 
से राज्य विधान सभा को विघटित करते तथा पुनः चुनाव कराने की संस्तति की तथा 
राष्ट्रपति ने राज्यपाल की संस्तुति एवं केन्द्रीय सरकार की सलाह मानते हुये संविधान के 
अनुच्छेद-356 के अधीन राज्य विधान सभा के विघटन की उद्घोषणा की । इसके पश्चात 
कांग्रेस व संविद के घठक चुनाव लड़ने की तैयारियाँ करने लगे व उ0प्रा) मध्यावधि चुनाव 
की चपेट में आ गया | 


उ0ञ्र0 की प्रथम संविद सरकार के निर्माण ब पतन के पीछे निहित इरादों 
के बारे में सोचने से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के विरूद्ध गैर कांग्रेसबाद [मिला-जुला 
मंत्रि मण्डलुँ को जिस आशय और आग्रह से अपनाया गया, वह आदर्श और आस्था का 
जाशाय व आग्रह नहीं था परन्तु वह एक सत्ता प्राप्ति का आशय था, जिसके भीतर 
स्वार्थगत राजनीति के बीज अंकुरित हो रहे थे । सैद्धान्तिक आधार पर ये सम्पूर्ण नीति 
उक प्रकार की नकारात्मक नीति थी जिसमें व्चनात्मकता का अभाव था । राजयपाल के 
अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जब श्री चन्द्रभानु गुप्त की सरकार के विरूद्ध 
अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ तब कांग्रेस विरोधी पार्टियों को यह प्रतीति नहीं थी कि यदि 
कांग्रेस सरकार अलग होती है तो वे किस आधार पर सम्मिलित सरकार बनायेंगी । उन्होंने 
मिलकर जो मुद॒दे उठाये थे वे सर्वमान्य मुदुदे नहीं थे । उन्होंने सामूहिक रूप से कुछ मुद॒दे 
स्वीकार कर लिये थे । इस सामूहिक रूप को लोगों ने जल्दी में कांग्रेस के विरूद्ध सरकार 
तनाने के नाम पर कार्यक्रम के रूप में स्वीकार कर लिया किन्तु जब अमल का प्रश्न आया 
तो श्री चरण सिंह [भा0क्रा0दल, श्री रामप्रकाश |जनसंघ], श्री उग्रसेन [संसोपा|, श्री 
लोसखण्डे राय [कम्यूनिस्ट)| एकदम अलग-अलग दिशाओं में चलने लगे तथा कांग्रेस के 
विपक्षी पार्टियों द्वारा नकारात्मक आधार पर खड़ी की गई ये दीवार खण्डित हो गई । शुरू 
में विपक्ष ने कांग्रेस का विकल्प प्रदान करने की इच्छा व सत्ताकामना इन दोनों से प्रेरित 






।-. संविद सरकारें, विधान सभा के 32 वर्ष- सम्पादक श्री भालचन्द्र शुक्ल, 
सचिव, उ0प्र0 विधान सभा, लखनऊ _पृ0-33-34 
2 -तंदैव- पृ0-35 मम 
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होकर काम किया । किन्तु कुछ समय पश्चात इंसय पहले पर हावी हो गया तथा सत्ता, 
उससे प्राप्त होने वाले लाभ, दल सिद्धान्त व व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो 
गया और विपक्ष का गैर कांग्रेसवाद परे हटकर, तात्कालिक लाभ व उपलब्धियों, शक्ति 
राजनोति के इस खेल के निर्णायक व निदेशक तत्व बन गये | 


द्वितीय संविद सरकार- मध्यावधि चुनावों के परिणामस्वरूप कांग्रेस पूर्ण बहुमत 
प्राप्त नहीं कर सकी किन्‍्त कुछ निर्दलीय विधायकों की सहायता से कांग्रेस विधान मण्डल 
दल के नवनिर्वाचित नेता श्री आज आर, शा 356 फरेवंशी, अतं5त को एक बार पुनः 
सरकार बनाई जिसमें श्री कमलापति त्रिपाठी उप मुख्यमंत्री बने |: 


969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन हुआ । जिसका 
अभाव प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी पड़ा । 23 नवम्बर, 4969 को श्री कमलापति 
त्रिपाठी ने अपने 9 सहयोगियों के साथ चन्द्रभानु गुप्त मंत्रिमण्डल से त्याग-पत्र देकर 
कांग्रेस आर |रूलिंग पार्टी| में शामिल हो गये । जिसके फलस्वरूप चन्द्रभानु गुप्त की 
नरकार अल्पमत में आ गई । भारतीय क्रान्ति दल [चरण सिंह] व तुरन्त की बनी सरकार 
बनी सरकार कांग्रेस आर /कमलापति त्रिपाठी] सहित अन्य दलों ने विधान सभा की बैठक 
शीघ्र बुलाने के लिये राज्यपाल को लिखा । श्री चरण सिंह और कमलापति त्रिपाठी ने साझा 
प्रकार बनाने को बात आरम्भ की | श्री _न्द्रभानु गुप्त की सरकार को किसी अन्य दल 
से पूर्ण सहयोग नहीं मिला अतः श्री गुप्त ने 40 फरवरी, 4970 को अपनो सरकार का 
“आग-सत्र राज्यपाल बी0 गोपाल रेड्डी के पास भेज दिया । श्री चन्द्रभानु गुप्त के दल 
कांग्रेस [संगठन को उस समय धक्का जगा जब श्रो चरण सिंह ने 47 फरवरी ,. 4970 
को भारतीय क्रान्ति दल व कांग्रेस आर की मिलीजुली सरकार के मुख्य मंत्री के रूप में 
दूसरी बार शपथ ग्रहण की ।2 


/967 के बाद यह प्रदेश में दूसरी साझा सरकार थी इसकी मुख्य विशेषता 
यह थी कि यह केवल दो दलों के सहयोग से बनी थी जबकि प्रथम साझा सरकार में लगभग 
0 दल' शामिल थे । कांग्रेस आर अप्रैल, 49 70 को इस साझा सरकार में विधिवत शामिल 
हुई । आरम्भ में भारतीय क्रान्ति दल के केवल 40 सदस्य ही मंत्रिमण्डल में शामिल 
हुये थे |” यह साझा सरकार सत्ता में अपने को ठीक से संभाल भी नहीं पाई कि कुछ 


अध्यादेशों, विधेयकों और राज्य में चीनी उद्योग के राष्ट्रीकण जैसे मामलों को लेकर 





कर 5040 में संविद सरकारें, विधान सभा के 32 वर्ष- सम्पादक- श्री भालचन्द्र 
शुक्ल, सचिव, उ0प्र) विधान सभा पुस्तकालय, उ0प्र), लखनऊ पृ0-36 
दल “तदैव- पृ0-36-37 5 आय द 


3- “तेंदैव- पृ0- 37 
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४ घटक आपस में टकरा गये | जिसके फलस्वरूप सितम्बर, 4970 में कांग्रेस आर] 


इस 
ह | क्र परण [ के कद री | क्र मंथन +० आह अन्द ००० कर दि या और गा दा अर ना 
ने श्री चरण सिंह साझा सरकार को समन देना बन्द कर दिया और इसकी सचना 
ज्यपार को न ! राज्यपा 3 राज्य ० राज नी तिक असरः स्थरता | न 

राज्यपाल का दे दो। राज्यपाल ने राज्य में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता व गत्यावरोध 


से केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया केन्द्रीय सरकार ने राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्टो के 
आधार पर राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद356 के अन्तर्गत राज्य में राष्टर्पः शासन 


की सिफारिश की और राष्ट्रपति से स्वीक कृति के फलस्वरूप 2 अक्टबर,4970 को उ0प्र0 


म॑ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और विधान सभा निलम्बित हो गई । यह दसगरी साझा 
रकार जा लगभग 225 दिनों तक सत्तारूढ़ रही राष्ट्रपति शासन के पढ़ चातू समाप्त 


हो गई ।“ 
2 श्द्‌ 





यह साझा सरकार भी वास्तव में श्री चरण सिंह के पदलिप्सा का परिणाम 


ि] 


थी तथा यह कहना असंगत न होगा कि चरण सिंह ने कांग्रेस जरूर छोड़ थी पर वे कांग्रेस 
से अपना पुराना रिश्ता एक तरह से बनाये रखे थे । उन्होंने परिवर्तन को गैर जरूरी ॥| 
समझा तथा वे एक गैर कांग्रेसी सरकार के कांग्रेसी चरित्र के मुख्यमंत्री बने रहे । उनका 
उनका कांग्रेल से किसी सिद्धान्त पर आधारित मनमृटाव नहीं था बल्कि मुख्य मंत्री बनने 
न बनने के सवाल पर वह कांग्रेस से अलग हुये थे । उनकी क्रिया कलापों के पीछे देश 
की राजनीति में बड़े परिवर्तन की आकांक्षा या जनकल्याण की आकांक्षा निहित नहीं थी 
वह डा0 लोहिया के सपने की केन्द्र विरोधी राजनीति वाली संविद रणनीति से सहमत नहीं 
थे तथा इन्दिरा कांग्रेस का समर्थन भी तात्कालिक था । इसका समर्थन श्री चरण सिंह 
का नहीं था वरन्‌ कांग्रेस से अलग हुये दूसरे घटक संगठन कांग्रेस को सत्ता में न आने 
देने का प्रबल इरादा निहित था । परिणामस्वरूप यह संविद भी गिर गई 


कक 
हक 


तृतीय संविद सरकार- तृतीय संविद सरकार के निर्माण के पीछे इन्दिरा कांग्रेस 
द्वारा लखनऊ की गद्दी पर कब्जा करने के प्रयत्नों को ध्वस्त करने का उददेश्य सबसे 
बड़ा कारण था । संविद में इस बार साम्यवादी तथा प्रसोपा शरीक नहीं थे | संबविद के 
5 घटकों ने मिलकर 9 अक्टूबर, 4970 को सर्वसम्मति से श्री त्रिभुवन नारायण सिंह को 
नेता चुना । 22 अक्टूबर को लखनऊ में संविद के सभी घटकों की बैठक हुई । उसमें 
संगठन कांग्रेस, भारतीय क्रान्ति दल, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी सभी ने संसोपा के आग्रह 
किया कि वह सरकार में जरूर शामिल हो । भारतीय क्रान्ति दल का कहना था कि जब 
संसोपा का कार्यक्रम हमने मान लिया है तब संसोपा को उस कार्यक्रम पर अमल करने 








4- करूनाकरण के0पी0- कोलियेशन गवर्नमेन्ट इन इण्डिया, पृ0-45-46 

संविद सरकारें उ0प्र0 में [लेख विधान सभा के 32 वर्ष- सम्पादक 
श्री भालचन्द्र शुक्ल, सचिव, उ0प्र) विधान सभा पुस्तकालम्न उ0प्र0 लखनऊ 
पृ0-38-39 का मगर कल 2 जज 0 5 ; 
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के लिये सरकार में शामिल होना चाहिए । ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्यक्रम चले संसोपा 
का और अमल में लायें हम । हम अमल करने को तैयार हैं वसरते कि संसोपा सरकार 
में साझेदारी करे । संगठन कांग्रेस का तो यहां तक कहना था कि यदि संसोपा साझेदारी 
नहीं करेगी तो हम सरकार नहीं बनायेंगे । 26 अक्टूबर को संसोपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
में मंत्रि मण्डल में साझेदारी की अनुमति दे दी और अन्ततः श्री त्रिभुवन नारायण सिंह दे 
नेतृत्व वाली संविद सरकार बन गई [| 





मंत्रि मण्डल में संसोपा के शरीक होने पर संसोपा के एक छोटे गुट को परेशानी 
हुईं । इस गुट का नेतृत्व श्री मधुलिमये के हाथ में था । यद्यपि सरकार में शामिल होने 
का जो फैसला राष्ट्रीय समिति ने किया उसमें श्री मधुलिमये शरीक थे परन्तु बाद में उन्होंने 
अपनी स्थिति बदल दी और जार्जफर्नाडीज [महामंत्री संसोपा|ं के माध्यम से अन्तिम समय 
तक यक कोशिश की कि संसोपा मंत्री शपथ न लें | लेकिन श्री राजनारायण की प्रदेश 
संगठन में मजबूती के कारण उनके ये प्रयास असफल रहे । इन प्रयासों के पीछे कोई सिद्धान्त 
का कारण हो यह बात नहीं थी अपितु श्री मधुलिमये व फर्नाडीज का यह डर निहित था 
था कि इससे राजनारायण की स्थिति पार्टी में मजबूत होगी । इस प्रकार यह संविद व्यक्तिगत 
केलद का केन्द्र बन गई क्‍योंकि श्री लिमये व फर्नाडीज जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधितव करते 
थे वहां पार्टी संगठन शुन्य था अतः आन्तरिक गुट्बन्दी व चिढ़न के कारण इन्होंने संविद 
सरकार से संसोपा को न हटा पाने के बाद उसे गिराने के प्रयास शुरू कर दिये ॥” 


वास्तव में डा0 लोहिया की मृत्यु के बाद संसोपा नेतृत्व का कुछ हिस्सा नरम 
हो गया था त्था उसने कांग्रेस के विभाजन के बाद इन्दिरा सरकार के प्रति नरमी व्‌ 
विलय के समर्थक थथेइनका नेतृत्व श्री जार्जफर्नाडीज के हाथ में था जो कि इन्दिरा कांग्रेस 
का समर्थन इसलिये करते थे कि वह उस समय प्रचलित शब्द "प्रतिक्रियावादी" न कह 
दिये जांय क्योंकि इन्दिरा कांग्रेस का समर्थन प्रगतिशीलता मात जा रही थी ।” तथा श्री 
मधुलिमये कुछ निजी कारणों व राजनारायण के विरोध के कारण संविद के आलोचक हो 
गये । इन दोनों ने गैर कांग्रेसवाद को असंगत ठहराया व संविद को गिराने के लिये लगातार 
अयत्न करते रहे । इधर त्रिभुवन नारायण सिंह गोरखपुर से संगठन कांग्रेस के लोक सभा 
पदस्य महन्त अवैद्यगाथ के आमंत्रण पर मानीराम _ चुनाव क्षेत्र से विधान सभा का 
चुनाव लड़ने को राजी हो गये तथा कांग्रेस के एक साधारण मुकाबले पर चुनाव हार गये. 





4- संसदीय दीपिका, अप्रैल-जून, 4987, खण्ड-3, अंक-7-4, पृ0-38 क्‍ 
27. 3090 में संविद द्वारा श्री सत्यपाल मलिक (लोकतंत्र समीक्षा | अक्टूबर-दिसम्बर, 
3 नि न ०7 रत क्‍ 
52 शी पुरी राजेन्द्र--' अन्तरात्मा का संकट, पृ0-442.. 

4- चुनाव परिणाम निर्वाचन निदेशालय, 4970 
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|] स्न्त न | ४28 सती #५ नः टी प दि जबकि 2 थ्री चरण ह | सिंह इसके री भरे रिणामस्थ 9 
परल्तु उन्हान इस्तोफा नहीं दिया उ आक श्री चरण सिंह इसके आलोचक थे परिणामस्चरूप 
सं ै वि लुक दः ५» मः धर । क पा होते गई संविद के को एक २ कार नि आः ध्य +, रे | 
अजिए फमनजार हाता गई । इस संविद के पतन «८ क कारण छात्रसंघ अध्यादेश शव 
था जिसमें संसोपा के युवा संगठन समाजवादी उबंजन सभा संशोधन चाहती थी किन्तु न्‍्त चाधरी 
तरण सिंह इसमें किसी प्रकार का सशांधन नहीं चाहते थे । परिणामस्वरूप समाजवादी 


# 
कर 


3 ने सभा में 6 विसम्बर को इसके विरोध में विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन किया जिसमें 
राव 00 लोग समाजवादी युवजन सभा के गिरफ्तार हुये ।” वास्तव में संविद को गिरने में 
दिरा कांग्रेस के साथ-साथ संसोपा की चालें भी मुख्य कारण थी । एक अन्य प्रमुख घटना 
श्री चरण सिंह के बनारस दौरे के दौरान पुलिस द्वारा निर्दोष छात्रों पर गोली-बारी कर 


॥ 


हक 8१७ 


गे जिससे दर्जनों जानें गई ।” इतनी बड़ी घटना के बाद न तो सरकार ने इस्तीफा दिया 
न दोषी व्यक्तियों को कोई दण्ड और जब बनारस गोली काण्ड पर संविद के ही मुख्य 
बटक संसोपा नें कड़ा रूख अपनाया तो चौधरी चरण सिंह खुलकर पुलिस के समर्थन 
में आ गये परणिमस्वरूप संसोपा को चुप होना पड़ा । 


किक 


थ् 


हे 


ः 


इस ब्रकार इस स्पष्ट है कि यह संविद अर्न्चविरोधों के कारण पतित 
आन्तरिक तनावों का स्तर सहुत बढ़ गया था। संसोपा, भारतीय क्रान्ति दल इत्यादि 
सम्बन्ध इतने बिगड़ चुके थे कि वे जनसामान्य के सम्मुख एक दूसरे की आलोचना करने 
लगे । यह संविद सरकार ऊपरी स्तर पर तो एक थी किन्तु इसमें निहित सभी घटक 
अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का इसे साधन मानते रहे । तथा इसमें प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक 
थी कि सभी घटकों के नेता अपनी भावी राजनैतिक पृष्ठभूमि को ठोस करने के लिये 
जनता के सामने दूसरे घटकों की आलोचना करते रहे जिससे कि जनमत उनके पक्ष 
में हो सके । किन्तु इसका प्रभाव नकारात्मक रहा तथा संविद जनता की दृष्टि में गिर 
गई और निरन्तर अलोकप्रिय होती गई । नीति के विषय में अर्न्तविरोध भी इस सरकार 
के पतन का मुख्य कारण रहा | इस सरकार पर जन आन्दोलनों का दबाव भी काफी 
नहीं था। सादे दुनियाँ में सरकारें य्यास्थिति की पोषक होती हैं और बाहर से दबाव पड़ने 
पर ही बदलाव के लिये कार्य करती हैं । संबिद के दलीय संगठन अपने-अपने मंत्रियों और 
उनके पिछलग्गुओं के भी पिछलग्गू बन गये । सत्तारूढ़ दलों के जिला दफ्तरों में स्वार्थी, 
अवसरवादी व कोटा परमिट पाने के लोग भर गये | सभी स्तरों पर पार्टियों के निःस्वार्थ 


नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वयं अपने मंत्रियों से सम्बन्ध विच्छेद हो गया साथ ही मंत्रियों 


धधृ 


है 


| 


हि. ६ न्‍ै 






4 दैनिक आज- 6 दिसम्बर, 4970, पृ0-। द 
2- दैनिक आज- 9 सितम्बर, 4970, पृष्-६... क्‍ 
हे कश्यप सुभाष, पालिटिक्स आफ डिफेक्शन, दिल्ली नेशनल पब्लिशिंग दवाउस 


4970, पृ0-१00. - 
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का भी दृष्टिकोण प्रदेश व सरकार की राजनीति के प्रति कल्याणकारी न होकर अवसर 
वादिता का शिकार हो गया | 


च्ख 


स्पष्ट है कि यह सरकार सही मायनों में गैर कांग्रेसी व तेजस्वी नहीं थी 
बल्कि दिशाहीन, ढीली, कलही और एक तरह कांग्रेसी परम्पराओं की पोषक थी उनके 
न्‍त व अलोकप्रियता का भी यही कारण था । विपक्ष द्वारा अपनाया गया गैर कांग्रेसबाद 
एक ऐसी रणनीति थी जिसका अगर सही इस्तेमाल किया गया होता तो अक्षरशः वहीं नतीजे 
निकलते जिनकी कामना की गई थी । यदि संबिद सरकारों मे विपक्ष के इस गैर कांग्रेसबाद 
का प्रयोग असफल हुआ तो उसमें गैर कांग्रेवाद की खामी नहीं थी अपितु देश भर के 


परी 


प्र्ट राजनात, तेजहीन व लुंज-पुंज स्थिति व राजनेताओं की आपसी स्पर्धा व स्वार्थ तथा 
पदलिप्सा थी जिसमें राजनीति का अर्थ सिर्फ सत्ता राजनीति रह गया-था 
चतथ संविद सरकार- 

4977 और जनता सरकार- 977 में आम निर्वाचन में संविद की प्रवृत्ति 
को एक नया आयाम दिया | 4976 की आपातकालीन घटनाओं से क्षुब्ध प्रमुख विपक्षी दलों 
ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर "जनता पार्टी” का निर्माण किया जो भारत की 
संसदीय प्रणाली के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के विकल्प के रूप में मतदाता के समक्ष 
प्रस्तुत हुई । जनता पार्टी के अभ्युदयनेएक तरफ यदि व्यक्तिनिष्ठ पार्टियों के निर्माण 
को हतोत्साहित कर दलों के विखराब को रोक दिया तो दूसरी तरफ विपक्ष की वैकल्पिक 
सरकार बनाने की क्षमता को भी सुनिश्चित कर दिया । किन्तु जनता पार्टी सत्ता में 
आने के बाद स्थायित्व ग्रहण नहीं कर सकी इसमें सम्मिलित विभिन्‍न घटकों के शीर्षस्थ 
नेतोओं की सत्ता पर पकड़ बनाये रखने की महत्वाकांक्षा ने आन्तरिक संघर्ष को इतना 
तीव्र बना दिया कि जनता पार्टी 28 महीने बाद बिखर गई और सत्ताच्युत हो गई ।/ 












डक 


विशेषतः उ0प्र0 में मतदाताओं ने केन्द्र में कांग्रेस को पूरी तरह अपदस्थ कर 
देने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की जिसका भरपूर लाभ उठाने के लिये इन संस्थापनाओं के अनुकूल 
प्रमुख विरोधी दल भी एकता का ऐसा लिबास पहनकर विवाह मण्डप में बैठने को तैयार 
हो गई जो न केवल बड़ी जल्दी में सिला था बल्कि बैरंग » असुविधाजनक और अवसर के 
अनुपयुक्त एवं बेमन तथा शीघ्रता में उल्हा धारण किया गया था इसका एक ही परिणाम 
हो सकता था, क्षणिक कुतूृहल एवं उपहास- और ऐसा ही हुआ भी । इसका आधार बना 
घटकवाद, व्यक्तिवाद, सत्तालोलुपता तथा अदूुरदर्शिता ।£ दे 





जनता पार्टी के संगठन क्रम से चन्द दिनों पहले तक कांग्रेस के ऐसे प्रबल 
समर्थकों को भी जो उनके बढ़ते प्रभाव एवं नियंत्रण से असुविधा महसूस कर रहे थे 





तर “राजनीतिक गठजोड़, नित नये आयाम -"माया"- सम्पादकीय- दिसम्बर,4979 
2- मिश्र सच्चिदानन्द- भारत में दलीय गठबन्धन व संसदीय मूल्य- संसदीय दीपिका 
खण्ड-33, अंक-4-4, वर्ष 4987, पूृ0-5-6 
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जिनका राजनीतिक भविष्य एवं महत्वाकांक्षायें संकटग्रस्त बन गई थी, को दल में नाटकीय 
ढंग से प्रमुख स्थान देकर गुणात्मक रूप से जनता पार्टी द्वारा भी वही भूलें दोहराई गई 
जो चतुर्थ आम निर्वाचन के पश्चात कांग्रेस ने दल-बदल कराकर विरोध पक्ष की ओर 
से किया गया था। बदले में कांग्रेस ने भी वही कार्यवाही की । दूसरे बिना विचारात्मक 
ली संगठनात्मक एकता के जनता पार्टी के निर्माण की घोषणा मतदाताओं को भ्रमित करने 
में भले ही सफल रही हो परन्तु दलों की स्थिति में चतुर्थ आम निर्वाचनों की तुलना में 
इससे कोई गुणात्मक आन्तरिक परिवर्तन आने वाला नहीं था । भारतीय मतदाता राजनीतिक 
दलों की तुलना में अपने उपरोक्त अनुभवात्मक निष्कर्षों के प्रति कुछ ज्यादा ही ईमानदार 
व संवेदनशील प्रमाणित हुये । उन्होंने विभिन्‍न उत्तरीय राज्यों के विधान सभाओं में निर्वाचनों 


में भी जनता पार्टी को ही व्यापक समर्थन सौंपा । 


किन्तु आन्तरिक फूट और मतभेदों से ग्रस्त जनता पार्टी द्विदलीय व्यवस्था की 
बात ही चलाती रही तथा अनुशासन के नाम पर अराजगता , आरोप-प्रत्यारोप, परस्पर विरोधी 
आन्तरिक गतिविधियाँ, शक्ति प्रदर्शन, प्रतिशोधात्मक कार्य ,  अंनुत्तरदायित्व , षडयंत्र आदि 
के तथ्य दोष न रहकर जनता पार्टी के स्वाभाविक गुण बन गये । समर्थनविहीन युवा अध्यक्ष 
| #लतम तथा अल्पमतीय [प्रधान मंत्री जनता पार्टी इस स्थिति को संभाल न सके । 
किसी युवा नेतृत्व को केन्द्र में होने का अर्थ होता बूढ़ों की परस्परिक नेतृत्व प्रतिस्पर्धा 
सम्भावनाओं पर नियंत्रण । किन्तु ऐसा नहीं हुआ अत: वह भी नहीं हो सका जो मतदाता 
चाहते आ रहे थे और न ही विरोधी दल ही अपने उद्देश्य में सफल हो सके । हुआ वही 


| ह 





पुर 
जो कांग्रेस या उसका नेतृत्व चाहता था । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संविद राजनीति को प्रोत्साहित करने वाली 
प्रवृत्तियों ने संसदीय मूल्यों को कुण्ठित कर दिया है | दलीय गठबन्धन में सिद्धान्त व 
कार्यक्रों की समानता को उचित महत्व न मिलने तथा शीर्षस्थ नेताओं की व्यक्तिगत 
महत्वाकांक्षाओं को अत्यधिक महत्व मिलने के कारण राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की अपप्विछिन्न 
+_ जखणडता क्रमश: क्षीण होती रही है | व्यक्तिनिष्ठ विजाती अवसखादी दलीय गठबन्धन 
की बहुलता ने मतदाता के मस्तिष्क में सही पहचान को कठिन बनाकर उनकी निर्णायक 
मानसिकता को दिशाहीन बना दिया है । परिणामतः वैकल्पिक सरकारें बनाने में सक्षम विपक्ष 
का अस्तित्व में आना कठिन होता जा रहा है । और सत्ता हस्तान्तरण की प्रक्रिया कुण्ठित 
होती जा रही है तथा दलीय राजनीति की इस स्थिति के चलते भारत में क्षेत्रीय पार्टियों 
का महत्व राष्ट्रीय पार्टियों की अपेक्षा अधिक होता जा रहा है स्थिति यहां तक पहुँच. 
गई है कि बिना क्षेत्रीय गठबन्धन के निर्वाचन लड़ना टेढ़ी खीर है ॥£ निष्कर्ष के रूप में 


ऑ8झसच.,अ.कफकसलाा फलऊकफ्णटएणण"अअकइअढअआआ आ अप हटफ्फ््धजध/प:खिप/ण/आूःण/पपहजडहड्-+++++- 
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दूर 


यह कहा जा सकता है कि विपक्ष के असफलता ने राष्ट्रीय सत्र पर एक ही राजनीतिक 
दल का एकाधिकार और व्यक्ति विशेष के चंगुल में फंसने की राजनीति को प्रोत्साहित 
किया । लोकतंत्र को ऊर्जा सम्पन्त बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि शासक दल 
बदलते रहें किन्तु समस्या है कि विपक्ष की विश्वसनीयता की -- क्योंकि विपक्षी एकता 
का एकमात्र आधार सत्ता है व सिद्धान्त रूप में एकता और इस सत्तालक्षित एकता का 


हश्न विपक्ष का विघटन है | विचारधारा ही किसी संगठन के ऊर्जा होती है क्‍या उसे त्यागकर 
हे 


की कोर पा ०] ० च सं संगः जी ५ जि न ०5 जे *ः है नहीं ४ क। आव . प्यकता ५ डे बात े की के 
कोई पार्टी या संगठन जीवित रह सकते हैं ? नहीं । अतः आवश्यकता इस बात की है 
कि विपक्ष को विश्ुव्लित व अस्थिर विरोध का रास्ता त्याग कर सक्रिय रचनात्मक 








क्रियाशीलता को अपनाना चाहिए क्योंकि जनसामान्य एक अस्थिर व सतहीं एकता की तलना 
कांग्रेस को अपन समक्ष दोषों सहित अच्छा मानते हैं तथा दलों को अपने स्वविवेक से 

अवसरोचित दण्ड पुरूष्कार देने की क्षमता रखते हैं 

घ दल-बदल व विपक्ष- 


अवसाद, निराशा, अनिश्चितता और लगातार आन्दोलनों के वातावरण में सम्पन्न 
आ फखरी, 4967 का चतुर्थ आम चुनाव भारतीय राजनीति में एक सीमा चिन्ह की 
हैसियत रखता है । इन चुनावों को मतपत्र के माध्यम से राजनीतिक क्रान्ति का नाम दिया 


जाता है क्योंकि इन चुनावों ने भारत की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, 


यथा- ॥१ कांग्रेस का वह राजनीतिक एकाधिकार जो पिछले 45 वर्षों तक निरन्तर 
स्थापित रहा था, वह समाप्त हो गया । [2६ राज्यों की राजनीति में संयुक्त मंत्रि मण्डलों 
दौर प्रारम्भ हुआ । 


संयुक्त मंत्रि मण्डलों की राजनीति को स्वतंत्रोत्तर भारतीय राजनैतिक व्यवस्था 
में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कहा जा सकता है | अनेक राज्यों में संयुक्त मंत्रि मण्डलों का 
निर्माण हुआ और इन संयुक्त मंत्रि मण्डलों को कांग्रेस के राजनीतिक एकाधिकार का एकमात्र 
वांछनीय विकल्‍प समझा गया परन्तु यह संयुक्त मंत्रि मण्डल राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय 
सिद्ध हुये । राजनीतिक अस्थिरता के इस समय में मूल्यों के ड्रास तथा निष्ठा के पतन 
का एक ऐसा दौर प्रारम्भ हुआ जिसमें दल-बदल की प्रवृत्ति अपने सर्वाधिक दूषित पक्ष 
के साथ उभर कर सामने आई 


दल-बदल को हवा वैसे बहुत प्राचीन है तथा यह भारत के साथ-साथ विदेशों 
में भी बराबर चली रही ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टन, विन्टसन चर्चिला 





4-.... कश्यप सुभाष, दि-पालिटिक्स आफ डिफेक्शन, दिल्ली 4969, पृ0-405 
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रैम्जे मैकडोनेन्ड दल बदलुओं की ही श्रेणी में आते हैं । 4846 में सत्तारूढ़ कंजरेटिव 
पार्टी में फूट पड़ने तथा दल के अधिकांश सदस्यों द्वारा विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधान 
मंत्री सररावर्ट पील ने त्याग-पत्र नहीं दिया और दल के आदेशों की अवहेलना कर, लिबरल 
पार्टी की सहायता से प्रधानमंत्री बने । इसी तरह दक्षिणी आस्ट्रेलिया में दल बदल के बाद 
वर्षो [856-907[ में 42 सरकारें बनी व बिगड़ी | तथा फ्रान्स में सन 4870 से 4944 
के दरम्यान 88 मंत्रि मण्डलों का गठन एवं विघटन हआ 





ले 


जहा तक भारत का प्रश्न है समीक्षक दलबदल के इस रोग को सन 9१9 
तक ले जाते हैं जब श्री श्यामलाल नेहरू अंग्रेजी आसन काल में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित 
हुय॑ तथा बाद मे सरकारी पक्ष में सम्मिलित हो गये । 4937 के बाद हाफिज मो0 इब्नाहीम 
के साथ कई सदस्य मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुये । 


भारत में जनसंख्या के आधार पर उ0प्र) का महत्वपूर्ण स्थान है उ0प्र0 में 
दल बदल स्वतंत्रता के बाद ही आरम्भ हो गया था । 4950 में उ0प्र0 में बत्रिलोकी सिंह 
के नेतृत्व में 23 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर जन कांग्रेस बनायी इनहीं दिनों श्रीमती आचार्य 
कृपलानी और श्री रफीक अहमद किदवई ने अलग होकर कृषक मजदूर पार्टी बनायी, 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि 4967 के पूर्व के वर्षों में जो लोग विधायक बनें उनमें 
से पाँच में से एक विधायक ने दल बदला होगा । 4957 से 4967 तक की अवधि के 
बीच 524 बार विधायकों ने अपने दल बदले किन्तु 4967 के दल बदलुओं ने लोकतंत्र 
के अस्तित्व को एक कड़ी चुनौती दे दी | 4967 के आम चुनाव के प्रथम वर्ष में भारत 
430 बार विधायकों ने अपने दल बदलने का रिक॒र्ड कायम किया 4967 के आम चनावों 
के बाद दल बदलुओं के कारण 46 महीनों के भीतर 46 राज्यों में सरकारे गिरी ॥* 
व दल बदल को अनगिनत घटनाओं से ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य 
खतरे में हैं ।ब्रिटेनी संसद में नियमानुसार सत्तापक्ष व विरोध पक्ष आमने सामने बैठते हैं 
तथा यदि एक तरफ का सदस्य उठ कर दूसरी ओर चला जाये तो उसे फ्लोर क्रासिंग 
भात दल बदल कहा जाता है । इससे स्पष्ट है कि दल बदल की परम्परा मूल ब्रिद्यनी 
है ओर भारत में संसदीय विरासती देव के रूप में दल बदल का रोग आयातित है । ब्रिटेन 
में दल के सदस्य अपने दलों के आधार पर एक जुट होकर वोट डालते हैं । इससे यह 
स्पष्ट है कि किसी अवसर पर यदि किसी दल का प्रतिनिधि अपने दल के पक्ष में वोट 


हि] 





4-विजेन्द्रपाल सिंह, हमारे विधायक, पृ0- 44... 
पचौरिया भवानी शंकर, दल बदल वनाम दलीय प्रति बद्ध्ता लोकतंत्र समीक्षा 


अंक 4, 4977, पृ0-43 


3- “तदेव- पू0- 43-34 
कश्यप सुभाष पालिटिक्स आफ डिफेक्शन, दिल्ली ,नेशनल पब्लिशशिगहाउस 4970 


पृ0-8 
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ने 20 कि ते हिल बेल बे ह278। ने र्प्रा क्‌ः तलकानन्‍्कक ५ चर्च एप | रकअनलय्मक पे वाले भा लग मा प्र ; लि के [0 धि » को द्त्न शा डिफेक्ट 
| करें तो दल की नीति के प्रतिकूल आचरण करने वाले प्रतिनिधि को दल बदल व डिफेक्टर 


्छ्डे 


कहा जाता ४ | 


हम जिला 2: तर मे रि हि प किक ग77 ्ः न दार ऋ द् “पट: हक कर तीः कली लत 20 या 
देश बदल की परिभाषा के सम्बन्ध में वि व राजनीतिज्ञों में तीत्र मतभे 


5: 3 मी मम शक कम रा गे किक )3 ः लक न्नः प्रयोग न किया पा गा वैसे (2002 अथवब 
है दल बदल के लिये अंग्रेजी में विभिन्‍न पदबन्धों का प्रयोग किया गया जैसे चेंजिंग अथवा 


५ हि 





हि हक भू भ्ह 
ब्ग्ग जटा गन्ला &«०९०<» 2॥ # आधा ४०+ कान ॥ह१ृकककक, 
| एक गलीचे से दसरे 
कक 4 "् ृ ४५ ध क 
8." 


फ्लोर क्रार्सिंग [फश बदलना या पार कर जाता कार्पे सं 
गलोच में जाना|। पालिटिकल टने ओबर आवश्यकतानुसार राजनीतिक कोर्ट बदलने की 

का कप कक. कक, ही आ हिद्नि हज 
शत अबसरखादिता। पालिटिक्स ओपर्चुनिज्म |अवसखादिता की राजनीति, पालिटिक्स 








“47] 

आफ डिफक्शन [अपने नेता दल ओर सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा त्यागने की राजनीति| पालिटिक्स 
आफ म्यूजिक चेयर्सी संगीतमय कर्सियां बदलने अथवा कर्सियां के लिये लड़ने का खे बैल] 
आदि संक्षेप में दल बदल की अवधारणा राजनीतिक सत्ता के लिये सिद्धान्तहीन होड़ के 


प्‌ में सामने आयी 


यद्यपि दल बदल की एक सरावभौमिक व सर्वस्वीकृत परिभाषा नहीं बन पाई 
किन्तु डा0 सुभाष कश्यप की परिभाषा बहुत मात्रा में इस अवधारणा का प्रतिनिधित्व 
करती है उनके अनुसार- दल बदल का मतलब राजनीतिक प्रतीक [राजनिप्ठा। का बदलना 
' इसमें निम्नलिखित सभी परिस्थियाँ सम्मिलित समझी जानी चाहिए ।[7[ किसी विधायक 
का किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना तथा किसी अन्य दल 
में शामिल होना 72] किसी दल को त्याग कर बाद में विधायक का निर्दलीय रहना [3 
निर्दीतीय रूप से विधायक निर्वाचित होकर किसी दल विशेष में शामिल होना तथा [4] 
बुनियादी मामलों पर विधायक का अपने दल की नीति के विरूद्ध मतदान करना आदि । 
इस प्रकार (दलबदल- किसी विधायक का अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग 
कर किसी अन्य दल में जा मिलना, नया दल बना लेना तथा निर्दलीय स्थिति अपना लेना 
अथवा अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरूद्ध 
मतदान करना दल--बदल कहलाता है । 
85 सुभाष कश्यप,दल बदल व राज्यों की राजनीति, पृ0- 45, भीनाक्षी प्रकाशन, 
मेरठ... हा ० कम 
2- एस0सी0 कश्यप, दि-पालिटिक्स आफ डिफेक्शन दि-चेजिंग कन्टूर आफ 
दि पालिटिकल पावर स्टक्चर इन दि स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया ,इन एशियन 


सर्वे, 4 मार्च, 4974, पृ0-495 क्‍ 
35 कश्यम सुभाष, दि-पालिटिक्स आफ डिफेक्शन, पृ0--42-43 
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कह | पु पता, हल पा 


श्री जयप्रकाश नारायण ने दल बदल की अपनी परिभाषा में कहा था- पट 
ड्ल ३ र्बा (८५ को नई पी सदः किसी जनी दल का र 2 
विधान मण्डल के लिये निर्वाचित कोई भी सदस्य जिसे किसी राजनीतिक दल का सराक्षत 


पाक 


का, 
७ है| ॥ह॥00६#२३|/: 


४५ (2 ञ्छ्ा ॥#मंध मास मर | (0 | ! ( व्‌ (७०0 कुक निया ॥:+०ब ्‌ः चित कि हल; त्ि १2॥ है| ह। हा 
चुनाव चिन्ह मिला था, यदि बह निर्वाचित होने के पश्चात उस राजनीतिक दल से अपन 
सम्बन्ध ताड़ लेने था उसमे अपनी आस्था समाप्त करने को घोषणा करता है तो उसे दल 
अंदर री हि है # झा 4९८ है! 2॥| या 6868 ब्ः सरल उसकी ० र्यव | आह” कह पा लक 77" + ॥०% २० आह काम 
बदल हां समझी जाता ता ते॑ उन्चक्ता कायवाहा सम्म टी के निर्णय के अनुसार 


न्‌हो। 


कि शक 


सक्षाएत8॥ाहता हुक मीशश/0रीकषर १०3/0॥३३/७ 


विधि मंत्रालय के एक आलेख में कहा गया है कि - "दल बदल का वास्सविकछ 
७ फल ४ या: कक पर है कप भय सलाह 03८ ७१3 ॥ मि पा > ऐ | पा | न रा है| 
असहमति के आधार पर एक पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में शामिल होना "।“ 





५ 


४! ईई ३] 





0०: कि ध 3 घर हे कन- त्याग १०३०० | कि करन आर ध कि बा | अक तह द्याय हू कपलाना 28.0९ कुरट शक # ४ 8॥ ॥६: (ऊए, फाड़ क0 आता 
भारत में 4967 के पूर्व आचार्य नरेन्द्र देव, आचार्य कपलानी, अशोक मेहता 
शः म् 2 डा रघन |! ३० कक गज ९० के नेता ञ कक कि है कं को 4९ कं है राम 4७४ की तिक लय प्रतिव: "आकाआ कक 0३7 /३०१७ 7 
ँ्रकाशम्‌॒ व डा0 रघुवीर जैसे दिग्गज नेताओं ने अपने राजनीतिक प्रतिबद्धतायें बदली 


| 


श्री किन्तु 4967 के पूर्व के इन छुट-पुट घटनाओं ने दलीय राजनीति को दृषित नहीं क्िः 


किन्तु थोंडी हलचल मचाई थी । देशी की सबसे बड़ी पार्टी तथा पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस क इस मामले में बड़ शर्मनाक इतिहास रहा है और वह समय-समय पर गैर कांग्रेली 


/३, 


पार्टियों से दल बदल कराकर दल बदलुओं को जज्ब करती रही है तथा गैर कांग्रेसी पार्टिः 

में विघटन को प्रोत्साहित करती रही है । दल बदल के पहले चरण में, कांग्रेस पार्टी का 
प्रभु चरम सीमा पर था, अर्थात चौथे आम चुनाव 4957 तक, राजनैतिक राहजर्न 
की कांग्रेसी नीति का खामियाजा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी [टी प्रकाशम्‌ तथा भानु पिल्‍्ले से 
लेकर जसबन्त मेहता व अशोक मेहता के समर्थकों तक महाराष्ट्र की किसान मजदूर पार्टी, 
कम्यूनिस्ट पार्टी [चन्द्रजीत यादव और जनसंघ को भुगतना पड़ा जबकि जनसंघ ब 
कम्यूनिस्ट पार्टी सबसे ज्यादा संगठित व अनुशासनयुक्त दल हैं ॥ क्‍ 


१ 


हा 


कांग्रेस का यह प्रभुत्त 4967 में समाप्त हुआ । जब हरियाणा, मध्यप्रदेश 


शक शा 


उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बड़े पैमाने पर दह्यबदल हुआ और यहां कांग्रेस की सरकारें 
जब तक दल बदल का प्रभाव कांग्रेस की तरफ रहा तब तक राजनीति में स्थिरता व नैतिक 
मूल्यों में ह्रास सम्बन्धी बातें नगण्य रहीं । वास्तव में राजनीतिक दल बदल की प्रक्रिया 
का उद्भव कांग्रेस पार्टी के पतन से ही तीब्र हुआ | भारी संख्या में विधायकों द्वारा राजनीतिक 
प्रतिबद्धता के बदलने के कारण देश की राजनीति, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक 








[५ शर्मा राजीव, “भारत मे दल बदल की राजनीति," लोकतंत्र समीक्षा, जनवरी- 


दिसम्बर, 4988, पृ0- 404 
2- वरसैया गोबिन्द दास, मिली जुली सरकारों की राजनीति- लोकतंत्र समी 


4980, जनवरी-मार्च, पूृ0-95 कल ह क्‍ 
3- धलिमये-दल बदल का यश्ष प्रश्न बाकी है, नवभारत टाईम्स लखनऊ, 44 दिसम्बर, 


4994, पृ0- 
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पहलुओं में निध्ठित है। एक ज्ञाता ने इसके निम्न कारण बताये हैं:- 
८्शुः निछित है। एक ज्ञाता ने इसके निम्न कारण बताये हैं:- 


जक १४ 


पर ढ रे ाशा'मलका ० त् ड नी तिक हर दलों अं वि कक पक हि भारत क स्‍ राध््ट षा का ग ग्रे ०७ <ढं; हा कुरान आ४० ० आ 
भारत में राजनीतिक दलों, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, का इतिहार 
च ! लिन ४8 72: है औ | क्ृ + 
व उनकी प्रकृति । 





45 





/् 
शक कक, 


सः 8 ब् हि 2 का ५ नेतेल् है दादा न 5 स्वाः ृः व॒यर्था +म मी 
सभी दला भ॑ अआट लागां ८ त्त्व हक दादागर। नि हत सब्वलाथ नर यवाबच्यात 


डक 


के पालक संस्थानों का विकास । 


राज नील कर दर की नो न जता ० ल्तिक धवीक र्य् पटना रण का अभाव | 

राजननोतिक दलों में सैदान्तिक धुवीकरण का अभाव । 

नल नो र्क सालाए रे मिल कम के. 2 लः शो ५ व जे हि ध्ि श्ि धि यो के में न जन भागीदारी हा 8» हे का द अधाः 
दलों को सदस्यता, उनके लक्ष्यों व गतिविधियां में जन भागीदारी का अभाव 
२०० गा कान थे किक, जे र्नि धियों कक 2.5] ५ ब दल पम्बन्ध 28 रथ | न गर्तिः ४ धि का वेः + 2 ज ध्य 
तथा चुने हुये प्रतिनिधियों की दल बदल सम्बन्धी गतिविधियों के प्रति जन 
उपेक्षा । 

दलों में अन्तेकलह व उनमें गुटबन्दी । 


राज्य विधान सभाओं में अस्थाई या कम बहुमत वाली सरकारें तथा निर्दलीय 
सदस्यों की भूमिका । 

साधारण विधायक व दल के स्वामी के मध्य व्यक्तित्व का टकराव । 

पद, धन, स्तर आदि का लालच | या उसका अभाव । 


मंत्रि ब विधायक के वेतन भत्ते स्तर व अन्य उपलब्धियों में भारी अन्तर । 


शक, 


राजनीतिक दलों में शक्तिशाली दबाव समूह व धड़ों की भूमिका । 
4967-69 के मध्य कांग्रेस द्वारा सत्ता में अन्य को भागीदार न बनाने की 
प्रवृत्ति, और 


भारतीय राजनीति में व्याप्त ढाँग, गरीबी, अज्ञानता से भरे देश में झूठे बिचारों 
व राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच की बड़ी खाई । 


हफिटुली 





कश्यम सुभाष, दि-पालिटिक्स आफ डिफेक्शन, पू0-87-88 

कांग्रेस का विघटन, सिण्डीकेट के कारण सत्ता कांग्रेस व संगठन कांग्रेस के 
रूप में हुआ इसमें प्रमुख तत्व नेतृत्व का आपसी संघर्ष रहा है 

कहा जाता है कि सन्‌ 4967 से 73 के दौर में दल बदल ५४ के कारण विभिन्‍न 
45 राज्य सरकारें बनी व बिगड़ी या इस 7 साल की अवधि में 2700 विधायकों 
ने दल बदल किया जो कि कि. कुल. विधायकों का 608 है इसी प्रकार ये भी उजागर है 
कि दल बदल की प्रवृत्ति के पीछे मंत्रि 85 | प्रमुख आकर्षण रहा । एक का अन्य 
58 के अनुसार दल बदलू कर 535 विधायको है से 2!2 को विभिन्‍न मंत्रि पद 
मिले जिनमें 45 मुख्य हा 92 मंत्री पे 474 राज्य मंत्री व 338 उप मंत्री बने । श्रोत- 
दे? विजमम्‌ नई दुनिया इन्दौर 7 जुलाई, 4977 , पृ0-4 
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.. उपरोक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल बदल में व्यक्तिगत 
लाभ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजनीतिक प्रतिबद्धता बदलने का मुख्य आधार केवल 
स्वार्थ है उसके अलावा कुछ नहीं । अतः दल बदल करने वाले व्यक्ति राजनीतिक अपराधी 


9 जिसे जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है | 
भारतोय राजनीतिक दलों के विशेष विवरण के संदर्भ में स्पष्ट है कि आए 
शायद ही कोई राजनीतिक रंगमंच पर ऐसी पार्टी होगी जिसमें विखराब न आया हो । साम्यबादी 


का 


भी तीन दलों में पाये जाते हैं । सी0पी0आई0, [मा0क0पा0 और एक अन्य क्रान्तिकारी 
विंग जिसे नक्सलबाद कहा जाता है तथा सी0पी0आई0 एम0एल । जबकि साम्यवादी दल 
बन्द होते हैं किन्तु कम्युनिस्ट पार्टियों में ये विभाजन वैचारिक मतभेद को लेकर हआ 
था न कि सत्ता पिपासा से ।“ इसीतरह कांग्रेस का भी विभाजन हुआ तथा सत्ता कांग्रेस 
व संगठन कांग्रेस दो प्रधान धड़ों में कांग्रेस का विभाजन हुआ संगठन कांग्रेस का अन्त 
में जनता पार्टी में विलीनीकरण हो गया । तथा देवराज अर्स व पाटिल के बीच दलीय संघर्ण 
के कारण देवराज अर्स ने अर्स कांग्रेस का निर्माण किया तथा बाद में श्री जगजीवन राम 
ने कांग्रेस फार डेमोक्रेसी का निर्माण किया जो जनता पार्टी का घटक बनी इसी प्रकार 
पूर्व में समाजवादी भी तीन घेरे में- सो0 पार्टी, संसोपा तथा प्रसोपा में विखण्डित थे जो 
बाद में अपनी पहिचान छोड़कर जनता पार्टी में विलीन हो गये किन्तु यह विखण्डन भी 
नीतिगत मतभेदों के चलते हुआ |” जनसंघ जैसी अनुशासित पार्टी भी दलीय अनुशासन 
तोड़कर दो भागों में बटी जिसमें से बड़ा मूल जनसंघ जनता दल में तिरोहित हो गया और 
दूसरे को श्री बलराज मधोक आज भी हिफाजत से परवरिश करने का प्रयास कर रहे हैं 
जनता पाठी भी विघटित हुई जिसका प्रमुख कारण जनसंघ की दोहरी निष्ठा के अनसुलसझे 
तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अडियल रखैये के अलावा सत्ता लिप्सा व महत्वाकांक्षा 


के कारण हआ । 


हि 


उ0प्र0 दल बदल- उ0प्र) में दल बदल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस 
में फूट पड़ने के फलस्वरूप श्री चरण सिंह ने अपने ही दल कांग्रेस की सरकार को दल 


ध्े 


का 


बदल द्वार गिया दिया तथा सत्ता की बागडोर संभाल ली । यह उल्लेखनीय है कि श्री चरण 
सिंह ने केवल इस कारण दल बदल किया क्योंकि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त उनके 








4- जनरल आफ कान्‍्सटीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्द्री स्टडीज, न्यू देलही, गर्बर्नर्स 
रिपोर्ट 4974 वा-6, न0-4, 4974, पृ0-44 
2- लिमये मधु- दल बदल का यक्ष प्रश्न बाकी है, नवभारत टाईम्स लखनऊ, 


44 दिसम्बर ,994 
जी -तंदेव- पृ0-5 




















कुछ साथियों को मंत्रि मण्डल में शामिल करने के लिये तैयार न थे ।: 


इसके बाद तो दल बदल का खेल खुलकर शुरू हो गया और विधान सभा में 


विभिन्‍न दलों की स्थिति जानने के लिये विधान सभा में दिन भर रहना आवश्यक 


छा 


गया क्योंकि यह निश्चित नहीं रहा कि जो दलीय स्थिति सबेरे हो, वही दोपहर को ब 
शाम को भी हो । विपक्षी दलों द्वारा बनायी गयी संविद सरकार के सदस्यों की निष्ठा 
क्षण-प्रतिक्षण बदलती रही । उदाहरणार्थ उ0प्र) विधान सभा सचिवालय के अनसार 


सतह 





है] 


कल प्रात: नयी कांग्रेस में 478, शाम को 480 तथा आज शाम को 497 विधायक बताये 
गये [26 मार्च, 4974] 
27 मार्च, 497- आज शाम 5 बजे नई कांग्रेस के विधायकों की संख्या 206 हो गई 


28 मार्च, 4974- नयी कांग्रेस के मुख्य सचेतक श्री नारायण दत्त तिवारी ने राज्यपाल 


ु 


को बताया कि उनके दल में 442 विधायक हो गये हैं ॥“ 


उ0प्र0 में विभिन्‍न दलों में हुये दल बदल की स्थिति निम्न सारिणी से स्पष्ट 


है 
क 
0 ह कह 
का 


तालिका नं0-4 
छठी विधान सभा के तीन वर्षों के द्वितीय सत्र में दलीय स्थिति 


4974-74| 
राजनीतिक दल 4974[द्वितीय सत्र 4975[द्वितीय सत्र] 4976 [द्वितीय सत्र 

4 कांग्रेस 246 228 237 

2 भा0तक्रान्ति दल 406 95 438 

3 जनसंघ 64 60 हे 

4. कम्युनिस्ट 46 46 46 

8- 40 ः हु का 





४ 
। 


2८ 


गा सईद एसएम:भारतीय राजनीतिक प्रणाली; पू0-276 





का हालांकि चौधरी चरण सिंह ने इसका खण्डन करते हुये कहा कि उन्होंने दल 
बदल केवल निजी उद्देश्य से किया है । उन्होंने अपने पत्र में श्रीमती गांधी को लिखा 
कि उनके बीच नागपुर अधिवेशन में गहरे मतभेद हो गये थे- दिनमान 23 अगस्त, 
3 सितम्बर, 4977, पृ0-49 
- . विजेन्द्रपाल सिंह-' हमारे विधायक- पू0-25, 





| 
| 
। 
| 
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6 सोशलिस्ट 5 4 | 
7 कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी 2 2 2 द 
8 स्वतंत्र 4 शा न 
9 मुस्लिम लीग ॥| बढ 4 
40 हिन्दू महासभा 4 हु 
4! शोषित समा0 दल 4 ४ ६; 
42 निर्दलीय 5 4 8 
43 नामनिर्देशित ४! 4 | 
44 रिक्त स्थान - १५ 6 
45 असम्बद्ध - 4 4 


उपयुक्त तालिका से प्रतीत होता है कि दल बदल निरन्तर होता रहा है । यह 


पट 


उल्लेखनीय है कि दल बदल के केवल एक दल से दूसरे दल तक ही 
निर्दलीय सदस्यों की संख्या केवल 5 थी जो कि 4976 में बढ़कर 2 पहुंच गई । 


जून 4975 के प्रारम्भ में आपातकाल लागू होने के बाद राजनीतिक दल बदल 
बाढ़ आ गई । अपने राजनीतिक संगठनों का कोई राजनैतिक भविष्य न देखकर भारतीय 
लोक दल, जनसंघ, संगठन कांग्रेस, समाजवादियों व अन्य क्षेत्रीय पार्थियों के विधायकों 
में कांग्रेस में शामिल होने की होड़ लग गई । 9 फखरी, 4977 से कांग्रेस से भारी निकासी 
की शुरूआत हुई जब श्री जगजीवन राम ने [उ0प्र) से हेमवरतीनन्दन बहुगुणा भी शामिल 


थे| कांग्रेस फार डेमोक्रेसी का निर्माण किया इसके आलोचकों ने इसे बदल बदलुओं की 
कांग्रेस कहा | 


ऋ 
में 








वर्ष 979 में फूट पड़ जाने के साथ ही दल बदल का ज्वालामुखी फूट पढ़ा 
सत्ता की होड़ में नये-नये दलों ने जन्म ले लिया । साक्ष्य रूप में वर्ष 4979 के द्वितीय 
व तृतीय सत्र की दलीय स्थिति प्रस्तुत है:- 


4- उ0प्र0 विधान सभा सक्षिप्त सिंहावलोकन से प्राप्त विवरण पर आधारित 





सीमित नहीं रहा 
वरन सदस्यों ने अपना दल छोड़कर निर्दलीय सदस्यों की संख्या में बुद्धि की । 4974 में 





अंकल उब <५+-प०८ 55 





| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
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तालिका नं0-2 




















4979 द्वितीय सत्र 4979 तृतीय सत्र 
राजनतिक दल स्थिति राजनैतिक दल | स्थिति 
जनता पार्टी 356 जनता पार्टी [बनारसीदासाए 497 

जनता पार्टी[राजमंगलपाण्डेयँ] 458 
कांग्रेस [ई 45 कांग्रेस 45 
कम्युनिस्ट 9 कम्युनिस्ट 9 
कांग्रेस हि कांग्रेस 7 
कम्युनिस्ट मार्क्स0 ह! कम्युनिस्ट मार्क्स0 4 
निर्दलीय 6 निर्दलीय 4 
नाम निर्देशित 4 नाम निर्देशित 4 
सोशलिस्ट | रिक्त स्थान 3 


स्पफ्ट है कि जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी बनारसी दास व राजमंगल पाण्डेय 





के नेतृत्व में दल बदल के कारण विभाजित हो गये तथा राजमंगल पाण्डेय को विपक्षी 
दल के रूप में रहना पड़ा । 


980 में एक बार फिर सत्ता कांग्रेस को सौंपी गई किन्तु दल बदल के गरम 
बाजार में कमी न हुई तथा नवीन दलों का निर्माण जारी रहा उदाहरण के लिये 4980 
की अष्टम विधान सभा के प्रथम व अन्तिम सत्र की दलीय स्थिति निम्न रही :- 





तालिका नं0-3 














4980 प्रथम सत्र पि 4984 अन्तिम सत्र 
राजनैतिक दल स्थिति राजनैतिक दल ... स्थिति 
308 कांग्रेस (६ 320 
59 राएलोकतांत्रिक मोर्चा 67 
43 जनता पार्टी 9 
भारतीय जनता पार्टी आधी  डे0सी0 पार्टी 3 8: 
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी. 7 भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी 5 
जनता जे पी0 . 5 कांग्रेस जगजीवन का 
जनता राजनारायण ..... 3 शो0समाजवादी दल 4 
शोषित समा0दल .. 4... कम्युनिस्ट मार्क्स । क्‍ 























2290 जे लि 2. 


4980 प्रथम सत्र 4984 अन्तिम सत्र 


धतामंतकरभमपासर8 कतार मन मा ऊक्रप पटक घर काठ न्‍ तस्कर नाक कहे 


निर्दलीय 4 निर्दलीय 80 
नाम निर्देशित । असम्बद्ध | 
रिक्त स्थान हे रिक्त स्थान 2 


इस विवरण से स्पष्ट है कि कांग्रेस 
संख्या 308 से बढ़कर 320 हो गई । स्पष्ट 3 कि विपक्षी सदस्यों द्वारा सत्ता 
में निरत्तर दल बदल किया जाता व कांग्रेस में सम्मिलित हआ जाता रहा ।: 








त्ता :8%| 


7४ है कं 


इस विवरण से स्पष्ट है कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा # 


गया । वास्तव में दल बदल की समस्या के समाधान हेत कांरे 


हतु कांग्रस व प्रतिपक्ष की संयक्‍्ध 
सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है जबकि दसरी ओर दल बदल के प्रति 
>>] 


निरन्तर चिन्ता व्यक्त की जातो रही । दल बदल रोकने के 
विवरण निम्नवत्‌ है :- 












“४7. एशह मंत्रालय के एक विश्लेषण में पया जाता है कि जितने दल बदल हमारे 





जाते हैं उतने अन्यत्र नहीं । चौथी लोक ससभा में 63 दल बदल हये 
969 से 4975 के बीच विभिन्‍न राज्यों में 4400 से अधिक विधायकों 





बदल किया इस अवधि में मान्यता प्राप्त राजनीतिक 
दल बदल ने तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस को सर्वाधिक लाभ पहुँचाया- 


नदी 





राजनैतिक दल राज्य विधान सभायें- 4969--4975 
आये गये 
कांग्रेस 684 258 
कांग्रेस संगठन है 8 246 
सोपा 44 7 
जनसंघ 45 क्‍ 53 
भा0क्रा0 दल 30 . 90 
भारतीय लोक दल है द 5 
स्वतंत्र | 7, ही) 440 
भा0क0पा0 द 7 4 
मा0क0पा0 ः 0 पट 6 
संसोया 5 50 
प्रसोषा |! 7 














| 
ही 
| 
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दल बदल रोकने के प्रयास-- 
०9 लव. 24.24 किक की. 05 
घ- कहा जाता है कि सर्वप्रथम सन्‌ 4963 में कांग्रेस के संसदीय बोई में दल बदल 
फ्री रोकने की दृष्टि से एक यह फैसला किया कि भविष्य में कांग्रेस दल बदलओं 
को अपने दल में प्रवेश नहीं देगी- जहाँ तक प्रस्ताव के अमल का प्रश्न 


उन कांग्रेस संसदाव पार्टी के फैसले पर उसी के दल ने लागू नहीं किया 
ल बदल को वह स्वयं किसी न किसी तरह प्रोत्साहित करती रही 








| 


27. तेर्षण 967 में 8 दिसम्बर को श्री बैंकट सुबैय्या द्वारा प्रस्तावित एक गैर सरकारी 
#ताव लॉक सभा द्वारा लाया गया और यह गैर सरकारी प्रस्ताव भी पटल प 
गया गया हो गया 





दर बदल नम हि 0) ४ #. ५ परष्धभाक कक ० दलीय 4.2०००० काज०8 मि ५ हद का ष गठन तत्काः नी (१४ गुः शा 
7... नल बदल हेतु मार्च, 4968 में एक सर्वदलीय समिति का गठन तत्कालीन गृह 





मंत्री श्री चव्हाण की अध्यक्षता में गठित की गई इसने 28 सितम्बर, 
को दल परिवर्तन रोकने सम्बन्धी अपनी रपट भी पेश की किन्तु कांग्रेस विभाजन 
में इस रिपोर्ट को विधेयक न बनने दिया 


4-7 76 मई, 4973 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने लोक सभा के 
पटल पर एक विधेयक रखा इसे संयुक्त प्रवर समिति के हवाले किया गया 
परन्तु दुर्भाग्यवश वह समिति रिपोर्ट न प्रस्तुत कर सकी और 4977 में लोक 

सभा विघटित होने पर विधेयक समाप्त हो गया 


5- वर्ष 970 को केन्द्रीय सरकार ने प्रारूप तैयार किया और प्रतिपक्ष को सुझावार्थ 
आमंत्रित किया किन्तु विपक्ष ने सहमति नहीं दी । अभी दल बदल निवारण हेतु... 
ब्रसंग में काट-छांट चल रही थी, तत्कालीन राष्ट्रपति बी0बी0गिरी ने एक निर्दलीय क्‍ 

उम्मीदवार के नाते राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा । संसद की कई वरिष्ठ सदस्यों 


#ड, 


इस दल बदल की संज्ञा दी और एक ने तो साफ-साफ कह दिया 


ट् 


््‌ 


ञः 


दल बदल को सजा सुनाने का हक ऐसे राष्ट्रपति को कैसे दिया जा सकता 
है जो खुद दल-बदल कर इस पद पर आसीन हुआ हो । दल बदल के संदर्भ 
में एक मनोरंजक प्रसंग तब देखने को मिला, जिस दल बदल निरोधक समिति 
का गठन किया गया था, उसी में से एक सयाना सदस्य स्वयं ही इस दरम्यान 


दल बदल कर बैठा |” 





4- श्री राम सुभग सिंह ने वी0वी? गिरी पर आरोप लगया कि वे दल बदल कर 

राष्ट्रपति बने हैं।... न द 

27. दल बदल निरोधक समिति के वयावृद्ध सदस्य श्री एन0जी0 रंगा ने सदस्य ल्‍ 
रहते हुये दल बदल किया था। 


3 टन कट कक 3: 
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गन है| 


इसके पश्चात्‌ 978 में मोरारजी देसाई मंत्रि मण्डल द्वारा इसके लिये प्रयास 
48वें संविधान संशोधन विधेयक को 28 अप्रैल, 4978 को लोक सभा 


किये गये किन्तु ४ 
प्रस्तुत करते ही जनता दल के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने इसका तीब्रतम विरोध किया अत 








यह विधेयक वापस हो गया । 
4985 का दल बदल कानुन- 9वीं लोक सभा के पहले सत्र में ही विपक्षी दलों ल्‍ 


का सहयोग लेकर श्री राजीव गांधी ने दल बदल पर अंकुश लगाने के लिये एक विशेयक 
प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ तथा जनवरी 4985 में यह चर्चित विधेयक 
52वें संविधान संशोधन के रूप में सामने आया । इसके प्रावधान निम्न हैं:- 





4-- निम्न परिस्थितियों में संसद या राज्य विधान मण्डल की सदस्य की सदस्यता 
समाप्त हो जायेगी 








[कर यदि स्वेच्छा से अपने दल का परित्याग करे, या | 


खँ. यदि वह अपने दल या उसके अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में 
उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान के समय अनुपल्यित हा 
रहे परन्तु यदि 45 दिन के अन्दर उसका दल उसे इस उल्लंघन के लिये क्षमा 

दे तो उसकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


गा यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल 
में सम्मिलित हो जाय तो उसे दल बदल का अपराध नहीं माना जायेगा 








3 कल पल की. >> अप िज बरर और >0 जलन 3 हर 


लक कतार कक मिड 


2- किसी राजनीतिक दल के विघटन पर विधायक की सदस्यता समाप्त नहीं होगी 
यदि वह मूल दल के एक तिहाई सांसद, विधायक वह दल छोड़ दें । 


3- इसी प्रकार विलय की स्थिति में भी दल बदल नहीं माना जायेगा यदि किसी 
दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में मिल जांय । 


4- दल बदल के किसी प्रश्न पर अन्तिम निर्णय का अधिकार सदन के अध्यक्ष 
को होगा 








इस विधेयक की सर्वत्र सराहना की गई किन्तु व्यापक स्तर पर देखा जाय 
तो इस संशोधन से न तो पंजाब, तमिलनाडु, मणिपुर, आसाम, नागालैण्ड व मेघालय व 
मिजोरम की सरकारें गिरने से बचाई जा सकीं न ही दल बदल को रोका जा स कता, अत 
यह कानून कुछ अर्थों में विफल रहा है अत: इस अधिनियम पर पुनर्विचार की आवश्यकता 
है- इस विधेयक में यह प्रावधान है कि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य के विषय में 
लिखित शिकायत प्राप्त होने पर ही कार्यवाही कर सकेंगे । प्रश्न यह है कि इस प्रकार 
की शिकायत कौन करेगा जबकि किसी दल में मात्र एक ही प्रत्याशी सदन में पहुंचा 
हो । अच्छा यह होता कि इस सम्बन्ध में निर्णय का अधिकार केवल अध्यक्ष के विवेक 
पर छोड़ दिया जाता हे कं. 











कक 4क्‍ 44 सर 
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यह अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस सदस्य का कोई दल न हो सर्वथा 
निर्दलीय हो वह किसी में सम्मिलित हो जाये तो दल बदल कैसे होगा । इस सम्बन्ध में 
सुझाव है कि निर्देलीयों की प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए । निर्दलीय सदस्यों 
की भूमिका से चिन्तित होकर निर्वाचन आयोग द्वारा भी निर्दलीय सदस्यों पर रोक लगाने 
का सुझाव दिया गया है ।* अन्य बात यह भी है कि बिना मान्यता प्राप्त किये किसी दल 


चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए । प्रायः यह देखने में आता है 





की 
पुनाव के समय छोटी-छोटी पार्टियोँ जन्म ले लेती हैं और बाद में अपने स्वार्थ के अनुसार 
कक, 


हे 


न्‍य पार्टियों से मित्र जाती हैं अतः मान्यता प्रात्ति के। शैर्तों को कठोर बनाकर दल बदल 
पर रोक के सम्बन्ध में प्रावधान किया जाना चाहिए 


दल बदल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्पन्न हुई परस्थितियों ने इस 
बात को स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून सदस्यों की असहमति व्यक्त करने के सिद्धान्त 
पर आघात पहुँचाता है इसका परिणाम यह हुआ कि थोक रूप से दल-बदल हुआ 
जिसे दल विभाजन की संज्ञा दी गई है । उदाहरणार्थ उ0प्र), गुजरात व हरियाणा 
सरकारें रातों-रात जनता दल [समाजवादी] बन गई । इन सभी का जन्म मुख्य रूप से सा 
पत्ता के लालच से हुआ है तथा अधिकांश मामलों में या तो दल बदलुओं को मंत्रि पद हि 
मिले हैं या विधान सभा भंग की गई है । अतः यह ज्यादा अच्छा होता कि दल बदल 
के प्रमुख कारण जैसे भौतिक लाभ की सम्भावनाओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाता जिससे 
किसी दल बदलू को कोई लाभ पद न मिल सके तथा दल बदलू को स्वीकारने वाले दल 
को पॉँच साल के लिये चुनाव आयोग उसकी मान्यता समाप्त कर दे ।“ 


हि की 
है 
रे 















दल बदल से सम्बन्धित संविधान की दसवीं अनुसूची में मूल राजनीतिक दल 
विभाजन व एक तिहाई सदस्यों का दावा स्पष्टीकरण की माँग करते हैं क्योंकि दल 
बदल कानून में दलों का विभाजन अथवा विलय को इसलिये मान्यता दी गई है कि इससे 
सैद्धान्तिक श्रुवीकरण आदि में सहायता मिलेगी पर यदि कोई सत्ताधारी दल उसे छोड़कर 
जाने वाले और विलय का दावा करने वाले सदस्यों में से कुछ का दल से निष्काशन घोषित 
कर दे ताकि बचे हुये सदस्य एक तिहाई से कम रह जांय तो यह विवादास्पद हो जाता 
है कि विभाजन की मान्यता दी जा सकती है या नहीं । यदि निष्कासन व असम्बद्धता 
की घोषणा को महत्व दिया जाता है तो विलय सम्बन्धी प्रावधान अर्थहीन हो जाते हैं 











4--... नवभारतटाईम्स, 29 दिसम्बर, 4985 

2-.. लिमये मधु, “ ला-अगेन्स्ट डिफेक्शन' टाईम्स आफ इण्डिया, 4 मार्च, 4985, 
पृ0-8 तथा दल बदल का यक्ष प्रश्न बाकी है"- नवभारतटाईम्स, 4 सितम्बर, 4994 , 
पृ0-5 
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जरूरी यह है कि संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि अब 
दल में विभाजन का दावा पेश किया जाये तो अध्यक्ष को केवल यह देखना 
दल के अम्मीदवारों के रूप में निर्वाचित सदस्यों में से कम से कर 


उसे छोड़ रहे हैं 








दा । 
है 9" ॥ग. 





इतना सब दुद्द हाते हुये भो सबसे अधिक आवश्यकता राजनीतिक लाभ 
कभ वि फेन्ही वी # संबे४ हे कफ धानिक प्राव धानों विकस की [आ व्यवः लि ज अ 2 न साः ह प्‌ 
हेतु किन्‍्ही संवैधानिक प्रावः | व्यवस्था के साथ 











प्रजातांतरिक प के क्‍ 
वि कास को (' न टुर्ा८ मं के लिये जनता पटक का कि जागरूय पु स्का हो 4००४७; #: 304 दम सझा कक के अं रथ व है माइक 
| व % € शक लिय जनता के इक दाना कर शाप 02, । 





३ # है| | 





हा हि सक ती्‌ टक- जो व्याप कक सत्य 2 कक जड़ा सं लि! | "0७-०० 8० द् कलर कर >; ््ै 00% मा ७०५०९ रे । 
सकती है जो व्यापक रूप से जनता से जुड़ी हो । संसद व जनता के बीच रुचनात्मद क्‍ 


है | दा; है गे छत 


सम्बन्ध बनाये रखने का काम राजनीतिक दल करते हैं । अतः संसदीय दार्य 





छः छः 
भ आह ॥ ६ 00 #॥ 0] जा हे हे ५४७ 
५ पक ५५ जज 8] ; हुं | 
ञ्् 


में मात्र राजनेतिक कसौटी नहीं बन सकता । तीटी यह भी होगी कि जनता दार | उसे! 


हप कि ३ कई २ । हा 


गूल्यकन क्‍या है | पॉच वर्ष के लिये सांसद चुनकर जनता अपने राजनीतिक 








हे है! 
मुल्तवी नहीं कर देती यही कारण है कि राजनीतिक दलों से आशा को जाती है कि बे 


ईः 
४ 


अपने संसदीय प्रतिनिधियों के आचरण को नियंत्रित करेंगे । विचारधारा <८ 


व राजनातक सो है 
भी इसमें मदद करते हैं । अतः आदर्श स्थिति यही मानी जाती है कि पार्टी का संगट 
उसकी सरकार और संसदीय दल पर नियंत्रण रखें । यह हमारी राजनीति का है क्षय है 
कि क्रमशः पार्टी संगठन कमजोर होते गये हैं और सरकारे मजबूत + 


होती गई हैं । इसका है 
कारण यह है कि पार्टियों ने अपने वैचारिक लक्ष्यों को जैण मान लिया है सत्ता प्राप्त करर ः 
व उसे बनाये रखना ही राजनीतिक कर्म की एकमात्र कसौटी है- बाकी सब विचारध 
राजनीति, अन्तरात्मा, सार्वजनिक नैतिकता अप्रासंगिक करार दिये गये हैं 


है । अतः: यदि राजनीति बह 
में सुधार लाना है- दल बदल जैसी समस्याओं से निपटना है तो इस स्थिति से मुक्त 


होगा । राजनीति का केन्द्र जनता है यही सोचकर पार्टी संगठन खड़ा करना होगा 
संगठन में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह अपने सदस्यों को अनुशासित कर सके यह 
अनुशासन तानाशाही में न बदल जाये इसके लिये पार्टी के अन्दर लोकतांत्रिक परम्पराओं 


का विकास हो । बिना राजनैतिक दलों की सफाई का प्रवन्ध किये राजनीतिक प्रदषण 
को नहीं हटाया जा सकता ॥” 











५५ 
४ ऊरयप सुभाष, दल बदल कानून में संशोधन की आवश्यकता” नवभारत टाईम्स 


40 जनवरी, 4994, १0-6 


2- श्री राजकिशोर, “मानो संसद ही सबकुछ हो नवभारत टाईम्स 


9 जून, 4993 
पृ0-6. 
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अध्याय --॥4, उपसंहार 











हैं: 0258 


प्रतिपक्ष की दुर्बलतायें 
संसदीय प्रजातंत्र में एक सशवत्त विपक्ष के लिये सुझा ; 
विपक्ष का भविष्य ध 








ऊ्कक्. अन्कॉए:पअलनई 














०... -प--०3०- ० पन्ना "नमक कलम मजका जनक एन ८ मम नलयेध-+पलानन “न नस एछन-+ 4५ पतीकत-ना-नक >वान गायन लिनरलाननक कम बन शान न ता लिन डक जाककपक- घर मन बनाने फलपन पतली ललित तन निराला" 











। पक भ े भारतीय संधि > वर्तन की पा 
ढावा सुहृढ़ता पृूवक्त खड़ा होता है । भारतीय संविधान के प्रः सन का पतन 
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उपसंहार 


अरे. अकरम . पयतफा.. फिवकक बकाबकः 





जी0के0 चेस्टरसन ने कहा है कि - संसदीय व्यवस्था के दो। 
होते हैं जिनमें से एक निर्माण करता है, दूसरा ध्वन्स, एक प्रस्ताव करता 
दूसरा उसका विरोध करता है तथापि संसदीय लोक तंत्र की मल कल्पना में 
यवस्था अन्‍्तर्निहीत है यह वह आधारशिला है जिस पर संसदीय लोक तंत्र का 











हु 


बेला में भारतीय लोगों को यह आशा थी। कि भारतीय राष्ट्र छित 


के पाश्चात्य नमूने पर आधारित दो सशक्त राजनीतिक दल 


कं 
: 


क्श ४. ७ # के के “१ 
के विकास में सफल हो जायेगा” किन्तु गत अनेक वर्षों से यह 
नहां हो सकी है और इसकी विफलता ने देश में व्यापार राजनीतिक संकट उत्पन 


की के ४ हु श्र ॥१७७१४३१ 


ताध्रत्द 








अंचल 


किया है । प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों है ? इसका प्रमख रण 





भारतीय प्रतिपक्ष की दुर्बलतायें हैं जिनके कारण कभी भी भारतीय राजनीति 


सशक्त विकल्प तैयार न हो सका । विवेचन निम्नवत है - 


_क प्रतिपक्ष की दुर्बलतायें 


मत. पा... पहनी... सिपपोम.. आयात. पपीते. ले शाह. फमडी।.. बोडोंग.. धपाकी 


विरोधी दल की शक्ति हीनता का प्रमुछा कारण यह है कि उनकी 


०] 


संख्या बहुत अधिक है । वास्तव में विरोधी दलों को समर्थन 
देने वाले मतदाताओं की संख्या कांग्रेस से अधिक रही एवं ॥952 
से 65 तक उ0प्र0 विधान सभा में विपक्ष को क्रमश: । 952 से 
[9285 तक 55.35 प्रतिशत मत प्राप्त हुयें तथा सत्ता पक्ष कांग्रेस 
का 56.64 प्रतिशत मत प्राप्त हुए किन्तु उन्हीं चुनाव में उनके 
हारा श्राप्त किये गये स्थान नगण्य रहे> इसका प्रमुखछः कारण यह 
हैं कि भारत में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली हैं और 
नियम यह है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत॒प्राप्त 
करने वाला प्रत्याशी विजयी माना जाता है क्‍यों कि विरोधी दल 
कई थे अतः उनके मत बंट जाते थे और अधिकांश 
में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होते रहे 


।- मंक्षु लिमये-कोयेलियेशन पालिटिक्स इन इण्डिया, डेविड एण्ड गसैलियथ पब्लि0, 
सम्पादित द्वारा ए.सी.साहनी ॥97। प्रुष्ठ 377 ् 

2- रजनी कोठारी, पालिटिक्स इन इण्डिया,ओरियेन्टल लॉग मैनस,।970 पृष्ठ ।58 

3- उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव परिणाम । चुनाव निदेशालय उत्तर प्रदेश से प्राप्त 
विवरण पर आधारित यम कम यह $ क्‍ 

4- राम जोशी एण्ड कीर्ति देसाई , अपोजिशन प्राबलेम एण्ड प्रास्पक्ट्स एवनामिक्स एण्ड 
पलिटिकल्स वीकली वाल्यूम 8 अंक 42-43 अव्टूबर 20,973 पृष्ठ 97 


जि 


























है; न्‍ 
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भारत में प्रतिपक्ष ने कभी मध्यम मार्ग का अनु; 
तो दक्षिण पंथी या बाम पंथी । 


4७] 


परिणाम यह हुअ 





विपक्षी दलों की अपेक्षा इत्तारूद ६) डे दल | कांग्रेस ) व्‌ । 
समानतायें थीं |परिध्ि के दो बिन्दुओं की दूरी केन्द्र : 


#; हर. 


साम्यवादी या समाजवादी दलों के लिए 








2 व॥ । है; 90%7.॥७ 
पत्तार 


बिन्दु से अधिक थी । 





आम 


दल कांग्रेत के साथ सहयोग करना तो आसान था किन्त स्वतस्त्र पार्टी 





या जनंसव के साथ असम्भव था । 


औफ, 


विरोशी दलों की बहुलता और उसके परिणाम स्वरूप नर्की 
हीनता का तीसरा कारण सामा0 है । सामा0 विभिन्‍नतायें आपसी 
में बाधा उत्पन्न करती हैं । यदि रुत्ता प्राप्त करने की शा दृर 
हो जैसी स्थिति ॥967 के पूर्व थी या |97।-72 के बा टी गयी 
तो दलों के नेताओं ने अन्य दलों के साथ सहयोग करने के स्थान पर 
ऐसे गुटों में रहना ज्यादा पसन्‍द किया जिनके बीच उनकी चले। 
वास्तव में जैसां कि मोरिस जोन्स ने कहा है - 'भारतीय समाः ज की 
विषमतायें देखते हुए इसमें आश्चर्य नहीं है कि यहाँ इतने अधिक 


राजनीतिक दल हैं ,बल्कि इसमें हैं कि यह विषमतायें एक प्रमुछा राजनीतिक 
दल कांग्रेस भें कैसे समाहित हैं'। ' 














विरोधी दल के नेताओं में वैचारिक शुद्धता को अधिक महत्व देने की 
प्रवृत्ति रही है, अतः: इससे प्रतिपक्षी दलों में एकीकरण तो दूर रहा 
उनमें किसी व्यापक कार्यक्रम के आधार पर कभी समझौता न हो सका 
उल्लेखनीय है कि ॥97। के मध्यावध्षि निर्वाचनों के पूर्व यद्यपि संगठन 
कांग्रे। जनसंघ , स्वतन्त्र पार्टी तथा संयुक्त समाजवादी दल ने सत्ता पक्ष 


के विरूद्ध एक संयकक्‍त मोर्चा बनाया किन्तु उनमें किसी कार्यक्रम पर 
समझौता नहीं हो सका, संयुक्त समाजवादी दल के मोर्चे में शामिल होने 
की शर्त यह थी कि मोर्चे का कोई संबुक्त कार्यक्रम नहीं होग। एक 
व्यापक कार्वक्रः न विकसित कर पाने के कारण न तो विरोधी दलों 
में एकता हो सकी और न उन्हें जनता का व्यापक सर्मथन प्राप्त हो 
सका । 
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महत्व देना भी 


कक के 





रहा किन्तु (कुछ अपवादों को छोड़ कर) विपक्षी दलों 
श्रश्न पर अधिक ध्यान नहींदिया है । परिणाम यह हो 
दलों को मतदाओं का वैसा समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता 
चाहिये या विपक्ष की तुलना में सत्ताधारी दल को प्राप्त 
एक सर्वेक्षण के अनुसार ।967 में 42.6 प्रतिशत मतदाओं ने अपने 
को कांग्रेस से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित बताया । बिरे थी दलों हे 
इसी प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध बताने वाले मतदाताओं 
अ्रकार थी स्वतन्त्र पार्टी 5.। प्रतिशत, जनंसघ 7.0 प्रतिशत दोनों 
साम्यवादी दल 4.। प्रतिशत, सभी समाजवादी दल &. 3 प्रतिशत तथा 
30 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने आपको इसी दल से सम्बन्ध 
बताया । अस्तु यह स्पष्ट है कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 
बहुत कम हैं जो किसी विरोधी दल के प्रति निष्ठा रखते हो । 
इसीलिए विभिन्‍न विरोधी दलों द्वारा प्राप्त किये गये मतों या उसके 
द्वारा जीते गये स्थानों में कोई स्थिरता नहीं रही है2 । 





7 | 59) ः ॥ । ४ 

2 ३॥०३६६४७ £ ;प १४ जत 
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विरोधी दल की एक अन्य दुर्बलता यह है कि उनके द्वारा सत्तारूढ़ 
दल का जो विरोध किया जाता है, वह जनमत को प्रभावित करने 
में असफल रहा है । भारत की दल प्रधान प्रणाली में प्रधान दल 
कांग्रेस में विरोध को पचाने की विलक्षण क्षमता है , कांग्रेस की आन्तरिक 
पुट बाजी बाहरी विरोध से जुड़ी है और जब कभी विरोधी दल सरकार 
की किसी नीति की आलोचना करते हैं तो समान विचारधारा वाले कांग्रेसियों 
को बल मिलता है और वे उस नीति में परिवर्तन करा देते हैं किन्तु 
सरकार में परिवर्तन नहीं होता है । विरोध की इस प्रक्रिया का 
परिणाम यह होता है कि विरोध पक्ष न तो स्थिर रह पाता है और 
न ही उसमें शक्ति आ पाती है । विरोधी दलों के सम्मुझछः एक अन्य 
समस्या यह है कि विरोधी दल समाज के जिन वर्गों में राजनीतिक 
चेतना लाते हैं और उन्हें कांग्रेस के विरूद्ध संगठित करते हैं वे ही 
35 समय बाद कांग्रेस को समर्थन देने लगते हैं । यह इसलिए होता 
हैं कि जनमानस इस बात का हामी है कि सत्तारूढ़ दल सुदृढ़ है और 
सत्तारढ़ भी, अत: उसे समर्थन देने से कुछ लाभ भी हो सकते हैं , 


।- राम जोशी, कीर्ति देसाई- दि अपोजिशन प्राबलम एण्ड प्रास्पक्ट्स / एक्नामिक्स 


एण्ड पालिटिक्ल़ वीकली 973 [20 विद पाठ 780 +5 
27 राम जोशी एवं कीर्ति देसाई: दि. अपोजिशन प्राब्लम्स एण्ड प्रास्पक्टस: एव्नॉमिक 
एण्ड पालिटिक्ल वीकली: वर्ष 8 अंक 42-43, अक्टूबर 20, 973 प्रष्ठ 497। 
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हट 


कु 


इसीलिए एजेला व बर्गर ने कहा कि 'भारत में विप 
दल [कांग्रेस] के पोषक संगठन का कार्य करते हैं" 






न 


77277: प् 
री बा कक / हूँ! 


3 | । | 


कदर 
शक 


तालमेल का अभाव भी है उदाहरणार्थ ।970 में द 


पश्चात प्रतिपक्षी दलों ने आपसी विलय का सुझाव रखा. किन्‍त साम्यबादिय 


ने सत्तारढ़ दल का साथ दिया इसके बाद प्रतिपक्षी दल दो सोमों 
में बट गया तथा संगठन कांग्रेस द्वारा सभी प्रतिपक्षी दलों में 


0. 


सी भारत में प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा दोष संख्यात्मक न्यू 


साथ 





| 'पप | । , 20 १४४३: 
[) कह कक है" 8 ' 
, ५ 08 ।॒ 
किया 


अयास किया गया किन्तु इसका परिणाम मात्र इतना रहा कि गैर साम्यदादी 
दलों - स्वतन्त्र दल , जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 


६. 


॥)) ५ 


का हे औाश्श:, 
खसथयः प्र ह न्‍ याए ४085७ ॥$ हा, ॥# 
भव सारालरर 


हक #% हे 7॥ शाम 
हा 


पार्टी, भारतीय क्रान्तिदल व कांग्रेस संगठन ने सदन में प्रतिपक्ष की 
मे सामल्जर्॒य स्थापित करने की सम्भावना 
असफल रहे । परिणाम स्वरूप प्रतिपक्ष 
सत्ताऱ दल अल्पमत में हो जाने के 


ँ, 
भ 





कक एज शा के अभाव में 
बावजूद सत्ता में बना रहा। 


कर 


8- विपक्ष का एक प्रमुख दोष यह भी है कि इसमें एक व्यक्ति के 
आस्था की कमी रही है तथा सार्वजनिक सेवा भावना के द्वारा प्रति 
पक्ष जनता के हुदय में कोई स्थान नहीं बना पाया । उदाह रणार्ब - 
पत्तारढ़ दल कांग्रेल का जन्म सार्वजनिक सेवा भाव रखने वाले व्यक्तियों 

से हुआ था जो जनता की स्थिति में सुआार लाना चाहते थे । और 

तदुन्तर महात्मा गॉथी तथा पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने नेतृत्वः 
में इस दल का उद्देश्य गुलामी की बेड़ियों से देश को मुक्त कराना 
हो गया था । कांग्रेस दल को सदैव इन व्यक्तियों पर गहन आस्था 
रही जब कि प्रतिपक्ष में ऐसा नहीं था । 


प्रति 


9- प्रतिपक्ष की स्थिति के कमजोर होने का कारण लचीलेपन व व्यवहारिकता 
का अभाव है इसी के कारण वह अपने आप को जनता की भावनाओं 
के अनुरूप नहीं ढाल पाता । लोक तन्त्र में धर्म निरपेक्षता व समाजवाद 
जैसे आदर्शो के प्रति अपना राजनैतिक दृष्टिकोण रखना अत्यन्त आवश्यक 


होता है । प्रतिपक्ष का अपना कोई | निश्चित कार्यक्रम नहीं और न 
ही राजनीतिक आर्थिक जज विचारधारा जाल वाले । ] व्यक्ति । ते जो फल 2 हि 








।- एंजेला एण्ड बर्गर- अपोजीशन इन . ए डोमिनेन्ट पार्टी सिस्टम- यूनिवर्सिती आफ 
शलिफो्निया प्रेस 969 पृष्ठ 284 क्‍ | छा 
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कर गटों । में भक्त दल लक 9... ब्‌ | #*# वत पी ह पार्ट 4 द्यः शव | ६, | 
-पंथी गुर्ठों में विभक्त हो गया है । [बा दल स्वतन्त्र पार्ट का है 





2 कक 28 


विभिन्‍न विपक्षी राजनीतिक दलों की नीतियाँ भी अनेक 
ग्रस्त हैं - यथा [आओ कम्युनिस्ट पार्टी ।942 के भारत छोड़ो आन्दोलन 


्ि ५ 
थे /++ न अप || 
2 १; 


में अंग्रेजों का साथ देने के कारण जनता का विश्वास खो चृब 








इसके अतिरिक्त यह सोवियत रूस व साम्यवादी चीन से है 


यह्‌ द्लं हिंसा द्‌ राजनीतिक स्वतन्जञतो का गला घरों | टा द्रः ह र आजिक 
स्वतन्त्रता लाने की पक्षथघर है जो कि भारत वर्ष जैसे देश के लि 
5 जुक्त नहीं है साथ ही यह दल दक्षिण पंथी , बाम पंथी व 





सन 
हि 
ल#ड 
कह 


५0 


री] 


पंडित नेहरू ने एक बार स्वतन्त्र पार्टी के बारे में कहा था - 
स्वतन्त्र पार्ट के पीछे जनसमूह नहीं है यह दल यथा स्थिति बा 
में विश्वास रखता है । सं जनसंघ अपनी साम्प्रदायिकता के 
लिए बदनाम है यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का राजनीतिक अंग है 
यह संविधान में निहित ध्म निरपेक्षा के खिलाफ है, यह आर्थिक 
क्षेत्र में दक्षिण पंथी है इसका प्रभाव केवल उत्तरी भारत के कुछ भागों 
में है । [द[ समाजवादी दल एक बंठा हुआ दल है उसका समाजवाद 
का नारा छढ़िवादी है । इसने देश की जनता को अधिक प्रभावित 
नहीं किया है । [यूँ संगठन कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसने अपनी 
सारी शक्ति इन्दिरा कांग्रेस को अपदस्थ करने में लगायी है । 





विपक्षी दल सत्तारढ़ दल को तथा उसके नेतृत्व को बदनाम करने से 
नहीं चूकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के कुछ मान्य नियम यह है कि 
लोक तन्‍्त्र में बहुमत द्वारा शासन चलाया जाता है जिस दल को बहुमत 
मेलता है वह शासन करता है , जिसे बहुमत नहीं मिलता है वह 
शासन नहीं करता , शासन की यह अवधि पॉँच वर्ष होती है। 
जल्पमत शासक दल को आलोचना करता है तथा उसे सावधान रखता 
है किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह गैर कानूनी तरीकों से सत्ता 
हथियाने का प्रयास करे जिसे वह निर्वाचन द्वारा प्राप्त करने में असफल 
रहा है लोकतन्त्र तभी चल सकता है जब अल्पमत निश्चित अवधि 
तक सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व स्वीकार करें तथा गलत तरीकों से उसे 
अपदस्थ करने की कोशिश नहीं करे । सरकार को अपदस्थ करने 
के लिए भूख हड़ताल करना, जन आन्दोलन करना, जनता को कर 
न देने के लिए कहना, उतने ही गलत तरीके हैं जितने की हिंसात्मक 
तरीके । 


!- लोक सभा वाद-विवाद खण्ड ।॥4 अंक 3 , ॥956 दिनांक 2 फरवरी प्रष्ठ ।।। एडेड 
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विपक्षियों द्वारा लोकतंत्र की मूल भूत अपेक्षाओं का खलेआम उल्लंघ 
किया जाता हैं उनका कार्य सत्तारूढ़ दल को बदनाम करना है हर 
कार्य के लिए वे सत्तारूढ़ दल को जिम्मेदार ठहराते 

विद्यार्थी समदाय॒ तक को भड़काया जाया जाता 
में शोर शराबा करना , बहिंगमनन करना , धरना, 
द्वारा अपनाये जाते हैं जो देश व लोक तन्‍त्र के 


कै मत 


श्री प्रैंक एनन्‍्थोनी जो कि भारत में लोकसभा के 
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वर्षो से लगातार संसद में रहें हैं ने कहा - के बातावरण में 


2 ह* 


एक विशेष प्रकार का परिवर्तन दिखायी पड़ता है रिबितन संसदा 

परम्पराओं व तकनीक में होना हैं । मनुष्यों के विभिन्‍न 

उकसाओं के बावजूद केन्द्रीय विधान मण्डल कई मायनों में संसदात्मक 
हा 


नियमों और अनुशासन का आदर्श था उस समय नियन्त्रित मतदाता का 
प्रचलल और एक सशक्त और सुवोग्य लोगों की उपर: + 

















स्थति संसद में संसदात्मव 
स्तर की उच्चतम सीमा को प्रदान करने में मदद देती थी किन्तु आजकल 
ऐसा नहीं हैं .- सामा0 मूल्य बदल गये हैं , भेधिवेस्तासंसद में न 
जाकर चुनाव में पैसे व बल का प्रयोग करने वाले पहुँच गये हैं।'। 
फुंक एन्थोनी ने आगे कहा हैं कि संसदात्मक प्रभाव य॒ुक्तता का एक 
सामान्य हथियार संसद के भीतर बहस व प्रश्न प्रहर है लेकिन इनका 
बुरी तरह से क्षण हुआ है अनुशासन हीनता और व्यवस्था विहीन 
आचरण सदन के भीतर बढ़ गये हैं । कुछ विपक्षी दल के सदस्यों 
का यह स्वभाव बन गया हैं कि वह वहाँ अब्यवस्था व अराजकता 
का माहौल बनाकर प्रचार माध्यमों अखाबार आदि में सस्ती लोकप्रियता 
प्राप्त करने में इच्छुक रहते हैं और किसी महत्वपूर्ण मुददे पर सचना 
देना , बहस करना उनका लक्ष्य नहीं रहता? । 





विपक्षी दल हताश होकर सम्पूर्ण क्रान्ति की बात कहते 
हैं समाज की हर संस्था परिवार, चर्च, निजी सम्पत्ति को राज्य से 
स्वीकृत मिलती है और राज्य के विरूद्ध क्रान्ति की बात कहना अराजकता 
को निमन्त्रण देना है । कानून का पालन करना विपक्ष का प्रथम 
कर्तव्य है परन्तु वे महत्वपूर्ण मामलों पर जन भावनाओं का उभारते 
हैं जिससे ऐसा लगता है कि वे अराजकता को उचित ठहरा रहें हों 


वाल्यूम 6१77 छ5 >५ 














// 443 // 


विपक्षी दल निवाचित सदस्यों को जबरन त्यागपत्र देने में 















करने हेतु बल प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचाते - से 


की सम्पूर्ण दृष्टिकोण नकारात्मक विनाशकारी ब 
जाता है कोई भी सरकार अधिक समय तक न 
भाषा, प्रदेश तथा सम्प्रदाय के आधार पर जन भावना 
उद्देश्य के अनुरूप उतने ही पवित्र होने चाहिये । लोकतंत्र में 
आवश्यकता के सम्बन्ध में पण्डित नेहरू ने 


के, 
् | हर समा 
भर कं 
हँ हे 








५70५ न शक्कर है ४4 
820 007 


ग्र- लो 





का अर्थ गहरा है यह केवल सरकार का एक राजनैतिक | 








के सोचने ४ के का का हा दः (0000 शक । का फू 28॥ २5, के! हक नें ६ ;० कु ॥। भी, # 
अपितु यह एक प्रकार के सोचने का कार्य क रने का तथा अपने पशेसियों 
' 2] बर्ता दर करने (रस कक तरीका! ५४५५० ग्रे | कर किक # ० और ई। द्र कि | /्षभ 7 ४ हि 26 ५ ॥//%0१३३४"३भ; 8 
के साथ बतवि॑ कर । तरीका है"! अतः विपक्ष को अपने कार 


का संचालन इस प्रकार करना चाहि य ताक लाक तन्त्॒ तथा जॉाकतानजिय: 
तरीकों व लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवमानना न हो | 








खो पंसदोय प्रजातन्त्र में सशक्त विपक्ष हेतु सुझाव :- 


संसदीय प्रजातंत्र में सशक्त विपक्षी हेतु आवश्यक है कि विपक्ष की 
एक निश्चित विचारधारा होनी चाहिये । विद्यमान समस्याओं के समाधान हेतु 
उसका निजी दृष्टिकोण होना चाहिये । उसे व्यवहारिक कार्यक्रम अपना कर ग्रामीणों 
का समर्थन प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिये तथा राष्ट्र की अखछाण्डता के प्रति 
अटूट निष्ठा होनी चाहिये? । 


विपक्ष को उन नीतियों का जिनको यह अपने चुनाव के समय कहती 
हैं का विचार एवं कार्य दोनों में >ऊजतता या समत्वय रखना आवश्यक है , अगर 
विपक्ष के विभिन्‍न सदस्य विभिन्‍न दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं तो सत्ताधारी की विपक्ष 
द्वारा आलोचना कमजोर व गैर प्रभावकारी हो जायेगी और मतदाओं पर विपक्ष की 
यह प्रतिविम्ब बनेगा कि यह विपक्ष न तो एक जुट होकर सोच सकता है और 
+ एक जुट होकर कोई कार्य कर सकता है । अतः: इस प्रकार के विपक्ष पर 
कोई भी व्यक्ति सत्ताधारी दल के मुकाबले में वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए 
विश्वास नहीं कर सकता । जैसा कि लास्की ने कहा है - 'कि यदि विपक्ष उन 
अवसरों पर, जबकि इसे सत्ताधारी दल पर प्रहार करने का अवसर है , त्वरित कार्यवाही 
करने की क्षमता न हो और बड़े महत्व के प्रश्नों पर आपस में मतभेद हो , विपक्ष 
को कमजोर बनाते हैं । यदि विपक्ष विभाजित है तो एक खराब सरकार बहुत 
जाय तक सत्ता में रह सकती है, वरन्‌ चुनाव में भी विपक्ष की कमजोरी के कारण 
!- एस. वी. पी. पट्टाभिरामाराव लोकसभा सदस्य-संसद व विधानसभाओं में विपक्ष की 

30 संविधान व संसद का कार्वकरण [लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय | पृष्ठ 778 


2- अय्यरएस.पी.एण्ड श्री निवासन, आर. (एडिटेड| स्टडीज इन इण्डियनः डेमोक्रेसी, राजू 








एस.वी. कानिस्कर, जी.वी. एण्ड दण्डवते, एंस. आर. प्राब्लस आफ डेवलपिंग एण्ड 
अपोजीशन इन इण्डिया.बाम्बे एलाइड परिल0। 965: पृष्ठ 633 दम के 
3- हैराल्ड. जेल]स्की,पार्लियामेन्ट्री गर्वनमेन्‍्ट इन इंगलैण्डलन्दन[ 956 प्रृष्ठ ।756 
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लास्की ने आगे कहा है - चूँकि विपक्ष अगर मतदाताओं के सामने रखी जाने वाली 
नीति पर एक मत नहीं है तो इस प्रकार के अवसर बहुत होगें कि मतदाता अथवा 
सम्पूर्ण देश इत्च बात को सुनिश्चित न कर पायेंगे कि विपक्ष कया करने का प्रयास 





कर रहा है ? इन परिस्थितियों में एक सत्ताधारी दल पुन: शासन में आ सकता 
है क्योंकि विपक्ष द्वारा अपने मतदाताओं को यह समझाया नहीं गया कि उसका बहुमत 


उसे सत्ता संभालने की ताकत देगा विपक्ष को अपनी प्रकृति के आधार पर अपने 
कार्यो को एक खुविचारित कार्यक्रम का रूप देने की क्षमता होनी चाहिये और उसे 
स्मुद॒ को जनमानस के सामने अपनी विश्वसनीयता व योग्यता साबित करने के लिए 
न केवल शोर शराबा करने व जनतांत्रिक कार्यवाही को निष्प्रभावा बनाने के लिए 
अपितु सत्ताधारी दल के स्थान पर स्वयं को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होना 
चाहिये । उसे अपने पक्ष को ऐसे ठोस आधारों पर प्रस्तुत करना चाहिये कि मतदाता 
विश्वास करे कि तत्कालीन सरकार एक अक्षम सरकार है तथा जनहित में जितनी 
जल्दी हो सके विपक्ष को सत्ताधारी दल का स्थान ले लेना चाहिये । कोई भी 
विपक्ष इस प्रकार की विश्वसनीयता तभी प्राप्त कर सकता है जबकि विपक्ष में तथा 
उसके नेतृत्व में इस प्रकार के गुण हों कि वह न केवल प्रह्मरक क्षमता रखते हो 
अपितु उस क्षमता का प्रयोग एक विशद एवं उपयकत आधार पर कर सकें 


मुद॒दो का सही चुनाव (7%#07967 5९76४८६१८४७ 0०७६ 55098 ) विपक्ष 
को सक्षम बनाता है । विधान मण्डल उठाये जाने विषयों की एक लम्बी तालिका 
है इनमें से कुछ विषय बड़े महत्व के होते हैं कुछ रोज-मर्रा की प्रकृति के होते 
हैं आवश्यक यह विपक्ष द्वारा ऐसे मुद्दों का चुनाव करना चाहिये जिससे प्रतिपक्ष 
की व्यापक प्रचार हो और वह मतदाताओं की कल्पना को अपनी ओर आकृषित 
कर सके - जैसा कि आइवर जैनिग्स का मानना है - 'सदन में राजनीतिज्ञों को 
दो वर्गों में बॉय जा सकता है । सदन में कार्य उस समय सर्वाधिक अच्छा होता 
है जिस समय सदन में महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा लोक कल्याणकारी मुद॒दों पर विवाद 
होता है । हांलाकि सदन को बहुत सारा समिति कार्य करना होता है किन्तु नेताओं 
का चुनाव इसीलिए नहीं किया जाता है कि वह अच्छे प्रशाध्कत या समितियों के 
नेता हैं वरन्‌ इसीलिए वह आकर्षक व युक्‍्ति-युक्त भाषण कर सकते हैं । यह 
साधारण राजनीतिक वाद-विवाद सदन के कार्य का एक हिस्सा है जिसके जनता क्‍ 
के बीच पर्याप्त प्रचार होता है । संसदात्मक वाद-विवाद का . वास्तविक उद्देश्य 
सत्ताथारी दल की नीति और विपक्ष की नीति के बीच मतभेद को मतदाताओं के. 
सस्छुझ उजागर करना हैं । समाचार पत्रों में दुर्भाग्य से स्थान बहुत सीमित होता 


।- लास्को - पार्लियामेन्टरी गर्वतमेन्ट इन इंगलैण्ड (लन्दन[ ॥956 पृष्ठ ।756 
2- फर्टियाल एच.एम. - रोल आफ अपोजीशन इन इण्डियन पार्लियामेन्ट पृष्ठ 7, 
इलाहाबाद ।97।-72 ये 2 मल कक आग पी आर 
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और उन्हें वही कुछ देना होता है जो उनके पाठक चाहते हैं न कि इस प्रकार 
कि क्या उनको पढ़ना चाहिये , यह कथन कि सामान्य मतदाता या पाठक राजनीति 

रूचि नहीं रखता की कभी अवहेलना नहीं की जा सकती |।| अतः विपक्ष 
को एक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए ऐसे मुद॒दे उठाने चाहिये जो कि विशेष 
महत्व के हों तथा जिन पर विपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने में जनता को अधिकाधिक 
आवश्यकता हो । उसे साधारण मुद्दों पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिये 
स्थानीय मुददों तथा व्यक्तिगत घटनायें अगर ठीक से वाद-विवाद किया जाये तो इस 





छोटी सी घटना से बड़े महत्व के मुद्दों पर लोक चेतना जगाई जा सकती है? । 


विपक्ष को मौलिक मुल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिये भारत जैसे देश 


में जहों पर सत्ताधारी दल और विपक्ष में मौलिक मूल्यों पर बुनियादी मतभेद है 
विपक्ष का प्राथमिक कार्य यह है कि वह उन मूल्यों की जिन को वह स्थायित्व 
प्रदान करने का दावा करता है, उसकी अव्हेलना होने पर एक मजबूत प्रतिरोध प्रस्तुत 
करे - क्योंकि वह मूल्य जिसके लिए विपक्ष लड़ता है वह किसी व्यक्तिगत नीति 
और कार्यो की अपेक्षा उसके ज्यादा बुनियादी राजनीतिक लक्षण को परिभाषित करती 


हैं और मतदाताओं के मस्तिष्क में एक ऐसी पार्टी की छवि प्रस्तुत करती है जोकि 


किसी गम्भीर राजनीतिक परिस्थिति में अथवा चुनाव के समय महत्वपूर्ण साबित होती 
की क्‍ 


सशक्त विपक्ष के लिए आवश्यक है कि विपक्ष प्रथम उद्योग की भावना 
से प्रेरते हो । लास्‍की के अनुसार वाद-विवाद में प्रहार की अवधारणा संसदीय 
सरकार की सम्पूर्ण घटनाचक्र का केन्द्र है" यह कहना गलत न होगा कि यह 
प्रहार करने का लक्षण सत्ताधारी दल की अपेक्षा विपक्ष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण 
है सात्ताधारी दल के लिए उसे एक सीमा तक प्रकाश में लाना ही पर्याप्त 
है, लेकिन एक विपक्ष तब तक प्रभावी होने की आशा नहीं कर सकता जब तक 
कि वह अवसर मिलने पर उस प्रहार के गुण का प्रस्तुतिकरण नहीं करता । लास्की 
ने पुनः कहा है कि - जिस समय कोई सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेती है 
वह निर्णय विपक्षी दल के लिए एक मुद॒दा प्रस्तुत करता है और उसे यह अवसर 
देता है कि वह अपनी केन्द्रीय नीति को लोगों के बीच में जानकारी देने के उद्देश्य 
प्रदर्शित करे , इसकी कसौटी यह है कि विपक्ष दलीय वाक्‌ युद्ध में अपनी प्रह्मरक 
क्षमता का प्रदर्शन कर अपनी शक्ति सिद्ध कर सके' ' 
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जैनिग्स आइवर -दि क्वीनूस गवनमेन्ट ,पेनयुश्नि बुक पब्लिसर्स ॥958 पष्ठ 88-89 
2- तदेव प्रृष्ठ 89-90 
3- लास्की - पार्लियामेन्टरी गवनमेन्‍्ट इन इंग्लैण्ड ,|[लन्‍्दन[ ।959, प्रृष्ठ । 
4- तंदेव पृष्ठ ।64, ॥65 , 
































ही  अककीक आ 2 


विपक्ष को यह मानकर चलना चाहिये कि एक संसदीय लड़ाई अहिंसात्मक होते हुए 
भी अनेक लक्षण सशस्त्र युद्ध जैसे रखती है और जैसा कि युद्ध में होता है उसी 
कार संसद के अन्दर लड़ाई में वह पक्ष जो कि प्रारम्भिक कदम उठाता है - निश्चित 
लाभ में रहता है । अतः सभी सुलभ संसदीय तौर तरीकों और पद्धतियों का प्रयोग 
कर विपक्ष को अपने द्वारा चुने गये मुद्दों पर और उन अुद॒दों को चुनने में हर एक 
मौका ग्रहण करना चाहिये तथा उस समय सबसे कम अपेक्षित समय और सबसे कम 
अपेक्षित दिशाओं से सरकार को खतरे में डालना चाहिये व विख्ण्डित करना चाहिये। 


जे सी 


एक प्रभाव शाली विपक्ष के प्रारम्भिक आक्रमण को केवल सरकार 
की आलोचना तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये अपितु वह विलय प्रस्ताव भी प्रस्त॒त 
करना चाहिये जिन्हें कि सरकार अपनी नीतिगत प्रतिबद्धता के कारण विरोध नहीं 
कर सकती है विपक्ष सरकार को प्रगतिशील कदम अपनाने के लिए, और उस पर 


इसे पहले कि सरकार इनको प्रस्तुत करे बिलव प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये' 


विपक्ष की प्रभावोत्पादकता जिससे कि वह अपनी भूमिका अदा करता 
है उन लोगों पर, उन लोगों की प्रतिभा पर निर्भर करती है, जिनसे मिलकर विपक्ष 
का निर्माण हुआ है क्योंकि कर्मी की प्रतिभा के बिना कला का कोई सिद्धान्त सफल 
गठक ख्रस्तुत नहीं कर सकता । नायक की प्रतिभा और युद्ध शक्ति के बिना 
भी युद्ध सिद्धान्त युद्ध में विजय नहीं दिला सकता अतः: यह बात प्रभावपूर्ण 
है कि कोई संसदीय विपक्ष तब तक सफल नहीं हो सकता जो कि वाह्यदलीय संगठन 
#्ेथेक होकर विद्यान मण्डल में कार्य करता है । विपक्ष की सफलता बड़ी सीमा 
तक उसकी संगठनात्मक शक्ति और विधायका के बाहर उसकी लोकप्रियता पर निर्भर 
करती है” । विपक्ष लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य करता है तथा 
देश के लोग्रों की राजनीतिक सहभागिता में मदद करता है जैसा कि जे. रोनाल्‍ड 
पिनाक और जॉन डब्लू चेकमैन ने लिखा है - प्रतिपक्ष जनमत की शिक्षा देता 
हे और आम नागरिक को स्वतन्त्रतापूर्वकः. व निर्भयता पूृवक अपने विचार प्रकट करने 
में 


702 हु 5॥| 
हि] 


८2 


योग्य बनाता है” । विपक्ष का चाहिये कि वह विभिन्‍न सिद्धान्तों के मध्य 
नंद करें तथा विभिन्‍न कार्यो के विभिन्‍न कार्वक्रम के गुण व दोष को तौले , 
एवं यह देखे कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम किस सीमा तक नागरिकों के सम्पूर्ण 
वर्ग को लाभ पहुँचायेगा नकि कुछ ही लोगों के वर्ग मात्र को | अगर इन सभी 


बातों को कार्य रूप देते हुए अपने कार्यक्रम का संचालन करेगा तभी एक सशक्त 


विपक्ष बन सकता है । 

।- सारटो स्टीवसू - प्रास्पक्ट्स आफ इण्डियन डेमोक्रेसी मेरठ ।970 प्रष्ठ पी 

2- लास्की , पार्लियामेन्टरी गवर्नमन्‍्ट इन इंग्लैण्ड [लन्दन[ ॥959 पृष्ठ ।78 दल 

3- जे. रोनाल्‍ड पिनाक, जॉन डब्लू चेकमैन, उद्घृत - फर्टियाल- एच. एस. , रोल आफ 
अपोजीशनझपार्लियामेन्ट प्रृष्ठ 70 कक हे 


की जिस शक पल पे म पक 9. लक 8 / का सकल मल आप अ प३ 2 हज 
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न्‍त में सशक्त विपक्ष हेतु प्रमुख सुझाव यह है कि विपक्ष को स्वयं 
को राष्ट्र हित हेतु उत्तरदायी समझना चाहिये जैसा कि मोरार जी देसाई के शब्दों 
में स्पष्ट है - जब तक विरोधी पक्ष अपने उत्तरदायित्व को अपने अपेक्षाकृत अधिक 
ने समझ तब तक सरकार के लिए उत्तरदायी हो पाना सम्भव नहीं है यही संसदीय 
जीवन का सार तत्व है । हम सदैव औरों से अपेक्षा करते हैं कि वे उत्तरदायी 
हों किन्तु स्वयं उत्तरदायी नहीं बनते यही एक रोग जिसने हम सबको डतस लिया 
है मैं अपने आप को भी इससे परे नहीं मानता हम सब इसी रोग के रोगी हैं. कोई 
कम कोई अधिक --- नागरिक जिस हद तक काम नहीं कर पाते उसी हद तक 
उनकी सहायता करना सरकार का अधिकार भी हो जाता है और कर्तव्य भी , और 
यहीं आकर सरकार कभी - कभी गलती कर बैठती है क्योंकि आखिरकार सरकार 
में जो लोग होते हैं वे अपूर्ण होते हैं हम उसे तो दोष दे उठते हैं अपने आपको 
नहीं । अतः लोकतंत्रीय जीवन पद्धति में दूसरे के मत्ये दोण मढ़ने की अपेक्षा स्वयं 
उसे औढ़ लेना कहीं अधिक आवश्यक होता है । यह सबक हम सभी को सोचना 


चाहिये । 


ई 


हे 


3 


ग्‌ँ विपक्ष का भविष्य 


सार. सा. पआक. काफी. पाडह.. सबब. पाओ,... सका किम. आल#.. अकाक 


विपक्ष ने भारत में गतवर्षो [स्वतन्त्रता के बाद अब तकों जो भूमिकायें 

निभावी हैं उनके मुल्यांकन में एक सामान्य व महत्वपूर्ण तत्व निरन्तर दृष्टि ओझल 
बना रहा है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जो देश स्वतनत्र हुए उनमें भारत उन बहत 
थोड़े देशों में से हैं , जहाँ ससंदीय लोकतंत्र विद्यमान है । बहुत से देश प्रारम्भ 
में अथवा बीच-बीच में भी इस परिपाटी पर चले थे किन्तु सत्ता पक्ष व विपक्ष के 
आपसो दवन्द के चलते वहां संसदीय लोकतंत्र विलुप्त हो गया । भारत में सत्तापक्ष 
प्रतिपक्ष दोनों को यह श्रेय है कि इसे एक अल्पकालीन अपवाद को छोड़कर बहाल 
रखा है । अन्यथा पचास के दशक में इन्डोनेशिया लोकतन्त्र के मार्ग पर चलकर 
उससे / वर्मा साठ के दशक के प्रारम्भ भें हटा , नेपाल भी पचास के दशक 
के अन्त में लोकतन्त्र से वंचित हुआ हालांकि विगत कुछ वर्षों से वहाँ लोकततनत्र 
दोबारा स्थापित हुआ है । अल्जीरिया में लोकतान्त्रिक चुनाव सम्पन्न होने के बाद 
भी सत्ता सेनाधिपतियों के हाथ में है ऐसी ही स्थिति वर्मा की है , पाकिस्तान में 
लोकतन्त्र आता जाता रहा है । अफ्का में भेडागास्कर सेनेगल, घाना , केनिया 
उग्ाण्डा, जैसे अनेक देशों में लोकतन्त्र की शुरूआत हुई और उसका विलोप भी हो 


गया क्‍ क्‍ 
|- देसाई मोरार जी , भारत में संसदीय जनतन्त्र, लोक तंन्त्र समीक्षा ,खण्ड-। अंक-। 
। जनवरी, मार्च ॥969 
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भारत में प्रारम्भ में भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी ने सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा 
तत्कार उलटनी चाही थी तब युगान्तर हो रहा था संक्रमण की भारी समस्‍यायें थी 
परन्त॒ विपक्ष कमान भारत छोड़ो आन्दोलन की वीर॒पंक्ति जय प्रकाश नारायन रायन, 


हक 


डा0 लोहिया तथा अच्युतपटवर्धन के हाथ में थी । समाजवादी दल माकपा की ही 


| 


तरह मजदूर किसान क्रान्ति की भूमिका को लेकर , लोकतंत्र व र ष्ट्रवाद से अपनी 


 । 


हा ५७ 


प्रतिबद्धता के कारण कुछ चुनौती के कारण भारतीय राजनीति का संरक्षण बना और 
राजव्यवस्था को सशस्त्र क्रान्ति दबाने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक मार्ग नहीं अपनाना 


श्र है 


पड़ा । विपक्ष मुकाबले में सक्षम है , जनता के मौलिक अधिकारों व नागरिक 
स्वाशीनता की रक्षा में विपक्ष को बराबर सम्बद्ध रहना पड़ा हैं । उसने नजरबन्दी 
अध्नियमों, अभिव्यक्त की स्वतन्त्रता पर आधघातों जिनमें समाचार पत्रों के दमन की 
को घटनायें भी शामिल थीं - श्रमिकों की सामूहिक सौदे बाजी संगठित होने की आजादी 
और हड़ताल के अधिकार पर प्रह्मरों व न्यायालयों को पंगु बनाने के प्रयासों का तीद्र 
व निरन्तर विरोध किया है । राजसत्ता कभी सीधा हमला भो करती है जैसा 
कि आपात काल की घोषणा करके किया । किन्तु जब वह धीरे-धीरे और गुपचुप 
तरीके से षड़यन्त्र करती है तो अधिक चौकसी की आवश्यकता होती है । विपक्षी 
ने सीधे हमले का मुकाबला किया है वह अपनी चौकसी में भी सामान्यतय: कभी 
नहीं चूका । 

विपक्ष की एक अन्य भूमिका भारत की सीमाओं की रक्षा करने में सरकार 
को किसी भी ढील-ढाल को रोकने तथा उसे चुस्त बनाने की रही है । पचास 
के दशक के उत्तरार्थ में हिमालय के उस पार के खतरों और साठ के मध्य कच्छ 
और कशमीर अन्य क्षेत्रों की चुनौतियों को उजागर करने में विपक्ष ने सीमाओं के 
श्रहरी का कार्य सरअन्जाम दिया इसके अतिरिक्त आतंकवादियों, उग्रवादियों ,विघटनकारी तत्वों 
के साथ सेना अर्धतैनिक बलों , सुरक्षा बलों के व्यवद्दार के बारे में पैदा सुलझनों सम्बन्धी 


जटिलताओं को भी विपश्न ने सही तथ्यों का पता लगा कर एक रचनात्मकता प्रदर्शित 


की मे 
का दे | 


विपक्ष ने सत्ता के केन्द्रीयकरण तथा इस स्थिति के चलते देश के 


सार्वभोमिक ढांचे में संघीण्ठा की भावना की अति का विरोध करके भी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभावी है । उल्लेखनीय है कि यह _ ख्रक्रिया विगत 25 वर्षों से ज्यादा गतिमान 
व तोब्र हुई है इन वर्षो भें लगभग 80 वार संविधान के अनुच्छेद 356 का. सहारा 
गैकर राज्य सरकारों को बखास्ति किया गया है । राज्य सरकारों की आर्थिक क्यैक्तिक 
स्थित को कमजोर बनाने के निरन्तर प्रयास हुए । कभी बजट से पहले तो कश्नी 
बजट के बाद उन पदार्थों के दाम बढ़ा कर जिनके उत्पाद कर या सीमा. शुल्क में 
“ये सरकारों का भाग रहता है । यदि यह बजट में बढ़ाये गये तो वित्त आयोग 


सिफारिशों 


की सिफारिशों के चलते और कभी कुल कर. आय में केन्द्र के भाग को बढ़ाकर ॥ 








| 
५ 
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९ र्फ के 
है: क॥ है गद्य त्तं अञमकलीक | 
3 मु | ४ 
कक मे ] हा पु ँ था है 
] 


है 


5] 





समय समय पर इसका 





र्थिक विषमता में वृद्धि, सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण , बढ़ती बेरोजगारी, 
दामों में बढ़त , कृषि उत्पाद की तुलना में औद्योगिक उत्पाद के दार्मों में तेर्ज 


॥ किक 


६0. 8६ 


न्‍ र उच्च गगों हे ; है बः प्या 
फुटार उद्योगों की बदह 


के. कर, पु 


ता 





ह रब | भू औ 


पार्टियों, समाजवादी दल , लोक दल, जनता पार्ट, जनता दल इस ओर विशेष सक्रिय 
रहें हैं । बल्कि इन सभी प्रश्नों पर जन आन्दोलन भी चलाये तथा विधान पालिका 


के बाहर भी इन सवालों पर भारी सरगर्मी पैदा की । इसी तरह भ्रष्टाचार भी सरकार 
की प्रताड़ना का प्रमुख मुददा रहा । 


बहुत से प्रश्न ऐसे भी आये जब प्रतिपक्षी दलों ने मिलजुल कर कार्य 


किया तो भी लीन सम्बन्धी प्रश्नों पर पचास के उत्तरार्ध में और सोवियत 
संघ व हंगरी ॥956 चेकोसलोवाकिया ॥964 तथा अफगानिस्तान और उसके बाद 


के सवालों पर कम्युनिस्ट पार्टियों का रूख अलग रहा , किन्तु ॥980 से बदलाव 


सामने आया व भाजपा ने कांग्रेस की औद्योगिक नीति का समर्थन किया । 


मध्यात्तराँ का क्रम के चलते प्रतिपक्ष ने आपसी मतभेद के होते हुए 
967 के चुनाव तथा उसके बाद गैर कांग्रेस वाद की रणनीति को अपनाया बहरहाल 
डा0 लोहिया के इस प्रतिपादित सिद्धान्त के चलते एक राजनीतिक दल का एकाधिकार 
टूटा व 4962 , ॥966 में कांग्रेस की साख के घटने ॥975-76 के आपात काल 
के अत्थाचारों में कांग्रेस एक बार आंशिक व दो बार पूर्ण रूपेण केन्द्र तक में ध्वस्त 
द३ किन्तु वैकल्पिक सरकारें चली ही नहीं । उस सीमा तक विपक्षी एकता अस्थाई 
और नाकाफी साबित हुई । 


ई बडे हे 


विगत 25 वर्षो में सत्ता के आयाम बदले हैं और इस मानसिकता की 
सत्ता पर कांग्रेस के राजनेतिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए समाज में परिवर्तन की 
शक्तियों को मुक्त करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों में तालमेल जरूरी है , वाल्तविक 
आधार व तक से ही वंचित हो गयी है | भारत में शुरू से ही बहुदलीय लोकतंत्र रहा 
है लेकिन यहाँ हमेशा एक मध्य मार्गी पार्टी का बर्चस्व रहा , यह पार्टी कांग्रेस थी अतः 
आधिकारिक विपक्षी दल की स्थिति ।॥977 तक रही ही नहीं यह स्थिति ॥977 में 


हु 


सु 


उत्पन्न हुयी जब कांग्रेस को आधिकारिक विपक्ष का दर्जी प्राप्त हुआ । किन्तु यह 





द्धि का एक कारण कांग्रेस पार्टी के आन्तरिक संगठन में एक मेव 
नेता का बर्चस्व रहा है । बहरहाल प्रतिपक्ष विशेष कर उत्तर प्रदेश ने इसका 


भूमि सुधारों को लागू करने में केन्द्र ब राज्य सरकार की ढील ढाल , लघ एवं 
/ ग्रमीण विकास की उपेक्षा तथा मूल आर्थिक ढांचे के 
प्रति लापरबाही जैसे सवालों को तो यें सभी विपक्षों दलों ने उठाया किन्‍्त कम्यनिस्ट 








४, ८प ८८३८८ 
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१8३३: 


राजनीतिक मंच पर राज 


ह 
















पार्टि ऊपर गर कांग्रे। एवं जनता दल | दल 
का 
काम के कारण शीष्र | 
खा हँ ! शा अर्थ ५ च्छ्ां कूः हार इ 36%] ७ ७७॥४४ (०००७ गहरी शरक 
की राजनीति में अच्छा प्रभाव नहीं तेमान स्थिति 











हे 8! दल हः थे शव न्‍ कं था कक दण्याः बम 
गजनीति में विभिन्‍न आयाम दिखाई ?: । 
की अधिकार, आशिक विकास, शहरीकरण इन सत्र रण समा प्रक्म! 
हि |, 4, कन ःि कसर ४ ॥2% पु (४ कर ४ जल ५ कि 08 है २०३ ९नौ#+ ४ 
में जागात का हैं । विभिन्‍न जातीय और साम्प्रदायिक समृर्हां के आअल्लत्व 





शा ! है न *2+ पर / कर जा मन संपर्क 92 भुकरलभा ४] तन ली तार हे # ६2] म्न अकू॥०००| ] | 
पं आने के का अस्तित्व तथा उत्कर्ष का तीत्र संघर्ध चल रह | अगड़ी 






कक शमग्कानरफ पर ०० पे न ं . म २०7. ४ ली पूल धर 7 पते जा 4. 2788 ॥ मेक... आयु ्टी 
तियाँ पिछड़ी जातियों के उत्कर्ष से परेशान हैं तथा उधर उपक्षित जातियों, उसी जातियाँ 








न्‍तशाली पिछड़ी जातियों दोनों के बर्चस्व से नाखश हैं । आरक्षण की नीति पर 
तक दलों की नीति के कारण सामाजिक अशांति व उथल-पृथल के एक नए युग की 
है कक ॥ ९3४४] 
ऑ] दल ८ लक मं 





हो गयी हैं तथा बहजन समान वादी पार्टी जैसे नंगे राजनीतिक दल हउई 
हो गये हैं । अतः राजनीतिक दलों के समक्ष. अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं जैसे- 
ढ़ते हुए सामाजिक और साम्प्रदायिक टकराओं को संबत करने व अपने सामाजिक 
आधार को बनाये रखने और उसे व्यापक बनाना । इन सभी मुद्दों पर आज विपक्ष ने 
स्पष्टत: ध्रुवीकरण की प्रव॒त्ति दिखाई पड़ रही हैं । मुख्य दो धड़े भाजपा व जनतादल 


में होड़ लगी है कि कांग्रेस का विकल्प कौन बनेगा ? भाजपा का आधार हिन्दत्व है 


पक 


जी. 








(5 (> 
जो मोटे तौर पर अल्पसंख्यक सम्प्रदायों द्वारा हिन्दत्व और भारतीयता, देश की अखण्डता 


के प्रति विरोधात्मक द्रष्टिकोण का विरोधी हैं । भाजपा का राजनीतिक रचनात्मक दृष्टिकोण 
यह है कि वह देश की अखंडता को , भारतीयता को अक्षुण रखना चाहता है और 


उसका मानना है कि जो हिन्द धर्म के इतर धर्मावलम्बी हैं उनको दो नागरिकताएँ नहीं 


दी जा सकती । उनको भारत एवं राष्ट्रीय हितों के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना हर 





हालत में रखनी होगी । जनता दल सामाजिक व आशथिक विषमता के स्थान पर समता 


आधारित समाज रचना का पत्षधर है । 


आज विपक्ष में जो ध्रुवीकरण की नीतियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं तथा 
विपक्ष में स्पष्ट रूप से अलग-अलग धड़ें दिखाई देते हैं तो यह सोचना कि विपक्ष का 
है. असंगत होगा । दल या सरकार कोई भी हो सब कुछ न 


कुछ क भियाँ दृष्टिगोचर होती हैं चाहे जो भी दल सरकार बनाए । पर सिर्फ इसके 


पे 


कह देना ठीक नहीं है कि संसदीय जीवन के सूत्र टूटने लगे हैं । अतः यह कहा 


जाना चाहिए कि भारत में विपक्ष की परम्परा स्थाई है । इसके लिए सत्ता पक्ष व 


विपक्ष दोनों को यह आवश्यक हो गया है कि वे संसद या विधान सभाओं में रचनात्मक 


भमिका निभाएँ और मल मुददे के प्रश्नों व जनहित की समस्याओं पर दलनिरपेक्ष रूख 
अपना । हम आशा कर सकते हैं कि सदन में होने वाली बहसें निरर्थक राजनीतिक 
प्रचार न होकर संगत व तथ्यपूर्ण होगी । शासक दल रचनात्मक आलोचना के अवसर 


समाप्त नहीं करेगा तथा देश में स्वस्थ विरोध पनपेगा ॥ 














प्रस्ताव [तालिका-। 
[तालिका-2] 
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फम्यनिष्ट गेंदासिंत् स्त्तर 
नारायण दत्त तिवारी की भुखमः 8 “क 
जब | दी है, पार्टी हा ! हर थे हि ए्‌ः हप ४8] 
प्रजा समानवादा पाटा'। काल के छः 4। 


उपनेता विरोधी दल इसे विषय पर 
श्री 





द सिं 
। हर पत्र के विषय में उत्पन्न प्रदेश 
व्यापी व असंतोष. एवं 
। द चिंता पर विचार । 








। 30 नवम्बर 4957 श्री राजनारायण लखनऊ जेल में बुरी तरह लाठी 
]निता सोशलिस्ट पार्टी 





गौरी शंकर राय वर्षा के असमय समाप्त होने 

के कारण प्रदेश विशेषकर 
अंचल में खरीफ की फसल 
नष्ट होने और उसी कारण 

स्‍्वी की बुआई ठीक समय पर 

न हो सकने तथा इस- संकट . : 
से मुकाबला करने के लिये सरकार 
द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध... 
करा सकने में असमर्थता 

उत्पन्न भयंकर स्थिति। क्‍ "| 





0 दिरूम्बर 4957 गे 
प्रजा समाजवादी 
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9 फरवरी 4958 राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे. राज्य के खाद्यान्न मूल्यों के तेजी 
(जनसंघों.. के साथ बढ़ने के कारण जनता 
में असंतोष व्याप्त, स्थान स्थान 

पर गल्‍ले की दुकानें लूटी जाने ह 

कारण प्रदेश की शान्ति 


व व्यवस्था में गडबड़ होने 
आशंका | 





दा 
(4)] 
हि 
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४४ 829. // 











विधानसभा चर्चा की तिथि प्रस्तावक सदस्य एवं 


दलीय सम्बन्ध 





04 02 03 
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प्रस्ताव का विषय 





4 अगस्त 





जनसंघ] 
श्री राजनारायण 
सो0 पार्टी 
झारखण्डे राय 
कम्युनष्ट निष्ट पार्टी ॥ 
ऊद्ल 
किम्युनिष्ट पार्टी 
मदन पाण्डेय 
स्वतंत्र प्रगतिशील 


. नारायण दत्त तिवारी 
प्रज्ञा इत्राजवादी दल 
श्री त्रिलोकी सिंह 


नेता विरोधी दल 
प्रजा समाजवादी दल 








ह. 


श्री यादवेन्द्र दत्त दबे 


जनसंघ 


“20 अगस्त 2958 


श्री त्रिलोकी सिंह 
प्रजा समाजवादी दल 
नेता विरोधी दल 


श्री त्रिलोकी सिंह 





3 मार्च 4959 





प्र)सो0पा0| व अन्य 
9सदस्य 
फरवरी श्री झारखण्डे राय 


१९०४५] :/60) 





कम्युनिस्ट पार्टी 
व अन्य 2 सदस्य 


शील वि0दल 


के 


2 अगस्त 4958 का लखनऊ 








नगर में छितवापुर चौकी 
करीब का अकारण विर्दयाः 
पर उसके 
द्वारा आहत चिकित्सा 
का प्रबन्ध असफलता 
हाथरस जिला अलीगढ़ बाढ़ व 


मंहगाई के कारण तथा सरकार की 
दुर्बल व उदासीन नीति के कारण 





जनता. द्वार अनाज लूट, 
तथा प्रदेश की शान्ति व व्यवस्था 





भंग होकर अराजक 
को प्राप्त 


काशी  आक| 


काशी हिन्दू. विश्व विद्यालय 
में उ0प्र) पुलिस द्वारा अनाधिकार 
दखल तथा आवागमन पर रोक 


विद्यार्थियों. पर लाठी 








रिहन्द पिपरी के मजदरों 
पर पुलिस द्वारा लाठी व गोली 


प्रहार के सम्बन्ध में । 
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6 अप्रेल 4962 


7 मई 4964 


49 अप्रेल 4965 


“2 अगस्त 4965 


26 अगस्त 965 
4 फरवरी 4966 


48 जुलाई 4966 








श्री नारायण दत्त तिवारी 
/प्रजा समाजवादी दल 
श्री राज नारायण (सो0पा0 
व अन्य 2 सदस्य 


4. 


३ 


श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे 
जनसंघ 
व अन्य 5 सदस्य 


श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी 
जनसंघ 
श्री उग्रसेन |सोशलिस्ट[ 


श्री शारदा भक्त सिंह 
(जनसंघ; नेता विरोधी दल 
तथा अन्य 42 सदस्य 





माधव प्रसाद त्रिपाठी 
(जनसंघ 

तथा अन्य 8 सदसझ्ष 
तदैव 


श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी 
/जनसंघ | 


त्रिपाठी 





अन्य 40 सदस्य 


प्रस्ताव का विषय 









बद्रीनाथ केदार नाथ तथा रामनगर क्‍ 
व भतरोौजखान मोटर रोड पर 


बस दर्घटन हू ०, # सैकडों के ० व्यक्तियों हे । 
न दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्तियो 

मृत्यु 6 
८ “' 





इलाहाबाद नगर 
कोतवाली 
भीड पर 





सरकार द्वारा स्थानीय निकायों 
के चुनावों का अनिश्चित कालीन 
स्थगन । क्‍ ः 





राज्य कर्मचारियों की अदूरदर्शिता 
व असावधानी के कारण अयोध्या है 
में सरयू पर बने पीमे के पुल क्‍ 
के अकस्मात-3 पीपे बैठ जाने बा 
से 300 आल बृद्ध नर-नारियों ; 


की मृत्यु । हे । 


री] 


अवर्पष. के कारण प्रदेश 
अकाल व सूखे की विषम स्थि 








न राजकीय उर्वरक कारखाने 
रियो पर पुलिस द्वारा गोली चलाई | 
विश्वविद्यालय 


॥ क्‍ 
में छात्रों . | 
की पुलिस द्वारा पिटाई 





कर 


ता रियों न 


कमचारयी 


कु > 





उ0प्र) सचिवालय 
पर लाठी चार्ज 











| 





























वैषानतभा चर्चाकीरिब.. पा, प..[ 777८7 चर्चा की तिथि प्रस्तावक सदस्य एवं प्रत्ताव का विषय 
दलीय सम्बन्ध 
49 जुलाई 966 श्री मतोला सिंह उ0प्र/) बन्द के सिलसिले में 
(जनसंघ] तथा बांदा में पुलिस द्वारा गोली काण्ड । 





25 जुलाई 4966 श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी लखनऊ में राजकीय कर्मचारियों 





जनसंघ) तथा तथा छात्रों पर पुलिस द्वारा 
अन्य 40 सदस्य लाठी चार्ज 
४० नवम्बर 4966 श्री झारखण्डे राय प्रदेश में छात्र आन्दोलन 
(साम्यवादी पार्टी] के दौरान पुलिस द्वारा निरफ्राध 
तथा अन्य 49 सदस्य छात्रों पर अत्याचार । 
8 दिसम्बर 4966 श्री द्रम्बेश्वर प्रसाद प्रदेश के अराज पत्रित कर्मचारियों 
|जनसंघो तथा द्वारा काम का बहिस्कार 
अन्य 6 सदस्य 
चतुर्थ 46 जून 4967 श्री हेमवती नन्‍दन बहुगुणा रामगंगा परियोजना कालागढ़ 
[कांग्रेस] व अन्य 5 के मजदूरों व पुलिस में संघर्ष 
सदस्य क्‍ 
20 दिसम्बर 3967 श्री नेकराम शर्मा प्रदेश में भाषा विधेयक सम्बन्धी 
[नि0| तथा अन्य आन्दोलन में हुई जन व धन 
43 सदस्य की क्षति 
पंचम कह कं डा 
षष्टम - - 5 
सप्तम 2 मई 4978 श्री गुलाब सेहरा .. आगरा में अनुसूचित जाति के 
कांग्रेस ई0॥ : सत्याग्रहियों पर गोली वर्षा क्‍ 
व अन्य 42 सदत्य मा हर क्‍ 
विधान सभा सदस्य श्री. खीन्द्र 





त्री राजेन्द्र गुप्त... सिंह की हत्या । 
!भा0जनता पार्टी] 


























कफ हक, 


जिरा 25५ १००५३॥ 
जयतादन 


शेषाधिकार 
भंग को शिकायत 
का प्रश्न उपस्थित 


द0६ # ६027] 
(प जी 
छपी 








आन 











2४७0७ 822 न ली नल 








प्रथम विधानसभा 


_हहर७॥४५०७/१॥४५५६७५५ 


27 .3.4953 





द्वितीय 


33 .3.4958 


| 
कक 


44.4.96() 





सिन्दर्भ अध्याय-5] 


परिशिष्ट....... 


"विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये गये विशेषाधिकार प्रस्ताव” 


ि 
हू लटक तत क्ः के 
ः "फ जर्‌ 








पल कुक. सा अरककासआाएम"ममसपककक असफल त्रपताकी ५५ शक रन ४ घ 


00 कप 
"धन (आन | 








नारायण दत्त 


तिवा 


तेवारी सदस्य 


विधान सभा 
[प्रशत्त दल 


गेंदा सिंह 





सदस्य विधान सभा 


[प्रा)स0 दल 


देतीय विधानसभा 





जिनके विरूद्ध शिकायत 
की गयी 


श्री राजनारायण, 
श्री राम नारायण त्रिपाठी 
श्री जगन्नाथ मल्ल 


जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 
काशीपुर व एस0ओ0 
काशीपुर 


जेल अधीक्षक देवरिया 
तथा जिला मजिस्ट्रेट 
देवरिया 


श्री शान्ति प्रपत्न शर्मा श्री गेंदा सिंह 


सदस्य विधान सभा 
[कांग्रेस] 


श्री जगदीश शरण 
अग्रवाल (कॉ5) न 
श्री शिवराज सिंह 
[कांग्रेस 









कुवर /भर 2 





सदस्य विधान सभा 


सदस्य विधान सभा 


समाजवादी दल के 
42 सदस्य 


श्री भूप किशोर 
सदस्य विधान सभा 


प्रगतिशील विधानसभा 


मण्डलीय दल 

















नमन ननन++++++++ कलम भ००५५०.५०५- 
. 
की प्रकृति 
८ प्र ;। 





33७४5 अमल मल लगन न लिलशलिनिलद कि निकिक अप 





मा0 की आज्ञा की 
अवहे लगना 





अवैध रूप से गिरफ्तार करने 
कारण सदन की कार्यवाही 
में भाग न ले पाना 


अवैध रूप से 45 दिन रिमाण्ड 
व 6 दिन जेल में रखने 

कारण बजट अधिवेशन 
में भाग न ले पाना | 


24 फरवरी 4958 

गये अल्प सूचित प्रश्नों 
सम्बन्ध में सदन व अध्यक्ष 

को भ्रम में डालने की चेष्टा । 


श्री राजनारायग को बाहर 
ले जाने में मार्शल के कर्तव्य 


पालन में बाधा डालने का 
प्रयास । 


तुलली कृत रामायण के कुछ 
चौपाईयों पर आशक्षेप करते 
हुये रामाधण के पन्ने फाडना 





लए के अ्कन 


2 ,ौ॑ाणाााणणााआ लक 

























| 
) 
| 
| 
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तिथि जिसदिन शिकायत कर्ता जिनके विरूद्ध शिकायत शिकायत की प्रकृति 
शेषाधिकार की गयी 





शिकायत 
का प्रश्न उपस्थित 


हुआ 
कम ४; 
अन्‍बक कर -- गल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्णणएणएणडल ली तहत, >>+>ञ>>+>+--+9+त.................................................................................., 











2.8.4960 श्री गौरी शंकर राय लखनऊ विश्वविद्यालय सदस्यों द्वारा सदन में 
प्र) समाज० दल] के एशोसियेशन की गये भाषणों पर आपत्ति 
कार्यकारिणी के विरूद्ध जनक टिप्पणी सहित प्रस्ताव 
पारित कर सदन का अम्रमान 
करना | 
22-9 4958 अध्यक्ष द्वारा निर्दिस्ट एडीशन सेशन जज सीतापुर दर्शक दीर्घा के बारे में 


रजिस्टर मांगना । | 


तृतीय विधानसभा 

4-3.963 अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट “ अतिरिक्त मुंसिफ लखनऊ 
के न्यायालय द्वारा मांगे गये 
लेखों को उपस्थित करने 





का प्रश्न । । 
28.3.3963 गया प्रसाद मेहरोत्रा  मुंशीराम मिश्रा शिकायत कर्ता के साथ अभद्गता 
सब इन्सपेक्टर का व्यवहार 


पुलिस 





2/.3.4963 बनवारी लाल विप्र.. श्री वी0एम0 अग्रवाल खेम सिंह, सदस्य विधान 








भगवानदासभादवेन्दु_ एस0ओ0सी0 सभा की गिरफ्तारी सूचना 
खेमचन्द्र . तथा एम0ज्ञी0 गोयल अध्यक्ष को न देना 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
अलीगढ़ |. 
7.3.3963... नरसिंह नारायण श्याम नारायण द शिकायत कर्ता को बदनाम 
पाण्डेय केशव सिंह, हुबलाल दुबे... करने वाले पर्चे का प्रकाशन 
तथा महातम सिंह... ववितरण द 











न व यम 




















अंक 


तिथि जिसदिन 
विशेषाधिकार 








पि 


शकायत कर्ता 


" भंग की शिकायत 


३४४०] 


छः 


५ 


44-3.4963 


८29-0-4953 


3.4.4963 


8.7. 4953 


20-2-964 


49.2.4964 


29.7.4964 


40.8.4964 





का प्रश्न उपस्थित 


झारखण्डे राय 


कृष्ण पाल सिंह 
माधव प्रसाद त्रिपाठी 
राजेन्द्र सिंह, 


जिनके विरूद्ध 
की गयी 


शिकायत 


लखनऊ में आयोजित 
ओश्नोशिक प्रदर्शनी के भीतर 
“माँ की प्रकार" नामक 
कक्ष के आयोजक व 
संगठन कर्ता । 


दीपनारायण सदस्य 
विधान सभा 


पुलिस अधीक्षक 
ठी गोण्डा 


विश्वनाथ प्रसाद व 


ट्रम्बेश्वर प्रसाद 


सभापति लोक लेरवा 


। नार्दन इण्डिया पत्रिका 


् 


समिति विधान सभा 


अध्यद 


अध्यक्ष 


मैनेजर सिंह सदस्य 
विधानसभा 


चन्द्रबली सिंह 
सदस्य विधान सभा 


केयर टेकर तथा 
विधान भवन रक्षक 


चन्द्रबली सिंह 
संदस्य विधान सभा... 


शिकायत की प्रकृति 


शिकायतकर्ता 
आपत्ति जनक 
दिखाना । 


एक. चित्र 
को सदन में 
भाषण देते 


ब्ड 





७ण| 


अध्यक्ष विधानसभा को अपमान- 
जनक पत्र लिखना | 


श्री वल्देव सिंह सदस्य विधानसभा 

गिरफ्तातगा की सूचना 
सदन को विलंम्ब से देना 
तथा विहित प्रपत्र में न देना 


समिति के प्रतिवेदन कतिपय 


अंशों का प्रकाशन 


एक मंत्री के विरुद्ध असंसदीय 
शब्द का प्रयोग 


सदन के कार्य में व्यवधान 





उपस्थित करना तथा आपत्ति 
जनक शब्दों का प्रयोग 

कुछ व्यक्तियों को दीर्घाओं 
के प्रवेश पत्र होने पर भी 


विधान भवन में प्रवेश करने 
. से रोकना । 


निलंबित होने की 
में प्रेश कर सदन के कार्यों 
में भाग लेने का प्रयास । 





“कटा -- 9 3. 


क्र 
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का प्र 


'३७४१७७ 


हि | !' 


फू 
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3 बकाक्षए। ला 


हू 


हक] 


| 








पा 


श्र 


5.3.4964 


| हू 


१५५. 


५ 
|| ह-++ ह २037 8.३ 

97773 07४३४ 
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45.30.4964 


4.2.96,. 
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५ क, 


६, रे. 


श् 


55 


“3-3-4964 


24.2.49 
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अर 








राजनारायण मित्र 


अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट 


0१० 


त 





 &०] 


चन्द्रजीत यादव 





व्‌ अन्य 


१७७७॥७॥७७॥७७७७॥७७७७आशआ॥ ७०३०७ 


नित्यानन्द पाण्डेय 








' गोरखपुर के अश्विनी कुमार 


जी0के0 बाजपेयी 
पुलिस अधीक्षक, फरूखाबाद 





यस् 
पट 





शिकायत गकायत की प्रकृति 


फा 





(४५ शमपाकथ3१०००रभर7७) 


उग्रसेन व चार 


अन्य सदस्य 





रामपाल सिंह यादव शिकायत 
मंत्री जिला सोशलिस्ट पार्टी 
कानपुर छपवाकर बंटवाना । 








सदन के एक कृत्य व 
कुछ विधान सभा 

विरूद्ध अपमानजनक 
व. आपत्ति शब्दों 
से युक्त पर्चे को छपवाकर 


बटवाना | 


प्रधुम्न शुक्ला, सुभाष चन्द्र 
तथा रमाकान्त पाण्डेय 


> सहायक सत्र न्यायाधीश गोण्डा 
द्वारा मांगे गये लेखों 


सम्बन्धित प्रश्न । 





प्रति आपत्ति 


प्रयोग 


अध्यक्ष. के 
जनक शब्दों का 


ट्रम्बेश्वर प्रसाद 
सदस्य विधान सभा 
न्यायाधीश एन.यू.वेग सदन अधिकारों में 
न्यायाधीश डी०सहगल इलाहाबाद हस्तत्लेप 

' कोर्ट के मुख्य क्‍ 

न्यायाधीश व उनके सहयोगी 

न्यायाधीश, वी०सालोमन...... 
और केशव सिंह 


हू 
हाइ 


शिकायतकर्ता को. सदन 
में किये गये कार्यों 
सम्बन्ध. में 














व विल्स 


सदस्यों 
(ाभपथपाराए थ् 
!०६ 
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तिथि जिसदिन शिकायत कर्ता 


विशेषाधिकार 
भग की शिकायत 





अत हम. #७। 


22.7.4966 .. ट्रम्बेश्वर प्रसाद 


व अन्य 

6.2.4966 अध्यक्ष 
चतुर्थ विधानसभा 

24.7.4967 भगवती प्रसाद 

0-7.4967 राजबहादुर चन्द्र 








पंचम विधानसभा- 

26.2.4970 चेतराम गंगवार 
3.3.4970 सुखपाल पाण्डेय 
०'3-4970 मोती लाल देहलवी 


आशाराम इन्द्र, सदस्य विधान सभा 


जिनके विरूद्ध शिकायत 
की गयी 


शिकायत की प्रकृति । 


भारविन एच.ज़िम 


कैमरा सहित समाचार 
एवं एस0के0राव पत्र दीर्घा में अनधिकार 
रूप से प्रवेश । 

श श्री लक्ष्मी चन्द्र अग्रवाल, 
रेलवे मजिस्ट्रे, लखनऊ 
न्यायालय द्वारा मांगे गये 
अभिलेखों को प्रस्तुत करने 

सम्बन्ध में प्रश्न | 
बनारसी दास, केदार शिकायतकर्ता पर सदन में 


राजा जंग बहादुर राष्ता 
सुरेन्द्र विक्रम सिंह 
सदस्य विधान सभा 


मत विभाजन के समय कांग्रेस 
के पक्ष में मत देने के लिये 
दबाव डालना । 


परमेश्वर पाण्डेय, विधान सभा सदस्य नरदेव सिंह, 

स्वायत्त शासन मंत्री प्रेम दत्त और. बसन्‍्त 

बी. शर्मा, और लाल को उस दल के पक्ष 

मलखान सिंह सदस्यगण में मत देने के लिये विवश 

विधान सभा करना जिससे अभियुक्त सदस्य 
द सम्बन्धित थे । 











के0डी0 शर्मा, पुलिस शिकायतकर्ता अपमानित 
धीक्षक बरेली करना । 


डी0पी0 वरूण हे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग। 
निलंबित जिलाधिकारी... 


बस्ती। | एक पर्चे के वितरण के लिये शिकायतकर्ता 
को धमकी देना । 





























का प्रश्न उपस्थित 


000 आ हु 


पे 





“0-6.4970 श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा दैनिक जागरण कानपुर 


के विधानसभा स्थित कथन का 
संवाददाता व सम्पादक 








49.6.4970... इन्द्रलाल जगदीश प्रसाद पत्र शिकायतकर्ता बन सदन 
छज्जूमल निवासी कालादूंगी. के. प्रति असभ्यता पूर्ण 
शब्दों का प्रयोग 

0-6-4970 सुरेन्द्र विक्रम सिंह गुरू सहाय लाल शिकायतकर्ता साथ 
श्रीवास्तव परगनाधिकारी अशिष्ट व्यवहार ब सदन 
जलालाबाद, शाहजहॉपुर हुल्लड़ करने का आरोप । 

9.6.970 राजाराम यादव सत्यपाल सिंह, थानाध्यक्ष विधानसभा अधिवेशन 

। थाना, फिरोजाबाद, आगरा में भाग लेने के लिये जाने 


क्कु 


बल॒ प्रयोग द्वाय बाधा 
डालना और अशोभनीय 


अपशब्दों का प्रयोग । 
8.6.4970. नित्यानन्द स्वामी. उपेन्द्र त्रिवेदी सम्पादक विधानसभा व कुछ विधानसभा 
के सदस्यों के प्रति अपमान 
जनक जब्दों का प्रयोग । 





3.2-970 मदन मोहन मिश्र कालाढूगी निवासी 








के 
व त्रिवेणी राय जगदीश प्रसाद कार्यवाही 
दोषारोपित 
व्यक्ति द्वार बोगस कागजात 
प्रस्तुतु कर सदन की समिति 
.. को गुमराह करना । द 
/0-9.4977. चन्द्र प्रताप नारायण राम कुमार भागव ... शिकायतकर्ता द्वारा सदन 
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'ममभफथाउ 








ि | न शक, || 
है आहत ध;॒ ष्‌ हट । रा जैनः कि 
॥ भर /यत कंता न्‌ः् 
/ | | श्र ३ ३] '0पशछछछ 9 गयी कं 
बाधक ध् 








शिकायत 
का प्रश्न उपस्थित 


५ हर ५७७७७७७७॥७॥॥७॥॥७७॥/ ५७७७७.” नरक मत जम टी ललीी:]लली-->&सचलन सतत जलन नल नल जन ननन ++++++>«०++»५५-....०.०.........................त... 
दिये गये वक्तव्य पर श्री भार्गव 
द्वारा टीकाजों दैनिक समाचार पत्र 


पायनियर में प्रका 














श्यामलाल कनौजिया परगनाधिकारी महम्मदाबाद 
जिला आजमगढ़ 


40.4.4972 शिकायतकर्ता के साथ दुव्यवहार 


[हु 


शिकायतकर्ता प्रति धमकी 


भरे शब्दों का प्रयोग । 





इन्द्रदेव जिला आपूर्ति 
अधिकारी, 


44.4.972.. सूबेदार सिंह 





“3५-३८ 


48.7.4972 


स्‍जनइशल हट -3ेलअ >>पन-स 


सुरेन्द्र विक्रम सिंह राम विहारी लालश्रीवास्तव 

व विश्वनाथ कपूर अपराध शाखा 

आदि अपराध अनुसन्धान विभाग, 
उ0प्र) लखनऊ 


शिकायतकर्ता [विश्वनाथ कपूर) 
को धमकी देना । 


जे हे -_न मास अबप-+-ना८ल-८5- 


न लीड कमल 





2.5.4972 माधव प्रसाद त्रिपाठी प्रताप सिंह जिलाधिकारी माधव प्रसाद त्रिपाठी, सभापति 
एवं आगरा आश्वासन समिति व उसके 
9.7.4972.. विश्वनाथ कपूर तथा सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार 

राम विलास पाण्डेय 











छठी _विधानसभा- क्‍ 
3.5.993... श्री कल्पनाथ सिंह शश, ज्येष्ठ पुलिस सर्व श्री राम कुमार दीक्षित व द है 
गम कुमार दीक्षित_ क्षक, कानपुर मोतीलाल देहलवी की मिरफ्तारी ९ 

- मातालाल दस्लट दरोगा व न्यायाधिकारी, कानपुर की सूचना सदन में न दिये जाना... | 


के संबन्ध में। द क्‍ | 














26.7.4974 श्री पैट्रियाट के संवाद०श्री सलाउद्दीन ; 
श्री लक्ष्मण सिंह, श्री राजेन्द्र उस्मान के साथ भा. क्रातिदल |. 








सिंह व श्री सत्वप्रकाश मालवीय के सदस्यों द्वारा अभद्र व्यवहार 
मारपीट किये जाना तथा ५ 

.... शिकायतकर्ता को भारतीय क्रांति क्‍ ;॒ 

दल के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह 























मा मम अल माल आड़ बकरा औ हा मप्र निकद मल शत जज जम कद ज वीपर की टली कश्मीर मिश्र सी 
तिथि जिसदिन शिकायत कर्ता 


विशेषाधिकार 


भंग की शिकायत 
का प्रश्न उपस्थित 





9.5.973 


24-2-975 


0-4-976 


44.6.49/4 


8५००:/9/3 


श्री सूबेदार सिंह 





सदस्य विधान सभा 


श्री त्रिवेणी सहाय 
श्री बाबूलाल वर्मा 
श्री दशरथ सिंह 


श्री मुहम्मद असरार 


अहमद 


श्री मलखान सिंह 


श्री शिवानन्द 
नौटियाद 


सप्तम विधान सभा 





“24-3:4975- 





श्री -दीप नारायण 
पाण्डेय, कांग्रेस 
श्री काशीनाथ मिश्र 


उुकांग्रेस! 


"०8४ ५..... 





जिनके विरूद्ध शिकायत 
की गयी 


कृष्णपाल अवस्थी 
श्री शिशुपाल सिंह मलिक 
सब इन्सपेक्टर पुलिस थाना- 
भोगांव जिला मैनपुरी । 


श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव 


जिलाधिकारी आजमगढ़ 


श्री अयोध्या प्रसाद बेसिक 
शिक्षा. अधिकारी, जालौन 


श्री हरीराम श्री माली, जिला 
गोरखपुर, श्री प्रेमणाल रावत 
बाल योगेश्वर डिवाइन लाईट 
मिशन हरिद्वार, सहारनपुर 





श्री मोतीलाल देहलवी 


कह नटाम 








शिकायत 








व अन्य द्वारा मारपीट की धमकी 
दिया जाना । 


शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार 


सदन के सदस्यों के प्रति यह 
कहे जाने "अगर कोई 


विधायक बेईमानी नहीं करता तो 
अपना खर्चा कैसे चलाता है।' 


, श्री शिव प्रसाद सदस्य विधान 
सभा को मीसा के अन्तर्गत निरूद्ध 
किये जाने की सूचना जानबूझकर 


हक. 


विलम्ब से दिया जाना । 


शिकायत कर्ता के साथ अशिष्ट 
व्यवह्यार व सदन के प्रति अपमान 
जनक शब्दों का प्रयोग । 


सदन में श्री नौटियाल द्वारा 
गये कार्यों [भाषण व प्रश्नों 
कथित आधार पर न्यायालय 
अभियोग पत्र दायर करने. 
सम्बन्ध में । 





जी आज! + 


व जैन लाभ पक 





श्री मोती लाल देहलवी द्वारा 
कथन कि विधायकों की खरीददारी 
की जाती है।” 





























नीजलतभतीओण७ण५७ओओओओओओ>७>+>+-_>++......0.........3.833.0.... 
तिथि जिसदिन शिकायत कर्ता जिनके विरूद्ध शिकायत 
विशेषाधिकार क्‍ की गयी 

भग की शिकायत 


का प्रश्वत उपस्थित 
हुआ 








7.3.4974  श्रीकाशी नाथ मिश्र श्री हरिकेवल सिंह 





[कांग्रेस] सदस्य विधान सभा 
भगवती सिंह श्री कुंवर बहादुर मिश्र 
कांग्रेस] सदस्य विधान सभा 
44.4.4975 काशी नाथ मिश्र डी0पी0 वरूण 
कांग्रेस सचिव हरिजन व समाज 


कल्याण विभाग 
27.9.4977 श्री मुनीन्द्र पाल सिंह ड्राइवर व कन्‍्डक्टर पीलीभीत 
[ज0पा0 बस नं0 यू0एस0ई0 
सदस्य विधान सभा 2255 


28.42.978 श्री सुखपाल पाण्डेय श्री गोकरन सिंह 
(जनता पार्टी अधिशासी अभियंता 
सा0नि0वि0] बस्ती 


25.4.34980 अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट का 


अष्टम विधानसभा-- क्‍ हा हज 

23-4.4980 श्री श्री कृष्ण गोयल क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी 
सदस्य विधान श्री अरूण कुमार... 
परिषः 














७७७७०७७ 








प्रकृति 


श्री हरि केवल द्वाय विरोधी 
पक्ष को न्‍चप्पल दिखाये जाने तथा 
श्री कुंवर बहादुर मिश्र 

द्वारा संदन में हरि 
केवल प्रसाद को यह कहना कि 
'यह साला चोर है यह क्यों बोल 
रहा है । 


हरिजन व समाज कल्याण 
अनुदान पर बहस के समय टाइप 
किया हुआ पर्चा बांटना । 


सदस्य के प्रति अपमान जनक 
शब्दों का प्रयोग व सदन की 
कार्यवाही में भाग लेने में बाधा 


ह३५ :: ४ 


पहुँचाना । 


शिकायत# के प्रति अपमान जनक 
व धमकी भरे शब्दों का प्रयोग । 


विधान सभा के अधिकारियों व 
कर्मचारियों को न्यायालय में साक्ष्य 
हेतु बुलाने तथा सचिव विधान 
सभा अभिरक्षा में रखे गये 

लेखों न्यायालय में प्रस्तुत 











रख 
करने का प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशन । 





शिकायतकर्ता के साथ अभद्र 
व्यवहार _ । 


४20७७॥७॥७॥७॥७॥७७७एोणएताएााआआआ0 0 मे और के कलर 


ताक "आल ननससकसन  - “पथक >नम<- --.# फल कमा ++<० अप %. 


रा सरल 


जनिनार अल्सबलनलना-के अकाल, 


अफनप+ जे असम 


ज्झचल जन 








तिथि जिसदिन शिकायत कर्ता 
विशेषाधिकार 


226 39050 88 


की गयी 


भग की शिकायत 


हुआ 





46./.4980 


/.-40.4980 


/ 3590 


2/-.4984 


8 हैं; 


“0-32 .4982 


का प्रश्न उपस्थित 


श्री बदन सिंह रवि शंकर त्रिपाठी 
संदस्थ विधान सभा सी.ओ. पुलिस 
जनता पार्टी खेराबाद जिला आगरा 
एस. चरण सिंह 


श्री राम आसरे 
वर्मा निर्दलीय 


अधिकारी 


अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट मम 


श्री हरिवंश सहाय 
जनता दल] 
चौधरी चरण सिंह 


पुलिस अधीक्षक, देवरिया 


श्रीमती गौरा देवी 
सदस्या विधान सभा 
[जनता पार्टी] 


जिलाधिकारी गोरखपुर 
' डा०५ 














वदस्था विःसभा खजान सिंह गू्चार, बदायूँ 


थानाध्यक्ष. त्रिलोक , बस्ती 
श्री जय पति नाथ 


श्रीमाता प्रसाद 
प्राठडेसा 


जिनके विरूद्ध शिकायत 


लखनऊ प्रोडयूसस कोआवरेटिव 
, मिल्क यूनियन लि0 के फैक्ट्री 
मैनेजर, उप सचिव व विधि 


शिकायत की प्रकृति 


शिकायतकर्ता के साथ अभद्र 
व्यवहार व धमकी भरे शब्दों का 
प्रयोग 


वर्ष 4980 के प्रथम सजञ्ज के 
छठे सोमवार के लिये निर्धारित प्ञारी- 


क्रित प्रश्न संख्या को वापस लेने 
के लिए दबाव डालना । 


जुडीशियल मजिस्ट्रेट जिला जालौन 
उरई के न्यायालय में प्रस्तुत 
करने हेतु कतिपय लेखों की 
प्रतिलिपियों की मांग पर उन्हें 
सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध 
अप्रकाशित लेखों को दिये जाने 
के संबन्ध में | 


झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर 
संदन की कायवाही में उपस्थित 
होने में व्यवधान डालना । 





विधान सभा भीतर क्रिया 
कलापों को जानबूझ कर प्रभावित 
करने का प्रयास व दबाव डालने 
का प्रयास । 


शिकायत कर्ता के साथ अभद्र व 
व धमकी भरे शब्दों का प्रयोग 


विधायी कार्यों में अवरोध व जीवन 
समाप्ति की धमकी 
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| - इण्डियन काउन्सिल रिपोर्ट्स, 962-74 
2- इण्डियन काउन्सिल्स एक्ट, ।86। 
3- इण्डियन काउन्सिल्स एक्ट , ।892 
4 - इण्डियन काउन्सिल्स एक्ट , ।909 
5- उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली, ।95] ... 
6- उत्तर प्रदेश विधान सभा की, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, ॥958 
7- उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, ।958, जैसा 
ल्‍ वह विधान सभा द्वारा 7 दिसम्बर 966 को संशोधित की गयी । 
8- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली , 9 अक्तूबर,।978 
तथा यथा संशोधित । 
9- उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाहियाँ , ॥952 से ॥985 तक । । 
।0- उत्तर प्रदेश विधान सभा के कार्यों का संक्षिप्त सिंहावलोकन , ।957-85 
विधान सभा - सचिवालय द्वारा प्रकाशित) . 
[- उत्तर प्रदेश विधान सभा के दैनिक कार्यवात्त , ॥962-985, (विधान सभा 
सचिवालय द्वारा प्रकाशित 
220 उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों का संकलन, ॥957 -85 हि. 
(विधान सभा- सचिवालय द्वारा प्रकाशित का 
।3 - उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों का जीवन परिचय : द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं । 
पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, विधान सभा (विधान सभा- सचिवालय द्वारा प्रकाशित है. 
[4- उत्तर प्रदेश विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन ।952-।985 
[5- उत्तर प्रदेश विधान सभा के बिल रजिस्टर । द क्‍ * 
|6- उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर : ए हिस्टारिकल स्केच, विधान सभा सचिवालय द्वारा हर 
प्रकाशित , ॥976 द हू 
[7 - उत्तर प्रदेशीय विधानों के संक्षिप्त विवरण, ॥952-985, विधायिका विभाग, उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित । । 
|8- गवर्नमंट आफ इण्डिया एक्ट ।99 
[9- गवर्नमंट आफ इण्डिया एक्ट , ॥935 
20- निर्वाचन निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित निर्वाचन परिणाम 


(प्रथम विधान सभा से अष्टम विधान सभा तक 
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2। - प्रिविलेल डाइजेस्ट  (जैमासिक)]ं 952-85 तक, लोक सभा सचिवालय द्वारा 
प्रकाशित 

22- भारत का संविधान (रजत जयन्ती संस्करण) विधि एवे न्याय मंत्रालय, भारत सरकार 
द्वारा प्रकाशित, ॥975 क्‍ 

23 - सेन्सस आफ इण्डिया , ।88। 

द्वितीयक ग्रोत : (अ) पस्तके 








के अग्रवाल आर0एन0 : फाइनेन्सियल कमेटीज आफ इण्डियन पार्लियामेंट, एस 
चाँद एण्ड कं0 दिल्‍ली - ॥966 

2- आग, एफ0ए0 : .यूरोपियन गवर्नमट्स एण्ड पालिटिक्स, मकमिलन कम्पनी, 
न्यूयार्क- 948 

कश्यप, एस0सी0 : दि पालिटिक्स आफ पावर: डिफेक्शान एण्ड स्टेट 
पालिटिक्स इन इण्डिया, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई 

ह दिल्‍ली- ।974 

4- काक्ससर वी? :  यूरोपियन पार्लियामेन्ट्स, हर मैजेस्टीजल स्टेशनरी 
आफिस लन्दन, ॥973 

5- किल्विन, आर 0 :  पार्लियामेन्टरी ग्रोतीजर इन साउथ अफ्रीका, जूटा एण्ड 

द कम्पनी लि0, केपटाउन एण्ड जोहान्सवर्ग, ॥950 

29 कीथ, ए0बी0 ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम द 
स्टीविन्स एण्ड सन्‍स लि0 , लन्‍्दन ।952 

7- कीथ, ए0वबी0 किंग एण्ड दि इम्पीरियल क्राउन लागमेन्स ग्रीन 
एण्ड कम्पनी, लन्दन, न्यूयार्क औरटोरोन्टो,। 936 

8- कैम्पियनजी0 : एन इन्ट्रोडक्शन टू दि प्रोसीजर आफ दि हाउस आफ 
कामन्स , मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लन्दन,। 950 

9- :  यूरोपियन पार्लियामेन्टरी प्रोब्रीजर , जान एलेन एण्ड 
अनविनू, लन्‍न्दन , 953 

के :  पालिटिक्स इन इण्डिया, ओरियिन्ट एण्ड लागभन कं0 
लिए, दिल्‍ली, ॥970 

|] - कोठारी रजनी : कास्ट इन इण्डियन पालिटिक्स ,ओरियिन्ट एण्ड लागमभन 
कं0 लि0 , दिल्‍ली, ॥970 

|2- कौल, एम0एन0 एण्ड : संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार 

शकधर, एस0एल0 मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल, ॥972 
[3- कोल, एम0एन0 एण्ड : प्रेक्टिस एण्ड प्रासीजर आफ पार्लियामेंट, मेट्रोपोलिटन 


शकधर, एस)एल0 


बुक कम्पनी, नवी दिल्ली, द्वितीय संस्करण, ॥972 
तृतीय संस्करण, ।978 शी 














।4- गपण्ता वी0डी0 


कक 


[3- चतुर्वेदी, आर0जी0 









हे चर अमल 
5 हट, 


कक टकल ७३ 


बावरिंग , एन0 














। 7 « 

।8- द्विवेदी, एस)के0 

।9- जहीर, एम0 एण्ड 
गुप्ता जगदीश 

20- जिनन्‍्क, एच 

2] - जैन सी0एम0 

3 डायसी, ए0बी0 

23 - दास, एस0सी0 

24 - दुबे, माया 

25 - नारायण इकबाल (सं? 

26 - नारायण , इकबाल 

27 - पचौरी पी0एस? 

28 - पचौरी पी0एस? 

४0% पराजेय सचा)जी0 तथा 
विशारद एम0एम0 

30- पायली, एम0बी0 


कक 
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कम्परैटिव स्टडी आफ सिक्स लिविंग कान्‍्स्टीट्यूशन्स, 
स्टिंग पब्लिशर्स प्राएलि0 , नयी दिल्‍ली, ॥974 
दि प्रेसीडन्ट एण्ड दि काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स दि 
इन्स्टीट्यूट आफ कानन्‍्स्‍्टीट्यूशनल एण्ड पालियममिन्टरी 
स्टडीज, नयी दिल्‍ली, ॥97। 
क्वेश्चन्स इन पार्लियमिेन्ट, क्‍्लेरेन्डन प्रेस , 
आक्सफोर्ड ॥962 
एडवान्स्ड स्टडी इन दि कान्‍्सटीटयूशनल हिस्द्वी आफ 
इण्डिया ([773-।774 

एकेडमिक पब्लिशिंग क॑ं0 जालन्धर, ॥973 
उ0प्र0 विधान सभा का कार्यसंचालन , सुलभ प्रकाशन , 
लखनऊ - 985 
दि आर्गनाइजेशन आफ दि गवर्नमट आफ उ0प्र0, 
एस0 चाँद एण्ड कं0 , नयी दिल्ली, ।970 
मार्दन गवर्नमंट्स, डी वान नास्ट्रेण्ड कं0 प्रिस्टन न्यूजर्सी, 
न्यूयार्क ।958 
स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इण्डिया , एस0 चाँद एण्ड कं0, 
नयी दिल्ली, 972 
इन्ट्रोडकशन टु दि स्टडी आफ दि ला आफ दि 
कान्स्टीट्यूशन, मैकमिलन एण्ड कं0 लिमिटेड, 
लन्दन- 962 
दि कान्‍्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया, ए कम्परैटिव स्टडी 
आऔतन्य पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, ॥968 
दि स्पीकर इन इण्डिया, एस0 चाँद एण्ड कं0 , नई 
दिल्‍ली, ।97! 
भारतीय सरकार एवं राजनीति, खण्ड-।, राजस्थान 
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी , ।974 
स्टेट पोलिटिक्स इन इण्डिया, मीनाक्षी पब्लिशर्स, 
मेरठ,। 976 








ति, हिन्दुस्तानी बुक डिपो, लखनऊ,।953 
विधायन प्रणाली, सूचना विभाग , उत्तर प्रदेश 
सरकार, ।969 

संसदीय समिति प्रथा, भारतीय संसदीय समितियों का 
विशेष परिचय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
प्रकाशित , ॥968 
दि कान्स्टीट्यूशनल 
पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, ॥960 








इण्डिया, एशिया 


गवर्नमट इन इण्डिय 
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3। « पाई, ल्यूसियन डब्ल्यू, : पोलिटिकल कल्चर एण्ड डेवलपमेंट प्रिन्सटन यूनीवर्सिटी 
सम्पादित) प्रेस, ।965 क्‍ हु 
32- पिसानेल, जी) कोडसी : पार्लियमेन्ट्स, . इण्टर पार्लियामेन्टरी यूनियन, 
लन्दन,962.... 
33- पनैयया,के0बी0 : दि कान्‍्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री आफ इण्डिया, ॥925 
34 - फर्टयाल एच0एस?0 : रोल आफ दि अपोजीशन इन इण्डियन पार्लियामेंट 
चैतन्य पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद , ॥97। 
35 - फाइनर एच0 :  थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस आफ मार्डन गवर्नमट्स, मेथ्यून एण्ड 
कं0, लंदन, ॥956 
36- फाइनर एच0 : गवन्मिण्ट्स आफ ग्रेटर यूरोपियन पार्वस, मैथ्यून एण्ड 
कम्पनी, लन्‍्दन- 956 
37- फाइनर एच0 : दि मेजर गवनमण्ट्स आफ मार्डन यूरोप, मैथ्यून एंण्ड 
कम्पनी, लन्‍न्दन ।960 
38 - बसु डी0डी0 ,.. :  इन्ट्रोडक्शन हु दि कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया, प्रा0लि0 
नई दिल्‍ली- ।978 
39 - बसु डी0डी0 : कमेण्ट्री आन दि कान्‍्सटीट्यूशन आफ इण्डिया , 
द खण्ड-।,2,3 व 4 
40- बसु डी0डी0 :  कान्स्टीटयूशनल ला आफ इण्डिया , प्रेन्टिस हाल आल 
इण्डिया , ग्राएलि0 , नयी दिल्‍ली, ।॥978 
4| - ब्राइस, लार्ड : मार्डन डेमोक्रेसीज , मैकमिलन एण्ड कं0 लन्दन । 
42« भगवान विष्णु :  कान्स्टीट्यूशनल हिस्द्दी आफ इण्डिया एण्ड नेशनल. 
गवर्नमट , आत्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली- ॥969 क्‍ 
43 - भल्ला आएपी0 : इलेक्शन्स इन इण्डिया (950-70 | 
एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, नयी दिल्‍ली, ॥973 
44 - भालेराव एस)एस). : विधान मण्डलों में द्वितीय सदन का स्थान, राज्य सभा है 
(सम्पादक ) सचिवालय, नई दिल्‍ली, ॥977 
45- म्योर रैम्जे : हाउ पार्लियामेंट वर्वस, सेन्द्ल बुक डिपो, 
इलाहाबाद, ।967 
46 - 7रिस, ए0 ः ग्रोथ आफ पार्लियामेन्टरी स्कुटिनी वाई कमेटी, 
परगैमन प्रेस , आक्सफोर्ड, ॥970 है 
47- .. जोन्स : दि गवनमन्‍्ट एण्ड पालिटिक्स आफ इण्डिया , हचिन्सन 
डब्ल्यू0 एच0 एण्ड कं0, लन्दन, ॥967. 7 5 शा 
मारिस जोन ।॒ पार्लियामेन्ट इन इण्डिया, लांगमैन्स, 
ड्ब्ल्यु लन्दन-959. 
ही | पर लि 
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मिल जे0एस0 

मखर्जी, ए0आर) 
मुखर्जी , पी0वी0 
मुनरी,डब्ल्यू0वी0 


एण्ड अयरेस्ट मार्ल 
मे, थामस इर्सकिन 


मेरेट जान 


यँगरोनाल्‍ड 
राव, बीए... 


लाल0 ए0बी0 (सं) 


ब्हेयर के0सी0 
बाइण्डिंग, एन एण्ड 
लाउन्डी,फिलिप 
लास्की , एच0 जे0 
वाकर , हांवे 


विनोद विजय 
बीनर, माइरन 


शकधर,एस0एल0 (सं0) 


शकधर, एस0एल) 
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आन लिबर्टी एण्ड कन्सीडरेशन्स आन प्प्रिजेन्टेटिव 


वर्नमंट, बेसिल ब्लैकवेल, आक्सफोर्ड, ॥946 
पार्लियामिण्ट्री प्रोसीजर इन इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, 967 क्‍ 
दि इण्डियन कान्‍्स्टीट्यूशन, ' चेन्‍्ज एण्ड चैलेन्ज, 


. रूपक पब्लिशर्स.कलकत्ता, ॥976 


दि गवर्नमट्स आफ यूरोप , दि मैकमिलन कं0, न्यूयार्क, 


ट्रीटाइन आन दि ला, प्रिविलेजेज , प्रोम्ीडिंग्स एण्ड 
यूजेज आफ पार्लियामेंट (पार्लियामट्री प्रैक्टिस) बटरवर्थ 
एण्ड कं0, लन्‍्दन, ॥8वाँ संस्करण ॥97। तथा ।॥9वाँ 
संस्करण ।976 

हाऊ पार्लियामेंट वर्वस, स्टलेज एण्ड केगनपाल, 
लन्दन,। 960 


४ दि ब्रिटिश पार्लियामेंट फेवर एण्ड फेवर, लन्‍्दन-।962 
इण्डियाज कान्सटीट्यूशन इन दि मभेकिंग, एलाइड 
 पब्लिशर्स, नई दिल्ली, ॥963 

इण्डियन पार्लियामेंट, चैतन्य. पब्लिशिंग. हाउस, 


इलाहाबाद, ॥956 

गवर्नमंट बाई कमेटी, क्लेरेन्डन प्रेस, आक्सफोर्ड,। 955 
एन इन साइक्लोपीडिया आफ पार्लियामेंट, कैसेल एण्ड 
कं0 लि0 , लन्‍्दन, ।96। 

पार्लियामेट्री गवर्नमैंट इन  इग्लैण्ड,, जार्ज' एलेन एण्ड 
अनविन, लन्दन, ॥963 

दि लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ला मेकिंग इन दि युनाइटेट 
स्टेट्स । दि रोनाल्‍ड प्रेस कं0 न्यूयार्क, ॥948 


[954 


उ0प्र0 विधान सभा में विपक्ष -राधा पब्लिकेशन्सनई दिल्ली 


पार्टी पालिटिक्स इन इण्डिया , प्रिन्सटन यूनीवर्सिटी 


प्रेस ॥957 

संविधान और संसद, (गणतंत्र के 25 वर्ष) 

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्‍ली, ।975 
गिलम्पसेस आफ दि वर्किंग आफ पार्लियमिन्ट 
पट्रोपालिटन बुक कं0 ग्रा0 लि0,नयी दिल्‍्ली- ॥क्र7 | 
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भा. बडा. धाय्रेक् 0७... पाक 


सईद, एस0एम0 


सईदएस0एम0 
श्रीनिवास एम0एन0 


हर्टमन एच0एस0 


अग्रवाल के0एन0 ह 
अग्रवाल एच0सी0 
खाडिलकर, आरएके0 
गिरी, वी0वी0 
ग्रिफिथ जे0ए0जी0 


गदोक, डी0ए0 


दहिया, एस0एम0 


: देशपाण्डे एन0आर 


पार्लियमिन्द्री 
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दि कमेटीज आफ यु0पी0 लेजिस्लेचर, आई0सी0एस0 
एस0 आर? नयी दिल्ली की वित्तीय सहायता से स्वतः 
प्रकाशित , ॥973 

भारतीय राजनीतिक प्रणाली, दि मैकमिलन कं0 आफ 
इण्डिया लि0, नयी दिल्‍ली, ।॥978 

सोशल चेनज इनमार्डन इण्डिया, एलाइड पब्लिशर्स, 
दिल्‍ली-966 द 
पालिटिकल पार्टज इन इण्डिया, मीनाक्षी प्रकाशन 
भेरठ,। 974 


दि स्पीकर इन इण्डिया, समरीसेन्ट क्वेश्चन्स, जर्नल 
आफ सोसाइटी फार दि स्टडी आफ स्टेट गवर्नमंट्स , 
वाराणसी, अंक 3, खण्ड-9, जुलाई- सितम्बर,। 968 
विधेयकों के प्रकार, लोकतंत्र समीक्षा , नयी दिल्ली, 
अंक -। वर्ष 2, जनवरी-मार्च, ॥970 

पार्लियामिन्ट एण्ड पब्लिक एक्सपन्डिचर, दि पालिटिकल 
क्वालिटी , लन्दन, अक-9,खण्ड 44, अप्रैल-जून,। 963 
पावर्स आफ प्रिसाइडिंग आफीसर्स इन इण्डियन 
लेजिस्लेचर्स, जर्नल आफ कान्‍्सस्‍्टीट्यूशनल एण्ड 
स्टडीज, नई दिल्ली, 
अक्तूबर - दिसम्बर,। 968 

दि लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन दिन हाउस आफ कामनन्‍्स 
जर्नल आफ कान्‍्स्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियमिन्द्री स्टडीज, 
अंक 3, खण्ड -6, जुलाई- सितम्बर, ॥972 
स्टीमेट्स कमेटी आफ लोकसभा , दि जर्नल आफ 


_ पा्लियपेन्द्री , इन्फार्मेशन नयी दिल्‍ली, अंक-।, खण्ड 


2।, जनवरी-मार्च, ॥975 


_ रणज्यपाल का विधान मण्डल के समक्ष अभिभाषण करने... 


का अधिकार तथा उसके संभावित परिणाम संसदीय _ 


पत्रिका , नयी दिल्ली, अंक 3, खण्ड ॥8, जुलाई... 


07% " द 
* दि रोल आफ दि गर्वनर इन दि पार्लियमिन्द्री 


.... गवर्नमन्ट्स इन दि स्टेट्स, दि इण्डियन जर्नल आफ 
 पालिटिकल साइंस 


इंडियन पालिटिकल साइंस 
एसोसियेशन,अक -।, खण्ड -20, जनवरी-मार्च-।959 


9- देसाई , सी0सी0 
।0-... पचौरी पी0एस0 

अप ...पचौरी पी0एस0 
।[2- बनर्जी, डी0एन0 
।3-.. भाम्भरी, सी0पी0 
[4- भारद्ाज आरासी0 
[5- मावलंकर जी0वी0 
6- मित्थल डी0एन0 

है 68 मित्थल डी0एन0 
[8 - महरोत्रा, के0एन0 
।9- राव के0वी 

20 - सईद, एस0एम0 


27-. सईद एस0एम0 


22- सूपकार एस0.... 


समाचार-पत्र :: 


... जुलाई-सितम्बर ॥984 
.._: दैनिक आज (लखनऊ), 


20 अं 


विधानतंत्र में समितियों की भूमिका , लोकतंत्र समीक्षा, 
नयी दिल्‍ली, अंक-।, वर्ष-2, जनवरी - मार्च,।970 


:  विधानतंत्र में समितियों की भूमिका , लोकतंत्र सीमक्षा, 


नयी दिल्ली, अक-॥, वर्ष - 2, जनवरी- मार्च ॥970 


:  ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ दि लेजिस्लेचर इन उत्तर... 
प्रदेश - दि जर्नल आफ पार्लियामेन्द्री इन्फारेशन, नयी 


दिल्‍ली, अक - ॥0, ।964 

कान्स्टीट्यूशनैलिटी आफ गवर्नर्स एड्रेस, अमृत बाजार 
पत्रिका, कलकत्ता, अप्रैल ।, ॥969 

रोल आफ अपोजीशन इन दिन हाउस आफ पीपल 
।952-56, मार्डन रिव्यू , कलकत्ता, अक - 6, खण्ड 
।0, जुलाई ।957 

प्राइवेट भेम्बर्स बिलसे , देयर यूटिलिटी एण्ड इम्पैक्ट, 
जर्नल आफ कानन्‍्स्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामट्री स्टडीज, 
नई दिल्‍ली , अंक-।, खण्ड-5, जनवरी-मार्च,। 97। 

दि डबलपमेंट आफ पार्लियामन्द्री प्रोसीजर इन इण्डिया, 
एशियन रिव्यू, खण्ड 49, जून [953 

लेखानुदान, लोकतंत्र समीक्षा, नयी दिल्‍ली, अंक -2 
वर्ष-2 अप्रैल, - जून, 970. 

संसदीय प्रक्रिया , लोकतंत्र समीक्षा, नयी दिल्‍ली, अक -। 
वर्ष - 2, जनवरी- मार्च ॥970 

संसदीय प्रणाली में प्रश्न तथा उसकी प्रक्रिया, संसदीय 
दीपिका, अंक -।, खण्ड-3 , जनवरी-मार्च, ॥978, 
उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय, लखनऊ द्वारा प्रकाशित 
स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इण्डिया, देयर यावर्स एण्ड 
प्रिविलेजेस, मार्डन रिव्यू, कलकत्ता, अक-6, खण्ड-95, 
जुलाई - ॥954 हि 
प्रिविलेज मोशन्स इन यू0पी0 असेम्बली, जर्नल आफ दि. 
सोसाइटी फार दि स्टडी आफ स्टेट एण्ड गवर्नमट्स, 
वाराणसी, जुलाई-सितम्बर, ॥970 हज 
नो कान्फीडेन्स मोशन्स इन यू0पी0 असेम्बली- 


ए केस स्टडी जर्नल आफ कान्‍्स्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंही .. 
स्टडीज , अंक-2 खण्ड-5, अल-जून,।97। की 


प्रशनकाल: संसदीय पत्रिका , नई दिल्ली, अंक-3 


दि इण्डियन एक्सप्रेस, दि टाइम्स . 





) * । 


रा ५ लक 








है स्तान: दास गे नेशनल हेराल्ड(नई दिल्ली,लखनऊ), 


नई - दिल्ली), दि 
दे स्टेट्स मैन (नई दिल्ली) दि 


